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 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन क
 प्रथा  Rss (arene  महोदय  पीठासीन

 दया

 =
 ्  निधन  सम्बन्धी  उत्तर  श

 अध्यक्ष  सरोद  माननीय  सदस्यगण  मैं  अपने  एक  सहयोग  महा लगी  के  दुखद

 निधन की  सूचना  स
 दन  को  देता  हूं  जो  कि  महाराष्ट्र  के  थाण  चुनाव

 क्षेत्र  से  इस  सभा  के  वर्तमान

 सदस्य  थे  ।  वर्ष  1977-79  के  दोरान  वह  छठी  लोक-सभा  .  के  भी  सदस्य  इससे  पहले  वह

 1957-60
 के  दोरान  बम्बई  विधान  सभा  के  तथा  19  60-62  भोर  196

 दौरान  वह
 महाराष्ट्र  विधान  सभा  के  भी  सदस्य  रहे  ॥

 एक  वकील  और  सामाजिक  कार्यकर्ता  की  हैसियत  से
 वह  महाराष्ट्र  अ  द af

 सामाजिक

 ae प्र
 कृतिक  संस्थाओं  तथा  संगठनों  से  सम्बद्ध  थे  ।  ~

 oe i  a  महाराष्ट्र  विधान  सभा  को  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति थे थे  वहू  संसद  सदस्यों  के

 वेतन  और  भत्ते  संबंधी  संसद  की  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  रहे  था  राजभाषा  समिति  के  भी

 सदस्य थे

 सक्रिय  सांसद  थे  तथा  सभा  की  कार्यवाही  में  भी  काफो  रूचि  लेते  थे  तथा  वहू  एक

 TATA  उक्ता  थे  ॥

 बम्बई  में  6  मान  1982  को  61.0  वर्ष  को  अवस्था  में  उनका  निधन  हो  गया  ॥

 हम  अपने इस  मित्र  निधन  पर  गहरा  दुख  व्यक्त
 दें  ओर  मुझे  विश्वास  है  कि  शोक

 संतप्त  परिवार  के  प्रति स  वदना  वक्त  करन  सभी  सदस्य  रे  साथ  हैं  ।

 भव  सदन  के  सदस्य  अपना
 शोक

 प्रकट करने  के  ee  लिए  मौन  खड़े  होंगे ।

 सदस्यों  ने
 नज्मे

 हॉकर  भाए  समद  मौन  कारण

 व  वा
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 araqel  महोदय  :  श्री  हरिनाथ
 मिश्र  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  एक
 388

 का
 मैंने  आपको  लिखकर  दिया

 था  s+

 meat  महोदय
 मैंने  एलाऊ  नहीं  किया

 ry
 ध

 श्री  मनीराम  बागड़ी  अध्यक्ष  मोदी  मंत्री  लोग  अगर  इस  तरह  से  मगर  करवा यं मैं  कल

 अस्पताल में
 उनके  आश्रम  में  रहा  वह  बूढ़ा  दोर  दुखा  हुआ  रो  रहा  था  कि  किस

 तरीके  से  दा  के  योगों  को  मंत्री ,
 oot

 ae  बे
 यह  अखबार *

 **

 *  यह  अखबार  के  ऊपर  यह  कोई लत  बात  नहीं  (  '
 eee

 अध्यक्ष  महोदय  dz  अच्छा  बात  नहीं  है  ।  देखिए  wale गम  जी  ,
 ,

 अध्यक्ष  महोदय  नहीं  ,  किसी  का  नाम  नहीं  आएगा  ।

 देखिए  ,  मनीराम  मेरे  पास  यह  पहले  भी  भ  या  ,  मैंने  होम  मिनिस्ट्री  को  इस

 विषय  में  मेरा  ख्याल  हैं  लिख  दिया  >  मेरे  पास  झारखण्ड  राय  जी  की  चिट्ठी  आई  थी  ।  अगर

 आप को  कोई  और  एतराज  किसी  को  तो  प्राइम  मिनिस्टर र  को  लिख  gar  |
 लाइम

 मिनिस्टर  क्रि  सी  को  नहीं  बताती  जो  करने  वाले  हैं  ।
 a

 थ att  मनीराम  बागड़ी  :  वह  बीमार  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बीमार  हैं  तो  मैं  मिल  आउ  गा  g  स ेwea  कोई  बात  नहीं  है  ।  लेकिन

 इसको  तरीके  से  न  करत  जो  साधन  हमारे
 क«

 हैं  उन  के  होते हुए  कोई  ऐसी  बात  नहीं
 करता है  उप है  कोई  आदमी  जो  गलत

 .
 ने  की  qc  नहीं  है  ।  इस  तरह  से  मत

 करिए  ॥

 +.
 ea

 अल eres  Sess
 हम्द  के  नावक  उसर

 कोसी  नहर

 *  207.  थी  हरिनाथ  sia  —  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 पश्चिम  कोसी  नहर  के

 जिगर

 1982  के  अन्त  तक  कुल  कितनी
 ग प्रगति  होते  की  आशा

 I
 कया

 प्रस्तावित व
 नियन्त्रण  बोर्ड  की  स्थापना  इस  बीच  की

 गई  यदि हि
 ar

 चसके
 सदस्य  कौन

 क  वत्तोॉत  में  सम्मिलित  किया  गया  ।

 2
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 (=)  वर्ष  1980-81  में  वास्तविक  व्यय  कितना  हुआ  और  लक्ष्य  कहाँ  तक  प्राप्त  किये  गये

 1981-82
 के  दौरान

 राशि
 व्यय  होगी  भर  कितना  काम  किया

 ला  संगठन  का  नाम  क्या
 or  ioe  te. (a)  केन्द्रीय  जल  आयद  के  निगर

 दूसरी  भर  से  प्रतिवेदन  कितने  अन्तराल  पर  प्राप्त  होते  ate

 प्रतिवेद  न  की  सत्यता  के  परीक्षण  के  लिए  यदि  कोई  तरीके  अपनाये  जाते  हैं  तो  वे

 कया  हैं
 ?

 if

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउर  रहमान  श्र  पश्चिमी  कोसी

 नहर  के  बिहार  भाग  के  सम्बन्ध  1982  के  दत्त  तक  संचयी  प्रत्याशित  प्रगति  संलग्न
 विवरण में  दी  गई  ie

 =
 :.  केन्द्रीय  सिचाई  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  कोसी  नियन्त्रण  बोर्ड  के  गठन  के  सुझाव  के

 बारे  में  जिर  समें  बिहार  के  yer  मंत्री  तथा  सिंचाई  मंत्री  भोर  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  के  अधिकारी

 शामिल  बिहार  के  मुख्य  मंत्री के  साथ  लिखा-पढें  गई  परन्तु  इस  सुझाव  पर

 नहीं  हुई  थी  ।  राज्य  सरकार  ने  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  की  अध्यक्षता  में

 श
 ै  तथा  केन्द्रीय जल  अपोन  उस

 पहले  कोसी
 f  नयंत्रण  बोड़ें  (1954  का  पुनर्गठन  किया

 बोर्ड
 के  सदर  eat  में  एक  सदस्य है

 क  नम्त

 1980-81  के  दौरान  वित्तीय  तथा  .  वास्तविक  1981-  82  के  लिए  semis
 ry=> लक्ष्य  और  1981  की  4  नाच  गई  हैं

 श  &
 ".

 a  क =  वास्तविक  प्रगति
 —

 लाख  रुपये  मिटटी  का  लाइनिंग  संरचना  सूचना

 ह  काय

 स०
 )  एम  2)

 1980-81  के  लिए  500-00  14°15  4.64

 लक्ष्य

 1980-81  के  दौरान  502.00  14.05  3.62

 वास्तविक  \

 1000-00  6°75  1,04  10
 1980-81  के  लिए

 लक्ष्य

 दिसम्बर  1981  तक  263.00  5.47  1.04

 वास्तविक
 scons  sep  sam  lS  ic  i  a  ect  आर



 च्
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 र  झ केन्द्रीय  जल  आयोग  में  ए
 ब
 न

 करता  जिसमें तीन  मुख्य

 इंजीनियर  तथा  gas
 wierd  ज  में  च  द  सिंचाई  परियोजनाओं  की

 मानीटरिंग  करता है  ।  एक  मुख्य  इन्ही  जिसकी  सहायता  es "freer  और  अन्य  तकनी की
 गर  तकनीकी  कर्मचारी  करने  20  परियोजनाओं  को  मानीटर  करते  हैं

 जिनमें  से  बिहार
 की  7  परियजनाएं  सम्मिलित  हैं  जिनमें  से  कोसी  नहर  परियोजना  एक  है

 परियोजना  प्राधिकारियों  से  प्रगति  रिपोर्ट  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  तिमाही  रूप से

 प्रप्त  हती

 _  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  होने  वाली  रिपोर्टों  को  सही  माना  जाता

 परियोजना  की  मानीटरिंग  के  प्रभारी  मुख्य  इंजीनियर  अथवा  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  उनके

 निदेशक  समय-समय  पर  परियोजना  का  निरीक्षण  करते  हैं  और  स्थानीय  अघिकारियों के  साथ

 भौतिक  तथा  दोनों  प्रकार  के  कार्यक्रमों  और  प्रगति  के  बारे  में  गहराई  से  विचार-विमाता

 करन  है  ।  विचार  विमश  के  दौरान  जिन  असंगतियों  का  पता  चलता  उन्हें  राज्य  सरकार  के
 नोटिस  में  लाया  जाता  n  ||

 द्  श्रोहरिनाथ  मिश्र  मेने  इस  विवरण  को  काफी  ध्यान  से  पढ़ा  है  ।  सभी  aaa  Haq

 उठा  लिए  गए  हैं  जसे  नेपाल  सरकार  से  समझोता  किया  गया  है  ब्लूप्रिंट  तैयार  करना  भर
 sie योजना  के-लिए  धन  की  ब्य्रवस्था  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  सभी  आवश्यक  उपाय  किये  जा  रहे है  हैं  ।

 तथापि  इसके  कार्यनिष्पादन  का  दायित्व  राज्य  सरकार  को  सौंप  दिया  गया  है  ।  विहार  के  मुख्य
 मंत्री  ने  इस  भाग्य  का  एक  छोटा-सा  सुझाव  भी  नहीं  माना  कि  केन्द्र  के  सिचाई  मंत्री  और  राज्य  के

 मुख्य
 मंत्री  के  साथ  एक  नियंत्रक  बोर्ड  बनाया  जाए  ।  तथापि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  हस्तक्षेप  किए  जाने

 पर  में ं  यह  इसलिए  कह
 रदा  हैं

 कि  मुझे  इसकी  जानकारी है  कि  सरकार  ने  अपने  उत्तर  में

 कहा  था  राज्य  सरकार ने  (1954  कोसी  नियन्त्रण  बोर्ड  का  अगस्त  198]  में  बिहार  के  मुख्य

 मंत्री  की  अध्यक्षता  में  फिर  से  गठन  कपा  और  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  चेयरमेन  भी

 iਂ  केएक
 सदस्य  हैं  |  ad  1954  में  पुनगंठन  के  पश्चात  नियंत्रण  बोझ  की  कितनी बैठकें

 हुई  हैं
 गर  इस

 ५ नियन्त्रण  बोलें  द्वारा  कया  निकष  लिये  गए  हैं  ।

 वक्तव्य  में  यह  बताया  गया  है  कि  एक  निदेशक  तथा  अन्यपर  तकनीकी  ओर  गैर  तकनीकी

 तमंचा  रियो  की  सहायता  से  एक  मुख्य  इंजीनियर  20  परियोजनाओं  की  मॉनीटरिंग  करता  है

 जिसमें  से  सात  परियोजनाएं  बिहार  में  हैं  जिसमें  से  परिश्रमी  कोसी  नहर
 finn  थी

 एक
 है

 ड

 उत्तर  में  यह  भी  बताया  गया है

 (| जल  आयोग  को  परियोजना
 प्राधिकारियों

 घरा  मे  ने  वाली  परियोजना  के

 कराये  निष्पाद  दन  सम्बन्धी
 प्रगति

 f  पोर्ट  a  मासिक  मिलती  2
 ”

 एक  माननीय  सदस्य :  यह  बहुत
 महत्वपूर्ण

 मुद्दा  ।  हमें  इस  पर  पुरा  ध्यान  देना

 चाहिए  |

 4



 17  1903  मौखिक  उत्तर

 द्

 द्वि a  थे  अ
 ६  ह

 bd  =

 aa
 N

 a
 br

 ८9.
 bd  =

 te
 -<

 w  fe डि
 eo  शि

 |

 ्र
 a
 प्  हि

 a
 =  कि

 ग  fa ्

 a  प्

 =  रू  ए

 क
 «ा  &

 |  कु
 न्  बे ह  ह ह

 कठ  5
 गप  ्  ह

 t
 .



 मौखिक  उत्तर  द्र  8  1982

 111

 श्री  हरिनाथ  राज्य  सरकार  ट  भेजी  गई  रिपोर्ट और जर जीनियरों  के  दल  तथा

 उनके  अधीन  कर्मचारियों  द्वारा  भेजी गई  रिपोर्ट  में  चूकों  के
 कारण  य

 ह  रिपोर्ट  ठीक  करने  के

 लिए  फिर  से  us  सरकार  को  भेजी  जाती  ठ  eq  ||  कार  पर  रा  जय  स  की  तथा  उनके
 2  जिसस अपने  दल  की  रिपोर्ट  समा पटल  पर  रखने  के  लिए  तथा  कि  सभा की  चल  रही

 योजना के  कार्य  निष्पादन  की  तथा  क्या  वह  ठीक  से  चल  रही  है  aaa  नहीं  तथा  पू  जी

 उसी  ara  के  लिए  प्रयोग  की  जा  है  जिसके  लिए  पद्  गई  पी  आदि  से
 सम्बन्धित

 सुचना
 की  रहे मिलर त  रहे ।

 at  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मंत्री  महोदय  क

 ol  जिया  रहमान  अंसारी  :  वह  छूट हदी
 भर हैं

 ।  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिये  मैं

 उपस्थित हूं  ।  कंपनी  चिन्ता  न  करें  ।  क

 ot}  अटल  बिहारी  बाजपेयी :  मैं  आपकी  दक्षता  पर  प्रश्न  नहीं  कर  रहा  हु  ।  मैं  औचित्य
 का  प्रदान  उठा  रहा  ट ्य  ।  आपके  वरिष्ठ  सहयोगी  यहां  नहीं  ।

 थ्री  जिया  उर हसान  सारी :  ag  छूटती  पर

 Weqaa  महोदय  उन्होने  wee  ली  है  ।

 sit  अटल
 बिहारी  वाजपेयी : er

 उन्होंन
 लिखित

 रूप  में  आपसे  कहा  है  कि  वह  राज

 उपस्थित  नहीं हो  सकेंगे  |

 झष्यक्ष  महो  जा  ery

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  तब  ठीक  है  ।  कृपया  अपना  वक्तव्य  जारी  रखें  ।

 ?  ्

 श्री  जियाउ  रहमान  संतारी  :  जहाँ  तक  प्रदान  के  भाग  का  सम्बन्ध है  कोसी  नियन्त्रण

 बोलें  1954  में  गठित  किया  गया  था  भीर  1975  तक  इसकी  13  भश्रेठकें  हो  चकी  थीं  ।  इसमें

 कोई  संदेह  नहीं  कि  1975  के  बाद  पुराना  नियन्त्रण  बोझ  भी  समाप्त  हो  गया  था  ।  यह  माननीय

 सदन  तथा  विशेषरूप  से  बिहार  के  सदस्य  चाहते  हैं  कि  पश्चिमी  कोसी  नहर  परियोजना  शीघ्र

 ही  पूरी  हो  जाए  ।  इसलिए  इस  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  किए  जाने  का  प्रश्न  अनेक  बार  संसद

 के  दोनों  सदनों  में  तथा  सदन  से  बाहर  भी  उठाया  जा  चुका  है  ।  एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  मांग

 किये  जाने  पर  श्री  केदार  पांडे  ने  एक  वक्तव्य  दिया  था  कि  वह  राज्य  सरकार  के  साथ  इस  मामले

 को  उठाएंगे
 कि  एक  और  नियन्त्रण  बाइ  बनाया  जाए  जिसमें  कि  केन्द्र  सरकार  का  नियन्त्रण  और

 abies
 जन्तु  बिहार  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  नहीं  माना  और  उन्होंने  नियन्त्रण  बोड़ें  का

 आयोग  के  चेयरमन >  were  sty  इस  नियन्त्रण ae  में  थे फिर  से  पुनर्गठन कर
 दिया  तथा  केन

 जल
 आय

 उसके  बाद  वर्ष  1980  H—
 थ
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 थ्री  acta  अग्रवाल  :  यह  घिसे  पिटे  प्रदान  घिसा  पिटा  उत्तर  है  ।

 एक  माननीय  aa
 यह  उत्तर  ठीक  ही  है  ।

 faarstzata  अंसारी  1981
 मत

 बो
 का  पुनर्गठन  किया

 गया  था  तथा  जब  से  अब  तक  यदि  इसकी  कोई  बठक  हुई  है  तो  हमें
 इसकी कोई  सुचना  नहीं

 न  न  डि  =

 =!
 |

 जहाँ  तक  प्रश्न के  भाग  का  सम्बन्ध  है  में  वक्तव्य  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं
 कि

 atigtherr  को  तीन  स्तर  पर  date  परियोजना  स्तर  पर  राज्य  स्तर पर  और

 न्द्रीय  स्तर  प  र  ।  केन्द्रीय  जेल  आयोग  में  परिश्रमी  कासी  नहर  परियोजना  के  लिए  अलंग से  एक
 2 निगरानी  कक्ष  | ९  1  एक  मुख्य  एक  निदेशक  और  अन्य  तकनीकी  व  नगर  तकनीकी

 स्टाफ  20  परियोजनाओं  की  देखभाल  कर  रहे  हैं  जिसमें  से  एक  पश्चिमी  कोसी  नहर  परियोजना
 iz

 a

 मिलि  अब  जहाँ  इस  निगरानी  कक्ष  के  कार्यकरण  का  प्रशन  हमारे  मुख्य  इंजीनियर  भर

 निदेशक  कभी-कभी  परियोजना  का  दौरा  करते  हैं  भीर  जहां  कहीं  भी  वह  देखते  है  कि  परियोजना

 के  कार्य  as  में  कुछ  बाधाएं हैं  वह  एक  स्थिति  के  बारे  में
 रिपोर्ट

 भेज  देत  हैं  और  जिस

 स्तर  पर  मी  वह  बाधाएं  होती हैं  उन्हें  हटाया  जाता  ह  यह  qTaig  rt  कर  दी  गई  हैं  अथवा

 नहीं  इसकी देख  भ पाल  के  '  लिए  सचिव  faa.  सारी  सरकार  की  अध्यक्षता  में  एक  समन्वयन

 समिति  मो  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  मिश्र  आप  छोट  टा  सा  सवाल  कर  लीजिए  ।  भाप  पहले  ही

 मिनट ले  चुके  हैं  ।  et  श्र

 «  शुक  माननीय  सदस्य  :
 केवल  एक  प्रदान

 )

 oth  सती दा  अग्रवाल  :  भय  अच्छे  प्रश्नकर्त्ता  नहीं थीं
 हो  सकते  सभा  sresite  अच्छे

 वकील
 |  =

 नहीं  हो  सकते  ।

 ot  हरिनाथ  मिश्र :  21  1982  को  केन्द्रीय  सिचाई  मो  ने  यह  घोषणा  की

 थी  कि  चल  रही  68  प्रमुख  ओर  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं को  आव  इक  साधन  दिए  जाएंगे

 जिसस ेकि  उन्हें  छठी  योजना  की  अवघि  में  ही  पूरा  किया  जा  सके  ।  इन  परियोजनाओं
 li थ

 निष्पादन  के  पिछले  इतिहास  को  देखतें  हुए  oe  i

 >  ह  e
 एक  माननीय  सदस्य  :  आपने  क्या  कहा

 ?

 दे
 _

 ail  हरिनाथ  मिश्र :  भाप  जानना
 चाहते  हैं

 यह
 क्या  an  उत  ra  के

 ष् योजना  आयोग के
 सदस्य  श्री

 के  खोसला की  मदद  ि  बेन  दो  करोड़  रूपये  का  अनुदान
 प्राप्त  किया  था  ।  इसकी  आधारशिला

 सवर्गीय
 पंडित  झा  द्वारा  रखी  गई  थी  ।

 |
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 req  ब  + डॉ०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :  कोई  बाला है

 मंत्री  महोदय  को  भी  कुछਂ  गड़बड़  लगता  e श्री  हरिनाथ  मिश्र  ।  मैं यह  बात  स्पष्ट

 करना  चाहता  ।'  इसकी  आधारशिला  दोबारा  196  में  लाल  शास्त्री  जी

 द्वारा रखी  गई  A  lag  देखते  हुए  कि  मैं  पूरा  कर  रहा  हूं  ।  यह  देखते  हुए

 परियोजना  के  पूरा  होने  से  देश  के  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  इलाके  को  सिंचाई  के  कृत्रिम  साधन

 उपलब्ध  हो  पाएंगे  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इस  योजना  के  इस  परियोजना  को  पूरा  किए  जाने

 काम  शामिल  करेंगें  और  यदि  हो  निधियों  कें  नियतन  औंर  वास्तविक  लक्ष्यों  की  प्राप्ति

 से  संशोधित  अनुमान  क्या  है  ऑर  यदि  नहीं  है  at  इसका  स्पष्टीकरण  दिया  जाए

 श्री  frat  जहां  तक  अनुमानों  का  सम्बन्ध  है
 पश्चिमी

 कोसी  नहर  परियोजना  की  वास्तविक  प्रगति  झोर  काय  निष्पादन  मेरे  वकत
 के के  साथ

 अनुबन्ध  में  दी  गई  है  यह  जहां  तक  इसकी  प्रगति  का  ताल्लुक  है  पुरी  योजना  चर रण वार  कप  में

 “198  ह
 तक  पूरी  की  जानी  है  ।  पहला  चरण  AT  1983  तक  पुरा हो  जाएगा  और  इससे

 20  लाख  हेक्टेयर  भूमि  की  सिचाई  कीं  सम्भावनाएं  पुरी  होंगी  ।  चरण  दो  जून  1985  तक  पुरा

 हो  जाएगा  और  इससे  .58  लाख  हेक्टेयर  भूमि  की  खिचाई  की  सम्भावना  एं  पुरी  होंगी  ।  चरण

 तीन  1987  तक  पूरा  हों  जायगा  मौर  इससे  1.3  लाख  हेक्टेयर  में  सिलाई  ती
 सम्भावनाएं

 पूरी  होंगीं
 ।

 ्  |.
 wena  महोदय  ag  सब  विवरण  सभा पटल  पर  रखा  जा  सकता  है  ।  vt

 ज़ियाउर्रहमान  धनसार  जी  मैं  इसे  समा पटल  पर
 tar

 श्री  राम  विलास  पाप्ततान  :  अध्यक्ष
 oat

 मंत्री  महोदय  ने  कहा
 चेयर मं  नशीम-माफ-दि-चीफ  मिनिस्टर-आफ.श्िहार  ।  मैं  मंत्र  .  से  जानना  चाहता हुं  कि  क्या

 मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी है  1972  1.974  तक  चौथी  कैनाल
 के  बारे में  एस्टीमेट  कमेटी  ने

 बन
 दी  श्री  राजमंगल  मिश्र  उसके

 चैयरमेन
 थे  जिन्होंने

 अपनों  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि**
 a  का
 |  के  परिवार  ने  कोथी  कैनाल  में  लूट  मचा  रखी है  ओर  इसी  लिए  कोथी  केनाल का |  प्रोजेक्ट  -

 पुरा  नहीं  हो  रहा  है  ।  2

 a  i
 ध्रध्यक्ष  महोदय  इस  मामले  की  छानबीन  करनी  पढ़ेगी  ।  .

 थ्री  रॉम  विलास  पासवान  जो  इसको  छानबीन  करनी  पड़ेगी  मैं  यह  कहਂ  रहा  हूं
 कि  era  कमेटी  ने  कोसी  नहर  के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  पेश  की  है  और  उसने  अपनी  रिपोर्ट

 में  कहा  हैਂ  fast  जी  माप  तो  स्वीकर ce
 अब  क्यों नहू

 बोलते  और  भाप

 देने  बाले  थे  ।
 उन्होंने

 ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है
 किन  ,

 — ne  —

 *  अध्यक्षपीठ  के  आदेश आदेशानुसार पूमरे  गया  |
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 के  परिवार  ने  Ss
 N-pare  में

 अरबों  रुपया
 el

 और  इस  पर  इन्क्वायरी को  गई  है  ।

 में
 यह

 जाना
 भा  ता  हूं  कि  क्या  आप  उस  रिपो  को  सदन  के

 पटल  पर  रखेंगे  ?
 ae

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  पहले  कि  भाप  किसी  पर  दोषारोपण  करें'**  ( sazaqata)
 ा

 एक  माननीय  सदस्य  वह  दोषारोपण  नहीं  कर  रहे  हैं a |

 att  राम  विलास  पासवान :  मैं  प्राक्कलन  समिति  को  रिपोर्ट  को
 द  कद

 रहा  हूं  ।

 एस्टीमेट  कमेटी
 की  रिपोर्ट  है  कोसी  कनाल  के  बारे  में  ।  गाने  मेंट  को  जानकारी  है  यदि  श्री  पांडे

 जी  होते
 ते तो  इसका  जवाब  देते  ।  शायद  इसीलिए  वे  नहीं  माए  हैं  i

 |..* ह |  सतीश  अग्रवाल  समिति  का  हवाला  दिया  जा  सकता  2  |

 ott  जियाउ रहमान  झ  सारो :  अध्यक्ष  अब्बल  तो  यह  वात  साफ  नहीं  है  कि  किस

 एस्टीमेट  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  रेफर  कर  रहे  यदि  परिहार  स्टेट  की  एस्टीमेट
 केदो

 कौ

 रिपोर्ट  को  र फर  कर  रहे  है  तो  उसका  मुझे  कोई  खत्म  नहीं है

 अध्यक्ष  महोदय श्री  राम  विलास  aaa  यह ब्  गंभीर  मामला  द  ।  कोसी  केनाल

 बारे में  एस्टीमेट  कमेटी  ने  अपनी  रिपीट  दे  दी  है  ।  जी  को
 उसकी  जानकारी  नहीं

 मंत्री किस  लिए  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  आप  एक  और  सव  ल
 दूसरा  इस  सम्बन्ध  में

 दे
 दीजिए

 ।

 ay

 दस

 बिलास  पासवान  कमेटी
 कीं

 जो  रिपोर्ट  जो  कोसी के

 सम्बन्ध  में  उ  सको  यहां  के  पदस  पर  रखेंगे  ?

 झष्यक्ष  महोदय  वह  यहां  को
 नहीं  वहाँ  की  है  ।  उस  सदन  की  वह  रिपोर्ट  इस

 सदन की  नहीं  है  कि

 श्री  राम  विलास  पासवान :  ह  कोसी  कनाल के  ऊपर
 है  ।'

 अध्यक्ष  महोदय :  राज्य  सरकार  द्वारा  प्राक्कलन  समिति  at  fone  पर  का्यवाह्दी  की

 जानी  चाहिए  इसका  पता  तो  मैं  बाद  में  लगाऊंगा t

 sit  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  मुझे  भी  बोलने  का  सका
 मिलता  चाहिए

 क्योंकि  फांसी  मेरे
 ai

 ~ चुनाव  क्षेत्र  में

 ait  धनिक  नाल  मुझे भी  बोलने का  मौका  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  TT  कह
 हैं

 ।
 मैं  किसी को  भी  अनुमति  नही  दे  रहा  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय :  माप  इस
 पर  दुसरा  क्वेश्चन  दे  दीजिए  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान :  मैं  dtat-at  प्रश्न  पूछना  चाहता  हं  (saqUTA)
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 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  लिखकर  दे  दीजिए  ।  भाप  रिपीट  कर

 रहे
 भाप  दोबारा  प्रश्न

 दे  दीजिए  ।  .

 श्री  राम  विलास  :  मैं  सीघा-सा  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं

 mea  महोदय  :  आप  लिखकर  दे  दीजिए  ।  आप  रिपीट  कर  रहे  हैं  ।  आप  दोबारा  प्रश्न

 दे  दीजिए  ।

 |  समझ  न् ha  | श्री  राम  बिलास  पासवान  हूं

 cena

 शॉप  नहर  में  जो
 थी  जांच  समिति  नर धांधली  हुई  उसके  सम्बन्ध  में  वहां  एक  जाँच  स  मति  र  उर

 परिवार के  लोगों  को  दोषी
 sew

 ।  यह  मंत्री  जो  के  दिमाग  में  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 आप  लिख करुर  दुसरा  सवाल  दे  दो  जिए  i++  **आप  aq

 बैठिये
 eee

 **  जों  aoa  ।  को  डी०
 पी०  यादव  ।

 aa  लाल
 अदात  का  सवाल  है  इम्पोर्ट

 स्पोटर्स  सवाल
 है  |

 अन
 )

 अध्यक्ष  महोदय  ऐसा  नहीं  आप
 बैठिये

 ।
 पहले  उनकों
 दु  भगा  सवाल  करने  दीजिए  ।

 क
 (  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं

 ने  pe  a1  ड्  इस  तरीके से
 ा पालिगमेंट  में  सवाल  नहीं

 होगा  |

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  पिछले  ta  सालों  में  देश  में  खाद्य  का  औसत  उत्पादन  कम  होकर

 1137.08  लाख
 टन  र  गया  शक्ति  यदि  हम  खाद्यान्न  की  न्यूनतम  आव्रदयकता की  पूति  भी

 करते  तो  मी  1980-81  में  कम से  कम  132)  लाख  टन  की  जरूरत है  ।  इससे  यही  स्पष्ट

 होता है  कि
 खाद्य  के  मोरे  पर  gt  अभी  बहुत  कुछ  करन  है  ।  इसके  अतिरिक्त  आबादी  में  हो

 रही  वृद्धि  के  कारण  हमें  30  लाख  स्त  अतिरिक्त  खाद्य  की  जरूरत  होगी  ।  सरकार  के  लिए  यह

 बहुत  कठिन  कार्य
 है  |  दिनांक  31  अगस्त  281  के  अतारांकित  प्रश्न  स०  107  का  जो उत्तर

 दिया  गया  उसके  अनुसार  पिछले  दस  at  में  बड़ी  और  मध्यम  सिचाई  योजनाओं  के  निर्माण

 कार्य  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  रही  ।  इन  योजनाओं  को  लागू  करने  में  बहुत  es  पैमाने  पर  लूट

 पाट  की  गई  है  अर  भष्टाचार  हुआ  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  विहार  तो  एक  खास  उदाहरण  है  ।  इन
 सभी  बातों  को  घ्यान  में  रखते  हुए  क्या  माननीय  मंत्री  इस  बात  से  सभा  को  आदत  करेंगे  कि

 उच्चतम  स्तर  तरु  निगरानी  की  जाएगी  और  छठी  योजना वधि  के  समाप्त  होने  तक
 समी  लम्बित

 योजनाएं  पूरी  कर  लो  जाएंगी  ?

 श्री  ज़ियाउर्रहमान  अनसारी :  केन्द्रीय  जांच  आश  निगरानी  मेल  बहुत  अच्छा  काम

 कर  रहा  है  और  परियोजना  को  ae
 लील

 दू  री  करने  में  आती  उनको  दूर  करता

 क  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानु  गार  बुहतान  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 है  ।  बह  मामले  पर  सव्य
 र

 क  न्द्रीय  सरकार  से  बातचीत  करता  यदि  किसी  प्रकार  की

 q कमी  पाई  जाती  तो  समन  समिति  अन्य  मंत्रालयों  के  साथ  भी  मामला  उठाया  जाता  है  ।

 जहाँ  तक  मुख्य
 परियोजना  अ मों  को  पूरा  करने  का  सम्बन्ध  अधिकांश  चालू  परियोजनाएं  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  समाप्त  होने  तक  पुरी  हो  जाएंगी ।  केवल
 झल

 परियोजनाएं  ही  सातवीं

 योजना के  दौरान  पूरी  की  जाएंगी  ।

 श्रेय  महोदय  :  श्री  नरसिंह  मकवाना  |

 श्री  घनिक  लाल  मंडल  :  सर

 अध्यक्ष  महोदय  :  25  मिनट हो  गए  एक  सवाल  को  ।  अगर  आप  इन् सिस्ट

 करेंगे  मंडल जी  तो  भार  मी  करेंगे  ।  जी  नहीं  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  gars

 श्री  घनिक  लाल  मंडल  ऊपर  पारा  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  sea  है  ।  आपने  समय  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  मने  आधा  घटा  सवाल  को  दे  दिया  है  ।

 शो  घनिक लाल  मंड मॉडल  आपने  एक  सवाल को  45-45
 मिनट

 का  समय  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नो नो  मिस्टर  मंडल  श्री  नर पि हू  मकवाना  ।  बिल्कुल

 मैं  इसकी  अनुमति नहीं  दू  गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  दि  आप  लोग  ऐसा  व्यवहार  तो  मैं  सभा  की  अध्यक्षता  नहीं

 करू  गा  ।  भत  :  हँ

 श्री  धनिक  लाल  मंडल  :  हम  आपसे  हमेशा  ही  सहयोग  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आपका  दूसरा  बदन  स्वीकार  कर लू  गा  बरत  कि  भाप  उसको

 सूचना दें  ।  नहीं तो  सारा  समय  इसमें  जाता  रहेगा

 थ्री
 धनिक  लाल  मंडल :  ये  तो  दोनों  पक्ष  के

 लिए  समान
 है

 |

 टू  गन्दी  बस्तियों  में  रहने
 बालक  लिए  gfenrg as  a

 208.
 थ्री  1  नरसिंह  मकवाना

 श्री  रामावतार  शास्त्री  क्या  निर्माण  और  आवास  मत्री  निम्नलिखित

 ret  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे कि

 गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वात लों  को  दी  जाने  वाली  उन  सुविधाओं  का  ब्यौरा  कया  है
 जिनकी  व्यवस्था  किये  जाने के  लिये  सरकार  राज्यों को  निदेश  दिये  हैं  :

 (@)  उन  राज्य  सरकारों  के  नाम  क्या  हूँ  जिन्होंने  इस  दिशा  में  सराहनीय  काय  किया

 कौर
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 गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों  को  सुविधाएं  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 कितनी  दी  गई  ate  क्या  कार्य  तदनुसार  किया  गया  है  तथा  इस  बारे  में  ब्यौरे  ब्या  हैं  ?

 निर्माण शौर  आवास बास  मन्त्रालय में  उप-मन्त्री  बृजमोहन  महंतों :  राज्य  क्षेत्र  में

 पर्यावरण  सुधार  भ  अन्तर्गत  चुने  हुए  गन्दी
 बस्ती  क्षत्रों  में  निम्नलिखित  मूलभूत

 जाएं  दी  जानी  हैं  :  a

 (1)  जल  सप्लाई

 (2)  बरसाती  पानो
 पालों  के काना क  लिए  नालियां

 मे  qzya  ai (3)  उष्ण  बिछाना

 (4)  स्ट्रीट  लाइट

 ia

 सामुदायिक  स्तानागह  तथा  शोचालय

 ह  तथा  :  बस्ती  क्षत्रों  में  पर्यावरणीय  सुधार  योजना  राज्य  क्षत्र  में

 लाई  सा  गरी  है  और  योजना  आयोग  के  परामर्श  से
 |  न्यूनतम

 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 राज्य  aaa  में  fafa?  को  ब्यवस्था  को  जाती  छठी  योजना  में  इस  योजना  के  लिए

 151.48  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  शिया  गया  है  ताकि  शहरी  क्षत्रों  में  लगभग  1  करोड़  गन्दो

 बस्ती  नि  वासियों  के  लिए  मूल सूत  सुविधा  दी  जा  सके  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  गन्दी ब  निवासियों

 के  लिए  मूलभूत  सेवाभों  के  प्रावधान  के  लिऐ  राज्य  बजट  में  पर्याप्त  परिव्यय  की  व्यवस्थ  लिए

 सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  ।  es

 थी  नरसिंह  मकवाना  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहा  था  कि  उन

 राज्य  सरकारों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  सराहनीय  कायें  किया  है  ।  मन्त्री  जी  ने  इसका  कोई

 जवाब  न नहीं  इसके  लिए  मेरी  कोई  शिकायत  नहीं है  ।  अब  मैं  आपके
 at

 से  जानना

 चाहता हूं  ड  कि  वे  राज्य  सरकारें  कौन-सी  हैं
 जिन्होंने  वार्ता  नद  अच्छा  काम  किया  है  भर  कितना

 अच्छा  काम  किया  है  ?

 =  ह

 शी  बृजमोहन  राज्य  सरकारों  के  काम  की  परस्पर  तुलना  करना  बहुत  कठिन है
 हमें  सभी  राज्य  सरकारों  का  सहयोग  मिल  रहा  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हों  तो

 मैं  सभा  पटल  पर  विभिन्‍न  राज्यों  और  केन्द्रीय  संघ  शासित  क्षत्रों  के  कार्यकलापों
 और

 योजना

 परियों  के  ब्यौरे  को  रख  सकता  हू  ।  एक  राज्य  की  दूसरे  से  तुलना  करना  हमा  रे  लिए  बहुत
 कठिन  और  विचित्र  भी  है  ।

 ड  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्तर  पूर्व )  आप  पह  कह  ही  सकते  है
 हि  पिक  सहित

 ने  अच्छा  काम  किया है  ।  =  क  2  =

 at  नरसिंह  aaa :  मैंने
 स्पष्ट

 तौर  से
 प्रदान

 के
 समय  Gat था  कि उन  राज्य  सरकारों

 के  नाम  क्या  हैं  ।
 गरे

 मन्त्री  जी  नहीं  देना  चाहते  हैँ  दूसरे  यह  चाहता  हूं  कि  छठी
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 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  जो  एन  गन्दी
 बस्तियों

 के  लिए  सुविधाएं  जुटायी  जाएंगी  तो

 एक  करोड़  बस्तियों  के  लिए  सुविधा  जुटाने  के  बाद  कित
 करोड़

 और  बाकी  रहेंगी  भोर  उनके
 लिए  आप  क्या  इन्तजाम  करना  चाहते  हैं

 श्री  बृजमोहन  agra :  इस  समय  जो  गन  दी  बस्तियों  भें  रह  रहे
 हैं  उनकी  संख्या  262.  l

 लाख  हैं  ।  j  हमारा  अनुमान
 है  कि  हम  100  लाख  के  लिए  सुविधाए  बुद  पाएंगे  ।  शेष  के  लिए

 परवर्ती  योजनाओं  में  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  re

 श्री  सुनील  मेरे  चुनाव-क्षत्र  में  कुन  आवादी  का  तीस  प्रतिशत
 गन्दी

 बस्तियों  में
 = रहता  है  ।  a

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  मेरे  क्षत्र  में  60  प्रतिशत  गन्दी  बस्तियों  में  रहते  हैं

 श्री  gala  मंत्रा  :  मैं  छठी  योजना  के  दस्तावेज  की  ओर  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान

 दिलाना  चाहता हूं
 ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  में  यह  कहा  गया

 *'गन्दी  बस्तियों  का  बड़  पैमाने  पर  पु तस् यापन  करने  के  बजाय
 उनके  पर्यावरण  में  सुधा ९

 पर  ही  ज्यादा  बल  दिया  इसके  लिए  निवेश  में  काफी at
 वृद्धि  की  जाएगी

 विशेष  रूप  से  जल  मल  निकासी  कौर  स्वच्छता  पर  बल  दिया
 जाएगा  ॥

 हमने इन  मुददों  को  का यं रूप  दिया  1  एक  भर  बात  यह  है  कि  स्तावेज के  अप्रजा

 संस्करण  के  ae  396  पर  यह  बताय  गया  है  कि

 *' कलकत्ता  में  विकास  परियोजना  भों  का  काय  जानो  रखने  के  लिए  247  म  रूपये

 की  व्यवस्था  को  जा
 रही

 जिसके  लिए  मेट्रोपोलिटन
 डेवलपमेंट रिटीਂ  और  fara  qa ने  सहायता  दी  है  i

 अब  छठी  में  यह  बताया  गया wa  कि  केवल  कलकत्ता  शहर  में
 चालू  योजनाओं  के

 लिए  247  करोड़  रुपए  निश्चित  किए  गए  हैं  ।  किन्तु  आप  अ  उत्तर  में  यह  ह
 रहे  ह

 कि  छठी

 योजना में  जल-पूर्ति  पानी  रिसने  को  गलियों  में  asa  बिछाने  गलियों  में  रोशनी
 का

 जाम  जनसामान्य  के  स्नानघर  ओर  शौचालय  बनाने  के  लिए  151.45  करोड़
 रुपए  की

 women  की
 गई

 है
 २

 क

 (=) a c
 क्या  आप  अपने  वक्तव्य  और  छठी  प  चवर्षीय  योजना  में  दिये  गए

 ब्योरे  के  बीच

 उसको  स्पष्ट  कर  सकते हैं  धड़  थि जो  असंगति

 (@)  क्या  अ आप  बताएंगे  क्रि  छठी  पंचमी
 य  Waa  में  247  करोड़  रूपये  की  स्वीकृति

 कान  मत्ता
 के  विकास दो  गई  थी  उसमें से से  कलकता  क  लिए  1980-81  में  और  1981-82  में  वास्तव  में

 कितनी  राशि  faata  की  गई  तथा

 वर्तमान  1982-83  के  लिए  कितनी  राशि  का  नियतन  कियां  गया  है  ?
 .
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 दि
 ener  ae  :  केवल  एक

 मरकत  के  लिए  अनुति  दी
 गई

 थी
 ।

 सुनील  sien  महोदय  ये  उसी  प्रशन  के  भाग  हैं  ।

 भर  भी  राज्य  सरकार थ्रो  ब्रजमोहन  महंती  :  महोदय  ये  राज्य-क्षेत्र  की  योजनाएं

 इन  का  संचालन  कर  रहीं  हैं  ।  कितु  सभा  के  समक्ष  में  जो  प्रस्तुत  कर  रहा  ag  पश्चिम  बंगाल

 की  यथातथ्य  स्थिति  है  |  गंदी  बस्ती  के  जितने  लोगों  को  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  उनकी

 संध्या  (26.2  लाख  है  ।  कौर  अपेक्षित  निधि  39.30  करोड़  कौर  1980-85  के  लिए

 योजना  में  जो  व्यवस्था
 a

 —ag  39.30  करोड़  रूपए  की  ही  कि  काफी  संगत  और

 ् उससे  18  लाख  लोगों के के  अपेक्षित  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  सकेगी  ।

 श्री  gala  मंत्रा  आपने  असंगतियों  को  स्पष्ट  नहीं  किया  है  ।  के  दस्तावेज  में

 ate बताया  गया  कि  247  करोड़  रूपए  मंजर  किए  गए  थे  ।  ं
 थ

 को  ब्रजमोहन  महती  मैं  अब  उसी  के  ब  रे  में  बात  करूगा  ।  कलकत्ता  के  लिए  जो  247

 करोड़  रूपए  की  व्यवस्था  की  गयी  है  वह  सभी  दशहरी  विकास  परियोजनाओं  के  लिए है  ।  हम

 उसके  केवल  एक  भाग  के  बारे  में  ही  चर्चा  कर  रहे  भर  मैं  सभा  को  यह भी  बताना

 चाहूंगा  कि  वि  बेक  की  सहायता  से  कल लता  मद्रास  और  कानपुर  i  बहु-क्षेत्रीय  विकास

 परियोजनाएं  शुरु  कर  दी  गयी हैं  ।  विश्व  बैंक  ने  जो  ऋण  fear  व  स  प्रकार

 aaa  के  लिए  यह  870  लाख  डालर  है  ।  अतः  fara  बेक  को  परियोजनाएं  भी

 निरंतरित  हैं  और  पश्चिम  बंगाल  सम्बन्धी  हमारे  आंकड़े  वही  हैं  ।  केवल  कलकत्ता  के  बारे  में

 हमारे पास  कोई  और  जानकारी  नहीं  है  ।  यह  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  ।

 )
 गे  र  ी  ४...

 .  श्री  जगदीश  टाइटलर :  स्वर्गीय  संजय  गांधी  को  ital  का  बहुत  ख्याल  था  इसलिए  गंदी

 बस्ती  में  रहन  वाले  दस  लाख  लोगों  को  भूमि  दी
 की

 at  भोर  उन्हें  दिल्‍ली  में  बसाया  गया  था  ।

 उस  समय  उनसे  ag  वायदा  किया  गया  था  कि  उन्हें  25  वर्ग  गज  भूमि  के  स्वामित्व  का  अधिकार
 देने के  लिए  कोई  निर्णय  है  ?  यदि  नहीं  ह <८-< किया,

 तो  क्या  नये  20  सूत्री  कार्यक्रम में  ऐसा a
 कोई  सुत्र  ।  जिसके  अनुसार  भूमि  हीन  को  स्वामित्व  ar  अधिकार  दिए  जाने  की

 व्यवस्था  है  ।

 इसके  बारे  में  कब  निर्णय  fear  जाएगा  ?
 जुड  हि

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  झोर  आवास  मंत्रो  भीष्म  नारायण  सरकार  ने

 27  पुनर्स्थापन  बस्तियों में  रहने  बालों  को  स्वा  मिल् callae  त्र  का  अधिकार  देने ee oe  उ  का  निर्णय  फिया है  और

 इसके  लिए  दिल्‍ली विकास  प्राधिकरण  आवेदन-पत्र  किये  हैं  और  सरकार  ने  भी

 gan  कार्यवाही  कर  रही है  ।
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 थ्रो  रतन  fag  राजद  : द्  बहुत  दिन  से  आपका  ध्यान  आकर्षित  कर  रहा  हूं  ।  मैं  बम्बई
 से  मुझे  भी  इजाजत  दें  |  मैं  इस  भर  आपका  ध्यान  दिलाने  की  कोशिश  कर

 रहा  हूं  ।

 aft  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  मैं  आपका  ध्यान  चले  हो  इस  ओर-दिला  चुका हूं  ।

 अध्यक्ष  द्य  मुझे  सभा  को  यह  बताना  हो  पड़ेगा  कि  मैं  केसे  कार्यवाही  करता  हूं  ।

 =  )  .
 =

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  आपने  दिल्‍ली  HY  इजाजत  दी  है  ।  बम्बई  के  बारे  में  आपका
 बया  ख्याल  है  ?  इस  बारे  में  बम्बई  को  इजाजत  क्यों  नहीं  गई  है  तो

 सिद्धांत  होना  ही  चाहिए  ।

 aeAat  महोदय  :  भाप  देखें  कि  544  सदस्य  हैं  ।  सभी  को  मा  हीं मिल  सकता  है  ।

 कलकत्ता हो  गया  है  ।  दिल्‍ली  कैपिटल  है  ।  सब  के  सब  माननीय  सदस्य  इसमें  इटरेस्टिड  हो

 कत ेह
 ।  अपने  अपने  प्रश्नों  से  वे  बिल्कुल  अरेस्टिड  हैं  सार  करना  चाहते  हैं  ।  कौन  सा

 ऐसा
 सदस्य है  जो  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।

 =  श्री  धनिक  लाल  मंडल :  faa  का  जिस  में  इंटरेस्ट है है  उनको  मौका  मिर —
 |  |

 अध्यक्ष  महोदय  आपके  पहने  ये  उठे  थे  ।  इन्होंने  कहा  था  ।
 ्

 cae  अध्यक्ष  मोदी  1  यह  न  कलकत्ता  की  बात  है  भोर  न  दिल्‍ली  की  ।  यह  बात  स्तम्भ को

 ए  mate  का  जिक्र  यहाँ  आ  गया  है  ।  उसके  लिए  कुछ  लोग  इटरेस्टिड  हो  कते
 थ्या पी  इंटरेस्ट  उस  में  हो  सकता  गर  इस  तरीके  से  व्यक्तिगत  तौर  पर  आप  इसको  लेंगे

 तो  कसे  काम  चल  सकता  है  ।  सभी  नाराज  हो  जाएंगे  तो  किसको  मैं  राजी  wear  ।  ATT

 यह  काम  है  ।  मुझे  कोसी  कनाल  से  कोई  दुशमनी  नही  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वहू  जल्दी  हो  |

 श्री  धनिक  लाल  मंडल :  राष्ट्रीय  महत्व  के  सवाय  के  साथ  साथ  कोई  सवाल  ऐसा  होता

 जिसके  सम्बन्ध  में  मेम्बर  के  अपने  क्षेत्र  का  सवाल  जुड़ा  होता है  ।  उसको  तो  मौका

 ver
 अध्यक्ष  महोदय :  ऋद्ध  होकर  काम  करना  तो  फिर  लठबाजो  से  ही  काम

 चलता
 है  फिर

 qiaqe  की  भाव द्य कता  नहों  रह  जाती  है  ।  यहां  तो  शान्ति  से  काम  चलता  है

 एग  मस  से

 काम

 चलता है
 ।

 ढ
 थो  धनिक  लाल  सहल  जिन  मेम्बरों  के  अपने  क्षेत्रों  का

 ध
 हो  नाता

 ह  उनको
 >  ey  ्

 भी  तो  भाप  देखे ं।  म्

 अध्यक्ष  महोदय
 नाट अनय  विवाद  में  कोई  जोत  नहीं  सकता  भोर  न  करा  किसी  को  जीत

 हुई  है  ।  यह  तो  मानने की  बात  है
 ।  ठंडे  रहेंगे  तो  काम  ठीक  हो  जाएगा  ।  कभी  कभी  कोई  ऐसा

 सवाल  होता  है  कि  उसमें  काफी  समय  लग  जाता  है  ।  इसमें  पच्चीस  मिनट  लग  गए  है ं।
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 Bio  spenien  ewe  ० आप  हर  नगर  से  कम
 से  कम  एक  को  जरूर  इजाजत  दीजिए  ।

 oat}  माधव  राव  faferar
 (samara)

 केवल
 बम्बई

 at  कलकत्ता
 के

 लिए  ही  अनुमति
 क्यों  ?  ग्वालियर भी  उतना  ही  महत्वपूर्ण  है

 अध्यक्ष  महोदय  स्वामी  मैं  किसी के  साथ  डिस् क्रि मिनिट  नहीं  करता  हूं  ।  पहले
 |  हाथ  उठाया  इस  वास्ते  उनको  बुलाया  है  ।  मेरी  भी  आपकी  तरह  से  दो  हीਂ  आंखें

 अपने  लिए  नहीं  करवा  रहा
 हूं  ।  qa  के  लिए  है  ।

 wv  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  गन्दी  में  रहने  वाले  100  लाख  लोगें  में  से  40  लाख  लोग

 केवल  बम्बई
 ई  में  ही  रहते  हैं  ।  भोर  आप  बम्बई  की  उपेक्षा  रहे है  मैं  पछता  हूं

 कि  बम्बई  की  के  से  उपेक्षा  की  जा  सकती  जबकि  100  लाख  लोगों  न  ह  40  लाख
 बम्बई

 में

 रहते  ?  मैं  शुरु  से
 हो

 आपका  ध्यान  इस  भोर  दिलाना  चाह  रहा  हूं  ।

 a  (sto  मघुदण्डवते  :  एक  उपाय  तो  है  ait  अटल  बिहारी  दिल्लो  की
 rat  बस्तियों

 क़ा

 प्रतिनिधित्व  करते  और  डा०  सुत्रह्मग्पम  स्वामी  बम्बई  का  ।  आप  दोनों  को  .  इजाजत  दीजिए

 दिल्‍ली  और  बम्बई  दोनों  का  प्रतिनिधित्व  हो  जाएगा  ।  #  ड्

 t  Blo  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आप  इस  तरक  से  क्यों  ै  ?  मैं  seat  तो

 न  ई नहीं  quar |  मैं  केवल  उसी  समस्या  के  वारे  में  कुसरा
 ह
 हु

 में  कैसे  ध मह
 सकता

 े
 हूं  ?  थ

 ,  4

 अध्यक्ष  महोदय
 आपका  चेहरा  तो  बहुते  सुन्दर

 है  ।

 «ait  aca  बहादुर  :  कृपया  विनय

 |  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  मैं  नयी  feed  से  चना  गया  टू
 हूं  लैकिन  a  सवाल  बम्बई  के

 ashy बारे  में
 करूंगा ie
 meq  महोदय  :  आप  उनका  आयु  न्र  मत  दीजिए  |  मेली  tye

 =
 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 :
 अध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  को  मालूम है  कि  बम्बई  की

 विराट  नारी  में  अनेक  गन्दी  बस्तियां  केन्द्रीय  सरकार  को  जमीन  पर  बनी
 हुई  बसी  हुई  है  जेसे

 रेलवेज  की  fess  की  एटामिक  ऐनर्जी  कमीशन  से  जुड़ी  हुई  और  उन

 जमीनों  पर  जो  लोग  रहते  हैं  उनके  लिए  आवश्यक  सुविधाए  भी  नहीं  पहुंचाई  जा  रही  हैं  क्योकि

 महाराष्ट्र  सरकार  कहती  है  कि  जमीन  केन्द्र  सरकार  की  है  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  इन  बस्तियों

 में  रहने  वालों  के  लिए  कुछ  भी  करें  ।  और  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  ध्यान  नहीं  देती  |  मैं  जानना

 चाहता ह
 कि  केन्द्रीय  सरकार  केवल  राज्य  को  निदेश  देगी  या  अपनी  जमीन  पर  जो  गन्दी

 बस्तियां  है हैं
 उनके  सुधार  के  लिए  भी  कोई  ठोस  कदम  उठायेगी  ?

 ig  अड़  kg ्र
 at

 मिस  नारायण  fag  HETa  म  lat  वाजपेयी जी  को  .  प्रसन्नता

 होगी  सरकार  का  दृढ़  निश्चय  है  कि  cara  में  जो  लोग  हैं  उनकी  जो  आवश्यक  afa-

 16



 1  1903  )  मौखिक  उत्तर
 ieee

 जाए  हैं  वह  देने  की  चेष्टा  राज्य  सरकार  कैरे  लिलि
 सम ra  भा  T4  बताया  बम्बई  में

 er
 रेलवेज  या  मेरे  पास  जो  सुचना  पोट  एयरपोर्ट  अधो  सिटी

 सी०
 पी०

 wet
 o  Ho

 की  जमीनों  पर  प्लम्स  हैं  ।  हाल  हो  में  हमन  और  sei  की  राज्य  सरकार ने ने  इस पर  बातचीत की
 और  ह  म  लोगों  ने  जो  सम्बन्धित  मंत्रालय  हैं  उनमे  कहा  है  कि  वह  अपनी  सहमति दें  जिससे

 कि  वह  जो  हम  सैद्धान्तिक  रूप  से  मानते  हैं  उन्हें  वहू  मिलनी  चाहिए  ane  तत्काल
 उनको  कुछ ढ़  जमीन  की  आवश्यकता  नहीं  हो  तो  उन्हें  दी  और  इस  परे  सरक।र  का  ध्यान
 जोरों से  ल

 लगा  है  ।  हमारी  कोशिश  है  कि  शंघ्र/तिशीघ्र  जिस  जमीन  की  आवश्यकता

 नहीं हैं  भर  जिसकी  मीनार

 जायें
 ट्री

 या  डिपार्टमेन्ट  की  वहू  जमीन  है  आवश्यक  सुविधाए  प्रदान  की

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  Ral za,  मैं  केवल  अपने  चुनाव-क्षेत्र  की  हो  बात  करू  क्यों कि

 we  चुनाव

 श क्षेत्र से  उड़कर  दूसरे  चुनाव-क्षेत्र  में  नहीं  हू  |

 अघ्यक्ष  महोदय  अब  तो  हमने  वायु दूत  सेवा  और  चलाई  |

 + Elo  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  महोदय  अपने  उत्तर  में  उन्होंने  कह  रहे  हैं
 वे  वह  कर  रहे

 हैं  ।  किन्तु  महाराष्ट्र  सरकार  न  आपको  40,000  गन्दी  बस्तियों  की  सुची  दी  थी

 are  आपने  बताया  था  ि  समें  से  गन्दी  बस्ती  में  रहने  वाले  9.009  लोगों की  जमीन  की हि

 आपकों  a
 आवश्यकता  नहीं  है  ।''  किन्तु  आप  उन  क्षेत्रों  सें  सुविधाएं  देन  की  अनुमति  नहीं  दे  रहें

 जहां कि
 ये  9,000  झोपड़ियां  हैं  ।  क्या  आप  महाराष्ट्र  सरकार  को  पत्र  सकते  हैं  कि  आप

 उक्त  सुविधा  को  देते  के  लिए  सहमत  वे  उनके  लिए  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कर  aad

 क्योंकि  महाराष्ट्र  सरकार  हमें  पत्रों  में  यही  लिख  कर  भेजती  रहती  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  सुविधा
 देने  के  लिए  अनुमति  नहीं  दे  रही है

 थ्री  मोल्स  नारायण  fag  :  यह  सही  नहीं  ।  हाल  ही  में  महाराष्ट्र  सरक।र  के  निर्माण

 और  भा बास  मन्त्रालय  के  उप-मन्त्री  से  मेरी  भेंट  छ्  और  इसके  बारे
 मैंने  अभी  जिक्र  किया में  हमारी  चर्चा  हुई  श्री  ।  जसा  च्  हमन  ने  इस  मामले  पर

 विभिन्न  मंत्रालयों  से  विचार-विमश  क्रिया  था  क्योंकि  अमी  जिस  भूमि  '
 का  जिक्र  किया  वहू

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  की  थ  थ

 - डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  भाप  कब  उत्तर  दगे  हँ  क

 श्री  भीष्म
 नारायण  यदि  हमें  उस  भूमि  की

 तुरन्त  आवश्यकता  नहीं  तो
 ते त  सहमत हैं सुविधाए  दी  ac गी

 ।  सिद्धान्त  रूप

 डा०  सुब्रह्मण्यम
 Fase

 रूप  से  होता  उन्होंने  आपकों  gat

 भेजी है

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  —  ।  श्री  मानता  ।  थ्री  संतोष  मोहन  देव  ।
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 wt  रतन  सिंह  राजदा :  श्री मान्‌  यह  महत्वपूर्ण  प्रश्न  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  में

 झोपड़िया  हैं
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  इस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रही  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं ६  हा  मैं
 इसकी

 जहमत
 नहीं  दूगा मैं  तीसरे  प्रदान  पर  आ

 गया हु
 धड

 श्री  रतन  fag  राजदा :  आप  मुझे  qaqa  में  अनुमति  दे

 अध्यक्ष  महोदय
 भाप  तो  अनुभवी  सांसद  हैं  ।  आप  इसे  कर  सकते हैं  ?  क्या  भाप  हर

 समय  ऐसा  कर
 सकते

 हैं
 हैं  ।  500  सदस्य हैं  ।

 ह
 ait  रतन  fag  राजदा  यह  महत्वपूर्ण  मामला  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 ह
 हरेक  त  महत्वपूर्ण  है  ।  कौन  सो  बात  नहीं

 है  ।  ्

 क्य
 att  रतन  fag  राजद  कया  भाप  इस

 मामले
 पर  राधे  घंटे  चर्चा  अनुमति

 =  अध्यक्ष a
 ag

 इसकी  सूचना
 दे

 सकते  है
 ।  क्या  इस  पर  कोई  रोक  है  ?  क्या

 हमने
 ga  पर  विचार  नहीं  किया  है  ?

 —s  जनी  के खाद्य  नत  के  उत्पादन  में  प्रोत्साहन  के
 लिए  कृषि  विमानन

 *  212.  श्री  सन्तोष  मोहन

 फि  .  थ  द्
 देव ;  कृषि  मन्त्री  वह

 बु
 की  कृपा

 करेंगे
 =  -  vA

 का  ध्यान क्या  सरका  प  के
 सम्बन्ध  में  सं  राष्ट्र  आधिक  धाय  |  द्वारा

 किए  गए  इस  अध्ययन  की  ओर  दि  नाया  गया  है  fr

 ब्र
 विमानन  से  खाद्यान्न  की  कमी  दूर

 करने  faire  r  एशिया  सहायता  मिल
 ही  है  और

 कृषि  विमानन
 पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 बहुत

 लाभदायक  सिद्ध  हो  सकता

 रे  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिए
 ef

 विमान (3)  क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  हमा

 का  प्रयोग  प्रेरक  के  रूप  में  करने  का  और  ही

 थ
 fe  तो  तत्सम्बन्धी  पौरा  क्या  ही आ  +

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा न  पूति  मन्त्री  वीरेन्द्र  '  (#)  az

 कार
 को  ऐसे  किसी  अध्ययन

 की  रिपोर्ट  आत
 नी

 हुई  है  ।

 न  ~

 भारत  सरकार  के  अत्तगंत्र  कृषि  विमानन  निदेशालय  की  स्थापना  1971  में  को

 गई  थी  ।  इस  समय  इसके  पास  28  फिस्स ड  विंग  तथा  रोटेरी  वाले  विमानों  का  बेड़ा

 358
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 है  इसके  अलावा
 निजी  प्रचालकों

 के  पास
 11

 फीस  विंग  तथा  18  रोटेरी  विंग  वाले

 विमान  हैं  ।

 कृषि  विमानन  निदेशालय  तथा  निजी  प्रचालकों  द्वारा  1981-82  से  1982
 तक  विभिन्‍न  हवाई  प्रचालनों  जिनमें  कीट  नियंत्रण  तथा

 बीजारोपण
 शामिल  हैं.-के_तहत  लाया

 गया
 क्षेत्र  नीचे  दिया

 गया  है
 ४ इन  +  ~

 कृषि  विमानन
 74  लाख  एकड़

 निजी  प्रचालक
 25

 लाख  एकड़
 पगा  े

 पाग :  5.99
 pas

 दा
 aie

 श्री  सतोष  मोहन  देव  :  अनुदर  कलि  मैं  यह  सुझाव  देता हूं  कि

 इस  नियम की  तरह  कि  aa  कोई  म  ् ७  at  आर  ह
 tart में  घुस  आए  तो

 इससे  जा  समान  ase  होगा  उसे  पुरा  करते  के  रि  रेफर  खेल  का  समय  बढ़ा  सकता है  ।  इसी
 तरह  प्रशन का  के  दौरान  जब  इस  प्रकार  समय  नष्ट  होता  है  उसे  पूरा  करने  के  लिए  नियमों
 में  कोई  प्रावधान  होना  चाहिए  |

 प्रदान  मंत्री  विशेषकर  नए  सदस्यों  सलाह  दी  है  कि  नए  सदस्य  पेपर  पढ़े  और

 प्रभावी  त्र ब्रेन  |  जब  ea  प्रभावी  बने  रहन  का  प्रयास  करते  हैं तो  मंत्रियों  के  उत्तर  हमें  fer

 प्रभाव  अन्य  बना  देते  हैं  ।  मेरे  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  क्या  सरकार  का  ध्यान  यरोप  के  सम्बन्ध
 में  संयुक्त  राष्ट्र  भारिक  आयोग  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  की  ओर  दिलाया  गया  ''  मंत्री  महोदय

 ने  कहा  है  गजी  नहीं  |  सरकार  के  ऐसे  किसी  अध्ययन  की  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई
 है  ।'

 =  श्श्  ae

 मेरे  हाथ  में  11  फरवरी ,  1952  के  फाइनेंशियल  एक्सप्रेस  की  एक  afer  इस  में

 लिखा  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने  कृषि-क्षेत्र  में  इस्तेमाल  किये  जाने  बाले  विमानों  के  रना  में

 फ  a  218  पृष्ठों  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  ।  श्रीमान  कुछ  महीने  जब  आपने

 जनसंख्या  वंद्धि  विषयक  सम्मेलन  का  उद्घाटन  किया  आपने  ठीक  ही  कहा  था  कि  भारत  में

 कृषि  के  क्षेत्र  में  बहुत  प्रगति  हुईं  है  परन्तु  जनसंख्या  प्रगति  इतनी  अधिक  हुई  है  कि  ag  प्रगति

 दिखाई  हीं  नहीं  जनसंख्या  वृद्धि  सारी  .  प्रगति  शून्य  कर  देती  है  ।

 इसलिए मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता हूं  कि  कृषि  विमान  के  क्षत्र  में  प्रगति के

 किए  सरकार  क्या  कदम  उठा  क्योंकि  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  के  अध्ययन  के  यद  Pi,  fic

 विमानन  पर
 प्रति  कार्य  घंटा  लागत  भूमि  पर  लगी  मशीनों  से  कई  गुना  अधिक  है  तथापि  कृषि

 >
 उत्पादन  बढ़ा  ने  में  कृषि  विमानन  बहुत  सहायक  इस  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहता

 योग  क कत  रने  के  लिए हूं  कि  कृषि  बीमारी का  अधिकाधिक  और  फिक्स्ड  fan  और  रोटरी  विग

 वाले  विमानों  की  संख्या  बढ़ाने  और  फलतः  देश  के  Prarat  की  मदद  करने  के  लिए  सरकार  क्या

 कदम  उठा  रही  है
 1]

 ्
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 1982

 ane  as
 a

 राव  altez  fae  :  जसा  मेंने  पट  कहा है  हमारे  काफी  fa
 मानन  कुल  39  हैं

 ह्म  छिड़काव  के  काम  में  राज्यों  की  मदद  कर  रहे  हैं  ।  देश  में  कुछ  बिशेष  aa  निर्धारित  किए

 गए  हैं  जिनमें  वनस्पति  संरक्षण  के  लिए  भारत  सरकार  प्रति  एकड़  11  रुपए  की  सहायता  देती

 faazal  at  दलहनों  की  फसलों  के  लिए  भी  ऐसी  ही  सहायता  11  रुपए  प्रति  एकड़

 और  रतौना
 i

 की  लागत  की  50  प्रतिशत  खच  भी  दिया  जाता है  ।  इन  योजनाओ ंके  अन्तर्गत

 ee

 थों  को  वनस्पति  रक्षण  के  उपायों  में  सहायता  करते  कुछ  राज्यों  को  भारत  सरकार

 से  सहायता  मिल  रहो  है  छिड़काव  करने  के  लिए  कृषि  विमानन  निदेशालय  के  अलावा  कुछ

 राज्य  प्राइवेट  आपरेटरों  से  भी  काम  लेते  कुछ  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  नहीं

 ले  रहे
 हैं  ।  उन्होने  कभी  सहायता  बड़ी  मांगी

 है
 लेकिन  हम  राज्य  सरकारों  को  इस  बात

 ल
 के  लिए

 geist  करत  कत  TWIT  कर  रहे  हैं  किये  पती  वनस्पति  रक्षण  योजनाओं  ओर  उपायों  में

 सुधार  कर  ॥

 श्री  संतोष  मोहन  देव  मेरे  प्रदान  के  भाग  उत्तर  में  उन्होंने  बताया  कि  कृषि
 विमानन नि निदेशालय  के  अन्तर्गत  2.74  लाख  एकड़  क्षत्र  और  प्राइवेट  आपरेटरों  के  अंतगर्त

 3.25  लख  एकड़  क्षत्र  शमिल  हैं  ।  तो  किसान  हैं  तथा  इसमें  विशेषज्ञ हैं  क्या  इन  आंकड़ों
 से  यह  लग

 है  कि  कृषि  निदेशालय  का  फार्म  ठीक  चल  रहा  है  ।  alan  नहीं  चल  रहा
 इसे  ध्यान में  रखते  हुए  ,  मैं  माननीय  मंत्री  से  फिर  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कृषि  उत्पादन

 बढ़ाने में  किसानों  की  सहायता  करने  के  fag  eats  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम
 उठा  रही  है

 राव  बारिश  fag  :  वर्तमान  फ्लीट  का  भी  पूर्ण  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैंने  पहले

 हो  कहा  है  कुछ  रा  ज्य  तो  वनस्पति  संरक्षण  के  लिए  सहायता  की  मांग  ही  नहीं  करते  ।

 मैं  म श्री  सत्य  साधन  च  क्र वर्त ों  ननिया
 मंत्री

 से

 पीटा
 कर  चाहता

 इन  कार्यक्रमों
 के  ये  विकसित  देशों  ग्रह  ||  4

 जाते
 मैं

 पूर्णतः
 इनके

 विरुद्ध  gi  श

 हमें  अधिक  पानी  चाहिए  ॥  ह्म  तथा  सीमान्त  किसान  की हमारा  देश  गरीब

 रेव  weet
 चाहिए  त

 | क  enw,
 क्या  माननीय  मंत्री  सभा  को  सूचित  करेंगे  कि  सरकार  सत  देशों  से  आएं  इन

 विचारों को  छोड़  देगी  वह  इन  योजनाओं  पर  ad  नहीं  करेगा  पी  afer  ठी
 सिचाई  योजनाओं

 झ तथा  ऐसी  अन्य  योजनाओं  पर  खां  करेगी  ?

 थे  बातें  विकसित  देशों  के  लिए  लाभदायक  हो  सकती  हमारे  देश के  लिए  नहीं  ।  हमें

 अपना  धन  सिचाई  पर  तथा  अधिक

 मि
 को

 sad  पर  च्े
 करना

 चाहिए
 ।  सरकार

 को  इस  पर  विचा  र
 करना  चाहि  ड

 err  सचिवीय  मना  au मंत्री  सभा  को  matt  fe  उत्पादन  बढ़ाने  या  किसान  की

 सहायता  करते  और  धत  का  ATSTT  ते  करते  के  लिए  सरकार  कपा  कर  रही  है  ?

 ,
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  चाहते  हैं  ?  क्या  आप  प्रगति  को  चाहते  हूँ  ?

 at  सत्पसाधन  चक्रवातों  :  विमान  प्रगति  रोकने  का  नहीं  है  ।  लेकिन  प्रगति
 न्यय  तो  नह के  नाम  पर  धन  का  अप  थीं  किया  जाना  चाहिए  ।  -

 अध्यक्ष  नहों  नहीं  यहं  श असंगत  ं  त्

 श्री  राब  वीरेन्द्र  सिह  क्या  आप  ज।नते  हैं  कि  मैं  उ
 =  |

 ata  महोदय  नहीं  ।  असंगत  है  ।  आप  टीं  .  महसूस  करते श्री  आप

 किसान  नहीं
 है  ।  इसलिए  इसे  नहीं  समझ  रहे  हैं

 श्री  बालासाहिब  faa  पाटिल  faces  की
 कीमत

 ओर  एयरक्राफ्ट  का  भाड़ा  बढ़ने
 के  कारण  अब  किसान  कृषि-विमानन  भि  लाभ  उठाने  के

 अनिच्छुक है  |  पिछले  तीन  साल  से

 इसका  इस्तमाल  नहा  हो  रहा  ।  क्या  सरकार  कैमीकल्ज़  की  बढती  हुई  की  मतों

 एयरक्राफ्ट  के  दत्त  हए  मिड  और  इसके  कम  इस्तेमाल  2  में  रखते  हुए  पर-एकड़

 fast  को  बढ  कर  25  रुपये  पर  एक  और  कैमीकल्ज़  को  सव  सीडी
 50  परसेंट से  बढ़ा  कर  75

 परसेंट  करने  जा  रही

 राव  वीरेन्द्र  सिह  हम  इस व  क्त  जितनी  ||  |
 ag  मैंने  बता  दी

 श्री  बालापाहिब  fag  पाटिल  ५
 ि को  बढ़ा  रहे  हैं  या  नहीं

 ?

 बल क  राव  वीरेन्द्र ि  अगर  आन  को
 सुझाव  उसको  बढ़ाने  का  तो  मैंने  उस  को

 नोट  कर  लिया  है

 हो  यथा  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  का  समेकित  विकास
 ठ  ्य के  O14,  pat  कृष्ण  चर  a  elegy

 श्री  रेणु  द  दास 2  क्या  (THI  भोर  आवास  मंत्री  drenfeitase  जानकरी

 दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखना  को  कृपा जसा  Rh  करेंगे  कि
 .

 उन  नगरो ंके  राज्यवार  नाम  क्या  हैं  ई  जो  छौटे  |  |

 an
 मध्यम  दर्जे  के  नगरों  के  समेकित

 विकास  लिए  केन्द्र  द्वारा  चलाई  गई  के  अंतगर्त  भा  सकते  और

 उन  मे  से  प्रत्येक  नगर  के  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  भोर  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या

 QNiIATa  मंत्रालय
 निर्माण  और

 Sq-8
 cei

 हन  और

 मध्य  म् म  दर्ज
 के  कस्बों  के

 सुस्त  ए  शौकत २1  जीप  विकास  कर  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  योजना  के (a)  :  छोटे  तथा

 ala  विभिनन  राज्यों/संघ  राज्य राज्य  क्षत्रों  में  शहरों  की  संख्या  उन  शहरों  के  नाम  जिनके

 लिए  अभी  तक  परियोजनाओं  अनुमोदित  की  गई  है  भोर  इन  प्रत्येक  शहरों  को  स्वीकृत  केन्द्रीय

 सहायता  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  ह  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  dren

 की  28.  2.  1982  तक  कौ  स्थिति  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  कुल  232  कस्बों  जिन  शहरों  के  लिए  aq  तक  दी  गई

 में  से  नियत  किए .  ..  योजना  प्राप्त  और  कुल  राशि

 रुपयों गए  शहरों  at
 संख्या  अनु  =  ड

 ी

 2  3  4

 are  |  प्रदेश  18  अनका पाली  8.00

 रामचन्द्र पुरम  10.00

 तेनाली  22.00

 विजय  नगर  12.00

 भीमा वरन  3.50

 करीम  तगर  13.4

 मेडक  9.00

 श्री  काकुली  5.50

 कायम  अभी  तंक  कोई  विधियां

 10  त्रिपती
 नहीं

 दी  गई

 ह  ह  लि  qaqa  3.80

 12  गढ़वाल  4.00

 13  fer  5.00

 गंटाकल 14.  16.50

 11275

 असम  तिनसुखिया  17.91

 सिलचर  7.00

 जोरहाट  10.50

 4.  13.50 तेजपुर
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 नींबू  गढ़  5.00

 बिना

 53.92

 ह

 1  > MITT  5.00
 बिहार  15

 हाजीपुर  10.00

 सहरसा  4.00

 डाल्टनगंज  10.00

 10.00 छपरा

 5.50 दुमका

 चबाता  10.50

 12.50 बेगूसराय

 देवगड़  26.00

 10  आरा  17.00

 110.50

 17  आनन्द  20.83
 गुजरात

 पोरबन्दर  12.37

 पाटन-उत्तर  3.78

 बीरावल  पाटन  10.50

 बिनोद  10.00

 पोदनपुर  80.0

 भफ्रलेशवर  14.09

 दाहोद  6.50

 9.  मोहम्मदाबाद  5.15

 10  गोधरा  8.00

 il  भज  12.00

 12  मेसाणा  12-00

 23
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 2  3

 13  खम्बात  6.00

 14  अम  रोली  15.00

 15  कोर्सेज  20.00

 — — ——

 16.4.73

 नियम  अन

 हिमाचल  प्रदेश  शिमला  15.00

 कर्नाल  13.00:

 कुरूप  त्र  27.00

 हिसार  1200

 नारनौल  कोई  निधि या  नहीं  दी  गई

 पलवल

 6.  सिरसा

 बय  ——

 52.00:

 के  चला  कोट्टायम  22.40

 कुरू वा यू  25.00

 15.00 त्रिचूर

 काया कु लम  9.40

 5.  तेली चे री  18.00

 fast  30.60

 7.  छंगनाचे री  12.00

 बादागड़ा  10.00

 142.40

 ne

 16  रायचूर  3.25
 mater

 8.80
 होसपेट
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 4

 का  क  TE ONO  eT  ee

 1850 हसन

 5.25 तुमकुर

 चित्रदुर्ग  2.00

 चन्नापटना  2.50

 कनक पुरा  2.25

 मोदी  4.50

 47.05

 मध्य  प्रदेश  16  विलासपुर  18.50

 देवास  12.00

 5.00 खजुराहों

 हरसी  29.00

 रेबा  6.00

 करेंगी  3.00

 मुन्ना  3-00

 बीसलपुर  5.00

 डोंगरगढ़  4.00

 10  राजनाथ  aia  5.00

 11.  बालाघाट

 oe

 90.50
 _

 1.  arr a  4.50
 मणिपुर

 22  1,  बनाई  1.50
 महा  राष्ट्र

 निसार

 3.  पराली  विजयनाथ  2.50

 241.0  यवतमाल  10.50

 5.  सतारा  8.00

 25
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 वि

 8.75 रत्नागिरी

 गम  लेकर  17.50

 करोल  6.00

 पारियों  13.00

 r0-  कम्पाठी  17.75

 11  चिनवाट  7.00

 12  ढरमानाबाद  3.50

 13  मोरी  6.15

 14  हिंगन घाट  4.20

 15  जलना  4.30

 16.  अम्बे  जोगी  8.00

 17  8.00 सेल

 18  डिग्री  5.50

 19  भंडारा  10.00

 20.  वाशिम  10.40

 168.05

 नवना

 उड़ीसा  get  5-00

 सम्बलपुर  20.50

 बालासोर  1.00

 राउरकेला  14.00

 0.50

 पठानकोट  17-00
 पंजाब

 होशियारपुर  16.50

 3.  संगर  9.50

 26
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 का  क  क  अनक

 1  4

 nn  TEETER

 4  मोगा  9.00

 खनना  15.00

 फगवाड़ा  17.00

 भाटिया  16.25

 100.25

 19  नामा कल  11.00

 20  कोविल पटी  19.00

 21.  तेहिनी  भली  ग्राम  10.00

 22  नागापट्टिनम  17.25

 23  रानीपेटिनम

 बाताजापत  10.00

 24  पार्टी  15.00

 307.50

 23  1  आज मगढ़  5.00
 wax

 प्रदेश

 फतेहपुर  3-00

 2.55 जौनपुर

 10.00 हाथरस

 बाँदा  4.00

 6.  बाराबंकी  __  8.00

 देवरिया  14.50

 कांगंज  --.  700

 9.  गाजीपुर
 ~  17.60

 10  बिजनौर  4.75

 11  सीतापुर  -.  15.00

 10.00 12

 श्श्
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 शाए  एएए  एएए एएल्‍एएल्‍एएएएएएएएएएआततएयएयएल्‍एल्‍यएल्‍ए।एएएएएएल्‍एएएल्‍ए ae ्
 13,  20.00

 14  हरदोई  16-00

 15.  कराई  र  10.50
 #९

 16.  अलमोड़ा  2-00

 17.  mela  ~  8.20

 18.  ver  1.50

 19.  बलिया  ~  12.50

 20  शामली
 ह  2.00

 21  .  बदायूं  ~~
 13.00

 187.10

 ae

 पश्चिम  बंगाल  20  खड़ग  पुर  10.00

 10.00 मेदिनीपुर

 बांकुरा  9.00

 25.00

 11  पाली राजस्थान  3.15

 वारन  4.00

 3.  सीलबाड़ा  20.00

 सीकर 4.  5.00

 चुर  900.

 6.  सुने  कपूर  10.00

 नाथद्वारा  7.25

 बाड़मेर  10.00

 गंगानगर  31.80
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 3 2

 17.00 10.  जैसलमेर

 11  चित्तौड़गढ़

 1170.20

 सिक्किम  जोड़तीं  5.50

 उदयपुर  9.00
 त्रिपुरा

 28  धर्मापुरी  10.50
 तमिलनाडू

 छककर  47.00

 कुड्कोट्टाई

 उधगमण्डलम  40.00

 5.  गोली  छोटी  9.00

 श्री  चन्दगुड़ी  14.00

 मनार गुड़ी  8.50

 8.  पल्लवी  10.00

 मेटोपलायम

 10,  छेंगलपाटू  5.00

 11  कूनूर  3.00

 12  मन मदुरई  92.50

 13  घरापुरम  10.50
 |

 14  मटर  22.00

 15  22.50 न्रिभवनममलई

 16  उदमाल  पट्ट  11.25

 17  होसूर  14.00

 18  पोला  चो  20.00

 ae

 जम्मू  और  काश्मीर

 29
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 यय कक अ  अ  _

 1

 ee

 मेघालय

 नागालैण्ड

 योग  225  171  1753.45

 संघ  राज्य का  क्षेत्र

 गोआ  दमण  कौर  द्वीप  1.  पाजी  3.50

 qrfesazt  कराईकल  00

 अण्डमान  तथा  निकोबार

 अरुणाचल  प्रदेश

 दार  और  नागर  हवेली

 मिजोरम

 |  योग  उडा  173  1760.95
 $$

 i  कृष्ण  चन्द्र  होल्डर :  छोटे  तथा  के  कस्बों  स्वीकृत  विकास  की  केन्द्र
 ret  gafaa  योजना  के  अंतगर्त  लाने  को  क्या  माप  दंड  ह  9  क्या  इसके  लिए  त्र  सफल

 तथा  मापकों  THT  बनाया  जाता  है  ओर  उत्तर  में  लिखित  कस्बों  में  कौन  सी  वास्तविक

 योजनाएं  लागू  की  जानी  है  ?  क्रिया  ब्यौरा
 दें  1  का

 थ  कि
 संसदीय  कार्य  तथा  निमित  और  श्रीवास  मंत्री  (sit  eer  नारायण  fag): . ny fi]  बरास्ता  में

 हमने  छोटे  कस्बों  का  विकास  करने  का  निणंय  किया है  क्योंकि  देश  में  यह  दृष्टिकोण  चल  रह  हा  था
 छोटे  कस्बों  की  हालत  बिगड़  रही  है  इसलिए  महानगरों  में  लोग  भा  रहें  हैं  ।  वास्तव  में  कस्बों

 की  परियोजना  रिपोर्ट  राज्य  सरकारें  बनाती  हैं  ।  यह  एक  लाख  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  seat

 कके  लए  नहीं  इससे  कम  जनसंख्या  वाले  छोटे  कस्बों  के  लिए  वे  परियोजना  रिपोर्ट  बनाकर

 मेट्रो  के  लिए  संघ  सरकार  को  भेजते  हैं  ।  यहां  हम  उस  राज्य  की  शहरी  जनसंख्या  तथा  देश

 को  शहरी  जनसंख्या  के  अनुपात  के  अनुसार  उस  राज्य  के  कस्बों  की  संख्या  का  निर्धारण  करते

 संघ  सरकार  द्वारा  विकास  के  लिए  छांटने  की  कसौटी  यही  है  ।

 ck भू  थी  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  उन्होंने  ठीक  से  यह  नहीं  बताया  कि  इन  weal  में  वास्तव  में

 कौन  सी  समेकित
 शप योजनाएं

 कार्यन्वित  की  जा  रही  उन्होंने  छोटे  कस्बों  का  जिक्र तो  किया  है

 परन्तु  मध्यम  दर्जे  के
 कस्बों  को

 जनसंख्या  आदि के  वारे  में  कुछ  नहीं  बताया है  ।  अपने  उत्तर  में

 नमो
 नोदक  मिशा

 गया  है
 लेकिन

 उन्होंने  केवल  173
 कस्बों उन्होंने  बताया  है  कि  23

 30
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 मामला  गण  <_<  —

 कैनॉम  दिये  हैं  Leaf  1.76095  लाख  4  1  यह  बहुत  कम है  ।

 ate  at,  विष्णुपुर  एक  ऐतिहासिक  seat  सात  भोर  अन्य  कस्बों  का  इसमें  कोई

 उल्लेख  हीं  उन्होंने  बताया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  20  झर  १ चुने  गए  हैं
 लेकिन  विवरण

 में  केवल  3  कस्बों  के  नाम  हैं  ।  बांकुरा  के  लिए  केवल  1  लाख  रुपये  दिये  गये  हैं  ।  लेकिन  पहले

 हमे पता  चलों  था  कि  एक  करोड़  रुपये  मंजूर  किये  गए  हैं  ।  वाकी  धनराशि  का  क्या  शय्या

 बांकुरा  के  विकास  के  लिए  वह  कब  दी  जाएगी  ?  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  उन  17  कस्बों  के  नाम
 न् जानना  चाहता  हूं  जो  इस  विवरण  में  उल्लिखित  नहीं  हैं  ।

 श्री  बृज  मोहन  मोहाली  :  एक  बात  स्पष्ट  कर  दी  जाए  ।  कि  1971 में  |  देश  की  शहरी

 जनसंख्या  और  राज्य  की  जनसंख्या  के  अनुपात  के  अनुसार  विभिन्न  राज्यों  में  कुल  231

 कस्बे  आती  किए  गए  हैं  |  ह

 पश़्चिम  बंगाल  में  बांकुरा  के  बारे  9  लाख  रुपये  आवंटित  किये  गए  : प्रगति
 रिपोर्ट

 न  मिलने  के  कारण  ओर  धनराशि  नहीं  दी  गई  है  |

 थ्रो  मौसम  नरायण  fag:  एक  टाउन  के  लिए  कुल  परियोजना  लागत  एक  s  रुपये

 होती  इसमें  से  40  लाख  रुपये  केन्द्र  सरकार  40  लाख  राज्य  सरकार  हारा  ओर  20

 लाख  रुपये  कार्यान्वयन  करने  वाली  स्थानीय  निकायों  या  वहां  जो  भी  संस्था  हो  उसके
 द्वारा  दिये  जाते  हैं  ।  जेसे  ही  हमें  पहले  दी  गई  धनराशि  के  उपयोग  किये  जाने  का  प्रमाण-पत्र

 मिल  जाता  है  हम  दौर  धनराशि  दे  देते  हैं  ।  बांकुरा  का  प्रमाण  पत्र  नद्दी  मिला  होगा

 .
 att.  रामसिंह  यादव  :  राष्ट्रीय  राजधानी  विकास  योजना  के  भगत  गत  ag  बजट  में  2

 करोड़  रुपया  रखें  गया  था  ।  लेकिन  उस  दो  करोड़  रुपये  में  से  समन्वित  तरीके  से  स्टेट्स  को  उन

 टाइम्स के  लिए  जेसे  अलवर  मेरठ  गाजियाबाद  नरेला  गुड़गांव  रेवाड़ी  इनको

 पुरे  तरीके  से  पहले  जो  स्कीम  मंजूर  हुई  थी  उसके  हिसाब  से  रुपया  नहीं  दिया  गया  और  इस

 साल  केवल  डेढ़  करोड़  रुपया  आप  ने  रखा  है  ।  तो  क्या  आप  इस  साल  की  usar  विकास

 योजना  की  धनराशि  को  बढ़ाएंगे  और  क्या  कोई  इटीप्रेडटे  स्कीम  इन  टाइम्स  के  डवलपमेंट  के

 लिए  देंगे
 ry

 ्

 &
 प्रश्नों  क  लिखित

 अधिक  फसलें
 अधिक  सिंचाई  की  व्यवस्था  करने  भोर  उर्वरक

 का  पर्याप्त  पर  ता  चाही  में

 आर बारे में  सुझाव

 *210  श्री  के०  गेट  कोसल  a  ऋषि  मंत्री  निम्नलिखित  बावकार  शनि
 वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृप  1  करं  ग ेtt  ः

 (*)  पटना  में  20  1982  को  पर्यावरण  अभियांत्रिकी  प्रदुषण  नियंत्रण  भौर  जल
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 लिखित  उत्तर  8  1982

 संरक्षण  के  बारे  में
 हुई  अखिल  भारतीय  सेमिनार

 में  2000  ईसवी  तक  देश  को  अनुमानित
 94.5  करोड़  जनसंख्या  को  खिलाने के  लिए  आवश्यक  अधिक  नें  अधिक  सिचाई  की
 व्यवस्था  करने  भर  उं

 प्रयोग  करने के  बारे  में  दिए गए  सुझावों  का  ब्यौरा
 और  i  ्  ध  भ

 a
 इस  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  |

 कृषि  मैत्री  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूरी  क्या  ह  :
 सेमिनार

 ढारा  रि
 दिए  गए  ।  कोई  सुझाव  कृषि  मंत्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ध्

 ्य  sea  ही  नहीं  होता

 आयातित
 खाद्य  तेल  का  कोटा  बढ़ाने  के  लिये  कर्नाटक  का  अनुरोध ड्

 *
 211.  ‘sit  के०  सालना :  कया  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क
 या  कर्नाटक  राज्य  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  च  पालू

 वित्तीय
 वर्ष  में

 कर्नाटक  राज्य  ने  आयातित  खाद्य  तेल  के  कोटे  में  वृद्धि  की  और

 _  यदि  तो  कितना  कोटा
 बढ़ाने

 का  अनुरोध  किया  गया
 है

 शर
 3
 के  कल

 संसर
 की  कया  sf तिक्रिप्राहै  ?

 _
 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  gta  मंत्री  वोरेन्द्रसिहू )  :  और

 1981  में  कर्नाटक  सरकार  ने  अपने  राज्य  की  सावंजनिक  वितरण  bans  लिए

 आयातित  खाद्य  तेलों  का  आबंटन  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  था ।

 1982  में  राज्य  का  1981  के  640  मीटरी  टन  की  तुलना  में  बढ़ाकर

 1006  मीटर टन  कर  दिया  गया  था  ।  फरवरी  तथा  मार्चे  1982 के  दौरान  भी
 waqeT  की

 यही  दर  कायम  रखी  गयी  है  ।
 %  _ प

 रथ  कि
 वनस्पति  के  मलय  को  घटाने  के  लिए  को  गई  काय  वाही

 *  213.  श्री  चिरंजो  लाल  फार्मा :  क्या  नाग  रिक  पूति
 q  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 वनस्पति  घी  का  खुदरा  मूल्य  कम  करने  के  लिए
 कदम

 गये

 भोर  si

 tas उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 कृषि  तथा  ग्रा मीरा  विकास  तथा |  at  ना  कर्क
 डि

 अं  बीरेन्द्र  ॥  fe)  सरकार

 के  साथ  हुई  act  बातन  वनस्पति  उत्पादकों  के  दो  एलोसियेशनों  के  प्रति  निधियों

 नस्ल  च्छिक  मूल्य  faa  क  थ
 प  बदला  Exe  बदं  उन्हों ने  वनस्पति थी  के  16.5

 किलोग्राम  के  टीन  उत्पादन  ी  :

 ae

 के  अधिकतस  कारखाना  मूल्य  पर  बेचना
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 |  ह  ज  शराफ
 17  1903  एकत्रित  उत्तर

 Yer  Yay  प  शव

 स्वीकार
 a faa —

 है  ।
 छोटे  बैकों  के  165  झलो गि दं नन्ान  के  सोत

 के

 Tea as

 के  ages  नियत  किये
 ,  जाने हैं  उद्योग से  कहा  गया  है  कि

 वे  सभी
 स्तरों

 aa  त्िक्रता  तथा  खुदरा "
 चीरता--पर  इस  मलय  व्यवस्था  को  लाय  रखें  और  घनरस वनस्पति  उद्योग  व्यापार  के
 तालमेल  रखते  हुए  वनस्पति  घी  के  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  के  लिए  कारगर  कदम
 उठाय  ॥

 (3)  चुल
 कुल  मिल्  न  मूल्य  नियंत्रण  को  बनाये var  जा  रहा  है

 पानी  को  सप्लाई  भोर  सफाई  योजनाश्रों  के  लिए
 संस्था  ्

 *  214. थ भी  अबू  न  सेठी :  कया  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  erat  की  कृपा  करेंगेਂ
 फि  क  +

 oa  ह

 ्  नय  सरक  Tt  ते  शहरी  भीर  ग्रामीण  क्षत्रों  में  पानी  की  सप्लाई  और  सफाई
 योजनाओं  के  लिए  सहायता  देने ्  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  स्तर  की  वित्तीय  संस्था  स्थापित  करने  का
 निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  उस  योजना  के  कार्येक्षक cor  का  गयी  रा  क्या  जिल  rod

 सांसदों  काब
 घोर  आवास  मन्त्री  हक  न

 रावण
 vet

 sea  ही  नही
 wey  उठता

 ee  खाद्य  तेलों  के  माम मले  न

 *  216.  थी  faratafia  जना :

 थीं  a
 ag  तकनीकी  कया  नाग  ete  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 |  ज  . कि
 ne  go

 देश  में  खाद्य-तेलों के  मामले  में
 आत्म  निर्भरता  ata  करने  हेतु  सरकार  द्वारा

 ड
 उठाये  गए  कदमों  का * (usaaIz)  ब्यौरा  क्या  है

 (a)  क्या  सरकार  ने
 सुखे

 प्रदेश  में  तिलहनों  की ci  ar nig  करन  का  कोई  योजना तैयार  को

 भोर

 ह  हुन
 oo; (7)  यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 है
 ?

 ro  us  है

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  त  मन्त्री  .  (xia  वीरेन्द्र  : :  (%),:  Ka
 देश  i  चोंच

 हें

 का  उत्पादन  बढ़ा  के  लिए  संगठित
 समहत  मास pore  अच्छी

 रूप से  प्रयास  किए  रहे  हैं  ।

 इस  देश  में  तिल
 at  की  इस  समय  अधिकतर  ata & में

 की  जाती  1984-85
 तक  -< fiat  के  उत्पादन  को  130  लाख

 मीटरी
 टन  तक  बढ़  ने

 की प्रस्ताव है  ।  इस  लक्ष्य  की

 प्रति  के  लिए  निम्नांकित कदम  उ
 कायें  हैं  दन

 a3



 लिखित  उत्तर  8  1980
 >

 1.  केन्द्रीय  प्रायोजित  गरचा
 क  ga ris

 10  राज्यों  में  तिलहनों  के  विकास  के  लिए  गहन
 कार्यक्रम  चलाना  इ  रोज

 का  उद्देश्य  कृषकों  के  खेतों
 में  प्रदर्शन

 आयोजित  बीज  उत्पादन  तथा वितरण  व्यवस्था  कौ
 की  मजबूत  पौध

 संरक्षण  का  विस्तार  करना  तथा  कृषकों  और  विस्तार  कार्यकत्ताओं  को

 प्रशिक्षण
 देना  ।  ग्य

 2.  गुजरात
 के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  मू  गाली  के  और  मध्य  प्रदेश  में  सोया

 बीन
 के  उत्पादन

 के  लिए  विशेष  परियोजनाएं  प्रारम्भ  करना  |  .

 3.
 तिलहनों

 के के  परिवर्धन  के  लिए  पांचवी  योजना  के  14  करोड़  तुलना  में  छठी

 योजना  में  65  करोड़  रु०  का  आवंटन  करना

 4.  तिलहन  की  फसलों  के  अंतगर्त  1979-  के  8  लाख  कुर  fafaa  संच  की
 क्षत्र

 तुलना
 में  1984-85  तक  14.0  लाख  हेक्टेयर  faf

 5.  गेर-पारित रि
 मया मखान गा  जसे  सोयाबीन  और  सूरजमुखी  की  फसलें  और  अधिक  क्षत्र

 में  उगाना ।
 6.
 ive

 सों  में  तेजी  लाना  ।

 को  अपने  उसकी
 क
 का  walter न्यूनतम

 समर्थन  wer  निर्धारित  ताकि किसानों

 मूल्य  मिल  सके

 8.  संसाधन  तथा  आधार  ढाचे  सम्बन्धी  अ  ine
 दिए

 स्थापित
 ara  बे

 तिलहनों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  साथ-साथ  चल स

 9
 चावल  की  भूसी

 के  खाद्य  तथा  zara
 दोन

 ों  उप  ह  बढ़ाने  के  प्रयास

 करना  विशेष हर  आदिवासी  क्षत्रों  वृक्ष ——  वनमूल  के  तिलहनों का

 उपयोग  करना  |  as

 ह
 पत्प  as  के  लिए  नई  किस्म  के  वक्ष  ल्

 *  217.  श्री  रास  बिहारी  बहेरा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  ताने की  करेंगे

 कि

 पनिक क्या  सरका

 तला

 खोजे गए  उस  नए  सिद्धान्त  की

 प्रत्येक 30  से  40 उष  की  अवधि  की जानकारी  है  जो  eth
 *
 m4 . i] ‘qeq  के  लिए  बर 3  से  5  वर्ष  की  अवधि  में  नए  किस्मों  के

 बुतों
 की

 कोई  डँटाई  करने  के
 सम्बन्ध  में

 ~ खोजा  है  ;  भोर

 यदि  तो  कया  भारतीय  वानिकी  वैज्ञानिकों  को  यह  सस्ता  तरीका  अपनाने

 y  जानकारी  है  ?

 24



 अत
 117.0  1903  लिखि  दे  उत्तर

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आर०  वो०

 सरकार  को  लुगदी
 कॉल्स  के  दों

 की  कम  भव  की  बारी  से  कटाई  करने  की  अवधारणा
 कौ

 जानकारी  है  ।
 ज

 वानिकी  वैज्ञानिक  सम्बन्ध  में  काफी  समय  से  काम  कर  रहे भारतीय
 हैं भर  लुगदीकाष्ठ  के  बागानों  की  आमतौर  से  7  Floats  की  बारी  से  कटाई  की

 जाती  है  ।

 चम्बल  के  बीहड़ों  को  कृषि  योग्य  बनाना  ह

 *21  थ्री  माधव  राव  सीरिया  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चम्बल  के  बीहड़ों  जो  डकैतों  के  सेवक-स्थल  है  और  जहा ँवे  छिपते

 कृषि  योग्य  बनाने  के  लिए  कोई  व्यापक  योजना  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  ऊ  परामर्श  से  अथवा

 अन्यथा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  भगत  लागू  किए  जाने  के  लिए  बनाई  गई  है

 न  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  मौर  उस  पर  कितना  व्यय  होगा  कौर  समें  केन्द्र  बर

 राज्य  सरकार  का  कितना-कितना  योगदान  गया  और

 पूर्ववर्ती  योजनाओं  में  उक्त  बीहड़ों  के  कितने  प्रतिशत  भाग  को  पहले  हो  कृषि  योग्य

 बना  लिया  गया है  उस  पर  कितनी  लागत  आई  हैं  ?  ड्

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  ato  :
 सरकार  इस  समस्या  से  चिन्तित  है  ।  उसने  पठारी  भूमि  के  संरक्षण  भीर  बीहड़  क्षेत्रों  के

 स्थिरीकरण  के  लिए  मार्गदर्शी  परियोजना  की  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  शुरू  की  थी  ।

 1979-80  में  ag  योजना  राज्य  क्षेत्र  को  हस्तांतरित  किये  जाने  के  राज्यों  ने  छठी  योजना

 के  दौरान  चम्बल  के  बीहड़ों  के  कुछ  क्षेत्रों  का  सुधार  करने  केलिए  योजनायें  तेयार  की  हैं  !

 सम्बन्धित  तीन  राज्यों  अर्थात  मध्य  प्रदेश  ब  उत्तर  प्रदेश  का  राज्य  क्षेत्र

 में  लाख  रुपये  के  परिव्यय  से  बीहड़  क्षेत्र
 के  13,000  हेक्टर  क्षेत्र  ऊबड़ खा  बड़  भूमि

 es की
 परि

 घ  के  भास-पास  600  क्षेत्र  का  सुधार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 क  {7)  विभिन्‍न  केन्द्रीय  तथा  राज्य  क्षेत्र  की  योजनाओं  के  अंतगर्त  597.96  लाख  रूपये

 की  लागत  से  मध्य  राजस्थान  व  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  अब  तक  39,231  हेक्टर  क्षेत्र  का

 सुधार  कर  ना  बताया  गया  जिसमें  चम्बल  का  लगभग  4.73  बीहड़  क्ष  त्र

 राष्टोय  डरी  विकास  बों

 *219.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  फल  तथा  वनस्पति के  बनाए  जाने  के  लिए  राष्ट्रीय
 हेरी  विकास  बोर्ड  के  प्रस्ताव  पर  स्वीकृति  दे  दी  है  भर
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 लि  तो  प्रस्ताव  को  क्या  है  ?  ः
 ड्

 कृषि तथा
 ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बी  z  :  और

 भारत  सरकार  ने  राष्ट्रीय  डे  री  विकास  बोर्ड  द्वारा  प्रस्तावित  तेल  भोर  तिलहन  उत्पादन

 ओर  की  नामक  परियोजना  को  मंजरी  दी  है  ।  अन्य  '  बातों  के
 साथ  एक  तिलहन  भभोर  वनस्पति  तेल  की  स्थापना  करने  की  भी  व्यवस्था  है  ।  यह  स्कंध

 स्थापित  feat  जा  चुका  है  ।  इसका  मुख्य  काम  परियोजना  का  और

 मूल्याकन
 उ उपड्ारस्वरूप  प्राप्त  तेल  के  विपणन  की  करना  और  राज्य  तिलहन

 ||
 उत्पादक  सहकार

 संघ  आदि  की  .  है

 सरका  फल  और  सब्जी  स्कंध  की  स्थापना  के  कि
 ताव  को  मंजूरी  नहीं  दी

 गई  है  ।

 झालर
 प्रदेश

 के  acre

 0,  sit  हाम  नत  रोल
 मल्लु  :: गण  तक  vit  म्यातिधित  जानकारी  दर्शनी  वाला

 @

 म
 वरण  सभा  पटल  पर a  Baer  करेगे  ७  :

 है  कि  सरकार ने  आन्ड्  प्रदेश  के  सूखाग्रस्त  जिलों
 का  मौके  पर  अध्ययन क्या  यह  सच

 करने  के  लिए एक  के  उन्ही  a  दल  भेजा  था  ?  aa

 क्या  यह  भी  सच्च है  कि  एक
 ॉ  डक  सिफ़ारिशों  =

 साथ
 सरकारें

 को  भेजी

 गई थी  पं  ae

 (a)  यदि
 त  =|  सुझाव  आर .  सिफारिशों  क्या  a  और

 रॉल्स  को  दी  गई  वित्तीय

 सहायता  प्रे  सरकार  कहाँ  तक  सत  gs  ह 2  भार

 र  द्वारा  चलाई  गई ्य  arr  मुहैया
 ats

 की  योजना  का
 सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  सरकार

 ak
 ब्यौरा  क्या  है

 a |

 कृषि  तथा  ग्रामीण  बिकास  तथा  नागरिक  git  त्री  Te]  atta  :  तथा

 राज्य  की  जायजा
 लत

 र
 लिए  एक  कीक  ससे

 से
 8  मई

 es co
 1982  तक आ  का  दौरा  किया  था  ॥

 न्

 ने  के  लिए  आराध्य  wtter  सस्वर  ह
 T (  केन्द्रीय  दल  ने  विभिन्‍न  सूखा  राहत  उपाय  क

 अधिकतम
 व्यय  की  राशि

 30  1981  तक  को  अवधि  26:04:
 ू

 +  फिट  | देने  की  की
 थी  ।

 दल  ने  सिफारिश  की  सूखे  की  feafa-
 बका  सामना  wt  के-लिए  मुख्य  - —  योजना

 सम्बन्धी  निर्माण  कार्यों  विशेषकर  तथा-मद  संरक्षण  सम्बन्धी
 निर्माण  कार्यों  की
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 गति  को  तेज  करने  पर  ब  दिया  जाए  ताकि
 इस

 संकटपूर्ण  स्थिति  में
 ठीक  से  अधिक  रोजगार

 इसी  बीच  इसके  कार्यान्वयन  में CL  eu  विदा के  अवसर
 पैदा

 किए  आ  सकें  और  इर  क  ql तेजी
 लाईं

 था
 प

 केन्द्रीय  धन  की  रिपोर्ट  तथा  राहत  कार्यो  से  सम्बन्धित  उच्च  स्तरीय  समिति  क की  सिफारिशों
 के  आधार  पर  भारत  सरकार  से  26.25  करोड़  रुपए  के  व्यय  की  बढ़ाई  गई  सीमा की मंजूरी
 दी  ताकि  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  अपेक्षित  राशि  की  भावश्यकता  की

 जा  सके

 (4) a
 alee  प्रदेश  सरकार  ने  निम्नलिखित  क्षेत्रों  अर्थात्‌  मुख्य  तथा  मध्य  fag re  मी

 लघु  सिंचाई  निर्माण  सड़क  निर्माण  तथा  मृदा  संरक्षण  निर्माण  के  तहत  सूखा
 राहत  निम  ण  कायें  को  आरम्भ  करके  सुखे  से  प्रभावित  लोगों  को  उपयोगी  रोजगार  प्रदान  किया  ।

 मार तोय  ष्ह्घि ी  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  मुद्रा  सम्बन्धों  अनुसंधान  शौर  विकास
 ह

 *221.  श्री  कमला  faeq  क्या  कमी  मंत्री  ag  बताने  कीं  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  ने  मुदा  सम्बन्धी

 अनुसंधान  गौर  ay
 की  पुश्त  उपेक्षा  की  है  हालांकि  इस  प्रयोजन  के  fag  इसका

 करनाल  में

 एक  पूरा
 संस्थान

 न्

 ears  सच  कि  arta  मिट्टी के  लिए  अब  जिस  एक  मात्र
 उपचार  का

 विकास
 किया  गया  गया  वह  भी  पश्चिमी  देशों  से  गृहीत  किया  हुआ  कौर  a

 क्या  सरकार  का  विचार  पूरे  भारतीय  कृषि  अनुसं  धान  परिषद्‌  का  पुनर्गठन  करने  का

 जिससे  कि  इसका  अनुसंधान  देश  की  के  लिये  अधिक  साथ  ा
 हो  सके

 ?

 कवि  alt  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  alten  AIT

 रकार  को  इसकी  + द ह  जानकारी  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  भारतीय  मृदा  सम्बन्धी

 अनुसंधान  और  विकास  पहलुओं  की  उपेक्षा  नहीं  की  है  ।

 |  जी-नहों  श्रीमान  ।  यह  सच  नहीं  है  ।  भारत  में  आर्थिक  कृषि-जलवायु

 सम्बन्धी  तथा  मुदा  को  स्थितियों  का  संयोजन  पश्चिमी  देशों  से  भिन्न  इसलिए  इन  T

 सम्बन्धी  समस्याओं  को  सुधारने  के  लिए  केन्द्रीय  मुदा  लवणता  भनुसंघान  संस्थान  करनाल  में  जो
 प्रौद्योगिकी  विकसित  को  गई  हैं  वे  भिन्न  प्रकार  की  स्थान  विशेष  के  लिए  है  ी

 दतरों स्थितियों  के  उपयुक्त हैं  ।

 जी  श्री मान्‌  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद

 के  पुनर्गठन  का  कोई  प्र प्रस्ताव

 नहीं  कयोंकि  परिषद  का  वर्तमान  गठन  ओर  ढांचा  sara  शिक  भर  झूल  प्रकृति  वाले  दोनों

 तरह  के  सम्बद्ध अनुसंधान  कार्यक्रमों के
 विकास

 और  कार्यान्वयन  के  लिए  अत्यधिक
 देश की
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 कृषि  भूसी  पर
 आलीशान  बंगले

 के  222.
 ste

 उषा  we TT  चोरों  :
 क्यो  लथ नर्माण

 और
 mara  मंत्री  यह  बताने

 .
 कृपा  करेंगे

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  देश म ेमें  लोगों  में  खाली
 भूमि  पर  विशेषकर

 कृषि  भूमि  पर
 आलीशान  बंगले  बनाने  को  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही

 (७)  यदि  तो  कृषि  भूमि  की  बर्बादी
 र कने  और  किसानों  के  हितों  पर

 अधिक  emit

 देने  के  लिए  क प्रा  कार्यवाही
 की  गई  ओर

 - इस  बारे  में  कोई  मार्ग दशी  निर्देश  बनाये  गये

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  ate  आवास  सीएस  नारायण  fag)  :  इस  विषय

 | में  कोई  निश्चित  सुचना  नहीं
 श  =

 तथा
 श्र  सदा  द

 शहरी  भूमि  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्ध न
 eo

 ia
 श्री  चित्त  ag :

 गी  डो एम
 पूछते  गौडा  क्या

 निर्माण  ऑर
 आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  .

 tar  हाल  के  वर्षों  में  शहरी  भूमि
 मुल्य

 में
 Ta

 fe  हुई

 यदि  हां  तो  क्या  इससे  अधिकाँश  लोगों  के  ए  मकान  बनाना  पहुंच  से  बाहर  हो  गयां

 है  और  स्वरूप  बिगड़  गया  और  ु  |  भ  ४

 यदि  तो  शहरी  भूमि
 के  मुल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  fag  अब  तक

 कदम  उठाए गए  हैं

 क्या
 विशेष

 adie  काय  तथा  निर्माण  और  ध्रावास  मंत्रो  wea  नारायण

 ae

 यह
 ome

 कि  ‘gia  के  वर्षों में में  अपेक्षाकृत  बड़े  शहरों  में  शहरी  भूमि  के  मुल्यों  में  वृद्धि हुई

 यह  सच  है  कि  अपेक्षाकृत  गरीब  बों  के  लोगों  के  लिए  परम्परागत i  de  भावास

 मंहगे  गए  हैं  और  अन्य  कारणों  में  विकसित  भूमि  की  कभी  से  कुछ हद  तक  शहरों  की
 .

 अनियोजित  वृद्धि हुई  है  ।  द  ्

 े शम  Ala आया  स
 जोडों  att  नगर  विकास  प्राधिकरणों  की

 राज्य  सरकारों  ने
 शहरी  क्षेत्रों

 qt  निकेश  के  माध्यम  से  विकासित  भूमि  की  सप्लाई  बढ़ाने  के के  प्रयास  किए  गए  हैं  ।  छटी  योजना

 में  आर्थिक  दुष्टि  से  कमजोर  के  लिए  16.2  लाख  विकासित  स्थलों  के  प्रावधान  के  लिए  485
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 oo  oe  अत

 करोड़  रुपया  व्यवस्था  की  गई  ग्रुप  निवास  योजनाओं  को  प्रोत्साहित करने  की  मांग  को

 गई  है  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  के  अन्तगंता  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  शहरों  के  विकासाथ  दिए

 गए  ऋणों  के  माध्यम  से  छोटे  और  माध्यम  दर्जे  के  शहरों  में  रिहायशी  योजनाएं  आरम्भ की  गई

 श  हरी  भूमि  की  सट्टेबाजी  ale  जमाखोरी  रोकने  के  लिए  नगर  भूमि  सीमा  तथा

 fain  1976  के  भ aaa  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।  नए  20  a  कार्यक्रम में
 नगर  भूमि  समस्या  पर  विशेष  बल  दिया  गया  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आवास
 तथा  नगर  विकास  निगम  ने  अपना  निवेश

 600
 करोड  रूपये  तक  बढ़ा  दिया है  ,  जिसका

 शत  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  -  वर्ग  आय  at  aaa  के  लिए  है  ।  31.1.82  हुडको
 के  ऋण  से  10,  72,  365  रियायती  एककों  के  निर्माण में  ओर  74,  144  विकसित  प्लाटों में

 सहायता  मिलेगी  ।

 t  .  ब  लगाती  का  नया  पहिया  a @

 कै  224,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कय
 1  सरकार  का  ध्यान  9  1982  के  टाइम्स  आफ  इंडियाਂ  में

 कि  ane  लय  में  थ बनाए  गए
 नये

 पहिये  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर
 आक्षित

 किया

 गया है  ;
 भ {  a

 )  क्या  सरकार  का  विचार  परीक्षण  के  लिए  इस  बैलगाड़ी  का  आयात  करने  का

 faa  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  उन  वैज्ञानिकों  को  प्रशिक्षित

 करने  में  भी  |  सहायता  मिलेगी  जो  इसी  प्रकार  की  परियोजनाओं  पर  वर्षों  से  काय  करते रहे  हैं  ;

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  अपनी  भोपाल  स्थित  अथवा

 आई० ए To  आर०  आई०  नयी  एनडीआरआई  .  करनाल  में  इसी  तरह  की

 किसी बे
 तर  बैलगाड़ी  का  डिजाइन  तैयार  किया  कौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 और

 (er)
 wd

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  यह  एक  महत्वपूर्ण  अनुस  घान  होगा

 और  भारतीय  कृषि  अनुज  घान  परिषद्‌  को  निदेश  दिये  जाने  चाहिए  कि  वह  इस  पहलू  की

 विशेषकर  देश  के  सामने  उर्जा  संकट  को  देखते  हुए  ध्यान  दे  ?

 ,
 कृषि  alt  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूति  मंत्री  atta  सिन  जी  नही

 श्रीमान  |

 आस्ट्रेलिया  से  इंजीनियरी  टाइम  तथा  विस्तृत  जांच  पड़ताल  के  परिणाम  मंगाये

 तो देश  %  उपलब्ध जा  रहे  य यदि  यह  स्थानीय  दशाओं  के
 अंतगर्त

 उपयोगी  पाये  गये त॑
 लागत  तथा  उन्नत  बैलगाड़ियों  की  तुलना  प्रारुप

 तैयार
 किये  उनकी

 जांच  की  जायेगी

 तथा  उनका  मुल्यांकन  किया
 जायेगा

 ।

 नहीं  श्रीमान  ।  केन्द्रीय  कृषि  इंजीनियरिंग  संस्थान  में  कोई  भी  ऐसी  उन्नत  बैलगाड़ी
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 ee  a  ्

 विकसित  नहीं
 को  गई है  जो  कि  70  के  वाले rag  में  शुरू  वकी  गई  थी  |  केन्द्रीय

 कृषि  इंजीनियरिंग  a  eal,  भोपाल  में  उन्नत  बैलगाड़ियों  के  विकास  पर  इनुस  घान  प्रायोजना

 का  are  हाथ  में  लियां  गया  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  स्थान  में  जहां  पर  कि  पशुओं

 जिनमें  संकर  पशु  भी  शामिल  दुलाई  के  लिए  बैलगाड़ियों  को  खीचने  की  शक्ति  का  अन्य घ्यान त्
 किया  जाता  है  ।  कई  अन्य  स्थानों  पर  बैलगाड़ियों  पर  किये  गये  अध्ययनों  .  के  फलस्वरूप  सुधरी

 किस्म  के  नमूनों  का  विकास  किया  गया  है  जिनमें  रगड़  रोधी  हवा  वाले  टायर  के  प  &
 ग्सि  रबड़  की  पहिये  वाली  इस्पात  की  बॉडी  बाली  अधिक  सामान  ले  जाने  की

 क्षमता  वाली  अच्छे  जुए  वाली  बैलगाड़ियों  और  ऐसी  गाड़िया  जिनमें  ब्रेक  लगाने का

 =innen

 हैं  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  में  बैलगाड़ियों  का  विकास  भनुसंघान क ड  miafaanar
 का  क्षेत्र  रहा  | विशेष  रूप  से  इसका  कारण  ऊर्जा  संकट  और  भारत  में  केवल  5  प्रतिशत

 सुधरी >
 किस्म  की  बै  लगाती

 इयों  का  होता

 x  +  केरल  प्रस्तावित  मत्स्य  अवतारण  केन्द्र  ्

 225.  श्री  go  नीलालोहिथादसन  नाडार  क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 al

 केरल  के  चेत्तूवई  और  पुत्तियांगडी  जसे  प्रस्तावित  मत्स्य  अवतारण  &exT  तथा

 विजिगाम  की की  मत मत्स्य  पत्तन  परियोजना  की  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  होने  के  कारण हैं  ;  भर

 सरकार  का  विचार  कब  तक  मंजूरी  देने  का  है  ?

 pe  तथा  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  को  :
 तथा  चेत्तुवई  :  चेत्तुवई  में  मछली  उतारने  के  केन्द्र  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार से

 1980  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।  तकनीकी  जांच  करने  ag  पाया  गया  कि  राज्य
 सरकार

 द्वारा  प्रस्तावित  स्थल  उपयुक्त  नहीं  है  ।  प्राक्कलन  में  भी  स  शोधन  की  भावुकता  थी  ।  तदनुसार

 राज्य शाया मै
 सरकार  को  पत्र  लिखा  गया  ।  राज्य  सरकार  से  स  शोधित  प्राक्कलन  सहित र

 तत्र
 प्राप्त

 pre
 दै  और  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 gfauana  पुथियनगढी  के  सम्बन्ध  में  1981  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  कौर

 जांच  रने  के  बाद  यह  पाया  गया  कि  डिजायन  और  प्राक्कलन  जेटी  जसे  eget

 खटक
 की

 व्यवस्था  सहीं  की  गई  है  ।  तदनुसार  राज्य  सरकार  को  मामले  पर  पुर्नविचार  करने

 जेद भौर = नये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  fee  कहा  जिसकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 विश्षिजम :  1968  173  लाख  रुपए  की  लागत  से  इस  परियोजना के  प्रथम

 रण  को  मंजूरी  दी  गई  थी  ।  राज्य  सरकार  ने  यह  कार्य  पूरा  कर
 लिया

 को  मंजूरी
 कड़ों  की  आवश्यकता  थी देने  के  बन्द रग  ng  की  afar  व्य वहा यंता से  सम्बन्धित  कुछ

 कौर  राज्य  सरकार  को  इसे  भेजन  के  लिए कहा  गया
 ar

 इसके
 cree

 भारत  सरकार  की
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 समावेशी
 मास्स्थकीं  परियोजना

 योजना को  विलियम  के  मछली  ह स सधधनों  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए
 कहा  गया  था  ।  ‘afaaa  में  समर मवेशी  मात्स्थकी  परियोजना  के  दो  जलयानों  को  नियुक्त  करके

 उपरोक्त 1981  में  यहਂ  सर्वेक्षण  शुरु  किया  गया  ari उ  सामग्री  प्राप्त  होने  पर  प्रस्ताव

 पर  भागे  विचार  विचार  किया  जाएगा  |

 जल मागों  को  लाइनिंग  का  नया  तरीका  ae
 ॥

 *226  श्री  गुलाम  मोहम्मद  at
 मी  श्री  श्रीराम  गायकवाड  बपा  सिचाई  मंत्री  og  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  समाचार  पत्र  की  इस  रिपो  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि
 |

 भूमि  संरक्षण  विशेषज्ञों  ने
 जल  प्रबन्ध  में  बड़ी  सफलता  प्राप्त  की  है  |  ज

 var  जल मा गां  की  लाइनिंग  के  नये  तरीके  से  साब  से/होने  वाली  पानी  की

 हानि  30  प्रतिशत  से  घटकर  एक  प्रतिदिन  रह  गई  है

 क्या  विश्व  बैंक  के  विशेषज्ञों  ने  इस  नये  तरीके  की  सराहना  की  थी  ;  भोर

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिया  रेहमान  प्र  से  प्रदान

 लाइनिंग  कौ  प्रणाली  में  सम्भवत में  नहरों
 में

 लाइनिंग  की  सामग्री  के  रूप  में  कम  सघन  पोलीफिनोल  फिल्म  के  प्रयोग  का  जिक्र  किया
 गया है

 ै  ।  शहरों  में  रिसीव  तथा  अन्य  हानि  को  रोकने  के  भथेशास्त्र  को  पुरी  तरह  स्वीकार
 किया

 गया  2  ।  जल  की  हानि  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  देश  में  पहले  मी  कई  नहरों  को  पका  किया
 जा  चका  है  कटों  तथा  सीमेंट  कंक्रीट  पालिथिलीन  इत्यादि

 विभिन्‍न  प्रकार  की  सामग्रियां  को  नहरों  को  पक्का  करने  में  क्षत्र  में  प्रयोग  किया  गया  a

 लाइनिंग  में  कम  सघन  पॉलीऐथिलीन  फिल्म  पक्का  करने  के  क्षत्र  में  हाल  में  इस्तेमाल  की  गई  है  ।

 अपनाई  जाने  वाली  लरर्दनग  पद्धतियों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  सामग्रियों

 लागत  तथा  कार्यक्षमता  इत्यादि  जसे  विभिन्‍न  तत्वों  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  ।

 पॉलीऐथिलीन  लाइनिंग  प्रणाली  का  हमारे  देश  हाल  में  कई  सिचाई  परियोजनाओं  में  इस्तेमाल

 किया  गया  है  ।  इस  प्रकार  की  लाइनिंग  में  इ  टों  तथा  टाइलें  जेसे  कठोर  आच्छादन  की  आवश्यकता

 होती है
 ताकि  उसे  क्षति  से  बचाया  जा  सके  ।  इसको  दीर्घकालिक

 दैनिकों  सवा
 <x > a aT MET  को  अभी  प्रमाणित  किया  जाना  है  ।  इस  प्रणाली  का  हरियाणा  में  पदवी बेक  से

 ते
 यता  प्राप्त  एक  परियोजना  में  भी  इस्तेमाल  किया  गया  है  ।  विश्व  बैंक  क  विशेषज्ञों  ने  भी  इस

 y  oo  श
 परियोजना का

 दौरा  किया  है  ।
 a

 भਂ
 =

 देश  में  उर्वरकों  को  मांग

 2314  :  श्री  बोर भद्र  fag  कया  ऋषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 tr  fea) जी  © इस  कस  ्
 ort

 इसमें  से  स्वदेशी  उत्पादन  से  अनुमानित  कितनी  मांग  पुरी  गी  जायेगी ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री
 स्वामी

 alt  :34  रनों  की  आवश्यकताओं  का  प्रत्येक  फसल  मौसम  के  लिए  इसके  प्रारम्भ

 होने से  पहले  राज्य  सरकारों  आदि  के  परामर्श  से  लगाया  जाता  है  ।  1982  के  चालू  खरीफ

 से  जुलाई  1982)  के  लिए  देश  में  30  लाख  मीटरी  टन  पोषक  एनपी  न

 की  सकल  भावुकता  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  इसमें  से  विनिर्माताओं  द्वारा  at  उत्पादन

 के  माध्यम  से  23  लाख  मीटरी  टन  पोषक  तत्वों  (qa+  की  सप्लाई  किए  जाने की
 वना है  ।  इसी  प्रकार  1082  में  198233)  1982  से

 जनवरी  1983
 के  लिए  अनुमान

 लगाया  जाएगा  |

 gfosaa  फार्म  फर्टिलाइजर  को  आपरेटिव  द्वारा  संयुक्त  उपक्रम
 में  उतारे

 संयन्त्र  स्थापित  करना द  ao

 2315:
 st  जीत  बाग  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  sor  करेंगे  fe

 कया  निकट  भविष्य
 में  इण्डियन  फेस  फर्टिलाइजर  कोआपरेटिव  द्वारा

 संयुक्त  उपक्रम
 के  उप

 में  अथवा  स्वयं  ही  कुछ  भोर  उबंरक
 संयन्त्र सथ  पित  करने  का  प्रस्ताव

 .  s

 यदि  तो  कब  तक  गौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  भोर

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  है  जहां  यह  संयन्त्र  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 हाँ
 काबू  और  ग्रामीण

 fasta  नंत्र/लयों  में  उप  मंत्री  कमला
 कुमारी  )  :

 दो

 तथा

 मारतोय  कृषक  उर्वरक  सहकारी  लिमिटेड  भर  दक्षिणी  विट्रो-केमिकल  उद्योग

 निगम  तथा  भारत  सरकार  पश्चिम  अफ्रीका  के  सेनेगल  में  स्थापित  किए  जा  रहेए  कक  में  फास्फरिक

 ara  तथा  संसाधित  save  निर्माण  में  सहयोग  दे  रहे  हैं  ।  सेनेगल  के  इस  सयुक्त  उपक्रम  में

 उत्पादित  फास्फोरिक  ana  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  110,000  मीटरी  टन  पी  2  ओर  5  की  सप्लाई

 को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  इसमें  भाग  लेने  वाले  सभो  भारतीय  मिलकर  लगभग  ४8  0  करोड़

 रुपए की  साम्य  पूजी  का  करीब  0  प्रतिशत  लगभग  18  करोड़  रुपए  लगाएंगे  |  इफ्को  का

 भारत  निवेश  में  से  कुल  8  करोड़  रुपए  के  करीब  योगदान  और  1984  में  किसी  समय
 संयन्त्र के  उत्पादन  शुरु  करने  के  बाद  15  बर्ष  के  लिए  प्रतिवर्ष  लगभग

 50,000  मीटरी टन
 पी  2  भो  5  मिलने  की  आशा

 बॉन  द

 इफ्को  का  आंध्र  प्रदेश के  काकीनाड़ा  में  प्रतिवर्ष  315,000
 मोहरी  टन

 की
 क्षमता

 वाले
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 a  ध

 eraser  फास्फेट  संयम — eal  े
 लिए  जिसे  आंध

 _  की  सरकार  द्वारा  बढ़ावा
 भा दान देने  का  सें frat जा  रहा  सयुक्त  क्षेत्र  परियों  se  प्रस्ताव  दिया  है  ।  परियोजना

 क्  अनुमानित
 लागत  लगभग  83  करोड़  रुपए  जिसमें  1?  करोड़  रुपया  साम  ग

 पूजी
 ait

 प्रदेश  सरकार  तथा  इफ्को  का  साम्य  पूजी  के  लिए  26  प्रतिशत  तथा  25  प्रतिशत  का

 a  tara  देने  का  प्रस्ताव  हैं  ।  यह  प्रस्ताव  अपने  प्रारम्भिक  चरण  में  है  बौर  परियोजना

 के  लिए  भावश्यक  मंजूरी  प्राप्त  होने  के  बाद  इसके  कार्यान्वयन  में  _  शुरुआत  से  लगभग 3
 ag  लग  जायेंगे

 इफको  का  प्रतिशत  66,000  मीटरी  टन  अमोनियम  क्लोराइड  कौर  66,000  मीटरी
 टन  सोडा-क्षार  का  करने  के  लिए  gage  में  एक  अमोनियम  फलोराइड-सोडा  क्षार

 संयन्त्र  स्थापति  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  पर  लगभग  37  करोड  रुपए  व्यय  होंगे  |

 जना  उचित  अधिकारियों  से  आवश्यक  अनुमति  प्राप्त  होने  के  बाद  परियोजना  की  शुरुआत  से

 इसके  क्रियान्वयन  पर  करीब  3  वर्ष  लग  जायेंगे  ।  इफ्को  ने  1350  मीटरी  टन  अमोनिया  तथा

 2200  मीटरी टन  यूरिया  दिन  की  अधिष्ठापित  क्षमता  से  बम्बई  हाई  गस  पर  आधारित

 एक  उकेरा  संयन्त्र  स्थापित  करने  का  भी  प्रस्ताव  किया
 a

 इसके  लागत
 तथा

 wey

 ब्यौरे ast  dare  नहीं  किए  गए  हैं  ।
 ्

 रुग्ण  चोरी  मिलों  का  अधिग्रहण

 2316.  श्री  के  प्रधानी  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 बीच  सरकार  ने  कुल  कितने  चीनी  मिलों  का  अधिग्रहण वर्ष  1978  1981  के

 पिया  ;  ॥  थो

 ताम  बय  हैं  जहां  वे  मिलें  स्थित  थीं उन  चीनी  मिलों  के  और  उन  राज्यों

 क्या  सरकार  को  देश  की  कुछ  भोर  मिलों  की  रुग्णता  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  gi,  तो  क्या  सरकार  के  पास  उन  मिलों  के  अधिग्रहण  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 है  कौर  न्य

 ह यदि  तो  इस  बारे  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है

 fe  ट तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्रो  कमला
 कुमारी  )  :

 78  भोर  1981  के  बीच  16  चीनी  मिलों  को  11 सरकार ने  19  चोरी  उपक्रम

 ग्रहण  )  1978  के  अधीन  भोर  5  औद्योगिक  तथा
 ल

 1951  के  अपने  अधिकार  में  लीं  थीं  ।  ह
 अ

 थी  है मिल का  नाम
 लिस  राज्य  में  स्थित

 हैं
 00010  |...  $$

 1  जीजा माता  सहकारी  शक्कर  कारखाना  fate  महाराष्ट्र
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 2

 श्री  सतपुड़ा  तापी  परिसर  शक्कर  कारखाना  महाराष्ट्र

 3.  fe %  ़
 सहकारी शुगर  मिल्स  लि  ०

 दि  कावेरी  दु  ए  मिः  तमिलनाडु

 दि  अजुध्या  शुगर  मिल्स  उत्तर  प्रदेश

 |
 दि  देवरिया

 लि०  फ  उत्तर  प्रदेश

 7.  aa  ताराम  शुगर  Fo  लि०  उत्तर  प्रदेश

 दि  भार०  बी०  नारायण  सिंह  शुगर  मिस  लिए  उत्तर  प्रदेश

 9.  दि  सेकसरिया  शुगर  मिल्स  लि०  उत्तर  प्रदेश

 10  लक्ष्मी  शुगर  हरदोई  उत्तर  प्रदेश

 li.  राजा  बुलन्द  शुगर  Fo  रामपुर  उत्तर  प्रदेश

 12.  श्री  रामा  शुगज  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लि०  बोलो  आन्ध्र  प्रदेश

 13  श्री  रामा  शुगर  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लि  सो तान गरम  भाई  प्रदेश

 14.  मोतीपुर  शुगर  फैक्ट्री  मुजफ्फरपुर  fa  हार

 15.  भी  जावरा  शुगर  fasa  लि०  जावरा  मध्य  प्रदेश

 16.  सेठ  गोविन्द  राम  शुगर  महिदपुर  मध्य  प्रदेश  a

 ta  और  :  सरकार  ने  चीनी  मिल  की  ewan  का  पता  लगाने के के  बारे  में  कोई

 कसौटी  निर्धन  रित  नहीं  को  है  ।  औद्योगिक  तथा  195,

 के  अधीन  मिलों  को  अधिकार  में  लेने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  विचार

 क्रिया  जाता  है  ।  अघिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  की  दशा  में  भोर  सावंजनिक  हित

 में  चीनी  का  उत्पादन  बनाए  रखने  के  लिए  ही  चीनी  उपक्रम  1978

 के  अधीन  मिलों  को  अपने  भधघिकार  में  लिया  जाता  हैं  ।  किसी  भी
 बीवी

 मिल  को

 aaa
 afar:  रमें  लेने  विषयक  कोई  भी  प्रस्ताव  विचाराधीन  नही  है  ।  /

 उठो  योजना  दो  कन  गोबर  गेस  संयंत्रों  की  स्थापना

 231  थी  सुभाष  चन्द्र  बोस  ध्त्ल रो  ्

 =
 कीमतों  जयन्ती  पटनायक

 श्री  बालन :

 थी  मतिलाल  सदा  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 छठी  योजना  ara  के  दारान  किसने  गोबर  गैस  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  का
 विचार  किया  गया  कौर

 प्रत्येक  संयंत्रों  की  क्षमता  और  स्थान  क्या  होगा  ?
 ह a  fa  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रीजी

 छठी  योजना  की  शेष  अवधि  कें  दौरान  कृषि  मंत्रालय  की  बायोगैस  विकास  सम्बन्धी

 राष्ट्रीय  परियोजना  का  400,000  बायोगैस  एकक  स्थापित  करने  का  विचार है  ।

 (&)  राष्ट्रीय  परियोजना  के  aga  बायोगैस  यूनिटों  की  स्थापना  समी  राज्यों  तथा

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  की  जायेगी  ।  बायोगैस  एककों  की  अनुमानित  क्षमता  तथा  लागत  प्रदर्शित

 करने
 बाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |

 विवरण
 दि

 भ

 क  नंद  एक बायोगैस  एक्  बाया गस  एकक

 का  भास्कर
 के  का  लागत

 दिने  थ  के  NTIS aZarat  फिक्स्ड  पाइप

 मीटर  गैस  **

 स्टील ड्रम  टाईप

 3640  2260

 4710  3080

 5250  4020

 6510  5120

 7110

 10  7800

 15  9520

 20  13260

 25  17940

 35  28700

 45  32360

 60  40560  . a
 85  60530

 कन  वादन  द्वारा  निर्धारित  फ्लोटिंग  किस्म  के *1974 में
 खादी  तथा  ग्राम

 भास्कर
 **  1980  में  अनुसंधान  तथा

 कार्यकारी  प्रभाग  द्वारा  निर्धारित  fares  डोम

 किस्म  के  आकार
 *  विभिन्न  क्षेत्रों

 के  अनुसार  सही  लागत  में  अस्तर  हो  सकता  है  जो  कि  सामग्री  परिवहन
 तथा  मजदूरी  आदि  की  विषमता  पर  निरभर  करता  है  ।
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 7  qa  तेल  का  आपात

 |  |  गा  रक  पुर
 ह  rat 2318.  भी  वसुदेव  आना  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1981  खाद्य  तेल  की  कुल  कितनी  भायात  किया  गया  कौर

 उपयुक्त
 में  से  शेव  कितने  खाद्य  तेल  को  1982  में  भागे

 ले
 t  जाया  गया  ?

 ्  कुकी
 तथा  नागरिक  पूरी  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उसमान

 (*)  पंचांग  वर्ष  19851  के  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा
 सरकार

 के  खाते  में
 11.54  लाख  मीटरी  टन  खाद्य  तेलों  का  भायात  किया  गया  ।

 1.1.1982  को  व्यापार  निगम  के  पास  खाद्य  तेलों  का  2.76

 लाख  मीटरी  टन का  भण्डार  था |

 सरोजिनी  नई  दिल्‍ली  में  झनधिकुत  भु  frat

 230.
 श्री  होरीलाल  क्या  निर्माण  और  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  i

 दिल्‍ली  नगर  सम्पदा  पत्रिका कया न  दिल्ली  को  हुछ
 झुग्गियां  हटाने

 के  बारे  में  अनेक fi
 शकायतें/अश्यावेदन

 मिल ेहैं  जो  सरोजनी  दिल्‍ली  ब ेके  टाइप  तीन  कौर
 चार  के  Freud  के  बीच  कुछ  प्रेस  वालों  ate  ऐसे  ही  अन्य  व्यक्तियों

 दारा
 रूप  से

 से  बना
 ली  गई  है  ;  और  नहि

 (3)  यदि
 तो

 नों  की  मुख्य  क्या  है  att  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ;  ध  |

 ससदीय  कार्प  तथा  निर्माण
 ate  भाव  भीष्म  नारायण  fag)

 नहीं
 द

 sea  ही  नहीं  उठता  |

 राज्य  खाद्य  निगम  a

 दिव  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि 2321.  श्री  ही०  VAoUs  वि  प्याम

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम
 अधिनियम  की  धारा  17  के  अन्तर्गत  किसी  राज्य  खाद्य

 निगम  की
 स्थापना

 की  गई

 यदि  हां  तो  उस  राज्य  का  नाम  क्या
 है

 कौर  उसने  किस  तारीख  से  कार्य  करना
 शुर

 कर  दिया  भोर

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 कृषि  तथा  ग्रामीण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कमला
 :  जी

 ae  oo नहीं

 :  रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 1)  खाद्य  निगम  1964  में  यह  व्यवस्था  है  कि  राज्य  सरकार  के  साथ  परामर्श
 करने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  खाद्य  निगम  स्थापित  किए  जाएं  ।  राज्य  सरकारों  ने

 इस  अधिनियम  के  भसीन  राज्य  खाद्य  निगम  स्थापित  करने  में  कोई  अभिरुचि  नहीं  दिखाई  है  ।

 अधिकांश  ने  अपने  भाण्डागार  नागरिक  पात  निगम  और  अन्य  सहकारी

 एजेन्सियों  स्थापित  की  हैं  जो  कि  खाद्यान्नों  की  वसूली  ate  अन्य  परिचालनों  का  अधिकांश  काय

 करती

 ate  तेलों  के  सल्ल  डल
 |

 2322.
 श्री  बी०  ato  देसाई  :  क्या  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 ry  के  साद
 कर

 द

 सच  ट ेहै  की  जनवरी  |  198  महीने  में  तेलों
 त

 के
 दासों

 में  पर्याप्त  af
 a  ban  द

 हुई ;  ध्

 sae  el
 कपाही  यह

 al  सच  है  कि  चालु  वष  म  aa  eat  का  पिछले  समी  aca  रिका

 को  पार  करने की  संभावना

 यदि  हां  तो  मूंगफली  के  ते
 लक  मुल्यों  का  इसी  सर्वाधिक  उपलब्धता  के  समय  इतना

 ऊचे  चढ़ने के  मुख्य
 कारण  क्या

 हैं  ;

 कया  अन्य  खाद्य  तेलों  के  मुल्यों  मैंने भी  इसी  स्तर  पर  वृद्धि चस्पा  स्तर  पर  वद्ध  हई
 है

 (=)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  यद्यपि  मूंगफली  की  फसल  बहुत
 अच्छी

 हुईं  परन्तु  इसका

 प्रभाव  मह  सूस  नहीं  किया  गया  ;  और

 इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  और  सरकार  को  कब  तक  विश्वास  हो  जाएगा  कि

 खाद्य  तेलों  मुल्य  उचित  स्तर  पर  स्थिर  हो  जायेंगे  ।

 कृषि  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उसमान  से

 जी  नहीं  ।  बिनौले  तथा  जंगली  के  तेलों  को  छोड़कर  अन्य  समी  खाद्य  तेलों  के

 मुल्यो ंमें  1982  में  गिरावट  आई  ।

 मूंगफली  के  तेल  के  मूल्य  में  कुछ  वृद्धि  होने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  अच्छी

 फसल  होने  ने के  वावजूद  प्रमुख  seat  क्षेत्रों  से  खुले  बाजार  में  इसकी  आमद  पर्याप्त  नहीं हैं  ।

 सभी
 खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  में  1982  में  गिरावट  आई  |

 A
 |

 राजस्थान  के के  बाड़मेर  जिले  को  केन्द्रीय  झा थिक  सहायता

 2323.
 *  भी  कृष्ण  कुमार

 गोयल  :  कप  weiter  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
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 कि  सूखा  प्रभावती  भ  रे  विकास
 पेयजल  सप्लाई

 बन  और
 सिचाई  समेकित  ग्रामीण

 festa
 —  और

 स्वयं
 योजनाओं  के  अन्तर्गत

 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  प्रप्त  करने  बाली  राजस्थान  के के  बाड़मेर  जिले की  विभिन्‍न  योजनाएं

 कौन  सी  हैं  ?  क्

 igi  ओर  ग्रामीण  बिकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  बालेश्वर  :  बाड़मेर
 जिले

 के  लिए  लागू  विभिन्न  योजनाओं  जो  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  पात्र
 के  कुछेक  घटक

 निम्नलिखित हैं

 (1)  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  और  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम के  अन्तर्गत  भूमिगत  जल
 वानिकी  तथा  पशुपालन ;

 (2)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  angie  हेतु  त्वरित  ग्रामीण  जल  भाप  योजना

 ्
 य

 प्रमाण  रोजगार  कार्यक्रम  भन्तगंत  वानिकी  तथा  लघु  सिचाई

 te  2  ब
 OxT

 (4)  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम के  भन्तगंत  कृषि

 ग्रामीण  व  कु कुटीर  उद्योग  तथा  वाणिज्यिक  सेवा  गतिविधि  it  anf  ;  भर

 i

 प्रामीण  युवाओं  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  की  योजना (  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रवासी  समस्यायें  en

 2325.  भरी  एस०  एम०  कुष्ठ  कया  निर्माण  और  श्रीवास
 मन्त्री

 ag  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि :  ्

 क्या  स्थानों  प्रशासन  और  शहरी  विकास  की  प्रिय  परिषद  की  हाल  में  राजधानी
 में  एक  बैठक  आयो  की  गई  थी

 तो  बैठक  में  किस  किस्म  के  निए  ए  गए

 (7)  इस  बे  पुत्र  बठक  कब  ई  थी  ;  भोर

 तेल  से  ग्रामीण  क्षत्रों  में  अशीष  तौर  पर  आवा  न्घत॑  समस्याओं  को  हल

 करने  के  बारे  में  क्या  उपयोगी  कार्यवाही  की  गई  ?  t

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  श्रावास  मन्त्री  म  नारायण  :
 ्

 et

 जहाँ तक  ग्रा
 क्षे  त्रों  ईं  आवास  समस्या का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  परिषद्‌  ने  राज्य

 (1)  ग्रामीण  भूमिहीन
 रों  के

 लिए  आवास
 स्थल  तथा

 सरकारों  से  अनुरोध किया  कि  वे

 निर्माण  सहायता  की  योजना  के  लिए  gat  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  को  न्यूनतम  आवश्यकता
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 बन  ण

 कार्यक्रम  भीर  मए  20  सूत्री  क  यक्रम  के  भग  के  खप  में  qa  रमे  का  भरसक  यास करें  (11)
 at  केन्द्रीय  वित्तोय  संस्थानों

 से
 जीवन  बीमा  Fire,  सामान्य  बीम  निगम

 और
 .

 उपलब्ध  ऋण  सहायता  से  योजना  को  पण  (111)  वाजिब (111)  afar  स्तर  पर  आधिक  सहायता  रखें

 तथा  (1v)  उचित  अन्तत्रिभागीय  समन्वय  और  प्र प्रबोधन  का  विकास  करें  ।  केन्द्रीय  सरकार  कौर

 योजना  भार  योग  से  भी  अनुरोध  किया  कि  छठी  योजना  अवधि  के
 दं

 *
 लिए  भारी

 परिजनों  ए  र  विचार  करें  ।

 (7
 29  भोर  30  1980  को

 यद्यपि  आवास  राज्य  का  विषय  केन्द्रीय  सरकार  ने  समय-समय  पर  इस  बात  पर

 बल  feat

 (i)  स्थानीय  पर्यावरणों  को  में  रखते  हुए  कम  लागत  की  आवास  तकनीकी

 (ii)  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए
 राज्य

 दों  द्वारा  पर्याप्त
 fata  प्रावधान

 |
 निर्धारित  करना

 dict  am  मिग  सामान्य  बोला (sii)  ग्रामीण  ATsTag  कार्यक्रमों  के  लिए

 निगम  att  gat  से  उपलब्ध  निधियों  का  उत्तर  निर्धारण  मौर

 (४)  कार्यक्रम का
 मार्ग निदेशन

 के  लिए  राज्य  सरकारों  ZU
 प्रयाप्त

 —

 fr
 sare

 अतिरिक्त  सिंचाई  सुविधाओं  के  fag  योजना  -

 2326  धो  बापू  स  हब  प  लेकर  सचाई  मन्त्री यह  बताते  कृपा  करेंगे

 कि  #

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  में  अतिरिक्त  सिंचाई  सुविधाओं के  लिए  हाल  में  कोई  विस्तृत

 योजना  भेजी है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?  थ

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर  रहमान  सारी  गौर  :  छठी

 योजना  के  शेष  3  वर्षों  के  दौरान  9  मिलियन  हैक्टेयर  की  क्षमता  के  सृजन  करने  लक्ष्य

 हेक्टेयर निर्धारित  किया  गया  है  |  वर्ष  1982-83  के  दौरान  2.8  मिलियन  र  का  रखा  गया

 afer  अतिरिकत  परियों  सहित  राज्यवार  ब्यौरा  aa  सर  an  i जा  a

 Pe-agvl  पालन  थामस  catia  करना

 2327.  श्री  चिंग वांग  कौशिक
 :

 क्या  कि  मंत्री  येह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 द  बि  इस  ब  म  नलाकालकललामगवीकी
 क्या

 ह
 सच  कि  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  एक  भेड़-बेकरी  पालन  फा  खोला  गया है ं और

 |  ae  -

 यदि  तो  इस  परियोजना  का  ब्यौरा  बया  है  ?  ्

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  आर०  ato  स्वा

 मौर  :  पूर्वोत्तर  परिषद्‌  ने  त्रिपुरा  में  एक  क्षेत्रीय  बकरी  प्रजनन  फार्म  की  स्थापना  at

 मंजूरी  दी  है  जिस  पर  1980-81  के  दौरान  4.12  लाख  रुपए  की  राशि  व्यय हो  चुकी  है  और

 और  1981-82  में  10.00  लाख  रुपए  के  व्यय  का  अनुमान  गया
 है

 ।  परियोजना  के

 तकनीकी  कार्यक्रम  में  देशी  बकरियों  के  आर्थिक  स्वरूप  में  सुघार  लाने  के  fi लए  उनके  चुनींदा
 प्रजनन और  विफल  नस्ल  के  बकरों  से  देसी  बकरियों  का  प्रजनन  करके  संकर-जनित

 बकरियों
 कै

 उत्पादित
 arg  शामिल है  ।

 of

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  उपलब्ध  ra
 =

 खाद्यान्न  भंडार

 2328.  प्रो Yo  मधु  ती  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 विभिन्न  राज्यों  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  उपलब्ध
 कराये

 गए  खाद्यान्न
 ः

 भंडारों  की  स्थिति  क्या  है  ;

 इन  खाद्यान्न  भंडारों  में  आयातित  खाद्यान्न  का  कि  ग  है  ड  ate

 क्या  वितरण  प्रणाली  की  समस्त  मांग  पूरी  हो  रही  है  ;  कौर

 कृषि  तथा  प्रमाण  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कमला
 :  :  एक

 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  वर्ष  1982  के  दौरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 लिए केम्द्रीय

 से

 राज्यवार
 खाद्यानों  की  उठाई  गई  मात्रा  बताई  गई

 |

 :  1981-82  के  दौरान  ठेकाबद्ध  आया  मत  गेहूं  की  सप्लाई  में  से  केवल  लगभग  0.7

 हजार  मोटरी  टन  अमरीकी  गेहूं  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  अभी
 तक  जारी  क्या

 mie
 केन्द्रीय  पूल  में  खाद्यान्न  की  कुल  विभिन्‍न  राज्यों क की  सापेक्ष

 Farait, +  बाजार  में  उपलब्धता  भीर  अन्य  तथ्यों  को  ध्यान  में  र९ खाते  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  लिए  मासिक  आघार  पर  सभी  केन्द्र  बासित  प्रदेश
 थों

 को
 ख्ाधासतों

 के

 नियमित  आवंटन किए  जा  रहे  हैं  ।
 फ

 विवरण

 1981  के  दौरान  सार्वजनिक वितरण  प्रणाली  के  लिए  केन्द्रीय  पुल  से  विभिन्न  राज्यो ं/

 केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  सप्लाई  किए  गए  खाद्यान्नों  की  मात्रा  को  बताने  वाला  विवरण  ।
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 हजार  मीटरी  टन
 शए  एए  एएए  एएए कार

 ७
 1981  *

 क्रम  प०  गेहूं  मोटे  अनाज  जोड़
 दास्य

 केन्द्र  शासित  प्रदेश

 भास्कर  प्रदेश  369.7  56.4  8.8

 2:  way  — 246°3  959  342.2

 बिहार  144.4  95.9  323.9

 4.  गुजरात  185.2  179.5  7.0  305.1

 हरियाणा  0.2  22.5  22.7

 हिमाचल  प्रदेश  12.4  23.7  36.1

 जम्मू  तथा  कश्मीर  93.3  50.6  143.9

 कर्नाटक  185.6  26.2  211.8

 9.  केरल  1077.8  45.7  1123.5

 10  मध्य  प्रदेश  2181  239.1  457°2

 11  महाराष्ट्र  665.4  428-5  1097.9

 12.  20.4  0.2  0.1  20.7 मणिपुर  र

 13  मेघालय  64.2  64.2

 नागालैण्ड  — 14  29.1  29.1

 15  उड़ीसा  63.2  63.3

 16  पंजाब  | हिए  84.1  $5.8

 17  राजस्थान  12.4  166.3  0.5  179.2

 18.  सिक्किम  31.6  3.5  35.1

 हु  295.1  39.7  334.8

 45.5  2.9 20.  त्रिपुरा  48.4

 21.  उत्तर  प्रदेश  287.9  285.2
 573.1 वि

 *  इनमें  संशोधन  हो  सकता  है  ।
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 8  1982

 ममनकामलतलककााकन
 हजार  मीटरी  टन  में  )

 1981  *

 22  पश्चिमी  बंगाल  870.8  637.7  1508.5
 23  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  4.8  4.9  9.7

 24  भद णा चल  प्रदेश  324.1  4:3  28.4

 25.  चण्डी गढ़  1.9  6.1  8.0

 26.  दिल्ली  126.3  445.7  572.0

 27  दादर  तथा  नगर  हवेली  0.2  0.1  0.3

 28.  दमन  तथा  दीप  36.9  18.0  54.9
 29  लक्षद्वीप  3.5  0.4  3.9
 30  मिजोरम  38.3  38.3
 31  पांडिचेरी  5.9  0.7  6.6

 5102.1.  3044.0  16.4  8163.5

 186-6  4.2  276.4 तय
 (®

 ०  रिले
 gfe

 पु  ब०  रक्षा  Te)  85.6
 ee  वामा

 सफल  जोड़
 मन  KIRR 66.  7  6  20.6  8439.9

 *  इसमें  संशोधन  हो  सकता  है  ।

 कर्नाटक  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  भूमिहीन  परिवारों  को  सकाम  के

 जद  मै
 लिए  मुफ्त  जमीन  देना

 ही
 2329.  भी  एस०  ato  सिदनाल

 :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  fer  कर्नाटक  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  भूमिहीन  परिवार

 हैं  और  कितने  लोगों  को  मकान  के  लिए  मुफ्त  जमीन  दी  गई  है  ;

 .  संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  arara  मंत्री  भीष्म  नारायण  :  कर्नाटक

 राज्य  में  ग्रामीण  भूमिहीन  परिवारों  की  कुल  संख्या  10,60,852  है  ।  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित
 जनजाति  के  भूमिहीन  परिवारों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।  1981  तक

 मुफ्त  आवास-स्थल
 hal

 गए  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  के  भूमिहीन  परिवारों  की

 संख्या  3,81,  968

 दिलं
 अनधिकृत  निर्माण  ed

 2330.  श्री  चन्द्र मान
 आरे  पादित

 :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि :
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 दिल्ली  में  1981  से  पब  हुए  अन-अधिकृत
 निर्माण

 के  नियमितीकरण  के  बारे

 में  सरकार  की  नीति  कया  है  ;

 || =  सो न  दल्लो
 t

 ||
 क्या  यह  सच  है  गुरु  मंत्रालय  ने  ह्  aC  का  WS  fara  से  1981

 तक  के  मन  अधिकृत  निर्माण  को  हटाने  के  आदेश  दिए

 यदि  तों  आदेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  ओर

 न
 क्या  सरकार  आदेशों  को  एक  प्रति  सदन  के  सभा  पटल  पर  रखेंगी ।

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  मोल्स  नारायण  ह  :  सरकार
 ने  feast  में  गैर  सरकारी  भूमि  पर  विद्यमान  अनधिकृत  कालोनियों  को  नियमित  करने  के  आदेश
 fra  हैं  इनमें  3-6-1977  तथा  16-2-1976  तक  बनी  रिहायशी  तथा  वाणिज्यिक

 संरचनाएं  शामिल  हैं  1  दिल्‍ली  में  1981  से  पहले  को  विद्यमान  अनधिकृत  निर्माणों  के

 नियमितीकरण
 के  कोई  भादेश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 (@)  गृह  मंत्रालय  ने  बतलाया  है  कि  उन्होंने  ऐसे  कोई  निर्देश  जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 थ (")
 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 र् क  दिल्‍ली  में  बाढ़  समस्या  हल  करने  को  योजना  ह

 3  श्री  भोलू  राम  जेन  :  कया  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  की  भौगोलिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसकी  बाढ़ और  बाढ़  के

 अंतगर्त  भाने  वाली  भूमि  की  खतरे  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  बारे  में  कोई  वृहद  योजना

 बनाई  गई  है  भोर  चालू  वर्ष  में  इस  पर  कितनी  राशि  खं  होने  की  सम्भावना  है  ;  भोर

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  feq  जाने  वाले  बाढ़  सुरक्षा  उपायों  का  ब्यौरा  कया

 है  और  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 farang  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहूमान  श्रंसारी  )  :  केन्द्रीय  जल  saute

 द्वारा  साहिब  नदी  नजफगढ़  नाला  जल-निकास  नाले  के  लिए  एक  बृहद  योजना  तैयार
 की  oe  इस  बृहद  योजना  में  शामिल  किये  गए  निर्माण  कार्यों  का  दिल्‍ली  प्रयास  तथा  हरियाणा
 सरकार  द्वारा  चरणबद्ध  तरीके  से  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  मी  बाढ़
 नियंत्रण  तथा  नदी  नियंत्रण  हेतु  एक  बृहद  का  कार्य  हाथ  में  ले  रखा  है  ।

 केन्द्रीय  सिंचाई  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  गठित  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति ने  भी  यमुना

 नदी  पर  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  दीघंकालिक  तथा  अल्पकालिक  उपायों  की  सिफारिश  करने  हेतु

 विस्तृत  अध्ययन  करने  के  लिए  यमुना  समिति  को  निर्देश  दिया है  ।

 थक
 1981-82  के  नि द  रान  Tec  में  ag  नियंत्रण  निर्माण  कार्य  पर  प्रत्याशित  व्यय  8.33

 करोड़  पु पए है
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किए  जाने  के  लिए  परिकल्पित  saa  बाढ़  सुरक्षा
 निर्माण  कार्य  ये  हूँ--तटबंधों  को  ऊँचा  तथा  सुदूर  नदी  में  जल-निकास  नि मार्गों  पर

 कपाटों  की

 ब्यवस्थ हों को  करन  विग

 गांवों  के  इसे-गिर्द रिंग  वंधों  की  व्यवस्था

 बाढ़  तटबंधों  को  सुदृढ़  बचा  करन
 करना  तथा  भग्य  जल-निकास  चैनलों की  क्षमता  में  वृद्ध

 करना  ॥

 छठी  योजना  के  दौरान  दिल्‍ली  में  बाढ़  नियंत्रण
 कायों  के  faq  अनुमोदित

 परिव्यय  39

 करोड़  रुपये
 है  ।.

 थ  कि  योजना  में  संजो धन

 ही  naa  aa कुमार  fag

 sit  राम  विलास  पासवान  :
 a

 sit  रामावतार  श्ञास्त्री  ;  क्या  निम  if
 wit  आवास  मंतर  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  की

 coin
 को  कई  बार  संशोधित  किया हैं  जिसके

 कौर परिणामस्वरूप  कृषि  के  हरित  क्षेत्र  में  कमी  हुई
 है  ष्ा  रिहायशी क्षेत्र  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  दलली  की  मल  aga  योजना  कया थ मी  जॉ
 हुआ

 कृषि  का  हरित  क्षेत्र

 कौर
 दावों

 क्षेत्र  fe तना  था
 थ

 |

 (4)
 ga  ब  में  वर्तमान  स़्थिति  क्या  ae;

 ब्या  कृषि  के  हरित  क्षेत्र  को  रिहायशी  क्षेत्र  में  इस  परिवर्तन  की  सिफारिश
 करत

 हुए  परि  पति  विज्ञानी  के  विशेषज्ञ  मत  को  लिया  गया  ;  कौर

 यदि  तो  परिस्थिति  विज्ञानी  का  गठन  करने  वाली  संस्था  के  नाम  का  ब्योरा
 ्

 क्या है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  पोर  आवास  मंत्री  (sit  भीष्म  नारायण
 :  से

 तय  संघ  की  विभिन्‍न  पाकिटों में दिल्‍ली  में  लगभग  180  एकड़  कृषि  हरित  पट्टी  का  भु-उपयोग

 सरकारी  अर्घ-सरकारी  संगठनों  तथा  सावंजनिक  उद्यमों  के  लिए  बिहार यशी  उपयोग के

 जिए  बदल  दिया  गया है  दिल्ली  की  वृहद  योजना  में  दिल्‍ली  में  रिहायशी  क्षेत्र हेतु  लगभग

 47,360  एकड़  भूमि  की  ब्यघ्स्या  की  गई  थी  नगरीय करण  सीमा  के  चारों  भोर  प  मील

 की  दूरी
 प  कृषि  हरित  पटु  का  विचार  किया  गया  था  ॥  +. ी  ी

 भू-उपयोग  के  परिवर्तन  के  rag  दिल्‍ली  fa  शास  के  प्रस्तावों
 व  साथा

 ९

 की  नगर  तथा  ग्राम  सगठन  दिल्‍ली के  परामर्श से  जांच  की  जाती  है  जो  कि  एक

 बहु-शिक्षण  संगठन  है  और  जिसमें  तथा  पारिस्थितिकी  भायोजना  सहित  नगरीय  एवं
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 sista  fatten  i  2 क्षेत्र के  विशेषज्ञ  ।  एक  सार्वजनिक  सूचना  के  जरिये  प्रस्तावित  संशोधन
 के  सम्बन्ध  में  झाव/आपत्ति  याँ |  भी  बासर Green oh  awry जता  भू-उपयोग  के  परिवर्तन  के  प्रस्ताव

 श पर  निर्णय  लेने  से  पृ  वें  सभो  ऐसे  सुझावों/आपत्तियों  पर  विचार र
 जाता है

 ।

 ग्रामोण  गरीबों  को  पेयजल  कौर  श्रावित  सुविधाओं  के  लिए  केन्द्रीय  नियम
 योजनाएं

 Pais

 श्री  एच०  एन०  नन्हें  गौड़ा  क्या  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  ae  बताने  की

 कपा  HL  ल
 ह

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  नई  दिल्‍ली  में  राज्य  मंत्रियों  के  एक  सम्मेलन  में  ग्रामीण

 गरीबों  को  पेय  जल  सप्लाई  और  आवासीय  सुविधाएं  देने  के  लिए केन्द्रीय  नियतन  योअनाएं  चलाने

 की  आवश्यक
 ता  पर  बल  दिया  गया ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उपयुक्त  सुझाव  पर  विचर
 किया

 और  तदनुसार
 राज्यों के  शेयर  में  बृद्धि  की  कौर  यदि  तो  वर्ष  1982  के  दौरान  दोनों  मदों  के  लिए

 अलग  राज्यवार  बढ़ाये  गए  आबंटित  धनराशि  का  ब्योरा  क्या  है  ;  कौर  2

 क्या  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  तगत  इन  दो  मदों  पर  दिये  जाने  वाले  ओर  को  देते

 हुए  उपलब्धि  के  लिए  लक्ष्यों  को  भी  बढ़ाया  गया  है  भोर  यदि  हाँ  तो  विभिनन  ays
 लिए

 राज्यवार  नये  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  है  ?  ब

 ससदीय  काय  तथा  निर्माण  att  आवास  सत्री  (att  भीष्म  नारायण  :  4  तथा

 5  1982  को  हुए  सम्मेलन  में  यह  संकल्प  किया  गया  था  किसी  राज्यों  तथा  संघ

 राज्यों  द्वारा  समस्याग्रस्त  ग्रामों  के  पेय  जल  प्रति  कार्यक्रम  को  गम्भीरता  से  तथा  सार्थक  मुल्य

 समयवद्ध  लग  से  कार्यान्वित  किया  जाए  ।  जहाँ  कट्टी  आवश्यक  इस  कार्यक्रम  के  लिए  राज्यों

 तथा  केन्द्र  ger  अतिरिक्त  वित्तीय  तथा  अन्य  संसाधन  नियत  किए  जहाँ  तक  ग्रामीण

 गरीबों के  लिए  आवास  योजना  का  सम्बन्ध  है  ये  राज्य  क्षेत्र  में  है  तथा  इनके  लिए  ई  केन्द्रीय

 नियतन  नहीं  है  ।

 (4)  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  परिव्यय  जो  कि

 समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पेयजल  की  व्यवस्था  कराने  में  राज्य  सरकारों  के  संसाधनों  को  प्रा  करने

 के  लिए  को  1981-82  में  110  करोड़  रुपये  से  1982-83  में  157.50  करोड़  रुपये तक  बढ़ा

 दिया  गया  bed  1982-83  के  रोजगार  ates  अभी  नियत  नहीं  किये  गए  हैं  1  *

 (a)  छठी  योजना  क  सभी  चुने  हुए  समस्याग्रस्त  ग्रामों  कम  से  कम  स्वच्छ  पेय

 जल  का  एक  स्रोत  जिसमें  वंडर  पानी  उपलब्ध  हो  मुहैया  करान  के  प्रयास  किये  जायेंगे  राज्य

 तथा  केन्द्रीय  विधियों  से  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1981-  82  के  दौरान

 लगभग  36,000 ग्र मों  को  तथा  1982-83  में  लगभग  45,000  ग्रामों  को  लाभ  पहुंचाने  का

 लक्ष्य  है  ।  राज्यवार  लक्ष
 पों  |  ह

 लप
 elk

 या  है  ।  प्रामीर  गरीबों  के  लिए
 tT  अ  प

 भावास  छठी  योजना  म  68  लाख  को  HIqra-eqaq  देकर  समी  पात्र  भूमिहीन

 54.0



 लिखित  .  उत्तर  8  (982

 परिवारों  को  1985
 com  इसमें  TT*¥  पहुँचाने

 को
 न्याय  शित  1 vs

 इन  परिवारों  में  से  36
 लाख  परिवारों  को  निर्माण

 सहायता
 देने

 की
 '  व्यवस्था

 et
 का

 सवों  संशोधित
 नहीं  किया

 गया है  ।

 यह  1982-83  दोरान  दिल्‍ली  में  खोली  जाने  बाली  उचित  मुल्य  दुकान  2

 a
 2334.  et  हरिहर  सोरन  क्या  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  पास  राजधानी  में  वर्ष  1982-83  के
 दौरान

 कुछ  ओर  उचित
 दर  को  दुकानें  खोलने

 का  प्रस्ताव  है  ;

 (4)  यदि  तो  ऐसी  कितनी  नई  उचित  दर  की  दुकानें  खोलने  का  seats

 नई  दिल्‍ली  के  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  उचित  दर  को  दुकानें खोली
 कौर

 तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कमी  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्रो  मोहमम्द  उसमान
 (=)

 से

 fare  नी  जेसे  बढ़ते  or  रहे  शहर  में  जहां  काफी  बड़ी  संख्या  में  बस्तियां  बसती  जा

 रही हैं  कौर  भावा दी  निरन्तर  बढ़ती  जा  रही  उचित  दर  की  दुकानें  खोलना  एक  निरन्तर

 लने  वाली  प्रक्रिया है  ।  वर्ष  1981  754  नई  उचित  दर  की  दुकानें  खोली  गायों  |

 1982-83  के  दौरान  भाषश्यकता  होने  पर  नई  दिल्‍ली  के  सम्बन्धित  इलाकों  तथा  राजधानी  के

 अन्य  भागों  की  जरुरतों  के  मुताबिक  नई  दुकानें  खोली  जाएंगी  ।  इस  समय  यह  अनुमान  लगाना
 कि  कुल  कितनी  नई  दुकानें  खोली  जाएंगी  या  कहां-कहां  खोली  जाएंगी  ।  क

 संभव  नहीं
 है

 जल  प्रदाय  के  कार्यकरण  में  अनियमितताएं  ८

 2335.  थ्री  निहाल  सिंह :  क्या  निर्माण  श्री र  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे किः

 की
 क्या  लेखा  परीक्षा  अधिकारियों  ने  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  जल  प्रद  विभाग के

 कार्यकरण के  ay  1977-78  के  अपने  प्रत्यावेदन  में  अनेक  अनियमितताओं  का  उल्ट
 लेख  किया  है

 ;
 ;

 भोर  ्

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरक!र  ने  लेखा  परीक्षा  प्रत्यावेदन  की है  aia  a  ate

 जांच  में  ic ir  प्रकार  की  अनियमितताएं  पाई  गई  और  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 गे  गई  ; कया  कार्यवाही व

 और संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण
 घोर

 आवास  मंत्री  (sit  भीष्म  नारायण  fag)

 मसिए  सुचा
 ए  क्त्र कीर की  जा  रही  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 "४:
 समय  प्रदेश  में  आवासों तकिया ऊ  समस्या

 2336.  थ्री  फूल  चन्द  wat:  क्या  निर्माण  आवास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 सकी
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  मध्य  प्रदेश  के  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  आवासीय

 ys  सुविधा  देने  के  लि  नए  क्या  प्रावधान  किया  गयां  है  यह  प्रावधान  कितने  परिवारों
 के  आवास

 के
 सिद

 फिंका  गा
 है

 लोर  ३

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अ  [|

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  शोर  आवास  मंत्रो  सोर्स  नारायण  सिह  :  तथा

 योजना  आयोग  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजनाਂ  1980-85  के  मध्य  प्रदेश  के  लिए आवास  हेतु

 जिसमें पुलिस  आवास  भी  शामिल  58.10  करोड़  रूपये  के  एक  परिव्यय  का
 अनुमोदन

 किया

 है  चूकि  3  nae  राज्य  का  विषय  इसलिए  ग्रामीण  भर  नगरीय  आवास  के  लिए  परिवारों  को

 लाभान्वित  किए  जाने  आदि  के  लिए  निधियों  का  उपयोग  करने  के  तौर  तरीकों  का  निर्णय  करना

 ~~  राज्य  सरकार  काम है  ।
 we

 ्
 है  =

 नयी  दिली  नगर  पालिका  द्वारा  स्टालों  का  आबंटन

 2337.  थो  कार  एन०  राकेश :  क्या  निर्माण  we  मावास  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा
 नि

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  नपी  दिल्‍ली  नगरपालिका  स्टालों  क  बाजार  की

 प्रतीक्षा  सूची
 है  भर

 वरीयता
 वार  से  कब  से  प्रतीक्षा  सुची  में

 कितने  स्टाल  निर्माण  की  विभिन्‍न  अवस्था  में  हैं  और  वे  आबंटन  के
 लिए

 कब  तक

 उपलब्ध  होंगे  ;  और

 क्या  सरकार  इस  वात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  स्टालों  का  आबंटन  निश्चित

 रूप  से
 गुणवत्ता

 के  आधार  पर  नियमानुसार  किया  सरकार  नयी  दिल्‍ली  नगर
 पालिका

 के

 प्रशासन
 को को  निदेश  जारी  दि  =

 ः  संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  शौर  आवास  मंत्री  सोनम  नारायण  fe  :  नई

 मार  पालिका  नें  सुचित  किया  है  कि  उनके  पास  कोई  अनुमोदित  सुची  नहीं  है ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  फिलहाल  किसी  स्टाल  का  निर्माण  नहीं  किया  जा

 रहा है  ।

 प्रद  +  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका

 t
 द्वारा

 कि
 cia  के

 agfaa  आवंटन  का  कोई  ध्यान  में  नहीं  भाया है

 =  दिल्‍ली  का  यमुना  जल  पीने  योग्य  नहीं

 2338.  भी रघुनन्दन
 लाल  भाटिया  ।  क्या  नि  pie

 साद  शा चात
 मंत्री  यह  बताने  को

 क
 x

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  रुड़की  ae  विशेषज्ञों  द्वारा  fiat  az  हाल  के  अध्ययन  से  पता
 चला  है  कि  दिल्‍ली  तथा  अन्य  कुछ  स्थानों  का  यमुना-जल  मनुष्यों  के  पीने  योग्य  नहीं
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 यदि  तो  इस  अध्ययन समु  A
 विस्तृत

 चिना  नया  और  *
 >

 ar  है  Pa (7)  सरकार की
 इस  पर  क्या  प्र

 संसदीय क
 यं  तथा  निर्माण  ste  आवास  मंत्री  नारायण  से

 :  अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 राष्ट्रीय  भूमि  अनुरक्षण  तथा  विकास  आयोग  बनाया  जाना

 2339.
 att  दिग्विजय  fag :  कया  कुकी  मंत्री  यह  बताने  को  ्  पा

 करेंगे  कि  :.

 pens

 सरकार  का  विचार  एक  राष्ट्रीय  भूमि  संसाधन  at
 अनुरक्षण

 तथा  विकास

 भागों
 बनाने

 का  ह

 तो  क्या  यह  वर्तमान  राज्य  भूमि  आयोग

 त  बोरों  are
 सहयोग  करेगा

 भौर  te  |

 क्या  यह  एक  स्वायत्तशासी  निकाय यशोगान  art  ate.
 hi

 तो  इसके  लिए  बजट

 कितनी  राशि का  उपबन्ध  किया  जाना  है  ?  .

 की  तथा  ग्रामीण विकास  मंत्रालयों  में  मंत्रो  कार  ato
 स्वामीनाथन दि  me

 जो
 *

 (a)  श्रस्तावित  आयोग
 के

 गठन  तथा
 sme  को  अ  तिम  रूप  दिया

 जा
 रहा  हैं

 ।

 .
 छठी

 योजना  अवधि
 क॑  अन  तग  a  100  लाख  पृ  q

 आबंटन  किया  गया
 है  ।

 बिष्णु  गाडन  दिल नली  मे  मल  भूत  सुविधाओं  का  प्रावधान  ह

 2340.  woo  प्रताप  fag :  न्या  निर्माण  कौर  आवास  मन्त्री  ag  बताने
 की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 =

 (=)  क्या  यह  सच है  कि  विष्णु  दिल्‍ली  के  ब्लाक  में  24  से  44
 '

 संख्या  के

 प्लाट  रिहायशी  प्रयोजनों  के  लिए  अनुमोदित  किए  गए  हैं  ;  और

 (a)  तो  इस  क्षत्र  में  पक्की  सड़कें/जल  मल  निकासी  की

 सड़कों  की  नालियां  आदि  जेसी  मूल  सुविधाए  उपलब्ध  न  कराने  के  क्या  कारण हैं

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ate  आवास  मन्त्री  (sit  atom  नारायण  :
 (®)

 जी

 gr

 दिल्ली  नगर  निगम ने

 ys
 किया  है  विष्णु  गाडन  एक  नि  अमित

 wafraa  कालोनी

 है  तथा  कालोनी  का  उ चित  कि  का  स  |  कि  1  ं
 निर्माण  नालियाँ  मल  निकास

 आदि श नालियां  बिछाना  जल  पूति  की  का  कार्य  तब  आरम्भ  किया  जायेगा
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 Pa  pa.
 योजना  को  जायेगी  लाभ जबकि  नियमित  अनधिकृत  कालोनियों  के

 भोगियों से  विकास  प्रभारों  को  वसूल  कर  लिया  जाएगा ।  इसी  दी  तको दिल्ली  नगर  निगम  ऐसी

 कालोनियों में  सम्पकं  खड़जे  भूमि  भरना  तथा  साधारण  किस्म  की  खुली  नालियों

 जेसी  कुछ  मूलभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कर  रहा  है  |  ड्

 नेपाल  राज्य  क्षत्र  में  परिचित  कोसी  नहर  का  निर्माण

 - श्री  योगेन्द्र  झा :
 है

 अरे  ह  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 _  नेपाल  राज्य  क्षत्र  में  पश्चिमी  कोसी  नहर  पर  और  कमला  नदी के  ga  में

 dealt  कार्य  पूरे  हो  चुके  है ं;  कितने  निर्माणाधीन  हैं  और  कितने  निर्माण  कायें  अभी  आरम्भ

 किए
 जाने  ae

 a  और  वाली  तथा  उसकी  चालान  नदियों  पर  निर्माण  कायें  के  ब्रा  होने  at

 समय  सारणी  क्या  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  नेपाल  राज्यक्षेत्र  में  और  कमला  नदी  के

 हे
 hank  उस  स्थान  सहित  जहां  से  नहर  नदी  से  निकलती  है  1982  तक  सि  की

 azar  हो
 कौर

 ह कमला  नदी  पर  नहर  निर्माण  काय  किसि  स्थिति  में  है  ?  ं

 _
 सिलाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  श्र  )  :  (*)  नेपाल  में  परिश्रमी

 malay  नहर पर
 निमित  की  जाने  वाली  कुल  60  संरचनाओं  में  28°  संरचनाए  पूर्ण हो  चुकी

 द  सर्वनामों  पर  कार्य  हो  रहा  है  तथा  16  संरचनाए  निविदा  आमन्त्रण  की  अ
 ear

 में  हैं
 जाने  बाली इसी  बिहार  में  मुख्य  नहर  की  पहली  40  कि०७  मी०  की  लम्बाई  में  निमित कं

 65  संरचनाओं  में  संरचना  पूर्ण  हो  चुकी  हैं  तथा  7  संरचनाओं  पर  कार  बे
 अगति

 पर

 at

 जैसा  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  सुचित  कियां  गया  नेपाल  के  क्षत्र  में  पश्चिमी

 कोसी  नहर  तक  था  विहार  में  भुताही  बालान  नदी  अर्थात  arte  डी०  76000  तक
 मुख्य  नहर  तथा

 उसकी  वितरण  प्रणाली
 और  जल  fa pTa  कार्य  1983  पूर्ण  किए  जाने  का

 कार्य  क्रम

 र
 (4)

 कमला
 नदी  के  पारण  के  निकट  पश्चिमी  कोसी  नहर  के  सन  qT  तथा  साथ

 पटना  स्थित ही  नदी के  पारण त् हेतु  संरचना  के  स्थान  के  सम्बन्ध  में  बिहार  सरकार  के

 केन्द्रीय
 लगाकर

 संगठन  में  जांच  की  जा  रही  है  तथा  उसे  अन्तिम  रूप
 जा  रहा  है  ।

 ‘€to  a मिनट  जनक  स्टाल  सें  बोरों नई  दिल्ली  के  स्टाल  ही का  लगाया  जाना

 2342.  sit  सोरन  : :  क्या
 निर्माण

 घौर  आवास  मन्त्री ag  बताने  की  कृपा
 कि
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 जर

 सच है  कि
 क्या  यह  ल

 Q he zl aie '  नई  दिल्‍्नी थ: ब...
 विकास  प्राधिकरण  ने  सी०  एस०  सी ०  मार्केट

 जनकपुरी  में  स्टालों  के  मालिकों
 को  इ  रों  के  लगाए  जाने  के

 अ  sere  art  >
 कक  दरका:हाइंटा

 रद्द  करने  ी
 लिए  हाल ही  में  उन्हें  नोटिस  जारी  किए 2  ;

 छोटे  खले यदि  तो  क्या  इस  बाजार  में  भाबंटित  किए  गए  स्टाल  केवल
 ध

 स्थान  के  स
 मान  हैं  जो  रात  के  समय  काफी

 असुरक्षित
 गौर

 (7)  यदि  शहरों  के  लगाये  जाने  के  इन  मामूली  निर्माणों  नों  को  कुछ  gee

 रन लेकर दिल्ली
 विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  नियमित  किया  जगार  म  उठाई
 गिरी  भारी  को

 रोकने
 के  लिए  इन  स्टालों  को  ताला  लगाया  जा  उचित

 रहीं  हैं  ;

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मन्त्री  सोर्स  नाराज

 दाग  सि नही ं।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |
 ्

 भो

 पानो  के  संसाधन

 2343.  शी  वी०  UiTo  नहाटा :  क्या  सिचाई  गी  यह  aq  गान  को  कृपा  करेंग  कि

 प्रत्येक  राज्य  में  भूमिगत नदी  जल  कौर
 जन्य  ane

 के  जल के  रूप  में

 कौन  से  संसाधन  उपलब्ध  हैं  और  प्रत्येक  राज्य  में  तथा  प्रत्येक  पाव योजना  अवधि
 दामे

 कितनों

 का  उपयोग  सिचाई  के  लिए  किया  गया  भीर

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रत्येक  राज्य  का  वत्तंत्रधों  लक्ष्य  और  परिव्यय

 कया

 सिचाई
 मन्त्रालय  में  राज्य  ज़ियाउर्रहमान  अ  :  )  aqa-a eit

 राज्य-वार  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।  कुल  उपलब्ध  भूतल  जल  का  नन  1440  मिलियन

 एकड़  फुट  लगाया  गया  जिसमें  से  केवल  लगभग  540  मिलियन  एकड़  फुट का  उपयोग  किया

 ना  सकता है  ।  इस  समय  केवल  लगभग  220  मिलियन  एकड़  फट  का  उपयोग  किया  रहा

 है  ।
 a

 उपलब्ध  भूमिगत  जल  fear  का  मूल्यांकन  360  मिलियन  एकड़  Ge  लगाया  गया
 4

 जिसमे  से  250  मिलि  न  एकड़  फुट  का  उपयोग  किया  जा  सकता

 जाता  है  ।
 Aidt  @  ( (a)  एक  विवरण  सभ सभा

 पटल पर  रखा  tw

 1.  विवरण

 छठी  पंचवर्पीय  योजना  के  दौरान  (1980-85)  के  दौरान  सिंचाई  क्षमता  के  लक्ष्य  भर

 वित्तीय  परिव्यय  ।
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 क्रम  संख्या  राज्य  क्षमता  का  लक्ष्य
 वित्त

 रुपयों

 ह
 4

 1.  मां  प्रदेश  870  1130  .29

 148  .10 aan  226

 1680  1243  .70 बिहार

 गुजरात  453  1043  .80

 हरियाणा  298  500  .31

 28  ,  32.85 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर  65  120  .04

 313  .50 कर्नाटक  715

 केरल  303  360  .30

 10  मध्य  प्रदेश  1033  1392  .50

 11  महाराष्ट्र  875  4459  .01

 12  मणिपुर  61  49  .70

 मेघालय  15  7.10 13

 14.  नागालैंड  10  40  .90

 1s.  उड़ीसा  660 -  566  .00

 16.  पंजाब  410  422  .53

 117.0  482  588  .26

 18  सिक्किम  4.30

 a
 19  तमिलनाडू  233  222  .19

 13  32  .70 20  त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  4550  1617  .70

 22.  पश्चिम  बंगाल  687  540-20

 चप-जोड़  राज्य  13675  43,  261.08
 संघ  राज्य  क्षेत्र  66  93  .85

 केन्द्रीय  सेक्टर  460

 द कुल  जोड़  13741.  12,  814  .93

 अर्थात  14,000  अर्थात  12,815
 x
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 निवृत्त  सरकारो  कर्मचारियों
 के  सम्बन्ध  प्रमाण-पत्र

 सनी
 2344.  श्री  मनोहर  लाल  क्या  निर्माण  शौर  WTara  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि :  न्

 क्या  यह  सच  है  कि  सेवा  मृतक  कार्मिकों  को  बेबाकी  /  अनादायगी  अग्रिम

 प्रमाण  पत्र  जारी  करते  समय  उनके  सेवा  में  आने  की  विभिन्न  तिथियों  से  उनके  लेखों  को

 लोकन  किया
 जाता  है  और  बहुत  वर्षों  के  बाद  उनसे  मारी  बकाया  राशि  की

 कहल
 की  सलाह

 रूप से दी  जाती  है  जिससे  सरकारी  राजस्व  की  हरिके  साथ-साथ  अधिकारियों  को  व्यक्

 भारी  वित्तीय  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  ;

 यदि  T Q"1  तो  सम्पत्ति  निदेशालय  द्वारा  जारी  करिये  जाने  वाले  anos  बेनाकी
 ह्

 प्रम  ण
 त्रों  से  क्या  लाभ  होता  है  ;  और  न  a

 (7)  क्या  कर्मचारियों  को  व्यक्तिगत  कटाए  तथा  सरकारी  राजस्व  की  आलि  को  बचाते
 ्

 के  लिये  किसी  पारित  समय  तक  के  लेखों  को  अन्तिम  रुप  दिया  जा  सकता

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  मोल्स  नारायण  fae  तथा

 (a)  सरकार
 राजस्व  की  कई  हानि  न  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  सेवा
 मृतक  कार्मिकों  को  वेबाकी/अन्तिम  अग्रिम  प्रमाण-पत्र  देते  समय  उनके  लेखों

 पू्व्रभावी
 का

 पुर दलो कत

 करना  आवश्यक  है  ।

 ante,
 प्रशासनिक  कारणों  से  चूकि  यह  कार्य  वशिष्ठ  पड़ा  सम्पदा  निदेशालय

 द्वारा  वापिका  qe बाकी  पत्र  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  जारी  किए  जाते
 हैं  फि  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  की  कोई
 कठिनाई  न  हो  उनके  मामलों  में  अनावश्यक  बिलम्ब  न  हो  ।

 अन्तिम

 बेबाकी  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  से  ही  लेखों  को
 अन्तिम

 रुप  जां

 सकता  ड्  #
 #

 ५  on  a  जनकपुरी  ase  में  मूलभूत  सुविचारों  का  अभाव

 2345.  श्री  राम  लाल  राही  कया  निर्माण  और  झध्रावास  मंत्री  यह  was  a  कृपा

 करेंगे  कि :  bay

 (*)  He  शिब  जनकपुरीं  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निहित

 मार्केट  में  सड़क  पर  पेय  जल  की  सुविधाओं  भारी  जेसी
 ams

 सुविधाएं

 उपलब्ध  नहीं  हैं
 यदि

 et  तो  ये  मूल  भूत  सुविधायें  उपलब्ध  क्यों  नहीं  कराई  ग

 गी  शेष  है  थ् क
 दूकानों  की  नीलामी

 कब कया  अनेक अनेक  दुकानों  कीं  नीलम  ह होना  अभी

 ड  कि कन की  जायेगी ;  और

 क्या  माकंटों की की  पहुच  सड़कों  का  ठीक  ढंग  से
 सिने  नहीं  किया  गया  है  और  उस

 पर  तारकोल  नहीं  डाला  गया है  ;  यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं ;
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 eee

 संसदीय  कार्य  तथा तथा
 नमाज़ FerSor  ote  भावना

 मंत्री  er  et  :
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिक  ण  ने ने  सुचित  किया  है है  कि  संयुक्त  विन्यास  नक्शे  में  शोचालय

 ang  उपलब्घ  कराई  हैं तथा  पेय  जल  की  सु  तथा  स्थान  पर  बनाई  गई  हैं  ।

 दि  ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  फिया  हूँ  कि  आरक्षित  शेष
 चार

 हं व्यापार  विशेष  के  लिये  विक्रम  लिए  उपलब्ध  हैं  कौर  ये  शीघ्र  ही  बेच  दी  जायेंगे ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  विन्यास  नक्शे  के अनुसार  मार्कीट

 ्  बम  मार्गों  का it  er  निर्माण  किया  जा  चुका  है  और  उनमें  कोलतार  बिछाया  गया

 है

 =
 आफ  ए  at

 पराई
 पो  लेण्डलाडं '

 दीपक  समाचार _
 we  ही

 भाजपा :  कपा  मिनॉग  और  श्रीवास  मंत्री
 2346.

 था  oVo%e  बताने  की  कृपा

 कों  (०:

 द  क्

 ;  (*)  क्या  सरकार  का  ध्यान  16--31  198  न्य दम  में

 शीषकं  के  अन्तर्गत  की  ओर  दिलाया  गया  है माफ  एवी  भाई  पी  ल  काए

 जिसमें  सरकारी  तमंचा  रियों  द्वारा स हका  री  आवास
 की

 अवैध  eq  से  उप-किराये  पर  दिये  जाने .
 के  बारे  में  प्रकाश  डाला  गया

 =
 यदि

 तो  इस  प्र  सरकार  को  क्या  प्रक्रिया  है

 ()
 कय प

 इस
 सम्बन्ध  में  संसद  सदस्यों  दवा  रा  || लिखित  कोई  पत्र  प्राप्त  हुआ  ह ै;  भौर

 मन  eh  pom

 (a)  qf  तो  स  प  क्या
 कार्यवाही

 की  गई  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण
 म गौर  आब ब्रास  मंत्री  ten

 नारायण  :
 जौ  att

 और  :  मामले  को  जांच  को  ज  रही है
 ड्  |

 के  किड  न  ||  fy  fe  =}  |
 हां ।  Yo

 पांच  सितारा  होटल  ण्  for  दिल्‍ली में भमि का में  कमी  का  आवंटन  प्राप्त

 करने वाली  पार्टियां  2

 2347.  श्री  दया  राम  वाक्य  क्या  निर्माण  पौर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  े  भ्  *  2 =  नल

 उन  qifeat  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  एशियाई  खेल  के  सम्बन्ध  में  पांच  सितारा  होटल
 निर्माण  करने  के  लिये  दिल्‍ली  में  भूमि  आवंटित  की  गई  तथा  प्रत्येक  पार्टी  को  कहां-कहां  परः

 कितना
 क्षेत्र  आवंटित  किया  गया  है  ;
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 प्लैक  भूमि  प्लान
 के

 लिये  कया  मूल्य  लिया
 गया है

 क्यो  लिया  भ  eq  बाहद  बाजार  मूल्य  से
 बहुत  ही  कम

 है  ;  और

 तो  इतनी  रियायती  दरों  पर  भूमि  आवंटित किये  जाने  के  क्यो  कारण
 ro

 हैं
 ?

 _  संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  :  तथा
 ~

 (a)  हुच सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  जत

 जबकि  सरदार  पटेल  माग  तथा  बाराखम्बा  रोड  प्र  होटल  स्थलों  के

 कारी  नीति  के  अनुसार  समन्वित  तिथियों  को  प्रचलित  पूर्व-निर्धारित  वाणिज्यिक  दरों  पर  सरकार

 दरो
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  को  किया  गया  था

 रायसीना Us  और  जनपथ  के  चौराहे  पर  का  स्थल  1,800  रुपये  प्रति  वर्ग  गज  की  पुर्व  निर्धारित  दर  की

 तुलना  में  2,400  रू०  प्रति  वर्ग  गज  की  दर  पर  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  को  भावंटित  किया  गया

 था  |  पंचशील  ant  और  कौटिल्य  मार्ग के  चौराहे  के  स्थल  का  आवंटन  1,800  रुपये  प्रति  वर्ग
 गज  की  दर  पर  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  को  आवंटित  किया  गया  था  ।  पंचशील  मार्ग  और
 कौटिल्य  माग  के  चौराहे  के  स्थल  का  आवटन  ।  1,800  प्रति  वर्ग  गज  की  पटुवे-निर्धारित
 यक  दर  की  तुलना  में  1,200  रुपये  प्रति  at  गज  की  रियायती  दर  पर  ada  प्यारे

 कास  निगम  को  किया  गया  था  ॥

 ड  aaa  पर्यटन  विकास  निगम  को  यह  प्लाट  रियायती  दर  पर  आवंटित  किया  गया

 था  क्योंकि  ag  अशोक  होटल  के  उपयोग  एवं  कब्जे  में  टेडेमेडे  आकार  का  था  ओर  ag  किसी  aeq

 पार्टी  द्वारा  बनाए  जाने  के  लिए  किसी  पांच-तारा  होटल  के  लिए  काफी  नहीं  ।  आगामी

 एशियाई  लेनों
 क ेfaq  होटल  भगवान  की  आवश्यकताओं  को  और  इस  तथ्य  को  भारतीय

 पर्यटन  विकास  निगम  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम  भी  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।

 & दिल्लो  किराया  नियन्त्रण  अधिनियम  में  संशोधन

 2348,  थी  जितेन्द्र  प्रसाद  :  कया  निर्माण  site  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किं  :
 पी

 क्या  सरकार  को  इस  वात  की
 ज।नकारी  है  कि  स  माज  की  aqaaay  हुई  सामाजिक

 भारिक
 फैदिशतिशियों

 ब  गे  ध्यान  में  रखते  हुए  जल  गे  यो  नियंत्रण
 afgaag.  समयानुकूल

 नहीं रहा  है  ;  |  eer  re  असिन ६.  पककर  wes  ree

 यदि  तो  क्या  सरकार  निकट
 भविष्य  में

 में  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के

 बारे
 में  विचार  करेगी  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;
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 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  घौर
 ध्रावात  मंत्रो  dist  नारायण  :  तथा

 दिल्‍ली  किराया  के
 संशोधनों

 कतिपय  प्रस्ताव  सरकार  के

 टीम हैं  |

 उठता  | प्रश्न ही  ~
 इमारत  लकड़ी को  तस्करी

 a
 |  =

 राजनाथ  सोनकर  1-11 63 घ् मा 2349.  at  :  क्या  कुकी  weft  यह  wart
 ay  कृपा  करेंगे

 कि

 कया
 य  कि  इमारती  लकड़ी  के  वो ०  आई० 2  दोक  सरों  द्वारा  वन  काटे

 जा  रहे
 हैं

 क्या  उनके  एजेंटों  द्वारा  वन  कर्म वा  रियों  . को  पीटा  जाना  भीर

 धारियों  bs  पट्टे  दिये  जाने  से  देश  में  वातावरण  संबंधी  परिस्थिति  खराब  हो  रही है  गौर  ऐसी

 कुछ  घटनाओं  का  कुछ  समय  पव  समाचार  पत्रों  में  भी  उल्लेख  और

 यदि  at,  तो  ऐसे  अपराधियों  को  दंडित  किये  जाने  को  सुनिश्चित  करने  के  बारे

 में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  और  इमारती  लकड़ी  के  वी०  आई  पी०  तस्करों

 ऋ  बम
 औरा  क्या है  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  वी०  :

 ऐसा
 कोई  मामला  सरकार  की  दृष्टि  में  नहीं  भाया

 कुछ  राज्यों  से  प्राप्त  रिपोर्टों
 से

 पता  चलता
 हैं

 कि  कानून  लागू  करने  के  कार्य  पर

 लगे  ee  अधिकारी
 बन  उत्पादकों  के  तस्करों  के  हाथो  आक्रमण  भर  fear  के  hears  होते  हैं  ।

 aa  अधिकारियों  द्वारा  पट्टाधारियों  की  तरफदारी  करने  के  किसी  मामले  की  सुचना  नहीं
 मिली न  =

 (4)  अपराधियों
 को  पकड़ने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  उठाए  नाते

 वाले  कदमों  े
 थे

 शमित  मामला

 (1)  ठेकेदारी
 एजेंसी  के  जरिए  वृक्षों  की  गेर-कानूनी  कटाई  की  संभावना  को समाप्त  करने

 के
 Fg

 a  के  विभागीय  कार्य  ।

 (2)  gat  बर  भर  कमंचा  रियों  के  लिए  प्रोत्साहन  तथा  इनाम  की
 व्यवस्था

 करना  |

 (3) गैर  कानूनी  कटाई  से  संबन्धित  अनुबन्ध  |
 तोड़ने के  मामलें  में  कड़ा  दण्ड  देना

 (4)  संगठित  ों  का  मुकाबला  करने  लए विशेष  पुलिस  दस्तों  की  सहायता  लेना

 (5)  विशेष  गश्ती  दलों  के  जरिए  गीत  लगाना  ।

 (6)  वनों  की  गश्त  लगाने  के  लिए  स्थानीय  ग्रामवासियों  के  रक्षक  दलों  का  गठन  करना
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 (7)  वन  रक्षण  कर्मचारियों
 के  लिए

 आग्नेय  अस्त्रों  की
 eraeet  करना

 ता  करना  । (8)  अलग  शेल
 लों

 की
 ee

 सीमेंट  प्रदुषण  से  फसल  को  नुक़सान च  क

 2350 :  श्री  राम  स्वरूप  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  क  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1982  के
 '  में

 सीमेन्ट  प्रदूषण  से  फसल  को  नुकसानਂ  शशांक  से  छपे  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया
 a

 }
 और  भ

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  रोहताश  रद्  से
 से  होने  वाले  सीमेंट  प्रदूषण  से  कितने  एकड़  फसल  को  नुकसान  हुआ  था  ?

 af  तथा  main  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री

 तथा  ay  क्षत  जानकारी  THA  की  जा  रही  है  और  प्रा  ते  ही  सभा  पटल  पर  रख

 दीं  जाएगी  |

 क  ह
 गेहूं  का  आयात

 न्  os
 2351.  धरी  माना :  कया  कथित  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 ns

 कया  आयातित  गेहूं  को  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वार
 page  नवाता

 रहा  o>

 गाहों  पर  उतारा
 जा  रहा  है  द  डर

 न  छः

 (1)  कपा  राज्य  सरकार  ने  उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम  से
 ems

 के  लिये  भोर

 stead  आवंटित  किये  जाने  की  मांग  की  है  ?  i  wi  है

 कुषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला
 तारा  ee तीय  खाद्य  निगम  15.15  लाख  मीटरी  टन  अमरीकी  गेहूं  बौर  7.50  लाख  मोटरी  टन

 लियाई गेहूं  हैंडल  कर  रहा  है  जिन्हें  1981-82  में  आयात  करने  का  ठेका  किया  गया  था  ।

 (@):  घाट  पर  लगे  जहाजों  के  3  1952  तक  लगभग  12.75  लाख

 qT x  2 टन  अमरीकी  गेहूं  और  2.54  लाख  मीटरी  टन  आस्ट्रेलियाई  गेहूं  यहां  पहुंच  चुका  है  ।

 इन  आदतों
 में  से  1.  3.  82  तक  हमारे  बन्दरगाहों  पर  जो  मात्रा  उतारी  गई  थी  उनमें  अ

 अमरीकी
 =

 गेहूं  12
 2.42  लाख  मीटरी  टन  और  आस्ट्रेलियाई  गेहूं  1.63  लाख  मीटरी  टन  था  |

 :  जी  हां  |  कुछेक  राज्यों  ने  केन्द्रीय  पुल  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रण  ह  लिए

 आवंटन  में  वृद्धि  करने
 के  लिए

 अनुरोध आव

 किया  था  |  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक लिक

 की  कुल
 विभिन्न  राज्य  सरकार  साप  कक्ष  बाजार  में  उपलब्धता

 गौर  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  दे  पर  बिचार  किया  गया  था  भर
 ह

 उन  पर  निक्षेप  गया  था  ।
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 वाद are
 are  RMAAaA सावरकर प्याला  शिमला के  निदेशक  का  कार्यकाल

 vt
 2352.  श्री  एम०  :  क्या  कमी  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  भालू  अनुबंध  यान
 निदेशक

 का  पांच  वर्ष  का

 कार्यकाल  8  1980  को  समाप्त  हो  चका  है  ;

 ि यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  2  कि  कार्यकाल  की  aaf कन  ‘aa  एक  वर्ष  से

 हए छु अधिक  हो  जाने  के  बाद  भी  ag  निदेशक  पद  के  कार्यभार  को  संभाले

 *
 (x)

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  निदेशक  के  सेवा  काल  को  तीन-तीन  महीने  करके  बढ़ाया

 जा  रहा  है  ;  भोर  थ

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  भार  इस  सम  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाये  जायेंगे ?

 कुकी  झोर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  श्रार  वो

 जी  श्रीमान्‌  ।

 नगा ईच  को  दिनांक  8.  10.  1975  स  पाच  वह  क  कार्यकाल के ्

 लिए  के ंकेन्द्रीय  भालू  अनुसंधान  शिमला  में  निदेशक  के  पद  पर  यह  नियुक्त  किया  गया

 था  ।  उनके  पांच  वर्ष  के  कार्यकाल  की  समाप्ति  के  बाद  उनकी  कार्यकुशलता  के  आधार  पर  यह

 निर्णय  लिया  गया  कि  उन्हें  वैसा निक  श्रेणी  में  वापस  बुला  लिया  और  उनके  वेतन  ale

 भत्ते  अनुसंधान  प्रबन्ध  स्थिति  नियमों  के  अनुसार  उनके  व्यक्तिगत  वेतन  के
 रूप

 में  ज्यों के  त्यों

 रखे  जायें  |  तथापि  संस्थान  के  काय  के  हित  में  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  नये  निर्देशक  के

 चयन  तक  नगाईज  तथा  आधार  पर  केन्द्रीय  आलू  अनुसंधान  संस्थान  के  निदेशक  के  पद  पर

 कार्य  करते  रहें  ।  dla  आलु  भनुसंघान  संस्थान  के  निदेशक  पद  सभी  विज्ञापित  किया

 गया है  तथा  इस  पद  के  करीब  6-8  महीने  की  अवधि  में  भर  दिये  जाने  की  सम्भावना है  ।

 ्  क् जी  श्री  मान्‌  ।

 ् sat  ही  नहीं  उठता  |
 थ

 व् न्  छ  1  सामना  करने  वाले  गानों को  अनुदान मूल्यों  af

 2353.  श्रीमती  प्रमिला  वृडवते qs

 कि

 क्या  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क

 क्या यह  सच  कि

 ि

 qer-ate  का  सामना  करने  के  लिए  उपभोक्ता

 संगठनों  को  अनुदान  दे  रही

 यदि  तो  ऐसे
 अनुदान

 aq  के  fat  क्या  आधार/माप  दंड  हैं  ;

 क्या  इन  संगठनों  ने  इन  अनुदानों  में  वृद्धि के  लिए  कोई  मॉंग  की  है  भोर
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 क्या  सरकार  इन
 संगठनों

 ज
 आगमों  को

 100  प्रतिशत  अनुदान  देने  के  प्रस्ताव

 पर  विचार  किया  है  ?  क  क  .

 तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  (sit  :  ही  उसमान
 सरकार  उपभोक्ता  गतिविधियों  को  प्रारंभ  ने  के  लिए

 संरक्षण  के
 लिए

 उपायਂ  योजना  केतहत  उपभोक्ता  संगठनों  को  अनुदान  दे  रही  है
 -

 उपयु  क्त  योजना  के  पात्र  उपभोक्ता  संगठनों  को  योजना  की  कुल
 लागत  के  50  प्रतिशत  तक  सहायक  देने  पर  विचार  किया  जाता है

 विगत  में  ऐसे  मामले  हुए  जब्र  संगठनों  ने  अधिक  अनुदान  देने  का  अनुरोध

 किया है  ।

 0
 सहायता  मंजूर  करने  सम्बन्धों च  सिद्धान्तों की  इस  समय  पुनरीक्षा  की  जा

 ्  ध् रही है  ।  ध

 द  AUD  SIV  ms
 लग 2.0  काय  ता  TIvT  का

 2354.  श्री  सज्जन  कुमार  :  क्या
 निर्माण  प्लोर

 sa  alii
 यह

 बताने
 की  छुपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच
 है  fx  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  दिल्‍ली  में  किसानों  की  भूमि  बहुत

 कम  दामों  पर  खरीदती है  और  बहुत  अधिक  दामों  पर  बे  र  लाभ  कमाती  है  ;

 मौर

 यदि  तो  क्या  इसके  विरोध  में  सरकार  को  अनेकों  अभ्यावेदन
 आप्त

 हुए  हैं  ;

 यदि  तो  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  किसान  ary  भूमि  का

 ः  हि उचित  मुल्य  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 संसदीय  कार्य  निर्माण  कौर  आवास  मन्त्री  शनी  भीष्म  नारायण  तथा

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  दिल्‍ली  के  सुनियोजित  विकास  के  लिये  अर्जित  भूति  के  लिये  दिये  गये

 मुआवजे की  दरों  के  विरुद्ध  सरकार  को  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  भूमि  अजित की  जाती  है  तथा

 भूमि  asta  अधिनियम  1894  के  प्रावधानों  के  अनुसार  मुआवजा  दिया  है  ।  विद्यमान  कानून

 में  a  feat  को  ठीक  करने  के  लिये  भूमि  अर्जन  अधिनियम  1994  के  संशोधन  हेतु  सरकार  शीघ्र

 हो  बिल  पेश
 करेगी

 ह
 श्राफ  क्राप्स  एण्ड  टैक्नोलोजी  दीपक  समाचार

 om
 2355.  धी  नार  सौत  *  क्या  कबीर  मन्त्री  यह

 सा  es  xs  MINna  नाव  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  oT  ध्यान  (2  1981  की  समीक्षा  इन्डिया  में  )  भारतीय  कमीज

 भनुसंघान  परिषद
 के  भनुसंघान  की

 1981  की  समीक्षा  की  और  दिलाया  गया  जिसमें
 फसलों
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 beep

 के  किस्म  संबंधी  कास
 हॉ
 भोर a  का  दावा  क्रिया  गया  है  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी

 पूरा ब्यौरा  कया है  ;

 क्या  उक्त  वर्ष  के  दौरान  प्र मु  हड
 वाद्य  फसलों

 ty  afar  ate  az It &

 की  अधिक  उपज

 वाली  बहुत  किस्में  विकसित  की  गई  हैं  और  af  ठ्
 of

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  तथा

 इनमें से  प्रत्येक  किस्म  की  फसल  कितने  एकड़  भूमि  में  की  गई  ;

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  निर्यात  भआावद्यकता  लिये  बासमती

 भी
 विकसित

 की  गई

 यदि  तो  इस  प्र  योजन  के  लिये  aa  तक  कितने  एकड़  में  खेती  की  गई  है  ?

 कुकी  att  anita  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  mo  ao  1

 (*)  जो  श्रीमान  |

 पिछले ।
 एक  वर्ष  के  दौरान  अनेक  अधिक  उपज  देने

 बाली  तथा (a)  जी  हां

 संकर  किस्मों  का  जिनमें  मुख्य  रोगों  की  प्र  त  तथा  सहिष्णुता  ट  /  का  पता  लगाया  गया
 ञ्
 वाली  | केन्द्रीय  उपसमिति  द्वारा  1981  में  रिलीज

 की
 गयी  फसलों किस्मों  को  रिलीज  करने

 की  किस्मों  की  सूची  ata  nee  ग  a
 .

 फसल  किस्म  का  ना

 a  शिप्रा  क्‌०  एस०  THe

 भार०एस०  86,  1  7.0

 एम०  एल० Fo  एच०  ato

 208,  एच०  यू ०
 भाई०

 el  ae
 दाल  पन्त  यू  ०-19,

 ग

 -30

 पस्त
 पस्त  हग

 मूल

 ज्वार  ale  एस०

 ग्वार  एच०  जी०  75.  प्  सी  ०-1 19

 जई  भो०  प्र  पी०

 बरसी सम  वरदान

 लोबिया  वाली  यू०  पी०  सी०

 5286

 ज्वार  वाली  एच०  जी०  136
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 ये  नयी  किस्में हैं  तथा  इसके  बीज  का  किसानों को  वितरण  करने  तथा  बड़े
 पैमाने  पर

 उठाने  के
 लिए  संवत  1  जा  हा  है  |  क्

 तथा  जी  श्रीमान  |  चार  कल्चर  यानी  पूसा  150-21-1,  यू०  पी०  ato

 एम०  500  पी०  a  य०  263-1-9-2-1  तथा  Ge.  आर०  एम०  8-5709-23-1-190  का

 पता  लगाया  गया  है  जिसमें  बढ़िया  दाने  के  गुण  तथा  सुगन्ध  है  ।  इस  के  कई अन्य  किस्में

 ,  आई०  ई०  टी०  7314,  भाई०  Fo  टी  ०  7861  तथा जसे  #1-8  To,  सी ०  आर०  206-36352

 argo  ई०  टी०  7862  भी  विकसित  की  ai  हैं  जिनमें  उपरोक्त  किस्मों  जेसी  विशेषतायें हैं
 ।  इन

 नई  किस्मों  की  अधिक  उपज  देने  भोर  गुण  सम्बन्धी  विशेषतायें  बासमती  च  वल  जैसी  a

 इनका  प्रजनन  केन्द्रों  में  जांच  के  लिए  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 we
 लम्बित  जल  विवाद

 2356.  श्री  जेवियर  श्रराकल :  क्या  सिंचाई  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बोडें/पा  सरकार  के  निरंतर  के
 लिए

 कितन  जल  विवाद  लम्ब
 ह  हैं  बौद

 वे  कब  से

 लम्बित  हैं ;

 केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  के  रि लिए  DUT  सो  रय  एਂ  लम्बित  हैं  ;

 कौर

 उपयुक्त  योजनाओं  का  निवटारा  करने  में  कितना  समय  लग जायेगा

 सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  श्रमवारि  )  :  ager  नदी

 जल  विवाद  लम्बित  पड़े  जो

 कैरल  तमिलनाडु  भीर  पांडिचेरी  के
 के  बीच  ara  बेसिन  तथा (1)  वर्षीय

 fe)  stare  11,  उत्तर  हिमाचल  प्रदेश  तथा  दि
 oat  इंच

 राज्य  क्षेत्र  के
 बीच  यमुना  बेसिन

 के  जल  के  उपयोग  एवं  विकास  से  संबन्धित हैं  केन्द्रीय  सरकार  के  नोटिस  में  कावेरी  के  जल  के

 बटवारे  का  मामला  1970  में  तथा  यमुना  के  जल  के  बटवारे  का  मामला  1974  में  लाया  गया
 a

 अन्तर्राज्यीय  पटु लु भों  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  की

 दत

 के  लिए  लम्बित  पड़ी

 सिचाई  परियोजनाओं  को  दिखाते  वाला  एक  विवरण  संलग्न है

 (a)  अन्तर्राज्यीय  पहलूओं  के  कारण  लम्बित  पड़ी  सिचाई  —  की  बेसिन

 वाले  सम्बन्धित  राज्यों  के  बीच  जल-घिवादों के
 हल

 होने  पर  निर्भर  करती  है  ।  जबकि
 केन्द्रीय = 2  | सरकार  द्वारा  बातचीत  द्वारा

 वे भवों  को
 कर  लिए  प्रत्येक प्रयास  किया  जा रहा है  परन्तु

 इस  समय  केन्द्रीय  सर  पास  को  जि  निप  था  उसको  पक्ष  रा  ‘al  पर  लागू  करने  के

 लिए  कोई  wferere  रह
 हैं

 सता
 दीवारों

 के  हल  होते  की
 कोई  संभावित

 तारीख  बताना  संभव

 नहीं है  ।
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 स्ट  ए  एऐऑऐए

 विवरण

 अन्तर्राज्यीय  पहलुभओों  के  कारण  लम्बित  पड़ी  सिचाई
 परियोजनाओं  की  सूची

 eT

 क्रम०  स०  संबन्धित  राज्य  परियोजना  का  नाम

 किक  क  की  aaa

 एक-कावेरी  नदी  बेसिन

 कर्नाटक  मेहावती

 —ael
 का बनी

 होस पटना  वृहद )

 —aéal  होंगी

 —agl  यागची

 कुष्णर[जा  सागर  दक्षिण

 az  चरण-एक

 वही  स्वतंत्रता

 भर्कावती  )

 कुडर  गुडी नाला

 10  चिकली  होल  )

 11  उदुधोरा  हल्ला  .

 12  इगालूर

 13  चंगावाड़ी

 14  ae  गोवा-होला

 15  केरल  केरल  भवानी

 कुटिटयाडी 16

 17  भट rere  aaa  हद &)

 18  कावेरी  का
 आधुनिक  करण

 19  कालामलाई

 20  काडागानार

 21  थितियां

 22  वर्घोन्धी

 23  सिद्धापल्ले
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 दो-यमुना  नदी  बेसिन

 हरियाणा  बीबीपुर  झील  की  क्षमता
 में  वृद्धि  करना

 &

 वही  सिवानी  लिफ्ट  सिंचाई

 नलकूपों  द्वारा  पश्चिमी  यमुना  नहर  की

 जल
 र  arg  में  वृद्धि

 लोहारू  लिफ्ट  चरण

 we  वही  नहर  fan  चैनलों  कौर  नन्ही

 vie गोहाना  वितरण  तथा  दिल्‍ली

 नीति  ब्रांच  का  निर्माण

 हंसी  ब्रांच  आकर  डी०  60000  का  पुन
 रुपए  एवं  लाइनिंग

 सतलुज  यमुना  लिक

 वही  सुन्दर  ब्रांच  भार०  डी०  16137  छोर

 एवं  सुन्दर  वितरण  शीष  से  छोर  का

 पु
 रुपए  तथा  लाइनिंग

 नंगला  लिफ्ट  सिचाई  स्कीम

 10  —aet  लिफ्ट  सिचाई  चरण  एक

 11  णा वहोਂ  जुई  नहर  के  लिए  पानी  हेतु  ब्रांच

 का  भोर  सुन्दर  सब  ब्रांच  बुसना  ब्रांच

 पूर्णरूपेण  तथा  एस०  एन ०  चक्रवर्ती  नहर
 चरण-चार

 12  जई  लिफ्ट  स्कीम  चरण  दो  को

 वर्तमान  माइनरों  का  GTI  तथा

 विस्तार  एवं  नई  माइनरों  का  निर्माण

 ड  3.  देदुपुर  में  अति  रिक्त  शीष  नियापक

 लेक्स  का  निर्माण

 34-  ie  दिल्‍ली  सम  ब्रांच  के  साथ-साथ  50

 अतिरिकत  संगठन  नलकूपों  का  प्रतिष्ठापन

 क
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 15  हाँसी  ब्रांच  के  50  अतिरिक्त
 संवर्धन  नलों  का  प्रति

 हा जहाना वाद  का  विकास  =

 2357. श्री  एच०  कठ  एल०  मगर  क्या  निर्माण  और  आवास  मत्री  ag  बनने की  कृपा
 करेंगे  कि  शाहा जहानाबाद  के  विकास  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है

 संस दोर य  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  fag)  :  दिल्‍ली

 aa  मे  जनित  कया  है  हि  योजना  आयोग  द्वारा  के  पूर्व  कासਂ  शोषक  योजना

 के  ata  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  "0.00  करोड़  रुपये  के  नियतन  से  एक  योजना

 मोहित  की  गई  है  ।  इस  योजना  में  पुराने  शहर  के  ऐतिहासिक  महत्व  व  विशेषताओं  को  सुरक्षित
 रखते  निर्मित  किये  जाने  का  विशेष  प्रस्ताव  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  दिल्लो  विकास

 करण  द्वारा  तैयार  किये  गये  परियोजना  रिपोर्ट  के  प्रारुप  का  दिल्‍ली  प्रशासन  जांच  कर  रहा

 वह्ठीं  ror
 इसी  दौरान  पुराने  शहर में

 जहांतहां
 भी  सम्भव  हैं  व  रहन-सहन  के  स्तर वि  सुधारने  के

 लिए
 पर्यावरणीय  सुधार

 फरिया  जा  रहा  है है
 ह

 वाद्य
 तेल

 का  आयात
 ज

 2358.  थी  सत्य साधन  चकवर्ती  : :  क्या  नागरिक  पूति  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 किः  =

 क्या  सरकार च  व्याप्त  मात्रा  में  खाद्य  तेल  का  आयात  करने  जा  रही

 है  ;  ae
 लि

 यदि  तो  कुल  कितनी  मात्रा  में  खाद्य  तेल  इस  ag  आयात  किया  जा
 पदो

 है  और

 निर्यातक  देशों के  नाम  शोर  उनके  द्वारा  कितना  तेल  भारत  को  निर्यात  जा  रहा  है ।

 कमी  तथा  नागरिक  पाती  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उसमान  झा  से

 खाद्य  तेलों  का  आयात  सरकार  द्वारा  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया  जाता है
 ate  खाद्य  तेलों  की  माँग  ale  उनके  देशी  उत्पादत  के  बीच  के  अन्तर  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 चालू  व  क  के  दौरान  भी  खाद्य  तेलों  की  आयात  की  जाने  वाली  मात्रा  इनके  देशी  ge  दन  देश  में

 तथा  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्यों  के  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  तथा  अन्य  सम्बद्ध  बातों पर  निर्भर

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  खाद्य  तेलों  की  खरीद  विश्वव्यापी  ६  ४ रक  डरों  के  माध्यम  से  की

 जाती  है  भोर यह
 ह

 अपनी  भावना  कता  के  तेल  आते  arrarror
 मलेशिया प्  ६  मला  सपा  +

 or कनाडा
 और  यूरोप  से  लेता

 लेता  ga

 15.0
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 a  E

 Pe
 उर्वरकों  की  सत्य-वृद्धि  का  प्रभाव

 2359.  डो एम  ga  गौडा :  क्या  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 छांटे  भर  सीमांत क्या  उर्वरकों  की  मूल्य  वृद्धि
 का

 प्रभाव  बड़े  किसानों की
 किसानों  पर  अधिक  इता  और

 दं

 छोटे  किसानों  को  सस्ती  दर  पर  उर्वरक  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  उपाय  करने

 का  चि चार है है  ?

 ष्ह्  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  श्रार०  वी ०  :

 ह

 1980  और  1981  में  ट्रकों  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  के  देश  में  उन  रनों

 की  कुल  खपत
 बढ़ी है  जो  सरकार  द्वारा  उठाये  गए  अनेकों  कदमों  का  परिणाम  जैसे  फसलों  के

 a
 मूल्यों  में  वृद्धि  उर्वरकों  को  रेल.शीर्षों  तक  पहुंचाने  की  बजाएं  .  सरकारी  खर्चे  पर

 खा  मुख्यालय
 नयों  तक  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  15-8-1981  से  वितरण  पर  मिलने

 वाले  लाभ  में  लगभग  22  प्रतिशत  की  विधि  करना  कौर  अल्पावधि  ऋणों  में  वृद्धि  करना

 किसानों  की  विभिन्न  श्रेणियों  के  सम्बन्ध  में  खपत  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  पोटाश युक्त  और  फास्फेटयुक्त  उ  रनों

 पर  छोटे और  सीमांत  किसानों  को  25  प्रतिशत  और  33-1/3  को  दर  पर  राज  सहायता

 देने
 का

 प्रावधान
 है  |

 हेतावने  सिचाई  परियोजना  & ry,

 2360.  श्री  ए०  ato  पाटिल  न्या  सिचाई
 मंत्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 | ga  बने  सिचाई  qfeaiaai

 ि
 महाराष्ट्र  की  मूल  योजना के

 विशेष  dad  में
 इ सक  ग  कितनी  प्रगति  हुई  है  भ्

 परियोजना  के  में  विलम्ब के  क्या  कारण  हैं  तथा  स्थिति
 सुधारने  के  लिये

 सरकार  की  कार्यवाही  /  निदेश  क्या  हैं

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  भीर  हेतवाने

 सिंचाई  परियोजना  की  रिपोर्ट  तकनीकी  परीक्षण  एवं  योजना  आयोग  की  स्मोकी  के  लिए

 महाराष्ट्र  सरकार  से  1981  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  आयोग  की

 टिप्पणियाँ  राज्य  सरकार  को  1982  में  भेज  दी  गई  जिनके  की  प्रतीक्षा  की

 जा  रही  है  स  परियोजना  को  अभी  तक  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  नहीं दी  गई  है  ।

 न्य  सरकार  द्वारा  इस  परियोजना  को  अपना  छठी  योजना -  के  प्रस्तावों में
 रा

 सम्मिलित
 कर  लिया  गया  aa

 भरतपुर  at  बिहार में  - argafert  सारस

 2361.  श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करने  कि  :

 76
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 क्या
 यह  सच  है  कि  भरतपुर  पक्षी  बिहार  में  अब  भी  साइबेरियाई  सारस  प्रति  वर्ष

 आते  हैं
 जो  विश्व की ही

 तेजी  से  समाप्त
 होने  वाली  एक  नस्ल  है  ;

 यह a  सच
 द

 कि  मंगो लि
 || क्या  का  तिब्बत  और

 चीन
 से

 ae  प्र  पक्षी  आते  हैं  ;

 क्या  पक्षी  प्रेमी  तथा  विशेषज्ञ  को  यह  भय  है  कि  ata  में  जब  मथ rq  तेल  wae

 कारखाना  चालू  हो  जायेगा  तो  उसे  छोड़े  जाने  वाला  सल्फाडायोक्सा  इक  पक्षी यों  के  लिये  खत  नाक

 होगा  तथा  उसके  कारण  पक्षी  यह  स्थान  छोड़  जायेंगे  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त  पक्षी  बिहार  पर  पड़ने  वाले
 प्रदूषण  के  प्रभाव  का

 अध्ययन  कर ta  का  काय  श्री  सलीम  अली  जिसे  विशेषज्ञों  को  सौंपेगी  तथा  सुझाव  मानेगी  और  यदि

 हां  तो  ऐसा  क
 ea  किया  जायेगा  और  इस  बीच  प्रदूषण  की  दर  कम  रखने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 it की
 गई

 है  ह

 कथा  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  कार  व  :

 जी  att

 @)  परिश्रमी  केन्द्रीय  भर  पश्चिमी  साइबेरिया  और  काचा  फिल  से  जल  पक्षी

 प्रतिवर्ष  भरतपुर  आते  हैं  ।  मंगोलिया  और  पुवा  साइबेरिया  से  पक्षी  पूर्वी  भारत a 4 में
 आते

 (4)  भोर  कुछ  विशेषज्ञों  को  यह  भय  है  कि  मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  से  छोड़े
 जाने  वाले  सल्फरडॉयोक्साइड  के  प्रदूषण से  भरतपुर  राष्ट्रीय  gH  के  पक्षियों  पर बुरा  असर

 पड़ेगा  ।  वायु  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिये  मारा  तेल  शोधक  कारखाने  में  सर्वत्तिम

 उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  अपनाई  जा  रही  है  ।  विशेषज्ञों  ने  बताया  है  कि  आगरा  स्थित  तेल  शोधक
 कारखाने से  सल्फरडायोक्साइड  असर  भरतपुर  में  नगण्य  ह  भरतपुर  में  एक

 प्रबोधन  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  रहा है  भर  मगर  उसके  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगे  तो
 उसके

 भष्ययन

 किये  जाने  के  प्रश्न  पर  विचार  फिया  जयेगा :
 व

 बल  1981  तक  पेय  जल  को  किये  गए
 गांव

 2362.  श्री  मति  लाल  हस  दा  क्या
 निर्माण  af

 कौर  mata  मंत्री
 ग

 यह  बतान  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ह

 वर्ष  1981
 के  भगत  तक  कित  ति

 गांवों  में  अब
 तक  पेय  जल

 a
 व्यवस्था  की  गई  cf

 उसका  राज्यवार  ब्यौरा  कया है  द  भ्

 कितने
 >>:

 गाँवों में  पेय  जल  को  eee
 a  जानी  है

 ate  कब  तथा  उनका
 ब्यौरा  क्या  है  ड्  ita

 राज्यों  को  198 |  तक  कुल  कितनी  राशि  आबंटित  की  अब  तक  कितनी  राशि
 दी  उसका  राज्यवार  ब्यौर  क्या  है  ?
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 ae  आ  आआ आआ

 ,
 संसदीय  तथा  निर्माण  कौर  भावास  मंत्री  (ett  भीष्म  नारायण  पेय

 जलपूर्ति  राज्य  का  विषय है  ।  राज्य  सरकारें  राज्य  योजनाओं  में  दीः  गईं  विधियों  से  इन  योजनाओं
 को  बनाती  तथा  कार्यान्वित  करती  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  द्वारा

 जल
 निति

 त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  स्वच्छ  पेय ज  मुहैया
 करन ेके  लिए  उनके  संसाधनों  की  प्रतिपूर्ति  हेतु  सहायता  देती  है  ।  जहां  के  संसाधन  आसानी

 से  उपलब्ध  नही ंहै  अथवा  जहाँ  जल  संसाधन  सुरक्षित  नहीं  है  ।  1971  की  जनगणना  के
 अनुसार कै ताश देश में  लगभग  5.76  लाख  ग्राम  थे  जिनमें  से  लगभग  2.31  लाख  ग्राम  राज्य  सरकारों  a  प्राप्त

 नवीनतम  सुचना  के  अनुसार  1-4-1980  को  प्राथमिकता  आधार  पर  जलपूर्ति  सुविधाएं  at

 कराने  के  लिए  शेष  रहे
 थे

 ।  2.31  लाख  ग्रामों  की  इस  संख्या  में  से  1980-81  के  दौरान

 25,978  ग्रामों  को  पेय  जल पूति  मुहैया  कराई  गई  थी  ।  राज्यवार  आंकड़  संलग्न  है
 तकते  ।  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०

 डी०
 3 3501/82

 छठी  योजना  के  वर्षभर  स्वच्छ  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  के  कम  से  कम  एक

 संसाधन  सहित  चयनित  सभी  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लेने  का प्रयास

 किया  जाएगा
 |  राज्यवार  आंकड़े  संलग्न  हैं  11)  ग्रयालय  में  रखा  गया  —?fag  सख्या

 एल०  टी ०  3  01/82)

 केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  त्वरित  arte  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उन  वर्षों के
 दौरान  जिनमें  केन्द्रीय  कार्यक्रम  चालू  था  तथा  1980-81  तक  राज्य  TU  को  दी  गई  केन्द्रीय

 सहायता  संलग्न  विवर्ण  में  दी  गई  है  111  रखा  TaI—  देखिए  संख्या

 एल०  ato  3501/82]

 | कुकी  सरकार  के  साथ  एक  संगीत  उद्यम
 स

 236  डा०  कपा  fag  सोई :

 श्री  निहाल  का  व्भ्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा eth  कि

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  के  निदेशक  ने  ag  मत  व्यक्त  किया  है  कि

 यदि  भारत  को  य ध  a  कथा  उपज  को  विकसित  देशों  की  उपज  करने  लायक  बनाना  है
 तो  लाखों  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  के  लिए  कथा  को  एक

 युक्त  उद्यम  बनाया  जाना

 जिसका  एक  पक्ष  सरकार  हो

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिशत  या  भोर  इस  दिशा  में  क्या  उपाय

 किया  गया  है  ह
 लि करने  का  विचार

 क्  ह

 क्या  सरकार  नम्य  ि विचार  afar  सम्बन्धी  अनेक  fatter  सेवाओं  st  न्यूनतम  लागत

 पर  किसाओं  को  उपलब्ध  कराने  की
 fade

 उठाने  का  जो  इस  प्रयोजन  के  लिए  अत्यन्त

 आवश्यक  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?
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 कुकी  तथा  प्राचीन  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  नारवी  ०  स्वामी  (%)
 सरकार  को  इस

 सम्बन्ध में  भारतीय  af  अनुसंधान  के  ,  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  ही
 हुआ  है ं।

 प्रदान  ही  नहीं  होता  ।

 (7)  सरकार  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  समूचे  देश  में  पहले  से  हो  चला  रही  है
 ताकि  लघु  और  सीमान्त  किसान  क्ष  आदानों  पर  25  प्रतिशत  भोर  33/1/3  प्रतिशत की
 से  राज  सहायता  का  लाभ  उठा  सके  और  फोन  प्रबन्ध  कार्यप्रणाली  शुरु  कर  सकें  |  यह  राशि  प्रति

 ला भानु भो  गी  अधिक  से  अधिक  3000  रुपये  होगो  ।  सामुदायिक  निर्माण  कार्यों  के  लिये

 भोगी  को  उसकी  भागीदारी  के  अनुसार  स्वीकृत  कार्य  की  पु  जी  गत  लागत  पर  50  प्रतिशत  राज

 सहयता
 दी  जाती  है  ।  कुछ  राज्यों  में  भूमि  सुधार  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रदर्शन  भीर  अन्य

 अनुसंधान
 परियोजनाओं  में  भारतीय  कृष  अनुबंध न  परिषद्‌  द्वारा  शुरु  किये  गये  विभिन्‍न  कार्यक्रमों के
 माध्यम  से  किसानों  के  उपरोक्त  वर्गों  को  विशेष  राज  सहायता  की  गई  है  |

 .  ww  लघु  और  सीमान्त  कृषकों  द्वारा  भारत  खब्तियों  की  wile  के  लिये  समेकित  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  अन्तर्गत  भी  राज  सहायता  उपलब्ध  होती  है  ।

 सरकार  शिशिर  लघु  तथा  सीमान्त  क्रिस नों  को  लग  उन्नत  हाथ  के  औजारों

 और  मशीन  सम्बन्धी  भाड़ा  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  तथा  लघ  तथा  सीमांत  लघु  किसानों  के

 बीच  उनके  अपने  उपयोग  के  लिए  इन  वस्तुओं  को  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  कृपा  कृषि  सेवा  केन्द्रों  की

 स्थापना  सम्बन्धी  योजना  पर  विचार  कर  रही  है  ।  "
 = लाडी  की  सर  यਂ  दिल्लो  में  वाट  रिक्स

 2364.  श्री  निहाल  fag  या  निर्माण  ate  आवास  मंत्री  ag  aaa  की  कृपा  करेंगे

 फि

 क्या  यह  सच  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  जल  आपात  विभाग  ने  लाडो  की  सराय

 32  लाख  रुपये  की  लागत  से  एक  वाटरवक्‍्स  बनाय  |  ह

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  वाटर वर्क्स  के  लिए  15
 लाख ख

 रुपये  मूल्य
 की  मशीनरी

 खरीदी गई  थी  और  कोई  यह  नहीं  जानता  कि  यह  मशीनरी  कहां गई  अं  इस  भवन  में  एक

 कार्यालय  खोल  दिया  गया  है

 यदि  af,  तो  कंब  और  किसके  पर्यवेक्षण  में  यह  वाटरवक्‍्स  बनाया  गया  और  क्या

 सरकार उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कुंवारी  करने  पर  विचार  करे  और

 -  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्री  (sit  भीष्म  नारायण  fag) :

 से  :
 दिल्‍ली

 जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सुचित  किया  कि  1965-66
 में  आपात  काल  के  दौरान  सरकार  ने  जल  परि  के  लिए  आप।तिक्र  कार्यों  को  maT  करने  के

 2
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 ao  Plog  RS  xx
 लिए  25  लाख  रुपये  का  ऋण  मन्जूर  किया  था  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ  स  थ

 खुली-बीमारी

 में  5  क्षमता क
 >  tal  que  faced  का  निर्माण  शामिल  था  |  इस  बात  पर  विचार

 किया  गया  था  कि  उद्यान  प्रयोजनो ंके  लिए  भुलोभटियारी  में  जल  शोधन  तालाब  के  लिए जो

 च्चा  पानी  agar  नदीं  से  खींचा  जा  रहा  था  उसे  भागे  और  स्लो  लैण्ड  faced  में  शोधित  किया

 जाएगा  दिल्ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  की  समिति  ने  स्लो  aos  फिल्टर्ड  के  सिविल

 कार्यों  को  को  सौंपा  11.44  लाख  रुपये  की  लागत  से  तैयार  किया

 विद्य/त  और  तकनीक  उपक
 रणों

 की  पूति  तथा  स्थापना  का  कार्य  208,  137  रुपये  की  लाग

 से  afar  गया  था  |  इस  योजना  के  लिए  जलूस  बल्बों  और  अन्य  विशेष  वस्तुएं  0.82  लाख
 रुपए

 लागत  से  खरोदी  गई  थी  ।  भूमि  तथा  विकास  अधिकारी  ने  ओर  विधिक
 किराए लि

 की  लागत  से  1,923  एकड़  नाप  की  भूमि  दिल्ली  जल  प्रदाय  तथामल  व्ययन  संस्थान  को

 अन्तरित  की  स्लो  aos  फिल्टर  का  निर्माण  गया  परन्तु  उन्हें  उपयोग  भी  लाया  गया
 क्योंकि  इनके  उपयोग  के  लिए  कोई  आकस्मिक  स्थिति  उत्पन्न  नही ंहुई  ।  तत्पश्चात  बहीरा

 हैदर पुर  में
 श शोधन  संयंत्रों  तथा

 कुओं
 गौर  नलकूपों  का  निर्माण  किया  गया  जिन्हें

 पानी  के  कल्क  श्रोतों के के  रूप  में  रखा  गया  ।  फल  पुर्जों  .  को  हटा  दिया  गया  है  ओर  स्टाक में
 रख  दिया  गया  +  और  अधिकांश  उपकरणों  को  अन्य  संग्रहों  में  उपयोग  में  लाया  या  है  |  इस

 ञ पम्प  हाउस को  एक  कार्यालय  में  बदल  गया  द  ।  क्योंकि  कोई  अनियमितता  नहीं  हुई  थी

 किस
 क

 नकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 न  दल्ली  में  वनस्पति  घो  की  खपत  a

 2365,  at  शिवदारण  बर्म  क्या  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  य  बताने  की  कृपा
 ati  कि

 दिल्ली  में  वनस्पति  घी  की  कुल  कितनी  खपत  है  ;  केमिकल्स  द्वारा

 कितने  घी  को  उत्पादन  किया  जाता  हैं  और  गणेश  फूलोर  मिल्स  द्वारा f  Ta  का  तथा  उनक
 द्वारा

 पढ़ौसी  राज्यों को  कितना  निर्यात  किया
 जाता  है

 क्या  जब  तक  राजानी  को  आवदइपकता  पुरी  न  हो  जाए  तब  तक
 ठ दि लल  में

 वनस्पति
 थी  के  निर्यात  पर  पूर्ण  रोक  लगाने  का  विचार  है  ;  =  ¥

 ्
 (  )  स्थानीय  बाजारों में  बिक्री  हेतु  रेपसीड  तथा  पाम  तेल  कितनी  मात्रा  में  सप्लाई

 किया  जाता  है  क्या  यह  आम  आदमी  को  मिला  या  इसे  काले  बाजार  में  बेच  दिया  गया  और
 >

 क्या  उपभोक्ताओं  द्वारा  इसे  पसन्द  किया  जाता  था  सरसों  र्व  दि  में  मिलाते  के  लिए

 काम में  लाया  जाता है  और  न
 >

 ही  दिल्‍ली  में  वनस्पति  थी  की  कमी  के  मुख्य  कारण  कप  और  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों

 द्वारा  आम  आदमी  को  शोषण  से  बचाते  रक  ए
 कि

 नोक
 मों  पर

 acs
 किया  गया

 उठायें  गये  हैं  ?  ्  न

 af  तथा  नागरिक  पूति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  —_—  उसमान  :  क  )

 वनस्पति  घी  को  मांग  सीधी  खपत  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जाने  देशी  तेलों  के  मूल्य  तथा

 80



 रेखित  उत्तर 1903
 e

 इनकी  उपन्यास  के  अनुसार  घटती-बढ़ती  रहती  है  ।  दिल्‍ली  में  वनस्पति  घी  की

 कुल  सामान्य  खपत  का  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाना  कठिन  है  ।  1981  और  जनवरी

 1982  के  बीच  दिल्‍ली  में  हुआ  वनस्पति  का  उत्पादन  att  दिल्‍ली से  बाहर  भेजी  गई  इसकी  मात्रा

 निम्न  प्रकार  है

 वनस्पति  उत्पादन  राज्यों को  भेजी  गई  मात्रा
 wm ——EE  लाए

 ड
 टनों

 -  एम  एम

 81  1634.8  6750.2  3260.9

 81  1834.8  6457.8  5  3434.1
 ae  6749.7  3669.5

 82  2
 aT

 9
 5400.0 ' जी  नहीं  |

 oe  a

 हुँ
 =

 (a  रार कार  द्वारा  रपसीड  त ेतेल  और त  ड़  का  तेल खुने  बाजार  मैं  बिक्री  के  लिए  नहीं

 feat  x  है  । 1  इनकी  भूपति  उचित दर  को
 दनी  गौ  की

 जाती  है  |  दिल्ली  प्रशासन  को  हर

 माह  दर  की  दुकानो ंके  माध्यम  से  गी  के  लिए  200  मीटरों  टन  डी

 ताड़  का  तेल  और  800  मीटरी  टन  रेपसीड  तेल  दिया  जाता  सरकार  द्वारा  प्रबंधित  गणेश

 फलौर
 मिल्स  द्वारा  दिल्‍ली  में  सुपर  बाजारों  और  सहकारी  समितियों के  माध्यम  से  2  किलोग्राम

 पर 4  किलोग्राम  के  पेक  जों  में  पामोलीन  और  रेपसीड  तेल  की  थोड़ी  सी  मात्रा
 ग्न

 बेची
 जाती  है  |  =

 :
 दिल्‍ली  में  वनस्पति  घी  की  कुल  मिलाकर  संतोषजनक

 रही
 है

 तथापि  अस्थायी  स्वरुप  की  स्थानीय  कमियों  से  इ  कार  नहीं  फिया  जा  सकता  ।  दिल्‍ली  में  उपभो

 वक्ताओं  को  वनस्पति  आसानी  से  मिल  इसके  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  नें  इसको  on!

 स्थित  करने के के  लिए  कुछ  उपाय  किए  जिनके  अनुसार  लाइसेंसघारी  वनस्पति फूटकर  विक्रेता

 राशन  कार्डधारियों  को  हर  पखवाड़े  में  5  किलोग्राम  से  अधिक  वनस्पति  हीं  बेच  सकेगा  ।  एक

 किलोग्राम  तक  वनस्पति  उपभोक्ताओं  को  बिना  राशन  काई  के  बेचा  जा  सकता  है  ।

 क्  न

 उपहार  कार्यक्रम  के  अ्रतगत  दूध  के  उत्पादों  का  आयात
 >

 236  श्री  रसीद  मसद  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे

 आपरेशन  फूल  दो  के  अंतगर्त  दुध  के  उत्पादों  के  आयातित  उपहार  का

 केवल तरल  दूध  के  लिए या  समृद्ध दु
 पात्रों  में  बदने  हेतु  उपयोग  किया  जा  रहा  है  और

 इसे  प्राप्त  करने
 वाली

 डेरियों  द्वारा  ah  दिक  उप  का  ब्यौरा  क्या
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 क्या  दूघ  के  उत्पादन  में  पहले  वाले  आपरेशन  फ्लड  की  असफलता  तथा  भापरेशंन
 दो  की  धीमी  प्रगति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  देश  को  आयातों  से  मुक्त  रखेगी

 और

 उपहार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  अनुमानित  सप्लाई  पर  या  वारशि[ज्यिक  ararat के

 लिए  इस  वर्ष  के  दौरान  दूरी  उत्पादों  के  आयात  में  विधि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  |  र  के

 विचार  है  जेसा  कि  गेहूं  के  मामले  में  किया  गया  है  ?

 कृषि  तथा  पग्रामोण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  आर०  do  स्वा  :

 मश्परेशन  के  sata  यूरोपीय  afar  समुदाय  से  उपहार स्वरूप  प्राप्त  स्कीम

 दुग्ध  बटर  आयल  और  मक्खन  तथा  घरेलू  तौर  अध घि प्राप्त  स्कीम  दुग्ध  चूर्ण  के  सम्मिलित  लागु
 स्टाक  को  faa  करने  की  निर्धारित  नीति  के  अनुसार  1-4-1979  से  3,-12-81  तक

 तरल  दुग्ध  संयंत्रों  की  दूध  तैयार  करने  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  के  पश्चात  जिसों  को  डेरियों  दरा
 घी  सहित  उत्पादकों  के  निर्माण  हेतु  भी  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  और  नाममात्र  भा घार

 पर  इसे  शिशु  आहा र  निर्माताओं  को  भी  नीतू  क्त  किया  जा  सकता  है  ।  तथापि  1982  के  लिए  इस

 नीति  को  संशोधित  किया  गया  और  इन  जिंसों  को  अब  मुख्य  रूप  से  दूध  निर्माण  के  लिए  झर ay

 संयंत्रों  द्वारा  उपयोग  में  जाएगा  ।  वर्ष  1920-8,  के  दौरान  area  डेरी  निगम  दारा

 नीतू
 क्त  जिलों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 संयुक्त  राष्ट  अभिकरण  प्रतिनिधिमण्डल  द्वारा  आपरेशन  gas एक

 योजना  की  समाप्ति  पर  तैयार  को  गई  परिसमापन  मूल्याकन  रिपोर्ट  में  यह  उल्लेख  किया  गया

 कि  यद्यपि  1970  और  1980  के  दौरान  आपरेशन  फ्लड  के  कार्यकलापों  के  कारण  देश  में

 दुग्ध  उत्पादन  में  महत्त्पूर्ण  वृद्धि  हुई  किन्तु  कुल  दुग्ध  उत्पादन  देश  की  बढ़ती ह
 वेग  PT GU e cece of

 करने
 में

 way aS
 ang  नहीं  हुआ है  रिपोर्ट  के  अनुसार  संयुक्त  राष्ट्र  नन  प्रा

 लने  यह  विचार  इस  आधार  पर  व्यक्त  किया  है  कि  परियोजना  के  अंतगर्त  दुग्ध  उत्प  lea  में

 वाइफ़  ने  पर  ध्यान  दिया  गया  था  ।  आपरेशन  फ्लड  —za}  परियोजना  के  लिए  यूरोपीय  भारिक

 समुदाय  से  उपहार-स्वरूप  प्राप्त  होने  वाली  faa  की  मात्रा  में  से  कटोती  करने
 परियोजना  के

 कार्यान्वयन  पर  असर  पड़  गा  ।  eg

 जड my
 स्कीम  दुग्ध  चल  के  व्यापारिक  आयात  का  are  प्रस्ताव  नहीं  किन्तु  सरकार  ने

 इस  सस्य  को
 रोशनी  में  कि  चानू  वर्ष  दूघ  की  कमी  वाला  वर्ष है  डेरियों  को  Porat  की  सप्लाई

 में  आपरेशन
 फ्लड  परियोजना  की  सहायता करने  के  लिए  यूरोपीय  आधिक

 समुदाय  द्वारा  को
 जाने  दिली  कुल  निश्चित  सप्लाई में  से  अग्रिम  निकासी  के  रूप  में  1982  के

 दौरान  1200  मीटरी  टन  स्कीम  दुग्ध  चूर्ण  तथा  4,000
 मचों

 टन  बटर  आयल  की
 अतिरिकत ह सप्लाई  का  अनुरोध  किया  है  ।
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 ल

 विवरण

 1980-81  के  दोरान  यूरोपीय  aif  समुदाय से  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  स्कीम

 दुग्ध  बटर
 आयल  गौर  मक्खन  के  स्टाक  से  तथा

 घरेलू
 तौर  पर  अधिप्राप्ति

 स्कीम
 दुग्ध  चूं

 से  दी  जाने  मात्रा
 दर्शाने

 वाला
 विवरण

 मीटरी  टन

 बटर  घायल  मक्खन
 os

 स्त्री
 दुग्ध

 ध
 चरण

 1.  महानगरीय  डेरियाँ  तथा

 अन्य  डेरी  योजनाएं  33481  7748  1503
 . 2.  सेना  क्रम  संगठन  850

 2,  शिश  आहार  विनिर्माता  1280  eee

 —_—
 योग

 ह
 25611  7748  1503

 ‘  —_—— —

 कि  मन्त्रालय  के  अधीन  कार्य  कर  रही
 बोर्ड  कौर  निगम

 %  367.  श्री  राजेशकुमार  fag  कया  :  af  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  a

 )  सरकारी  तथा  श्रद्धा-सरकारी  उपक्रमों  के  शानन-भि  कार्यो ंके  निष्पादन के  लिए
 उनके  मन्त्रालय  के  अधीन  अब  तक  गठित  बोर्डों  और  fra  का ब्यौरा क्य

 इन  बोर्डों  और  निगमों  के  कृत्य  कया  है

 उन  समितियों/बोर्डों  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  जो  उनका  प्रतिनिधित्व  कर  रहे
 भोर

 सदस्य  किस  आधार  पर  नियुक्त  किये  जाते  हैं  ?

 कथा  तथा  ग्रा मीरा  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  ae
 त्री  कार  वी ०  :

 से  we:

 जानकारी  एकत्र कब की  जा  रही है है  कौर  सभा  पटल  पर पर  रख  दी  जायेगी  ।

 pe
 ्  सा  के  कहियो  करों

 2368.
 थो  अनादिचरण दास  का

 कद
 काली  बहू  बदलें  की

 कृपा  करेंगे कि

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  को  मासिक  नियतन  के  आधार  पर  केन्द्रीय  पूल  से  गेहूं  सप्लाई
 किया  जाता
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 यदि  ale
 ila

 को  मार्च  1981
 से

 1982  तक  गेहूं  का
 कितना

 नियतन  मास-वार
 किया  गया

 गया

 क्या  उड़ोसा  को  गह

 क
 sis

 भारी
 कमी

 को  गई
 ,

 तो  इसके  क्या  कार  5
 और

 यदि

 (=)  राज्य  की  भादइयकता  के  ह  उड़ीसा  को  गेहूं के  मासिक  नियतन में  वृद्धि  करने

 के  लिए  सरकार का  क्या  यं वाही  करने  नग हैं  विचार है  ?

 =  fa  तथा  प्रेमी  विकास  भन्त्रालयों क्यों में  उप मन्त्री  कमला  :  :  जी

 न

 (७)  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जी  नही ं॥  थ
 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सरकार  ने  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 लिए लिए  गेहूं  के  माक  ih  को

 5000  die  हे  से  बढ़ाकर  10,000  मी०  टन  करने के के  लिए  अनुरोध  किया  ari  मार्च  1982

 वर्तमान  खाद्य  स्थिति  के से  इस  के  टे  को  बढ़ाकर  7,000  Alo  टन  प्रति  मास  कर  दिया  गया  है
 संदर्भ में  यथा  सम्भव  गेहूं  की  अधिक  मात्रा  बचाने  की  आवश्यकता  को

 sat
 में  रखते  राज्य

 सरकार
 को

 यह
 डू  भी  सुझाव  दिया  गया है  वे  चावल  की  खपत  को  बढ़ावा ८  i]f  यह  राज्य

 केन्द्रीय  पुल  से  वायल  का  कोई  भी  कोटा  नहीं  ले  रहा  है  ।

 +  विवरण

 उड़ीसा  राज्य को  1981  से
 1982  गए  गेहूं  मास वार  भावंटन

 बताने  वाला  बीवी  z
 मी ०  टन

 मास  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  रोलर  फ्लोर  मिल

 1988

 ay  5.0  7.6

 अप्रैल  5.0  7.6

 मई  5.0  7.6

 जन  5.0  7.6

 जलाई  5-0  7.6

 अगस्त  5.0  7.6

 सितम्बर  5-0  9.6*

 *  इसमें  त्योहारों  के  लिए  2.0  हजार  मी०  टन  की  मात्रा  शामिल है  |
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 5.0  7.6 अक्टूबर

 नवम्बर  5-0  7.6

 35.0  7.6 दिसम्बर

 1982

 जनवरी  5-0  7.6.

 फरवरी  5.0  7.6

 गेहूं  फलौर-मिल्स

 2369.  श्री  मुल  चन्द  डागा  ः
 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  7
 टा  नि  लारा

 भारतीय  ख  दि  निगम  gl  OSU-SL श 80-81  गौर  1981-82  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल
 के  स्टाक  से  राज्यवार  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितनी  gale  मिलों  को  गेहूं  वितरित

 किया

 गया  ;

 किन  किन  शर्तों  के  अन्तंगंत  वितरित  किया  और  ् (a) a हे  श  |

 मिलों  को  भारतीय  खाद्य  निगम  से  वर्ष  1980-81  आर  |  9

 ine

 क  दौरान

 कीमत  :
 प्राप्त  सूजी  भर  आटा  किस  मूल्य  पर  बेचा  गया  ?

 _  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  कमला  कुमारी (*)  वर्ष

 1980-81  और  1981-82  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  दारा  रोलर  फ्लोर  मिलो को  faa-

 रित की  गई  गेहूं  की  मात्रा  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  क्योंकि

 हड़तालों  आदि  के  कारण  कुछेक  मिलें  अपना  काम
 बन्द

 देती  इसलिए जो

 यूनिट  भारतीय  खाद्य  निगम  से  गेहूं  प्राप्त  करते  हैं  उनकी  संख्या  वर्ष  भर  में  स्थिर  नहीं  रहती है  ।
 वर्तमान  प्रत्येक  राज्य  में  मिलों  की  सख्या  का

 ब्यौरा
 में  दिया  गया  है

 और  फ्लोर  मिलों  को  केन्द्रीय  भण्डार  से  निर्धारित  निर्गम  मूल्य  पर  गेहूं
 सप्लाई  जाता  है  ।  तदुपरांत  राज्य  सरकारें  गेहू  के  पदाथों  मुल्यों  कौर  वितरण  पर

 नियंत्रण  रखती हैं  ।  पलोर  मिलों  को  दिए  जाने  वाले  मीटिंग  दर्जन  में  संशोधन  करने  तक  राज्य

 सरकारों  से  कहा  गया  था  कि  वे  गेहू  के  प्रमुख  पदार्थों  अर्थात  केवल  मंदा  और  सूजी  के  ही  मुल्य
 alfafaa 37 रुप  से  निर्धारित  इनका  ब्यौरा  विवरण  3  और  4  में  दिया  गया  है  ।

 ged 3 भारतीय  खाद्य  निगम  मिलों  को  गेहू  सप्लाई  करने  के  लिए  के  साथ  सामान्य  ठेके  भी

 रता  इस |
 में

 गुण
 सुपुर्दगी

 वित्तीय विवाचन  भारी  जैसी
 ३:

 कार्यो-विधिक
 शमित  होती  हैं
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 विवरण  -1.0

 1980-81  कौर  1981-82  1981  से  1982  के  दोरान  रोलर

 फ्लोर  मिलों  को  सप्लाई  किए  गये  गेहूं  की  मात्रा  को  बताने  वाला  विवरण

 मीटरी  टन

 राज्य  शासित  प्रदेश
 1982

 आरपार  प्रदेश  126.3  84.7

 मकसद  130.2  107.40

 बिहार  246.1  149.1

 गुजरात  130.8  82.9

 हरियाणा  59.3  51.9

 34.4  20.5 हिमाचल  प्रदेश

 92.5  66.4 जम्मू  तथा  कश्मीर

 कर्नाटक  264.8  219.5

 केरल  60.3  38.1

 मध्य  प्रदेश  61.1  54.9

 महाराष्ट्र  350.3  311.4

 एन०  ई०  एफ ०  49.1  41.5

 122.5 उड़ीसा  70.3

 पंजाब  174.5  117.4

 राजस्थान  30.6  16.7

 325.4  277.3 डू
 उत्तर  प्रदेश  361.0  267.6

 पश्चिमी  बंगाल  413.5  339.0

 दिल्ली  344.5  232.9

 दमन  भोर  AT  12.2  12.0

 17.8 चंडी गढ़  11.0

 —
 जोड़  3407.2  2572.5

 ee  ee
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 देश  में  भारतीय
 खाद्य

 निगम  संदेह  लेने  वाली  रोलर  फ्लोर  मिलों  की  संख्या  बताने

 वाला  विवरण

 राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  का  नाम  रोलर  फ्लीर  मिलों  की  संख्या

 भास्कर  प्रदेश  14

 असम  14

 बिहार  21

 गुजरात  13

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 10 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक  33

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  i4

 मेघालय

 नागालैण्ड

 उड़ीसा  13

 पंजाब  14

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु  31

 त्रिपुरा
 उत्तर  प्रदेश  39

 पश्चिमी  बंगाल  34

 दिल्ली  12

 गोभी
 पर न ey  es

 305
 ण्य eed  re
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 fader  को  दर  से  गेहूं  के  निगम  मूल्य  के-संभा  ष् में व |  1980-81  के

 लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  मैदा  ओर  सूजी  के  निकासी-मुल्य  बताने  वाला  विवरण

 निकासी मुल्य  प्रतिक्विंटल क्रम  संख्या  .  . राज्य/के
 शासित

 प्रदेश

 ६ ध

 1.  ares  प्रदेश  189.81 187.44

 असम  183.00  180.00

 3.  गुजरात  79.00  182.00

 4.  हिमाचल  प्रदेश  17  5.00  175.00

 5.  कर्नाटक  187.00  188.00

 केरल  180.00  178.00

 165.00  165.00

 (90  किलो  का  प्रति

 176.00  190.00 मध्यप्रदेश

 मणिपुर  188.00  188.00

 10.5  नागालैण्ड  196.00  196.00

 11  उड़ीसा  186.00  186.00

 12  पंजाब  175.00  175.00

 13.  राजस्थान  170.00

 14.  तमिलनाडु  172.00  173.21

 15.  180.00
 उत्तर  प्रदेश  180..00

 16  परिचित  बंगाल  ह  190.10 182.09

 17  चण्डी गढ़  175.00  175.00

 18.  दिल्ली  175.00  190.00 -

 19.  180.00  175.00

 (90  feat  का  प्रति

 88



 17  1903  लिखित  उत्तर

 विवरण  4

 ay  1981-82  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  मंदा  भर  सुनीं  के  निकासी

 मुल्य  बताने  वाला  विवरण  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  ag  का  fata  मुल्य )
 क्रम  केन्द्र  शासित

 प्रदेश  निकाली  मूल्य
 प्रति

 *
 क्विंटल

 aar
 2

 सूजी

 आधार  प्रदेश  223.3  5  222.34
 असम  16.75  212.00

 बिहार  21  2.00:  212.00

 गुजरात  215.00  215.00

 हरिय।णा  210.00  205.00

 210.00 हिमाचल  प्रदेश  219.00
 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  214.30

 कर्नाटक  210.90  210.00
 केरल  243.79  243.79

 10  मध्य  प्रदेश  207.80  212.70

 1.0  186.00  194.00
 gry

 (90
 किलों  का

 प्रति

 12  मणिपुर  223.00  216.00
 13  मेघालय  216.75  212.00
 14  नागार्लण्ड  216.75  212.10

 15  उड़ीसा  214.00  214.00

 16  पंजाब  200.00  200.00

 17  राजस्थान  208.00  208.00

 18  सिक्किम  220.00  235.00

 19  200.79 तमिलनाडु  187.38

 20  220.00  220.00 त्रिपुरा
 21  उत्तर  प्रदेश  221.50  221.50

 22.  पश्चिमी  बंगाल  203.00  215.00

 23  200.00  200.00 चंडीगढ़

 24  दिल्ली  204.00  210.00

 25  210.00  225.00 दमन  भीर  दीव

 26  पांडिचेरी  216.00  211.00

 ia

 किलो  के  प्रति  बोरा  का  थोक  मुल्य )

 89



 लिखित  उत्तर  8  मान  1982

 GAA  बोला  योजना  को  मुख्य  बातें

 2370.  थ्रो  राम  प्रस्ताव  अ्ह्रिबार  द

 शी  सूरज  भान  :

 श्री
 अटल  बिहारी  क्या  कवि  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  आलू  आदि  और
 फरलो

 को  ay  फसल  बीमा  योजना  में  शामिल  किए

 जाने  पर
 विचार  ile

 रही

 इस
 समय

 कितने  प्रतिशत  किसान  इस  योजना  के  अंतगर्त  आते

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  योजना  के लाभों के  बारे  में  किसानों  का  अनुभव

 रहा है  ;  और

 क्या  छोटे  किसानों  के  लिए  प्रीमियम  की
 राशि  में  कमी

 करने
 का  कोई  प्रस्ताव  है

 भोर  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 ष्ठ्घि ८  त तथा  mate  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  alo  :

 कुछ  राज्यों  में  आलू  तथा  दलहन  फसलों  को  पहले  से  ही  फसल  बीमा  योजना  में  शामिल

 किया  गया  ।  मार्गदर्शी  फसल  बं गमा  योजना  में  फलों  को  शामिल  किए  जाने  पर  विचार  नहीं

 किया जा  र

 इस  योजना  में  शामिल  किए  गए  किसानों  की  संख्या  1979-80  में
 6268,

 1980-

 81  में
 23442

 तथा  1981.82  में  18  08  थी  ।

 इस  योजना  a  अभी  तक  प्राप्त  हुआ  भनुभत्र  इतना  सी नमित  है  कि  किसानों  को  इससे

 पहुंचने  वाले  ल लाभों  के  सम्बन्ध  में  कोई  निष्कर्ष  नहीं  निक'ला  जा  सकना  ।  a  चालू  योजना  के

 aga  1979-  80  में  3832  किसानों  को  क्षतिपूर्ति  के  रुप  में  5.29  लाख  रूपए  तथा  1980:  81

 में  2985  किसानों
 को  लगभग  3.27  लाख  रुपए  दिए  गए

 जी  नहीं

 बम  जोखिम  वाले  जहां  इस  समय  यह  योजना  चल  रही  के  लिए  प्रीमियम  at

 दर  न्यूनतम र  तर  पर  निधारित  की  गई  है  अर्थात  यह  बीमा  की  गई  द  ब के  5 प्रतिशत  से  कभी

 नहीं  होगी  ।  छोटे तथा  सीमान्त  किसानों  द्वारा  दिए  जाने  ले  प्रीमियम पर  भी  50  प्रतिशत  की

 रियायत  दी  गई  है  जिसे  पारत  सरकार  संबंधित  राज्य

 ग

 य  ave  बरावरी  के  आधार
 पर  वहन  श्रिया  जाता है  wath o®

 ्
 ff

 स्थायी खर  कारण फाल  को  हानि

 2371.  डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित
 :  कया  w  fe  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe;
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 क्या  सरकार  का
 ore

 ea
 दें  जौर

 tar

 बता  ह  फसल  वाली  भूमि
 में  स्थायी  खर-पतवार के  मिर

 दल  ge  at
 को  हानि  होती

 ढ  प् क्या ਂ  सरकार  ने  देश  में  फसल  वाली  भु  pe  खर-प
 ere  के

 कारण  फसल
 :  को  होने  वाली  हामी  के  कारणों  का  कभी  सर्वेक्षण  भर  जांच  की

 वर्ष  1980-81  के  दोरान  मौसमों  इन  भूमियों  में  ee  chee  पतवार  के

 कारण  फसलों  को
 अनुमानतः

 कितनी  हानि  हुई  और  राज्य-वार  घन  की  अनुमानित  हानि  के  आंकड़ो

 क्या  हैं
 कि

 क्या  सरकार  ने  फसलों  वॉली  भूमियो ंमें  से  स्थायी  खर  पतवार  को  समाप्त  करने  ade
 इस  खतरेपर  काबू  पाने  के  लिये  निःशुल्क  अथवा  सहायता-प्राप्त  दरों  पर

 पतवार-नाशी
 दवाइयां

 वितरित  करने  हेतु  कोई  द्ग  कार्यक्रम  बनाया  >  है

 &
 ys  )  बया  सरकार  ने  बंगलौर  में  23  1981  को  हुए  8  वें  पैसिफिक

 ale  साइन्स  सोसाइटी  कान्फ्रेंसਂ  की  रिपोर्ट  और  निष्कर्षों  का  अध्ययन  किया  जिसे  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  डा०  गौतम  द्वारा  सम्बोधन  किया  गया  और

 न  इस  वारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  $
 2

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  (sit  ATTo  ato
 स्वामीना थन): औै प्यो शका लहल,

 से  स्थलीय  तथा  जलीय  दोनों  प्रकार  के  अनेक  बारहमासी  खरपत  वार  होने हैं  जो  एक  as
 क्षेत्र  को  प्रभावित  करते  जिसमें  संस्थागत  भूमि  भी  शामिल है  ।  लान rere,  eet
 पेनी लैट्म  भोक्सालिस  आदि  प्रमुख  बारहमासी  खरपतवार  हैं  ।  जलीय  वारहमासी  खरपतवारों

 कके  में जल  हायसिन्थ  सबसे  अधिक  खतरनाक  हैं  ।  ये  खरपतवार  देश  के  विभिन्‍न  संघ  शासित

 क्षेत्रों  में  एक  बड़  क्षेत्र  को  saifsa  करते हैं  |  सरकार  ने  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  जिससे

 यह  मूल्यांकन  किया  जा  सके  कि  इन  खरपतवारों  से  फसलों  को  कितनी  हानि  होती  है  ।  तथापि

 कुछ
 विश्वविद्यालयों  तथा  भारतीय  कृपि  अनुसंधान  परिषद  के  अंतगर्त  कार्यरत  संस्थाओं  ने

 हु  a देश  के  कुछ  भागों  में  पृथक  पृथक  अध्ययन  किये  हैं  ।  अनुसंधानकर्त्ताओं  द्वारा  किये  गये  व

 क्षणों  से  पता  चला  है  कि  ऐसे  खरपतवारों  से  उपज  में  होने  वाली  हानि  5  प्रतिशत  से  48

 शत त
 धना  होती  है  जो  खरपतवार  की  मात्रा  व  फसल  पर  fade  करती  है  ।  -

 कं  बारहमासी  खरपतवारो ंके  नियंत्रण  हेतु  खरपतवारनाशियों  के  लिये  राजसहायत्  1  देने  का
 mame ot सरकार  CR  पास  कोई  कार्यक्रम  नहीं  हैं  फिर  भी  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अ  ead]

 गेहूं
 की

 फसल में  रिस  तथा  जंगली  जई  खरपतवार  नियन्त्रण  के  लिए  हू  पैदा  करने

 दिले  सभी  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही है  ॥  श

 (z.)  और  (7)  8  वी  एशियन  पैसिफिक  ats  साइन्स  सोसाइटी  कान्फ्रेंस  रिपोर्ट

 भारतीय कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  प्राप्त  हो  गयी  है  ।  सम्मेलन की  सिफारिशें  सामान्य  हूँ  और
 खरपतवार  विज्ञान के  क्षत्र  में  मावी

 भसुसंधान  कार्यक्रम  तयार  करते  समय  इन  सिफारिशों  को
 ध्यान  में  रखा  जा  रहा है  ।
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 आपरेशन  बर्गो  के  दारे  में  सामाजिक-भारिक  श्रतसघान  संस्थान  द्वारा
 io  किया गया  श्रध्ययन

 > बल  वेदि  .  थ  a4

 (ay  7s  are  हा  +  विक
 at

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 का  ध्यान  वर्गा  ||  रे  फे  सामाजिक-आर्थिक  अन  संतान क्या  सरक

 संस्थान  दरा  किये  गये  अध्ययन  की  ओर  दिलाया  ay  कि  लगभग  70  प्रतिशत  वर्गाकार

 वारों  ने  अप  ही  वित्तीय  क्षमताओं  में  वद्धि  के  बारे  में  बताई  औ  ag भी  पाया  गया  है  कि

 वर्गादार  महाजनों तथा  जानकारों  जेसे  परम्परागत  FET  से  सौदा  करने  की  बेहतर  स्थिति
 ्

 में  हैं
 ad

 of
 { a)  यदि  तो  इस  वर  केन्द्रीय  सरकार  क्या  |

 क  af

 क्या  सरकार  राज्य  सरकारों  को  वर्गाकार  की दशा  रने  के के  लिए  सलाह  देगी ;

 (a)  यदि  तो  कब  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  ओर

 यदि
 तो  इसके  कया  कारण  हूँ  ?

 कृषि  ale  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  नत्थी  बालेश्वर  :  (=)  उस

 अध्ययन  जिये  aria  पश्चिम  बगल  के  3  गांवों  में  रिका ड  किए  गए  50  वर्गों  परिवारों  को

 लिया  गया  से  पत्ता  चला  है  कि  वर्गों  के  अंत  रिकार्ड  किए  जाने  के  परिणाम

 स्वरूप  29  fe  तारों  (58  ते  सुचित  किया  था  कि  उनकी  वित्तीय  क्षमताओं में  कोई

 वतन  नहीं  हु  आ  है  जबके  21  परिवारों  (42  ने  कुछ  सुधार  की  स ुरचना  दी
 थी  ।  अध्ययन

 से  भी  पता  चना  था  fa  fra  के  gears  स्रोतों  में  काफी  afi  a  ए
 a

 है  और  रिक  ड  किए  गए

 दारों  के  मामले  में  परम्परागत  स्रोतों  पर  कम  मदत  रहा  है  ।  .

 काश्तकारी  तथा  बटाई  धरों  को  अधिकार  अभिलेख  में  ast  किया
 जातों

 हमे  सुधार
 और  अन्य  कई

 कानूनों
 से

 सम
 विनीत  स्वीकृत  राष्ट्रीय  नीति  के  अनुकुल है  ज्यों ने  भी  इस

 सम्बन्ध  में  विशेष  अभियान  शुरू  किए  हैं  ।  न

 (a)  i  (7)  पंचवचर्पीत्र  योजनाओं  में  यह  सिफारिश  की  गई  कि  राज्य  के
 काश्तकारी

 कानूनों  में
 फानन  की  लगान  पर  अधिकतम  सीमा  और  काश्तकारों  को  स्वामित्व  के

 कार  दिलाने  है  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  यद्यपि  सभी  राज्य  सरकारों  के  पास  काश्त  की

 सुरक्षा  तथा  अधि  तम  लगान  की  व्यवस्था  हेतु  कानून  ह a  फिर  डक  राज्य  सरकारों
 बंगाल  ने  eal  चके  अधिका  म

 के  लिए  कानून  नहीं  बनाए हैं  ।

 साहूत)]) * प्रइन नहीं  am  a  bs  स

 नियमित  कपड़े  और  खाद्य  चेलों
 ५
 क  भा

 2

 का
 दि

 2373.  होश  कुमार  गंगदार
 :

 कया  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 फि
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 क्या  यह  सच
 ca

 कि
 सरकार

 अगले  शैक्षिक  वर्ष  से  कापियों  के  थोक  वितरण  को

 को  1982 से  निट  faa  कपड़
 का  अपने

 खुदरा  केन्द्रों
 के  मा  यम  से

 वितरण  को  ओर

 इस  समय  राशन द ुara
 नों  पर  बेचे  जा  रहे  खाद्य  तेलों  की  fast  को  दिल्‍ली  पूति  निगम

 के  वितरण  केन्द्रों  के
 माध्यम

 से  वितरित  करने  हेतु  भघियू हित  करने
 i.

 विचार  कर  रही
 .

 है  |

 >
 (a) a य

 दि  तो  योजना  वा  ब्यौरा  क्या  इसे  की  तक  लागू  किया  जायेगा ;  मोर

 Ae,
 ia  कया  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  के  शाखा  सुपर

 बाजार और  उसकी  शाखाओं
 को

 उक्त  योजना  में  शामिल  किया  जायेगा  ;  कौर  यदि  तो

 इसके कया  कारण  हैं  ?

 कमी  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  (ait  मोहम्मद  उसमान  )  :

 व  दिल्‍ली  राज्य  नागरिक  पूर्ति  निगम  ने  अपने  खुदरा  बिक्री क ेpeg के  माध्यम  से  कापियों

 के  फुटकर  वितरण  का  कायें  शुरू  कर  दिया  लेकिन  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  अभी  तक  थोक  वितरण

 का  कायें  इसे  सौंपने  के  बारे  में  निर्णय  नहीं  किया  है  ।  नियंत्रित  कपड़  के  थोक  वितरण  का  50

 प्रतिशत  कोय  जो  अगले  वित्तीय  ag  से  आरम्भ  किया  जाना  भी  इस  निगम  को  सौंपा  गया

 लेकिन  इसकी  खतरा  बिक्री  निगम  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  के  अलावा  सहकारी  समितियों  द्वारा  की

 जाती  रहेगी  ।  आयातित  खाद्य  तेलों  के  थोक  वितरण  का  कार्य  भी  निगम  को  सौंपा  गया

 निगम  के लेनिक  इनकी  फुटकर  बिक्री  उचित  दर  की  दुकानों  द्वारा  की  जाती  भोर

 वितरण केन्द्रों  से  स्टाक  उठायेंगी  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  क्मेंचारी  सहकारी  समिति  और  सुपर  बाजार  केवल  खुदरा  बिक्री

 केन्द्र हैं  और  वे  उसी  रूप  में  कार्य  करते  उन्हें  का
 नियन्त्रित

 कपड़ें
 और

 खाद्य  तेलों
 के  थोक  व्यापार में  नहों  लगाया  जाना  है  |

 |
 as  वनस्पति

 at
 उद्योग

 2374.  at  रामविलास स
 पासवान

 :  :  क्या  नागरिक fa  मन्त्री  यह  बताते  की  करेंगे

 फि  eo
 +  हर  a  थ्  r

 (F)  देश  में  मिन  मी  मैनी  म क्ष ग्रो  में  पृथक-पृथक  वनस्पति  घी  उद्योगों  के

 |  नाम  न्या  हैं  और  वे  कितने  हैं  ;  न्  >

 प्रत्येक  संयंत्र  की  ऊत्पादन  क्षमता  क्या  हैं  ;

 (7)  प्रत्येक  उद्योग  में  गत  तीन  वर्षों के  वनस्पति  घी  का  वास्तविक
 . उत्पादन  कितना  हुआ

 देश  में  as  1978-79,  1979-80,  1980-81  और  1981-82  में  वनस्पति  घी  की

 ala  क्या  थी  ;  भोर
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 (=.)  क्या  सरकार  ने  देश  में  वनस्पति  थी  की  कमी  दूर  करने  की  पुष्टि  से  इसकी  उत्पादन

 क्षमता  बढ़ाने  हेतु  इस
 बीच

 कोई  कार्यवाही  की  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  2

 कवि  तथा  नागरिक  पति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  उसमान  :
 से  एक  विवरण  संलग्न  है  में

 रखा  गया  देखिए  संख्या
 ato

 टी०  ०  3502/82]

 वनस्पति  की
 ग  प्रकार  भाँति  गयी  —

 तेल  मात्रा  लाख  मीटरी  टनों  में

 1978-79  '  6.39

 1979-80  6.77

 1980-81  7.17

 1981-82  7.59

 )  वनस्पति  की  वर्तमान  क्षमता  उसके  उत्पादन  तथा  मांग  से  काफी  अधिक  है  ।

 देश  क  सभी  समस्या  मलक  गावों  में  पेयजल

 2375.  रथो  सैफुद्दीन  चौधरी :
 re शो  मोहन

 सॉल  टल ब ब किल्क ०

 ह

 पी  डी०  पी०  जडेजा

 शी  सत्य  गोपाल
 f

 निर्माण  श्र  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे
 कि  :  थ  ि

 (*)  wat  देश  के  सर  समस्या  मुलक  गेंदों  मे ंपेयजल  की  व्यवस्था  करने  का  को  ई  प्रस्ताव

 है  i  =

 (a)  यदि  तो  कब  तक  ates  उनका  sive  ब्यौरा  हैं  दर  कौर

 ७  =.
 सरकार ने  इस  बारे में  क्या  कार्यवाही  की

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  प्रवास  मन्त्री  मोल्स
 नारायण

 जो
 ड

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  नवीनतम  आंकड़ों
 ्

 यह  पता  चलत  ता  है  कि  एक
 1980  को  लगभग  2.31  लाग  ऐसे  गांव हैं  अग्रता के  आधार  पर  जल  पूर्ति  सुविधायें
 लब्ध  कराये  जाने  की  आवश्यकता  है  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  > ए  ।  छठी

 पंचवर्षीय

 योजना  के

 दोरान  चुने  हुये  सभी  समस्याग्रस्त  गांवों  को  शुद्ध  जल  का  कम  से  कम  एक  सुरक्षित  जिसमें
 उपलब्ध  कराये  ज नाने  के  प्रयास  . > serr  जायेगे  ह वर्ष मर पानी  उपल

 उ छठी  पंचवर्षीय
 इस  प्रयोजन  a  को  पर्याप्त  मात्रा  में  बढ़ा

 दिया  गया  ॥  छठी  dani  AINE Oar योजना  म
 में  परिव्यय  2007.11  करोड़  रूपये  है  जो  कि  पांचवी
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 पंचवर्षीय  योजना  (1974-79)  के  429.29  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  तुलना  में  काफी  अधिक

 1982  में
 राज्य

 सरकारों
 के

 प्रतिनिधियों  के  दो  सम्मेलन भी
 आयोजित  किए  गए

 जिसमें  यह  संकल्प  किया  था  कि  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्ष  त्रों  द्वारा  समस्याग्रस्त  ग्रामों
 में  पेय  जलपूर्ति  कार्यक्रम  को  गम्भीरता  से  तथा  लागत  प्रभावी  ढ़ंग  तथा  समयबद्ध  तरीके  से

 कार्यान्वित
 किया  जाय  |

 *
 विवरण

 31.3.80  को  स्थिति
 के

 अनुसार  चुने  हु  शेष  समस्याग्रस्त  ग्रामों  की  संख्या pe
 ia  Va अ afa  ory

 मुहैया की
 Sit] द  है

 ग्रामीण  जल  पूति  कार्यक्रम

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  समस्याग्रस्त

 गानों  की  संख्या

 8  206 भास्कर  प्रदेश

 असम  15743

 बिहार  15194

 गुजरात

 हरियाणा  23440

 हिमाचल  प्रदेश  7815

 4698 जम्मू  भौर  कश्मीर

 कर्नाटक  15456

 केरल  1158

 10  मध्य  प्रदेश  24944

 12935 11  महाराष्ट्र

 12  1212 मणी पुर

 मेघालय  2927 13

 14  नागालैंड  649

 15  उड़ी सा  23616

 16  पंजाब  1767

 17  राजस्थान  19803

 18  सिक्किम  296

 $5
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 19.  तमिलनाड़ु  6649

 20.  त्रिपुरा  2800

 21.  उत्तर  प्रदेश  28505

 22.  पश्चिम  बंगाल  25243

 23.  भण्डमान  व  द्वीप  समूह  173

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  1740

 चण्डीगढ़  eq 25..

 26.  दिल्ली  99

 27~  दादरा  व  नगर  हवेली

 28.  गोवा  दमन  att  द्वीप  65

 2%.  लक्षदीप

 30  मिजोरम  214

 है  1.  qos aut  118

 योग  230,784

 दक्षिण  दिल्‍ली  को  गंगा  जल  कों  सप्लाई

 2376.  श्री  त्रिलोक चन्द  :  क्या  निम्
 निर्मा  लोर  आवास  मंत्री

 यह  बताने  की
 झपा

 करेंगे

 कि  os  .

 दक्षिणी  दिल्‍ली  के  सभी  विदेशियों  और  वहाँ  के  निवासी  ं  को  ay  जल  उपलब्ध

 कराने  के  लिये  क्या  व्यवस्था  की  जा  रही  कौर

 उक्त  योजना  पर  कितनी  राशि  खर्चें  की  जायेगी  2

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रो  भीष्म  नारायण  fag)  बर

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सुचित  किया  है  कि  शाहदरा  ट  30.7  करोड़

 रुप  र  की  बढ़ी  हुई  लागत  से  एक  100  का  जल  शोधन  संयत्र  लगाया  जा  रहा है  ।  इस

 संयंत्रों  अपर  गंगा  नहर  से  कच्चा  पानी  प्राप्त  होगा  ।  पानी  को  पहुंचाने  के  लिए  क  न्यूज  बिछाने
 का

 कार्य  इस  संस्थान
 के

 लिए  उत्तर  प्रदेश  जल  निगम  कर  रहा है  ।  इस  काय  का  लगभग  95  प्रतिशत

 कार्य
 पूरा  हो

 गया
 है  े  शोधन  एककों  के  निर्माण  और  वितरण  प्रणाली  को  बिछाने  का  कार्य  प्रगति

 पर  है  ।  इस  संयंत्र  को  चालू  करने  की  निर्धारित
 तिथि  1983  है  ।  तथापि  इस  संयंत्र  के  पहले

 प्रयास  किये  जा लगा  रहे  हैं  ।

 चरण  को  पहले
 ही  चालू

 किये
 जाने  के
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 एएए  अ

 ae
 इस  संस्थान  ने  यह  भी  बताया  है  कि  यह  संयंत्र  प्राथमिक रूप  से  शाहदरा

 तथा  दक्षिण  दिल्‍ली  में  रह  ने  वाले  लोगों  की  भाव  ही  पूर्ति  ी  के  | लिए  है  ।

 et
 अनुसंधान  संस्थान  कर्मचारी  शिमला  द्वारा  केन्द्रीय

 सरकार
 को  ज्ञापन

 2377.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन
 :

 क्या  कुकी  मंत्री
 यह

 बताने  की  BT  करेंगे कि  :
 क्यां  सरकार  को  केन्द्रीय  आलू  अनुसंधान  संस्थान  कमेंट्री  शिः

 मला
 से  दिनांक

 10-
 i  9-11-1978,  18-3-1980,  16-8-1980  और

 14.
 2-1980 के  ज्ञापन  mca

 हुए
 यदि  तो  उनमें  क्या  मुद्दे  उठाये  गए

 कर्मचारियों  की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यों  दो  a  और

 (*)  या
 द  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  2

 firs
 प्रौढ़  ग्रामीण  विकास  सालों  में  राज्य  मंत्री

 at

 cate  )  :

 feats  "102  6-1978,  0-11-  978,  19-3-1980  तथा  [4-2-108 1  पाँच  ज्ञांपनों में  से

 दिवार  10.0
 दन  978  तथा  14-2-1981  के  सीटें  दो  ज्ञापन  भारतीय  भी  अनुरस  यानी  परिषद  में

 प्राप्त
 थे  बाकी  तीन  ज्ञापन  परिषद  को  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।  न्गा

 प्राप्त  ज्ञापनों  में  संस्थान  के  निदेशक  के  विरुद्ध  कुछ  आरोप  लगाने  गए  थे  जोकि

 प्रधानमंत्री  के  नेशनल  साइक्लोन  रिलीफ  फन्ड्स  से  एकत्रित  निधि  संस्थान  al  एक

 महिला  वर्मचापी  पर  शारीरिक  रूप  में  प्रहार  तथा  निदेशक  के  रिश्तेदारों  को  नि  करने के

 सम्बन्ध में  था

 :  निदेशक  के  विरुद्ध  लगाये  गए  आरोपों  के  द्वारा  वरिष्ठ तथा  (

 अधिकारी रेलों  के  द्वारा

 a

 Pe  अवसरों  पर  की  गई  है  ।  इन  जाँच  पड़तालों  के  द्वारा  बह
 बाधा

 गया

 कि  वि  भिन्न  आरोपों  का  सबूत  नहीं  पाया  जा  सका  |

 निदेशक  को  यह  सलाह  दी  गई  कि  वह  ana  मचा  रियों  के  साथ  सम्बन्ध  सुधारें

 तथा  युवा  नि ज्ञानियों  की  आवश्यकताओं  पर  अधिक  ध्यान  दें  ।  %

 जब  डा०  गागा ईच  की  केन्द्रीय  आलू  अनुसंधान  के  मिंदेशंक  के  रूप  में  सेवा की  पहली

 अवधि  समाग्त  होने  को  आई  तो  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  उन्हें  सेवा  की  दूसरों  arafir  देने  की

 आवश्यकता
 नहीं  परन्तु

 उन्हें  अनुमति  दौ  गईं  किं  जब  तक  नियमित
 पत्रकारों

 इस  पद  नहीं

 जी  र अभी  विज्ञापित  किया  गया  वे  निदेशक  के  पद  पर  कार्य  करते  रहें  ।

 उपरोक्त  तथ्यों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  परिषद  ने  कर्मचारियों  की  शिकायतों  को  दूर  करने
 a

 के  लिए  ae  कार्य  वी  ह  होती  हैं  जैसाकि  उपरोक्त  सपनों  से  स्पष्ट  है

 tikes
 सहकार  विभागों  में

 न
 ह mage गार  इग  पम  owe

 2378.  को  अमर  राय  प्रधान  क्या  gfe  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:
 श
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 क्या  यह  सच  है  कि  गत
 तीन  वर्षों  में  कुछ  सहकारी  विभागों  ने  करोड़ों  रुपये  का

 सरकारी  धन  का  गबन  किया  और
 ४  क

 पा  है  और  इस  मामले  में  <  1a  तक  सरकार
 दवारा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 क्या  कायें वा  र  की  गई  श्मिट

 कृषि  तथा  arto  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  :  तथा

 :  राज्य  सरकारें  अपने  सम्बन्धित  सहकारिता  विभागों  के  कायें
 _  निष्पक्ष

 से  सम्बन्धित  हैं  ।

 सहकारी  समितियाँ  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  राज्य  सरकारें  3  साधिकार  में  इस  प्रक।र

 की  समितियों  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।  सहकारी  विभागों  में
 सरकारी

 धन  के  गबन  का  कोई

 मामला  केन्द्रीय
 सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  है  ।

 द
 दीर्घावधि  दूध  को  नई  पद्धति  ह

 2379
 श्री  विजय  कुमार  यादव  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेला

 ah

 1961)  में  प्रदर्शित

 दीर्घावधि  दूध  की  नई  पद्धति  के  कार्य  की  रिपोर्ट  प्रतप्त  हुई

 जा  रही  cartaਂ यदि यदि  at,  तो  गुजरात  में  डेरो  बोलें  द्वारा  अब  अधिष्ठापित की

 पद्धति  के  साथ  इसकी  तुलनात्मक  स्थिति  क्या  है  ;  कौर  ्  ह

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  योजना  आयोग  की  आपत्तियों  के  बावजूद  कृपि  मंत्रालय

 के  तकनीकी  विशेषज्ञों  ने  खुले  रूप  से  टेंडर  मंगाये  बिना  ही  वह  1978  में
 >

 आंध्र

 दे  दिये थे  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आर०वी०
 स्वामी

 :

 जी
 उसके

 र  को  दीर्घावधि  दूध  परिसंघ-रण  करने  चाले  उपकरण  के  कायम-निष्पादन  के  बारे में ह
 प्रारम्भिक रि वोटें  प्राप्त  हो  गई

 हैं  ।

 टेट्रापेक  पद्धति  के  साथ  तुलना  नहीं  की  गई  हैं  ।  यह
 बताय था  गया  है

 कि  नई

 qafa  की  पृ  जीगत  लागत  समान  क्षमता  को  टेट्रापेक  की  तुलना  में  अधिक है  फ्
 |

 (7)  सरकार  ने  सभी  आपत्तियों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  टेट्रापेक  जिसमें

 टेट्रापेक  मशीनों  का  आयात  करना  निहित  को  1979  में  स्वीकृति  प्रदान कर  दी  थी  ।

 टेट्रापे  क  मशीनों  का  आपरेशन  के  लिए  विश्व  बैंक  द्वारा
 नि

 धारित  दर
 राष्ट्रीय

 प्रतिस्पर्धा  बोली  का  पद्धति  अपना  कर  किया  गया  था  |

 —  ् ठ  रूप  से  विकलांग  नव्या कत या ami दे  कक  ज के  लिए लिए  fade  avara  योजना

 2380.  श्री  fat:  क्या  निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
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 fafaa  उत्तर

 क्या  हद  vf  वर्ष  के  दौरान  gt  देश  में  शारीरिक  रूप से  विकलांग
 व्यक्तियों  के  लिये  विशेष  अधिक  योजनायें  मंजूर  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  घी  ब्यौरा क्या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सर  दौर  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  भावास  मंत्री
 फक

 शी  भीष्म  नारायण  fag)  ो

 नही ं।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 ज्य  सरकारों को  योजना  नियतनों  के  अन्तर्गत  आवास आवास  usa  का  विषय  है
 के  लिए  ऋणों  तथा  समेकित  अनुदानों  (|  प॒  में  निधियां  दी  जाती  है  अपनी

 आवश्यकताओं  और  !  प्राथमिकता ओं  gare  विभिन्‍न  योजनाओं के  लिए  निधियाँ  उद्दिष्ट  करने

 Hemet
 ल  उत्पादकता  [- |. |  के  दौरान  काब  का  विकास दि  धव

 ड
 ः

 झ
 स

 पम
 को  कमल  नाथ

 tt
 सगन  मई  बरोट  या

 li
 म मंत्री  ag  बत बता

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 >  wer Sse  सकता  av  के  दौ दौरान

 mar  vee  लिए
 एक

 व्यापक

 '
 क्या  सरक सरकार  ने

 s
 क्रम  बनाया है  ;

 >
 यदि  तो  प्रत्येक  फल  के  लिए  fet  a  लक्ष्य  रखे  गए  हैं  और  ट्  कार्यक्रम  किन

 एजेंसियों के  जरिए  चलाये  जायेंगे  -

 प्रगति  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  पा  कार्यवाही
 की  जा  रही

 और

 उनमें  सुधार  लाने के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाएंगे  और मध्य  प्रदेदा  में  कृषि  उत्पाद

 इसके  लिए  कौन-कौन  सी  फसलों  का  निर्धारण  किया  गया  है  aaa ह
 ee

 कृषि  ध्रौर  ग्रामीण  विकास  तथा न  गरीब  पूर्ति  मंत्री  ‘ott  आर०  alo  :
 द्

 1982-83 के  सम्बन्ध  में  लक्ष्य नीचे  दिये  गए

 फसल  इकाई  1982-83

 चावल  दस  लाख  मीटरी  टन  58.0

 गह  वी  1.0  39.0

 मोटे  मान्य  ”  ज  31.0

 कुल  धान्य  दस  लाख  मीटरी  टन  128.0
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 2  3

 दस  लाख  मोटरी  टन

 ज  ज  13.5 5.  कुल  दलहन

 ह  कवी  141.5 6.  कुल  खाद्यान्न

 7.  गन्ना  190.5 म  ह

 कै  12.0 8.  सभी  तिलहन  ”

 8.6 9.  कपास  =  दस  लाख  गाँठें  ह
 “4

 10.  पटसन  तथा  पस्ता  ज  =  8.5

 उपरोक्त  राष्ट्रीय  लक्ष्यों  को  राज्यवार  लक्ष्यों  में  बाटा-गया  Q  ।  लक्ष्यों को  प्राप्त  करने  के '
 लिए  विभिन्न क काय  क्रमों  की  केन्द्रीय  सहायता  से  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्रियान्वित

 किया  जाना  है  ।  26  तथा  27  1982  को  नई  दिल्‍ली  में  उत्पादकता
 ष॑  नए  20

 सूत्री  कार्यक्रम
 के  संदर्भ  में  आयोजित  किये  गए  कृषि  विकास  सम्बन्धी  राष्टीय  कार्यशाला  के  दोरान

 राज्य  सरकारों  1982-83  के  दोरान  तिलहन  दलहन  के  उच्च  लक्ष्य  को  प्राप्त

 करने  का  आश्वासन  दिया  था  सम्पूर्ण  देश  के  .  दलहन  उत्पादन  का  संशोधित  लक्ष्य  147

 लाख  मीटरी  टन  तथा  तिलहन  उत्पादन  का  135  लाख  मीटरी  टन  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 उ  मादकता  वर्ष  तथा  नये  20  gal  कार्यक्रम  के  लिए  कार्यकारी  कार्यक्रम के

 क्रियान्वयन  पर  निकट  एवं  निरन्तर  निगरानी  रखने  के  लिए  इस  विभाग  में  एक  प्रबोधन  कक्ष की
 स्थापना  की  गई  है  ।  यह  कक्ष  राज्य  सरकारों/क्रपान्वयन  एजेंसियों  से  मासिक  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  +
 करेगा  भर  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  समस्याओं  तथा  समय-समय  पर  भान  वाली  बोधान  से

 निपटते  के  लिए  समय  पर  कदम  उठाए  जाएं  ।  इस  विभाग  के  विभिन्न  प्रभाग  अपने  सम्बद्ध  क्षेत्रों
 के  कर यें क्रमों  के  क्रियान्वयन  की  प्रगति  को  पाक्षिक  आधार  पर  कर  रहे  म  सिक
 आधार  पर  प्रगति  की  समीक्षा  करने  के

 लिए  कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  के  सचिव  की  अध्यक्षता

 में  एक  समीक्षा  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।  इसके  केन्द्रीय  ग्रामीण  विकास
 angia  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  मंत्रालयों  विमानों  के  सचिवों  कीਂ  समिति  द्वारा  मी

 कार्यकारी  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  प्रगति  की  समीक्षा  मासिक  आधार  पर  की  जा  रह

 इसके  कार्यकारी  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  के  लिए  ग्राम  ण-निकल तथ

 के  सचिवों  की  मासिक  बैठकें  भी  ga नागरिक  आपूर्ति  मंत्री  अपने  अधीनस्थ  मंत्रालयों  के
 रहे  हैं  ।  इस  दिमाग  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  क्षेत्र-अधिकारी  का  पदनाम  दिया  गया  है  भोर

 रहें  विभिन्न  राज्यों  का  दायित्व  गया  हैं  ॥  वे  राज्य  के  दौरे  के  दौरान  इन  दोनों  कार्यक्रमों
 at  ‘ite  विशेष  ध्यान दे दे  रहे  हे  तथा  लक्ष्यों  की  प्राप्त  करने  में  राज्य  सरकारों  को  दे
 रहे  हैं  ।  1981-82  के  दौरान  राज्यों  के  दलों  के  साथ  क्षेत्रीय  ब सकें  भायो  को  जा  चुकी

 ये  बैठकें sak
 त  तथा  समस्या  की  समीक्षा  करने  तथा  उपचारात्मक  उपाय  करने  के  लिए

 दें  हैं  ५  उम्दा  ane,  जद  on
 सुझाव  देंनेਂ

 काफी  उपयोगों
 सिद्ध ह  ध् | | न्  @  )  उत्पादकता

 बर्ष
 तथा

 2
 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यकारी
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 कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  की  प्रगति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  1982  के  दौरान  विशेष  क्षेत्रीय  goa

 भायोजिते  की  जाएंगी  ।

 मध्य  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  1982-83  के  लिए  फसल  उत्पादन  के  लक्ष्य  निम्नलिखित

 हैं

 फसल  इकाई  1982-83

 चावल  हजार  मीटरी  टन  4160

 श्श्  3600 गेहूं  -

 कुल  धान्य  |  40825

 कुल  दलहन  4.0  2500

 कुल  खाद्यान  |  अ  43325

 सन्ता  |  2620

 तिलहन  ह  4390

 सोयाबीन *  न  350

 कपास  हजार  गांठें  320

 *तिलहन  में  sufi
 th
 किया  गय  है  ।

 कृषि  उत्पादस  बढ़ाने  के  saith  ita

 Aime
 ख़ुद  a  | द्य  ट  नसें  रियों  तथा  पिनक

 विस्तार  करना  गायक  उप प्रदर्शन  कार्यक्रमों  क  रासायनिक  seat  तथा

 कीटनाशकों  fan  उपयोग  उन्नत  फार्म  उपकरणों  को
 atten

 बनाना  एवं  उनका

 वितरण  त्रीय  ग्रामीण  बेंकों  सहित  सहकारी  तथा  वाणिज्य  बैंकों  के  माध्यम  से  कृषि
 परि संस्करण  एवं  विपणन के ऋणों  की  अधिक  सप्लाई  कृषि  उत्पादों  आदि

 लिए  अब  संख्या  को  सुदृढ़  करना  आदि

 ee
 काट  डी  रेडान  वैराट  डोज  aq  पोषक  समाचार े  ox  न्  ड

 2382.  श्री  के०  न  राजन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दालों  की  अल्पावधि  किस्मों  के  में  दिनांक  2  जनवरी
 के  दावों  की  भोर 1982  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  भारतीय  कृषि  अनुबंध

 दिलाया  गया  है  ;  ह

 क्या  सरकार को  पता है  कि  गत  दस  वर्षों  के  दौरान  ser
 wen  में

 कमी  हुई  है  और

 यदि  तो  गत  दस वर्षों  में  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  है

 क्या  aa  तक  प्राप्त  अधिकतर  अनुकूल  स्थितियों  के  अन्तर्गत  सर्वाधिक  उत्पादन  की

 तुलना  में  किन्हीं  नई  किस्मों  से  अधिक  उत्पादन  मिलते  की  है  ;  और
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 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  रिलीज  की  गई  छः

 भूसी
 रहित

 किस्मों  का
 उत्पादन  और  शामिल  किया  गया  क्षेत्र  क्या

 है
 ?

 &  fa  wie ग्र  मिल  fa  कास  मच  में  क्य  मंत्री  (ait  कार  » वी ०

 जो  रोमान

 पिछले  10  वर्षों  के  दौरान  उपज  में  पर्याप्त  रूप  में  कमी  नहीं  आई  है
 बल्कि  ag  उपज  500  किलो०  प्रति  एक्टर  के  आस  पास  अस्थिर रही  है  ।  1968-69  राष्ट्रीय
 aaa  उत्पादकता  490  कि

 हक
 र

 थी  जो  1978-79 में  सीमान्त  रूप  में  बढ़कर  517

 किलो o/  हैक्टर  हो  गयी  पिछले  10  वि  पैदावार  और उत्पादन  का
 विस्तृत

 विवरण

 नीचे  दिया  जा  रहा

 ag
 2

 क्षत्र  उत्पादन  पद वार

 मीट्रिक  किलो ०

 टन  हेक्टर

 सय  प  ज

 1968-69  21,264  10,418  490

 1969-70  22,023  11,691  531

 1970  71  22,534  11,818  524

 1971-72  22,151  11,094  50I

 1971-73  20  915  9,907  474

 1973-74  23,427  10-008  427

 10,014  455 974-75  22,024

 1975-76  24,454  13,039  533

 1976-77  22,983  11,36]  494

 1977-73  3,497  11,973  510

 1978-79  23,547  12,170  511

 विकास (Tt)  दाल  की  विभिन्‍न  उन्नत  किस्मों
 पे  हे  हैं  जो  अनुकूलतम

 अवस्थाओं के  अर्न्तगत  पुरानी  किस्मों से  प्राप्त  होने  वा लि स क प्रयास 1 ह अधिकतम ः  ग  भी  अधिक  पैदावार

 देती  है  तोय  कृषि  अनुज  घान  शाला  में  पय  ati  adler?  से  पता  चला  है  कि  चना  और

 अरहर  की  नई  * ” z if  से  स  3
 उपज  38  और  25  क्विंटल[|प्रति

 हेक्टर  है  जबकि  इनका  संगत  प्राप्त  TAL  और  1.19  हैक्टर  है  ।  अभी  भी

 अधिक  उपज  वाली  रोग  रोधी  किस्मों  को  |  त  करने  के
 लिए

 दालों  के  अनुसंधान  प्राप्त  हुई
 कार्यक्रम  में  तेजी  लायी है  ॥
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 अखिल
 सिल सास्तोग  a

 जो  सुधार  प्रायोजना  के  cate,  अनेक  भूसी  रहित  किस्में

 करन करन  -4,  करन &  और  |  सित  की  गयी  हैं  ।
 पोह  करना  को  सितम्बर इनमें  wala

 f किस्मों  बात  1981  में  भायोजित

 अखिल  भारतीय  जौ  अनुसंधान  कार्यकर्ताओं  के  वकंशाप  द्वारा  आशा  जनक  घोषित  किया गया  है  ।
 ये  किस्में  सिन्धु-गंगा  के  qzat  में  सीमित  अवस्थाओं  के  अन्तर्गत  ठोक  समय  पर

 बुआई  करने
 के

 लिए
 उपयुक्त

 पाई
 गयी

 इन  किस्मों  ने  प्रायोगिक  परिक्षणों  में  35-45
 fade

 टल  प्रति  हैक्टर
 पैदावार  दी  है  ।  बड़े  पैमान  पर  उगाने  से  इन  किस्मों  का  किसानों  के  खेतों पर  बड़ें  पैमाने

 पर  परीक्षण  गा  और  केन्द्रीय  किस्म  रिलीज  समिति  रा  +  +Y
 इन्हें  अनुमोदित

 करना  होगा ।

 t छोट  भर  सीमांत  किसानो ंक का  सत  चे क्षण

 2383.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  क्या  कृषि  नत्रा  =  ने  की  war  करेंगे  कि

 राष्टों  fq रट क्या  यह स सच
 है

 कि  योग  ने  छोटे  सीमांत  किसानों  की

 स्थितियों  की  के  art  में  कोई  राज्यवार  सर्वेक्षण बलन  दिया  हैं  2

 यदि  ता  यह  सर्वेक्षण  कब  किया  गया  था  और  छोटे  Ta  साकार  किसानों  क्री

 समस्याए  क्या  हैं  जेपी  फि  वे  राष्ट्रीय  कमी  आयोग  द्वारा  बताई  गई  ee

 उनकी  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 है ं?
 a

 कृषि ९  तथा  aia  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०वी०  :
 तथा  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की  अन्तरिम  इसकी  अन्तिम f रिपोर्ट  में  छोटे  एवं

 सीमांत  found  के  विकास  की  समस्या  के  बारे  में  विचार  feat  गया  हैं  ।  इसने  समय-समय  पर

 विभिन्न  राज्यों  तथा  संस्थानों  को  प्रश्नावलियां  भेजी  थीं  ताकि  ag  अपनी  सिफारिशें  तैयार  करने

 के  अपनी  विभिन्‍न  रिपोर्टों  में  छोटे  एवं सीमांत  किसानों  a  विभिन्न  पहलु  तों
 के  बारे  में  जान

 कारी  प्राप्त  कर  सके  ।  आयोग  ने  छोटे  एवं  सीमांत  किसानों  की  स्थिति  के  संबंध  में  कोई

 सर्वेक्षण  रिपोर्ट  नहीं  निकाली  थी  ।
 ी

 आयोग  की  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  सीमांत  किसानों  की  फसलों
 की  खेती

 के

 विकास  तथा  अन्य  गौण  व्यवसायों  के  लिए  ऋण  एवं  अन्य  आदानों  की  उपलब्धि  एवं  उनको
 सम्त

 से  सबंधित  ताकि  वे  अपनी  ara  बढ़ा  सके  ।

 आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  a  नींदा  क्षेत्रों  में  मिश्रित ay  aga  विकास

 nat के  आधिक  fru  में  सहायता एजेंसियों  का  गठन  किया  गया  तथा
 लघु  एवं  सी  म

 क  सीमांत  किसानों  को  व्यक्तिगत करने  के  लिए  ge  मजबूत  पा

 कार्यक्रमों  के  लिए  33  1/3  प्रतिशत की  उच्च  दर  से  राज-सहायता  तथा  ग्रुप  समुदायिक

 जनाओं  के  लिए  50  प्रतिशत  की  दर  से  राज-सहायता  प्रदान  की  गई  थी  ।
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 समेकित  ग्राम
 विकास  कार्यक्रम

 2  1980  से  लघु  कृषक  विकास  एजेन्सी
 eee  eee

 को  मिला  fear  गया  3  बचे  रहा  हैं  ओर
 इसमें

 दानों

 आधिक  कार्य-कलापों  के  विकास की  सप्लाई  तथा  anne नात्मक  सहायता  क  जारए  उपयु

 में  कमजोर  जिसमें  सीमांत  किसान  भी  शामि  हैं  को  सहायता  प्रदान
 करने  की  व्यवस्था

 ् ताकि वे  अपनी  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  कर  सकें  ।

 =  fara  बैंक  सहायता  के  अंतगर्त  सीतापुर  जिले  में  नलकूप  लगाना

 2384.
 श्री  टी०  एस०  नेगी  :  क्यो  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 ()
 क्या

 उ  हैं  सिचाई  सुविधाओं के के  लिये  विश्व  विश्व बै  सहायता  के  अन्तर्गत  सीतापुर
 कौर  इस  बारे  में  केन्द्रीय

 जिले  प्रदेश

 मे

 में  राज्य  के  नलकूप  लगाने  संबंधी  जानकारी

 सरकार  दरा एक  आश्वासन  भी  दिया  रया  था  ;

 योजना  में  सीतापुर  को नदी  हाँ  विश्व  बक  से  राज्य  के  नलकूपों  वो  लगाने

 शामिल  न  करने  के  विस्तृत  कारण  क्या  ै  गौर

 बंदा  सरकार इस  य
 उश  जना  में  TAGT  को  शामिल  के

 वार ेareca सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिया  रहमान  अ  हाँ  ।

 और  (7):  fara  बैक  की  सहायता  से  500 न  के  vy] f  के  लिए  पायलट

 परियोजना  1]  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  राज्य  के  fea  मध्यवर्ती  तथा  पूर्वी
 ह् > क्षत्रों  प्रत्येक  में  4  प्रतिनिधि  जिलों  का  चयन  fear  सीतापुर  शामिल  नहीं है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  उत्तर  प्रदेश  राज्य
 सरकार

 ने  परियोजना  के  में  शामिल

 किए  गए  जिलों में  जिसे  विश्  त्र  की  सहायता  के  fag  प्रदत्त  क्रिया  जा  रहा  अब  सीतापुर
 जिले  को  भी  शामिल  कर  लिया है  ।

 सकरीਂ  जलाशय  परियोजना  र  क
 ी

 2385  धरी  रोत लाल  प्रसाद  वर्मा :  कया  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  किः

 एक
 कय

 अपर  सकरी ਂ  तलाश  परियोजना  पि  ais
 बाग  जिलें

 में  निमित  किये

 जाते  का  प्रस्ताव हि  जिसके  feu  इसके  द्वारा  सिंचित  किये  जाने  वाल  विहार  के  सुगर
 र्  ग भोर  ना लदा  fae  से  कम  से  कम  20  किलोमीटर  वकी  पर  सियार  आँव |

 वि  के  निकट
 एक

 स्थान  ana  दिया  गय

 इस  परियोजना  से  किसी  लाभ  के  बजाए  होगी  यह  गिरिडीह
 और  हजारी  ग  जिलें  की  ग्यारह  किलोमीटर  सर्वोत्तम  ऋषि  भूमि  को  डुबो  देगी  :

 (a)  क्या  सकरी  नदी  पर  गो  विन्दर शय  के क  समीप  bead  के  जरिये  नहरों  द्वारा
 सिचाई  की

 जाती  जहां  ग्यारह किलोमीटर  लम्बे  पर्वतों  तथा  चलानी  sak  गुदाये  साग
 के  आवश्यक  व्यय  को  रोक  कर  तथा  ऐथीना  किसी  क्षति के के  इस  पानी  को  मोड़कर  sel  लागत  पर
 एक  ate  का  निर्माण  किया  जा  सकता  है  ;  शोर
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 +
 यदि  तो  क्या  सरकार इस  का  पुनरीक्षण  करेगी  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउ  रहमान  :  अपर  सकरी

 जलाशय
 को  जोर  गाँव  के  निकट  निमित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  ह  ।  ह्

 इस  परियोजना  से  नए  क्षत्रों में  73673  एकड़
 af

 में  सिचाई  की  व्यवस्था  होगी
 भौर  aa  तान  थोड़ा  वीयर  स्की  में  के  55703  एकड़  क्षेत्र में में  सिचाई a व्यवस्था  दृढ़  होगी
 तथा

 ae
 भन्तगंत  .60(0  एकड़  भूमि  8510  एकड़  कृषि-योग्य  भूमि  सम्मिलित

 जलमग्न  होगा  ।  गिरिडीह  भर  हजारीबाग  के  जिलों  में  8800  एकड़  क्षे  rs जल-मग्न  होगा  ।

 और  :  पौडा  वीयर  नाम  एक  वीयर  विद्यमान  जिससे  सिंचाई  की  जा

 रही है  ।  इंस  वीयर  को  स्कीम  के  अंतगर्त  लाने  का  प्रस्ताव  है  और  इस  स्कीम  क अन्तर्गत  बसंती

 क
 स्थान  पर  अन्य  वोटर  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया  गया ह ैदु

 |  far  ई
 एक

 राज्य-विषय है  और  सि  चाई स्कीमों  को  dare  करने  का  उत्तरदायित्व  संबंधित

 राज्य
 सरकार

 काह होता
 > |

 a
 oo महाराष्ट्र  में  ग्रामीण  पुनर्निर्माण  कार्यक्रम

 कि
 श्री

 आ हर०  AITo  मौक े:  क्या
 ग्रामीण विकास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगें
 कि  थ  म  -

 में
 महाराष्ट्र  में

 उन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  गत  दो  वर्षों  के
 दौरान  सरकार  द्वारा

 और ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  के  अंतगर्त  कार्यक्रम शुरू  किये  जा  रहे  हैं

 शुरू  किये  जा  रहे  इन  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या है है  और  इस  दिशा  में  भ  तक  कितनी

 प्रगति  हुई  है  ?

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर
 (#) —

 ग्रामीण  विक्रास  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  केन्द्र

 द्वारा  प्रयोजित  प्रमुख  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  हैं  जिन्हें  पिछले  थो  वर्षों  में  महाराष्ट  में

 कवित  किया  जा  रहा  है  ।  हांलाकि  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 गार  कार्यक्रम  को  महाराष्ट्र  के  सभी  जिलों  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  फिर  भी  सूखाग्रस्त

 क्षत्र  कार्यक्रम  राज्य  के  6  जिलों  अर्थात  शोला पु  नासिक  खतरा  तथा  सांगली

 में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लक्षित  वर्ग  को  किसी  समक्ष  तथा  क

 ग्राह्म  आर्थिक  गतिविधि  को  शुरू  करने  के  लिए  उपदान  सुलभ  किया  जाता  है  ।  कृषि

 लघु  fang  लघु  कुटीर  उद्योग  तथा
 कोई

 भी

 आधिक  प्रस्ताव  जिससे  लक्षित  परिवारों  की  आय  में  होने  को  संभावना  की  इस  कार्यक्रम

 के  माध्मय  से  की  जा  सकेगी ।  सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्यक्रम के  मुख्य  घटक  ये  e—y—  लघु

 पशु  तथा
 डेरी  । विकास

 वानिकी
 तथा  च चार गाह  विकास  राष्ट्र  ग्रामीण  रोजगार

 कार्यक्रम
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 के  अन्तर्गत  शुरू  किए  जा  रहे  निर्माण  कार्यों  में  वे  शामिल
 t- =

 सड़कों
 Wey a का  माध्यमिक  नालियों  का लि  निर्माण  सिचाई  कमाण्ड  क्षत्र  में  खेत  नालियों

 आदि  तथा तथा  सूची  समतलीकरण  1979-80  80-81  1-83  के  दौरान इन  कार्य कम  के

 दर्शाने  वाले  विवरण  संलग्न  है अन्तर्गत
 हुई | प्रगति

 को

 ्  ग्रंथालय  में  रखे  गये  देखिए  संख्या  एल०  clo ०  3503/82] *  sae
 है  दिल्लो  में  भूमि  के  geal  में

 श्रत्याघिक  वुद्धि  /
 हँ  श

 2387.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :  क्या  निर्माण  और 5 प्रवास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 +  ea

 दिल्‍ली में में  मुनि-वे  मूल्यों  में  अत्यघिक  बाइ  होते  के  लिये  गधा  PIL  हैं

 कया  प्राइवेट  कालोनाइजर  भूमि  के  मूल्यों  को  बढ़ाने  के  लिये
 ये  स्थिति

 का  दुरुपयोग
 बचे करने  भौर  गड़बड़  ||  करने  के  लिये  जिम्मेदार  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  क्या  करवा
 ही  करने

 रने का  है  ताकि
 mad

 करण  में  निवास  हेतु  कृषि  भूमि  को  बचाया  जा
 भ्

 bi
 la  कार्य  तथा  निर्माण  भोर  आवास  मन्त्री  भौम  नारायण  तथा

 में  भूमि  की  कीमतों  में  वृद्धि  सामान्य  मुद्रा  रीति  की
 प्रवृत्ति

 तथा  जनसंख्या  में  वृद्ध दिल्ल

 के  ) Tae BIT  बडों  द
 हुई  मांग  की  तुलना  में  खरीद के  लिये  भूमि  की  कम  उपलब्धता  ae  कारों

 =

 है  ।

 बाहरी  विकास  के  लिये  भूमि  की  अनिवार्य  आ  दप् रक ताओं  के  समनुरूप
 जहाँ  भीं  ¢ सम्भव

 हो  कृषि  के  परिवर्तन  को  रोकने  के  सभी  प्रवृत्त  किये  जाते  हैं  ।  #

 ~  बिहार  राज्य  वन  विकास  निगम  लिमिटेड

 9388.  at  gona  मोहल्ला  :  क्या  कवि  मन्त्री  यह  बताने को af  ce UI  करों  fa
 2 :

 क्या
 सर  शिर  का  ध्यान  इन  तथ्यों  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के

 साथ  एक  संयुक्त  बिहार  राज्य  वन  fania  निगम  लिमिटेड  को
 साल-बीजों

 को  एकत्र
 चाटा  पढ़ा  a  ?

 am
 करने  में  इस  वर्ष  भारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  गहराई  से
 कोई  जांच  की  है

 बीयर यह  सच
 f= वृ  घाटा  a  aga

 आष्टा चार  से  हुआ  था  1.

 क्या  इससे  निहित  स्वार्थी  व्यक्तियों
 हारा चातदीजों

 की
 काला

 बाजारी  किये  जाने

 से
 आदिवासी

 लोग  पब  ति  बर
 ..

 ड्
 यदि  तो  कया  सरकार  इस  मामले  में  कोई  जांच  नियुक्त  करेगी  ?
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 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्र  :
 सरकार  को  विहार  राज्य  विकास  fir  म  fer

 दी

 साल के  बीजों  को  एकत्र  करने  तथा

 सैनिक  बिक्री  में
 अनियमितता  यें  बरतने

 की  fi शिकायत
 भ  तत

 हुई  उनकी  जांच  क्री  जा  रही

 है  ।-

 शहरी  भूमि  को  अधिकतम  सीमा  श्रीहीन

 1976  का  कार्यान्वयन

 2389.  श्री
 टोल

 घार ०७  क्या  निर्माण
 ate  आवास  मंत्री

 qs
 बताने

 की  कृपा
 a

 करेगे  किः
 क

 किः

 al
 हरी

 भूति
 को  अधि  तम  सीमा  fae  tfafara ’  1976  को  कब  ay  किया

 थाह

 (@)  झ  री  भूमि  अधिकतम  सीमा  संबंधी  उपायों  को  कारगर  ढंग  से  कार्यान्वित

 ओर करने  में  असाधारण  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  उस  अनिश्चय  से  शहर  के  उचित  विकास  को  बहु  नुकसान  पहुंचा है  ;

 कार्य  तथा  निर्माण  ate  श्रावित  मंत्री  asa  नारायण  लगर

 uf  peo
 मर  सीमा  तथा  विनियमन )  1976  संसद  द्वारा  17.2.1976  को  बनाया

 गया  था  और  उसी  तारीख  से  सभी  संघ  राज्य  क्षत्रों  और  11  राज्यों  अर्थात  आंध्र  गुजरात

 हिमाचल  कर्नाटक
 अलि

 तथा  पश्चिम

 ड् बंगाल  में

 lal
 hits

 इस  अधिनियम
 निम्नलिखित  6

 6  राज्यो  न  बाद  में  को  निम्न  प्रकार  सै  अपनाया

 राज्य  अपनाने  at

 गर्म  25  1976

 बिहार  .,  |  1976

 मध्य  प्रदेश  9  1976

 मणिपुर  ः  a  12  1976

 मेघालय  अन  ल  17970

 राजस्थान  a  9  1976
 तथा  :  इस  अधिनियम  का  नन  विभिन्‍न  कारणों  से  धोसा  हुआ  जिसमें

 भूमि  धारकों  का  लय  क्य  आश्रय  लेना  शामिल  है  ।  तथापि  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  में

 ब्याहा  रिक  कठिनाइयों  को  दूर  तथा  भवन  निर्माण  गतिविधियों  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य

 1976  के  संशोधन  के  प्रस्ताव से  नगर  भूमि  तथा  अधिनियम

 प्रक्रियाघीन  है  ।
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 i  सड़कों  के

 alba

 लगाना  ह

 2390.  श्री  na चन्द्र  जेन :  क्या  कृषि मंच  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  मरुस्थल  विकास  अथवा  अन्य  काय  म  के
 अन्तर्गत  देश

 में  सड़कों  के  दोनों  किनारों

 को  ओर
 चूक  लगाने

 के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उनके  मंत्रालय  द्वार  कोई  कार्यक्रम
 शामिल

 इसके  लिए  राज्यवार किया  गया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  वर्ष  वार

 फ्रैतिनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  और

 इस  कार्यक्रम  के  भ्रस्तर्गत  सरकार  और  राज्यवार  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  at

 की  गई  है  और  चालू  वह  में  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ह ैहै  और
 तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या

 र
 है  ?

 +.
 कवि तथा

 प्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  शरार  ०  dito  :
 लि  a  ै

 नही ं।
 ्  भ

 क प्रदान  ही  नहीं  होता  ।  ्

 उपरि
 कुष्णा  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कर्नाटक से  प्राप्त  हुआ  प्रस्ताव

 2391.  शी  के  ato  चौधरी  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  अन्तिम  रुप  से  बांध  की  ऊचाई  1720'  करने  सहित  उपरि  कृष्णा  परियोजना

 के  चरण-न क  कार्यान्वयन  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ है  ;  और

 - यदि  तो  उस  पर  क्या  कायंवाही  गई  है  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  जिया  रेहमान  :
 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  अपर  चरण-दो  की  परियोजना  रिपोर्टे  कर्नाटक  सरकार  से  फरवरी

 1982  में  प्राप्त  हुई  है  ।

 परिधोजना-प्रस्त!व  में  विद्युत  के  विकास  को  भी  परिकल्पना  की  ह  केन्द्रीय

 जल  आयोग  |  द्वारा  क़न्दील  विद्य/त  प्राधिकरण  के  परामर्श  से  परियोजना
 रिपोर्ट  की  जांच का

 का  कार्य  हाथ  म  लिया  गया  है
 al  ont {

 देश  में  श्राघनिक  बूचड़खानों  को  संख्या  <

 2392.  थो  wo  राममूर्ति  ब्या  कृषि  मन्त्री  यह  बनने  की  HAT  किय

 इस  समय  देश  में  कुल  कितने  आधुनिक  बूचड़खाने  हैं  तथा  देश  में  मांस  के  7

 33,000  टन  कुल
 विधिक  उत्पादन  में  से  इन  बूचड़खानों  में  मांस  का  कितना  उत्पादन  होता है  ;

 वर्ष  1985  के  अन्त  तक  देश  में  मांस  की  TILMAN  खपत  को  जैसा  कि  योजना
 ः आयोग  ने  अनुमान  लगाया  पूरा  करने  के  लिए  क्या  उपाय  पिय  जा जा  रह  और

 क्य  देश  में  मांस  उद्योग  क  वि  7a पहलुओं  के के  सम्बन्ध में  अब  तक  कोई  विस्तृत
 सर्वेक्षण  किया  गया  है  पोद

 कहि
 तो  उसके  ar | FTI
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 शिया  ori  विकास  मन्त्र  में  राज्य  मन्त्री  (at  AITe  वी०  स्वामी  ना
 देश  में  चार  आधुनिक  बूचड़खाने हैं afte  इन  बूचड़खानों  में  प्रति  वह  5  75  मीटरी टन

 मांस का  उत्पादन  feat  जाता  है  ।

 देश  में  मांस  की  अनुमानित  माँग  को  पूरा  करने  के  लिए  जो  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 उनमें  of बीचम  गोवा  तथा  दिल्‍ली  में  am

 धुनिक

 बूचड़खानों  को  स्थापना  करने  के  लिए  वधशाला  निगमों  गठित  करने  का  काय  मी  शामिल

 दुर्गापुर  तथा  पणजी  में  बूचड़खानों  के  भवनों  के  निर्माण  और  उपकरणों  एवं  :

 को  लगाने  का  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  तथा  इनके  शीघ्र  ही  चालू  हो  जाने  को  संभावना
 राज्यों  को  उनकी  बख़्श  लाओं  को  आधुनिक  बनाने  सुधार  करने  के  लिए  भी  कहा  जा  रहा

 भारत  सरकार  के  विपणन  एव  निरीक्षण  निदेशालय  ने  एक  सर्वेक्षण  किया  था

 कौर  उसने  में  मांस  के  विपणन  संबंधी  रिपोर्ट  =

 “1955  नामक  एक  प्रकाशन  निकाला  था  ।  उसमें  उसके  पश्चात  भारतीय विदेश  ब्यापार

 संस्थान  द्वारा  1978  में  मांस  भीर  मांस  उत्पादनों  की  निर्यात  क्षमता  के  सम्बन्ध  में  एक  अन्य

 सर्वेक्षण
 किया

 ग यि | ॥  थ  +

 t  .  समद्री  मत्स्य  श्रीमान  संस्थान  द्वारा  मोतियों  का  उत्पादन

 2393.  श्री  जगदोदा  टाइटलर  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य  अनुसंधान  संस्थान  को  भौद्यगिक  प्रयोग  के  लिए  मो तियों
 के  उत्पादन  में  उल्लेखनीय  सफलता  मिली  है  ह

 हमारे  भारतीय  समुद्र-तट  पर  इस  aha  की  का  कहाँ  ओर  किन-किन  स्थानों  पर

 प्रयोग  किया  भोर

 इससे  सम्बन्धित  कार्यक्रम  का  ब्योरा  क्या  है

 कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर आर०  वो०  :

 (*)  श्रीमान  ।  क

 केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य  अनुसंधान  संस्थान  '  द्वारा  विकसित  प्रौद्योगिकी  को  प्रभाग  नें

 लाकर  तमिलनाडु  के  समुद्री  तट  के  साथ  मन्नार  की  खाड़ी  तथा  गुजरात  के  तट  के  साथ  कच्छ  की

 खाड़ी में  तयों  के  उत्पादन  का  कार्य  हाथ  में  लिया  जा  सकता  है  ।

 +  मोती  उत्पादन  प्रोद्योगिकी  में  गुजरात  अण्डमान  भोर
 प > निकोबार  द्वीपों  तथा  लक्षद्वीप  के  मास्को  विभागों  कर्म  चा

 रि  यों  को  प्रशिक्षित  कर  राज्यों  को

 त >
 पल नाडु  रकार का  महत्स्यिकी  विकास  निगम संस्थान  द्वारा  यह  परौ

 पो  first
 प्रदान  की

 गयी

 ब्तावसायिक  प्रायोजना  को  हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव रख  रहा  है  ।
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 hades

 fase  जमीन  के  भाव  द

 2394.  थी  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  कया  f निर्माण  और
 श्रीवास

 मन्त्री  यह  बहो  की

 कपा  करेगे  कि

 क  दिल्‍ली  में
 जमीन  के  संशोधित  भाव  क्या  हैं  और  q-e  शो

 त  भाव  क्या

 (4 )  सरकार  द्वारा  जमीन  की  कीमतें  बढ़ाने  के  क्या  कारण  और
 उद्देश्य

 किस  कानून  के  भन्तगंत  यह  संशोधन  fear  गया  है  और  इन  भावों में  की  गई  भारी

 वृद्धि  के  विरुद्ध  अपील  करने  के  लिए  किसी  नागरिक  के  लिए  क्या  रास्ता
 खुला  भर

 Va
 “(  ओप्रा  सरकार  जमीन के  इन  भावों  का  सरकारों  द्वारा  जित

 भूमि
 के  एवज

 में  किसानों
 क को  मुआवजा  देने  में  भी

 in
 काय  तथा  निर्माण  शरीर  श्रीवास  मंत्री  भोष्म  नारायण  a  सुचना

 संलग्न  विवरण
 में  दी गई

 द् ्ਂ
 ग्

 (@)  सरकार  समय-समय  पर  भूमि  के  मुल्य  की  at  संशोधित  करती  है  ।  ज् 19  19  में  विगत
 के  समग्र  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  वे  मूल्य  तक  sata  31-3-1  81  तक  वैद्य

 रहेंगे  त्पशचात्‌  संशोधन  किया  जाएगा  ।  दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  भूमि  की  नीला  मी  में  प्राप्त

 हए  मूल्यों  के  आँकड़ों  तथा  निजी  सीटों  का  भी  विचार  करने  के  बाद  संशोधन  क्रिया  जाता  है

 रिहायशी  तथा  वाणिज्यिक  भूमि  की  माकिट  दरों  की  निर्धारित  अनुसूची  सरकार

 द्वारा  पट्टे  पर  दी  गई  भूमि  के  प्रशासन  के  प्रयोजन  के  लिए  है  अर्थात  पट्टे  पर  दी  गई  सम्पत्तियों

 के  fant  पर  पट्टे  की  शर्तों  के  अनुसार  अनाज  वृद्धि  की  बसनी  हरजाने  की  जिस

 प्रयोजन  के  लिए  भूमि  पट्टे  पर  दो  जाती  हे  के  परिवर्तन  की  स्वीकृति  आदि  के  लिए  i  चू  कि  यह

 पट्टों के
 प्रशासनों  के  प्रयोजनों  है  किसी  संविधि  अथवा  संशोधन  के  विरुद्ध  याचिका  के

 अन्तर्गत  संशोधन  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  पट्टाधिकारी  इस  बात  से  अ विगत  है  कि

 अर्जित  वृद्धि  हरजाना  प्रयोजन  के  परिवर्तन  के  प्रभार  आदि  का  सरकार  का  भाग  भूमि  की  चालू

 दरों  पर  अदा  करना  है  ।

 जिन  किसानों  की  भूमि  सरकार  द्वारा  अजित  की  जाती  है  उनको  मुआवजा  सक्षम

 disable
 लमा

 ए  सिए
 !  8

 ह
 94  के  उपबन्धों  के  अनुसार  निश्चित  किया  जाता  है  ।

 ~  +}
 on  विवरण  का

 aq  रहायशी  वाणिज्यिक
 1-4-79  से  1-4-81  से  1-4-79  से  1-4-8] से
 31-3-81  तक  31-१-83  तक  31-3-8  1  तक  31-3-83  तक

 प्रति  at  प्रति  वर्ग

 730  2000  4800  13000
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 720  2000  3600  10500

 AHA,  बाराखम्बा  रोड

 कान  हनुमान  जनपथ

 विंडसर  प्लेस  बैंड

 मन्दिर  मार्ग  इर्ष्या

 720  2000  2160  6000

 खां  खाना

 मिनटों 3  sts
 for

 गोल्फ लि  न्  कुइयां  डिफेन्स
 कमला  a |  करोलबाग

 la
 agen

 600  1600  1200  4500

 दक्षिणी
 पटेल

 नह

 qigd Zz THE
 न  _  लाजपतराय

 पमाड़
 नि  जा  मुद्दा ¥  उद ही

 2  480  1200  960  3400

 iene
 जवाहर  नगर

 ze. रोहतक  rage

 माल
 bat wala

 राजपुर
 मलका  |

 -  360  1000  720  2000

 अनसारी
 ao

 ao  गुप्ता  मार
 ग गोखले

 खुरशीद
 खरना शान

 तेली
 wee  बिच

 '
 विजय

 आजाद
 मोत्  नगर

 240  800  480  1600

 स्टेण्ड

 भारत  गुलाबी  किलावे

 सेवा  रमेश  नगर
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 इन्दिरा  झील

 कुरंजा

 120  400  240  800

 भाप

 न्य टिप्पणी  तथा  के  लिए  —  प्रयोजनों  के  लिए  मार्किट  दर  250  की

 फर्शी  क्षेत्र  अनुपात  पर  atfeer  लिए  150
 wat

 क्षेत्र  अनुपात  पर  तथा

 a अन्य  ant  के  लिए  वर्तमान  फर्शी  है  थी

 रिहायशी  दरें  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  लिए  निर्धारित  वर्तमान  फर्मों  क्षेत्र  अनुपात  पर

 arerfra @ हैं  ।  ये  दो  फर्शी  क्षेत्र  अनुपात  में  कमी  या  वृद्धि  के  अनुपात  में
 घटायी  या  बढ़ायी

 जायेंगी ।  te

 2.  जहाँ  तक  होटल  सिनेमा  स्थलों  सम्बन्ध  प्रत्येक  मामले  पर  इसके
 2

 गुणों  भावसार  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 3.  100  वर्ग
 गज ज  (83.613  वर्ग  अथवा  कम  माप  के  रिहायशी  पट्टों के  बारे  में

 विक्रम की  अनुमति  देते  समय  पट्टा  के  aralat  वृद्धि  के  भाग की  गणना  तथा

 कहों  के
 अधीक

 न  हेतु  1-4-79  से  31-32-81  तक तक  को  अवधि  के  निर्धारित  भूमि

 दरें  लागू  होंगी

 4.  ae  में  समविष्ट  न  किए  गए  किसी  इलाके  के  लिए  तुल्य
 जों

 की
 दरें  लागू लि

 होंगी  1  ह
 बारानी  खेंती  से  सम्बन्धित  अनुसंधान  केन्द्र

 2395.  श्रीमती  माधुरी सिंह :  क्या  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 देश  में  ऐसे  कितने  अनुसंधान  केन्द्र  हैं  जहां  बारानी  खेती  की  जाती  और

 थीं  खेती  क्षेत्रो ंमें  अन्न  और  चारे  की  कौन-कौन  सी  मुख्य  फसल  बोई

 जाती  हैं  ?  &

 कृषि  भोर  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आर०  वो०  स्वा  पो

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजना के
 के  अन्तर्गत  देश  में  23  बारानी  अनुसंधान  केन्द्र  हैं  जो  बारानी  कृषि  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  यह

 अली  त  भार  तो  य  समन्वित  प्रयोजन  से  बाहर  अध  शुष्क  उष्ण  निबंधों  *
 के  लिए  कृषि

 विद्यालयों  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सल  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  जा
 रहे  बारानी  हरी  अनुबंधन  क *  न अतिरिक्त  है  ।  a  ि  ह्  all ष्  ्

 मुख्य  खाद्यान्न  फसलें  ये  रागी  ig
 उच्च

 भूमि  में  उगाये
 जाने  वाले  चावल  तथा  दानें  जेसे  चना  तथा  ।

 112



 |
 लिखित  उत्तर 17  1903

 चारे  मकका  तथा  लोबिया  हैं  ।

 ल
 उत्तर का  mi

 पोढ़ी  टिहरी कौर  नैनीताल
 ल्

 कार्यक्रम  में  शामिल  करना
 ह

 2396  ater  द्र  सिंह  रावत  war  विकास  मन्त्री यहਂ  बताने  को  कृपा
 ४

 करेंगे  कि
 |  ह

 tes

 पौड़ी  टिहरी  और अलमोड़ा

 नैनीताल  जिलों को  सुखा  प्रभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 तो  उसके  क्या  कारण  |  ओर यदि  नह
 erences

 यदि  तो  इन  जिल  मे  यह
 विनेगर  कर  शुक  हो

 कृषि  और  one  ण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  (  गी  बालीदार  :  &  (7)

 ग्रामीण  विकास  मिसाल  द्वारा  सूखाग्रस्त  क्ष  कारफ़रमा दा  यंत्र  त्र की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए

 गठित  कार्य  दल  ने  उत्तर  शरद  जिलों  को  इस  कायक्ष त्र कार्य क्रम  के  पुनर क्ष अन्तगंत  शामिल  करने

 की  अनुशंसा  नहीं  की  है  ।  रिपोर्टें स
 विचाराधीन  है  भीर  इस  सम्बन्ध में  निर्णय  शीघ्र  लिये

 ्  ब
 जाने  की  आशा  है  ।  ij

 *  >  ल  it  रिया  में  नये
 विकास

 र खण्ड  "५ ्  =

 प्रो ५  a  रावण  चन्द  पराशर ren  ql  ग्राम ह
 tome  गद  विकाल  मंत्री

 यह
 बताने

 की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 a  ON  न्य
 ar  केरल  और

 ग
 नने  ही  राज्यों  में  नए  विकास  खण्डों

 के
 सुचा  की

 दरको
 सक

 को
 है  और  इस  सम्बन्ध  आवश्यक  स्वीकृति के  निए  भारत  सरकार से tin  न

 अनुरोध  फिया  दै  ;

 या
 क

 @  wee  तो  सरकार  उस  पर  बया  निक्षेप  fa

 क्ष  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्यमंत्री  (tt  @iciac
 :

 व

 केरल  सरकार ने  अपने  राज्य में  7  नये  विकास  खण्डों के  सूजन  प्रस्ताव  किया है  ।  राज्य

 सरकार  से  कुछ  और  सुच  मांगी  गई  है  जिसको  प्रतीक्षा  |

 जा  रही
 है  । tee

 हि  समाया  परकार
 दे  प्र। प्त  काई  प्रस्ताव  भारत  सरे  a

 matt

 नहीं  है  ।

 4 eg  मिलों  के  प्रबन्ध  को  सहकारी  समितियों को  स

 2398.

 हाँ  गलासाहि
 ey  टि लद क्या  street  यह  बताने  a  कृपा  करेंगे

 a  i; कि

 क्या  सकार  ने  चीनी  मिलों  की  अधिग्रहण  की  wafer  समाप्त  होने  के  बाद  इनका

 प्रबन्ध  सहकारी  चीनी  समितियों  को  सौंपने  के  प्रश्न  की  जांच  कर  ली  है  ;
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 यदि  तो  प्रस्ताव का  situ  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कब  Tafa  लिये

 जाते
 की

 आशा  हैं  ;  और  +  =  sf  ven

 यदि
 त॑  या  करण  हैं

 ?

 कृषि  तथा  प्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री
 (garet

 कमला  :  से

 सरकार ने  संबंधित  समितियों  को  सहकारी  चीनी  मिलों क  वापस  करने  समेत  विभिन्‍न

 कल्पों  पर  विचार  किया 2 है  और  अधिकार  में  रखने  की  अवधि  को  तीन  |  वर्ष  तक  बढ़ाते  का  निर्णय

 किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सभी  प्रभावित  आठ  मिलों  के  मामले  में  गजट  में  afaqang  जारी

 की  जा  चुकी हैं

 -  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  को  गायों  कौर  safer  लाने  ले  जाने  पर  रोक

 ar  प्रतिबन्ध  - र

 at  जी०  एम०  बनात वाला  ओप्रा  त्री  यह  बताते  की  कपा  ATH  कि

 कया  सरक  है  का  विचार  एक  राज  से  दूसरे  राज्य  को  गायों  और  बेलों  के  लाने  ले
 शै जाने  पर

 कोई  रोक
 था  प्रतिबन्ध  लगाने  का  ट

 -_

 तो  ऐसे  प्रतिबन्धों का  स्वरूप  और  i  रा
 क्या  है

 ;
 >

 प्रस्ताव  के  क्या  कारण  हैं  ;  और
 :

 tahoe  सरकार  लोगों  को  होत  वाली  कठिन ਂक्यों  और  उनके  द्वारा  उठाई  जाने  वाली

 अश  आपत्तियों  को  देखते  हुये  इस  प्रस्ताव  को  त्यागने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ?

 .. ८  +  | कलि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  |  आर०  ato
 oy

 पशु  रोगों  की  रोकथाम  करना से  पशु  स्टाक  का  बचाव  और  सुधार  त

 संविधान  में  राज्य  का  विषय है  ।  इन  ae eal  की  प्र। प्त  कर  डक  faq  कुछ  राज्य  सरकारों  ने

 पशुओं  के
 लाने  ले  जाने  पर  समय  समय

 पर
 प्रतिबन्ध  लगाए

 है  othe  नम

 (7) nA  यह  राज्य  सरकारों  का  विचारणीय
 विषय  .  ~~

 ee

 as
 मोनो

 क  किलीसा तरण
 स्

 नक  +
 2400,  ait  ae  द  पाठक

 i
 शी  सुबोध  सेन : ;  क्या  gfe  स्त्री  Ie  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  ae  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  चीनी  का  वितरण  स्वयं  सम्भालना  शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  ऐसे  कोन  कोन  से  राज्य  हैं

 क्या  सरकार  अन्य  राज्यों  को
 चीनी  के

 वितरण  का  काम  सौंपते  के  बारे  में  विचार
 कर  रही  हैं  ,  ओर
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 लि  eee  ee  mee

 ts ती  नब  तथा  एात्तथन तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  .  मे

 _.
 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप

 मंत्र
 कमला  :

 शासित  ों  में  फैक्ट्रियों से  लेवी  चीनी  उठाने और  15  राज्यों  और  4  केन्द्र

 ale  उसका  वितरण  करने  का  कायें  राज्य  द  चन्द्र —  प्रदेशों  के  प्रशासनों  अथवा

 उनकी  एजेंसियों  के  द्वारा  सीधे  विया  जाता  है  ।  ये  राज्य  आनर

 हिमाचल  केरल  महाराष्ट्र  मणिपुर  नागालैंड

 att  उत्तर  प्रदेश  और  चन्द्र  बासित  प्रदेश  चण्डी ग  दादरा  तथा  नगर

 दमन  भौरद्वीप  तथा  पांडिचेरी
 श्रम  |  |

 और  फिलहाल  फैक्ट्रियों  से  लेवी  चीनी  उठाने  का  काय  अन  सरकारों  को

 alia  का  कोई  सामान्य  प्रस्ताव  नही ंहै  ।  उपभोक्ताओं  को  लेवी  चीनी  ह  वितरण  करने  का

 काय  राज्य  सरकारों  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  द्वारा  फिया  जा  रहा  a  कि  केन्द्रीय

 कार  द्वारा  ।

 बाट a  भारतीय  कथा  ग्रतसधघान  परिषद  से  गायब  ए  र  इल  a

 2401.  श्री  लहना  fag  तुर  :  क्या  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या
 यह  सच  है  कि  1-15  1982 के  समाचार  के

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  कुछ  और  फाइलें

 eet

 भर  ड्यूटी  में  इस

 तरह  की  लापरवाही  बरतने  के  लिये  उच्च  प्रबन्ध का  रियों  के  fae  सरकार  का  क्या  कार्यवाही
 =

 करने  का  विचार  न

 क्या  एक  उपयुक्त  प्रक्रिया  अपनाये  जाने  के  बावजूद  ऐसा  हुआ  त

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  रिपोर्ट  के  अनुसार
 ngi-faaaral

 और
 >

 बेशञातिकों
 के  बीच  तालमेल  समाप्त  हो  चुका  ण  अ  और

 ा

 (4)  क्या  सरकार  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  या  अन्य  -  किसी  प्रभावशाली  उपचारात्मक

 हि तंत्र का  गठन  करेगी  भर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हैं  ?
 |

 लि

 _  कबीर  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों में  राज्य  कार  वी०  :

 वह  धारणा  गलत  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  कई  फाइलें  गायब  द

 19.1  से  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  मुख्यालय  की  केवल  एक  फाइल  के  गायब  होने  की

 रिपोर्टे  मिली है  तथा  उस  फाइल  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रयत्न  fea  जा  रहे  हैं  ।  इसक े2  अतिरिक्त

 एक  अधिकारी  at  कार  से  एक  ब्रीफकेस  की  चोरी  को  गयी  जिसमें  परिषद  की  एक  फाइल  थी

 ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए
 तथा  इस  मामले

 रिपोर्ट  पुलिस  प्राधिकारियों  से  कर  दी  गयी है

 यह
 स्पष्ट  है  फि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  उच्च  स्तर  के  अधिकारियों  द्वारा  ड्यूटी  में

 में  लापरवाही  नहीं  दिख  गई  इसलिए  उनके  बिस्ट  कायें  वाही  करने  का  प्रदान 11  a  ही  नहीं  उठता
 t

 परिषद  में  एक  उपयुक्त  sa fmat  को  करने  तथा  उ  aga  जाते  के
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 उ oe

 जून  एक  फाइल  ही  गायब  हुई  इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  बताया  जाता  है  कि  परिषद  के

 मुख्यालय में  हजारों  फाइलें  होती  हैं  जो  कि  एक  अनुभाग
 से  दूसरे  अनुभाग में  तथा  एक  प्रभाग

 से  दूसरे  प्रशासकों  सेकड़ों
 inaahnie

 पहुंचायी  जाती  हैं  ।  इन  प्रक्रियाओं  की  स्थिति

 में  feat  फाइल  का  गुम  हो  जाना  केवल भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 आस्पद  के  गिए

 एक
 विलक्षण

 थ भूल
 नहीं

 सगी  जो  सकती  ।
 _
 ( )  यह  सड़ी  नही ंहै  वैज्ञानिकों  के  मध्य  आपस  में  तथा  विभागीय ी  भारतीय

 जो  मिल  जुलकर
 भूका

 समिति
 अनुसंधान  परिषद  के  महਂ  निदेशक  के  ब्रीच  पुरा

 दल  के  रूप  में  कार्य  करते  |

 श्राम  रूप  ae  सयुक्त  क्मेंचारी  परिषद  केन्द्रीय  संयुक्त जी
 कर्मचारी  परिषद  और  fare  यव  क  च षड् प्रे. आपके  कर्मचारियों  को  शिकायत  को  दूर  करने

 के  लिए  एक  कारगर  सलाहकार  तत्र  Te  eee  Ae
 है

 अतः  एक  प्रशासनिक  अधिकरण  के

 गठन  का  प्र दन हो हो  बड़ी  उठता  क

 के  असली  wea  का  बढ़ाया  जाना
 ee  किए

 2402.  श्री  राम  fag  यादव  ie
 ¥

 है  श्री  राम  विलास  a  fa  मन्त्री  यह  बता
 की  कृपा  करेंगे

 (x)  eat  चहका  फा का  विचर  वे  आ  यां  ट्
 तेल

 सह  जद  दी आदि  कृषि
 खादानों  में  मूल्यों  मे

 मूल्यों में  ्  न  देखत  हुये  गेहू ंके  बसूली  मूल्य  agra  का
 है

 |

 गत  dn  wile  दयार  गेहूं  की  खेती  लिये  प्रयोग  में  आने  वाले  सभी  आदानों के

 अल्प
 मे

 क्रेग
 मरत

 वृद्धि हुई  हैं  तथा
 सकार

 मे  मे  करनी  afe  की  ;  और

 लप  ६ (7)  सरकार  गेद  की  ate  रे
 में  क्रीन  प्रस्तावों  पर  विचार

 ई  t कर  रही  और  ४.  *  -
 ८. ज  =

 इस  संबंध  में  सरकार  अन्तिम  फैसला  wr  तक  ले  लेगी

 w  fa  तथा  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  HITo  घी०

 सरकार  1981-82  की  फसल  के  लिए  गेहूं  की  वसूली  yer  निर्धारित  करने के
 sea पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  वसूली  मल  वी  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेते  समय  सरकार

 नादानों  के
 मूल्यों

 में  वृद्धि  सित  अन्य  सभी  सम्बद्ध  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखा

 = ro (? a)  afa  yea  अयोग  ने  1981-82  की  ओपन  के  लिए  गेंहूं  की
 मलय

 नीति  से
 aafaa

 अपनी  रिपोर्ट में  अनुमान  लगया  है  कि  उत्तर  प्रदेश में  गेह  के  उत्पादन के  के  सम्बन्ध  में  गत  तीन
 वर्षों  में

 परिवर्तनशील  लग  ि  |  ह  ||  1981-82  में  उत्पादन
 लागत  का  ओपन  सगर  121.98  रुपए  प्रति

 ‘er
 दो

 गया  है  ah  पंजात्र के  सम्बन्ध
 लागत

 में  हुई  वृद्धि  को  टशन  में  रात
 के

 gees  1981-  के  लिए  प्रति  क्विंटल  उत्पादन  लागत
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 लगत  उत्तर 17  1903
 sala  अनन

 128.45  रुपए  प्रति  fee
 निकाली

 ई  थो  1  1978-  79  की  फसल के  निए गेहूं  का  वसूली
 1  9% मुल्य  115  रुपए  प्रति  fader  त  980-81  को  फसल  के  लिए  130  रुपए  प्रति

 क्विंटल
 था  ।

 1981-8  लिए  वसुली  मूल्य  अभी  tie  ee  जाना  है  ।

 2  रुपए  प्रति  किंबल  की  दर  से  वसूली  ककल
 विधिक

 कर  से  सम्बन्धित  कृषि mi

 ara  आयोग  के  प्रभाव  तथा  राज्य  सम्बद्ध  आर्थिक  म  त्राल यों  और  योजना  आयोग  के

 ि विचारों पर  सरकार  विचार  कर  रही  है

 सर  के  निर्णय  की  घोषणा  शीघ्र  कर  दी  जाएगा  |

 7
 स्वीकृति  के  लिए  विचाराधीन  कह  सरताल

 2403,  श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  न्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  नी  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  य  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  मिर्जापुर  f जिले  की  wet  को

 |  प्रदान  कर रते  में  क्या  कठिनाईयां  wife  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्देश पर  राज्य  स्तर
 पर

 काम  शुरू  हो  चुका  है

 (3)
 क्या  परियोजना  को  स्वीकृति  न  दिये  जाने  के  कारण  इस  परियोजना की  प्रगति  aga

 धीमी  है  और यह  निर्धारित  लक्ष्य  तक  पुरी  नहीं  हो  पायेगी ;  भोर  we  पंड

 (9)
 यदि  तो  भारत  सरकार  द्वारा  इस  संबन्ध  में  क्या  कार्यवाही  को  जायेगी  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  करार  के  जल  के
 बंटवारे के  सम्बन्ध  में  करार  पर  20  1977  को  उत्तर  बिहार  तथा  मध्य  प्रदेश

 के  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  और  उपयुक्त  करार  को  दृष्टि  में  परियोजना

 aa
 पर  दु  विचार  किया  जाएगा  |

 और  लिखाई  परियोजना  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  जो

 परियोजनाओं  के  लिए  लक्ष्य  भी  नियत  करती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार को  यह  सलाह
 देती  रही है  कि  वे  पहले  निर्माणधीन  परियोजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  धन  राशि  आवंटित  करे  तथा

 उसके  बाद ही
 ई  स्कीमों  के  लिए  धनराशि  आवंटित  करें  ।

 fr स्विस  रति  के  लिए  विचाराधीन  केरल  को  सिंचाई  परियोजना यें

 2404.  प्रो०  पी  ज०  कुरियन  :  प्रा  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 (8)  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  ऐसे  सिचाई  परियोजनाओं नहीं  का  ब्यौरा  FAT

 केन्द्र  की  स्वीकृति के  लिये
 विचाराधीन  हैं  क

 इसमें  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इनमें  से  ऐसी  कौन-कौन  सो  परियोजनाएं  जिन्हें  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाते

 कोई
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 लिखित  उत्तर  8  1982

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 faatszigara ct ara fac  प्र

 :  से  तकनीकी
 संवीक्षा  तथा  योजना  आयोग  का  भ  अमोद  त

 करते  f  केन्द्रीय  जल  भायोग  में  प्राप्त  केरत
 41 की  सिचाई  स्कीमों  जिसमें  जांच  की  वर्तमान  दी

 गईं  हैं  anit  बाला  विवरण  संलग्न
 है  ।  =

 ्
 राज्य  सरकार  से  टिप्पणियों  के  स्पष्टीकरण  प्राप्त  जाने  के  दलित  उनकी

 तकनीकी  आर्थिक  व्यवहार्यता  और  लागत  संबंधी  प्रभावका  रित  के  सिद्ध  हो  जाने  पर  ही  उनकी

 स्वीकृति  के  लिए  आगे  कार्यवाही  को  जा  सकती  है  ।

 विवरण ्

 क्रम  स०  परियोजना  का  नाम  केन्द्रीय  जल  आयोग  aaa  स्थिति

 ह  में  प्राप्ति  की  तारीख  ~

 4.

 बृहद  सकी में  |  ि  हैं  oad

 विमान  17-10-1978  वन  भूमि  के  सम्बन्ध  विज्ञ
 r

 तथा 1
 frat  विभा  Ps  साफ  री  1981  1  माग

 द
 द्य तन  अनुमान  तथा  सुचना  राज्य  सर

 कोर
 स  ते  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई है  ।

 कक कदाव  17-9-1974  लाभ  लागत  अनुपात  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 जल  आयोग  की  टिप्पणियों  के  उत्तरोंकी  केरला

 सरकार  से  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  राज्य

 सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  उन्होंने

 योजना  के  लाभ-लागत  अनुपात  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  शिया  है

 ate  समित  द्वारा  ga:  अध्ययन  पूर्ण  कर  लिए

 जाने  के  पश्चात  टिप्पणियों  के  उत्तर  भेजे

 3  इक़ामत  यार  30-6-1978  जल  वैज्ञानिक  पहलुओं  पर  राज्य  सरकार  से

 1981  में  मांगे  गए  भर  eqsay_

 करणों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 कारावास  कूरियर  22.2.1979  जून  तथा  1979  19809

 कुट्टी  age  श्याम  में  भेजी  गई  केन्द्रीय  जल  आयोग  की
 टिप्पणियों
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 17  1903  लिखित  उत्तर

 1  4  soap १

 स्कीम  के  उत्तरों  को  राज्य  सरकार  से  प्रतीक्षा  की

 जा  रही है  ।..  म  ददन

 मु-त्तापुन्ना  8.1.1975  योजना  आयोग  की  सलाहकार  समिति  द्वारा

 24-7-  को  हुई  बठक  में  अपननी  बैठक  में

 स
 परियोजना की  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगि

 ‘frat  विभाग  द्वारा स्वीकृति  दिए  की  शर्त

 स्वीकार्य  पाया  गया  था  ।

 केरल  भवानी  26.6.72  कावेरी जल  के  संबन्ध  में
 करार  न

 a

 पाने
 oi

 के  का  लम्बित  पड़ी  हैं  ।
 th?

 Refers  2.9°1979
 कावेरी

 क ेके  जल के
 के  सम्बन्ध  में

 करार  tm

 आवर्धन  पाने  के  कारण
 लिखित  पड़ी  है

 स्कीम

 मध्यम  स्की में  क्  ey  ar

 वामन पुर  10.10.1980  संशोधित  पपोटे  जना  आयोग  को

 हज़ार  afafa  के  fa exaniia  हैं

 अटटात्रड़ी  ms  के 30°8°1971  जल  क  सम्बन्ध में  करार  न  हो
 पाने  के  त  है  1 a

 उड़ीसा में  घान  की  वालो
 न  weer

 2405,  श्री  चिन्तामणि  पाणिगय्रहो  :  क्या  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम ने  उड़ीसा  में  चावल  और  धान  की
 ी

 करने  का  काम

 छोड़  दिया  x

 -
 यदि  तो  राज्य  में  कौन-सी  एजेंसी  चावल  की  वसूली  का  काम  कर  ter  ह .

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  तीन  लाख  टन  के  लक्ष्य  की  तुलना

 में  अभी तक
 केवल  50,000  टन  चावल  की  वसूली  की  गई  है

 ;  और  ae  ग  क
 af यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  को  .  निर्देश

 दिया  है  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास
 मंत्रालयों

 में
 उप मंत्रो

 कमला  : द
 (*)

 ऑर भ
 भारत  सरकार  खाद्यान्नों  वसूला  Cieer  परतों  है  लेकिन  खाद्यान्नों  की

 वसूली  करने  के  लिए
 ष्ह् 1" ह नियुक्त  को  नाने

 tga  से  सम्बन्धित  ब्यौरे
 सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों
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 लिखित  उसर  8  1981

 पर  छोड़  दिये  जाते हैं  ।  चालू  मौसम  के  velar  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से

 राज्य  नागरिक  पुर्षि  नि  गम  और  प्राइवेट मिल  मालिकों  कौर  गैर-मिल  मालिकों  के  माध्यम  से

 राज्य  सरकार  जेसी  एजेंसियां  चावल  की  बसूली  कर  रही  हैं  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  को

 राज्य में  स्थित  आधुनिक  चावल  मिलों  की  आवश्यकता पूरी  करने  के  लिए  धान
 की  वसूली  करने

 ९
 एक

 दी  गई  हैं  ।

 जि  क  दौरान  चावल  की  वसूली के  लिए  कोई  विशिष्ट केन्द्रीय  सरकार  ते  चालू  मौसम के

 लक्षय  निर्धारित  नहीं  किया है  ।  राज्य  में  22-2*1982  तक  लगभग  69  हजार  मीटरी  दन  चाय
 '

 की  वसूली
 की  गई  है  |

 अन्य  राज्यों  की  उड़ीसा  स
 नन नन्द

 को  मॉ  परामर्श  दिया  गया  था  कि  वे  राज्य

 ह  अपनाई  जा  रही  अनौपचारिक  लेवी  वी  ब  प  प्रतिशतता के  पर  मिल  लेवी  लगाएं  ।
 |

 वे  भारतीय  खद्य  निगम  को  सीधे  मिलों  से इसी  प्रकार  उन्हें
 य  पह  भी  परामर्श  दिया  गया  था

 क्च
 चावल  लेवी  ले  ठी  अनुम ति  क

 aa
 ag  1980-81] में  में  कम  लागत  के  मकान

 2406.  sit  ओस्कर फर्नान्डिज :  कया  निर्माण  और
 श्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष
 Ieee

 में  कर्नाटक  राज्य  में  क्रम  लागत  के  कितने  मकानों  का  निर्माण

 किया  गया  ्  ि

 aq  1981-82
 की ी  अवधि  क ेhail

 कम  लागत  के
 कितने

 मकानों  का  निर्माण

 किया  जायेगा  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में
 राज्य

 को
 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है

 ?

 क्
 संसदीय  कार्प  तथा  निर्माण  और श्रीवास  मंत्री मीष्म  नारायण  तथा

 (a) : alee :  कर्नाटक  राज्य--सरकार  से  सूचना  एक  रही  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी m

 -  कोटक  राज्य  सरकार  को  कम  लागत  के  मकान  बनाने  लिए  कोई  केन्द्रीय

 वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई  क्योंकि  सभी  राज्य  क्षेत्र  यो  st]  faq  जिसमें  आवाप  भी
 शामिल  केन्द्रीय  व्यतीत  सहायता  राज्यों  को  द्वारा  Pan  समेकित  अनुदानो ं''
 रूप  में  दी  जाती  है  जो  उनके  विप  योजना या  विकास  शीष  से  सम्बद्ध  नहीं  सोती

 बागान  कर्मचारियों  की  डा  [जना या व गटार प्राप्त : आंच 1 नास  पोजना की केन्द्रीय की  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  का  के

 1981-
 द

 के  दौरान  कर्नाटक  राज्य  सरकार  को  2.  00  लाख  की  केन्द्र  य
 सहायता ऋण के  रूप  में  दो  गुत्थी  at
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 7

 फाल्गुन
 1903  (1%)

 fortran  रसद

 क  ह

 ag  ANTUABT  के  faw  सहायक  aeqrant  के  चिकित्सा  प्रतिपूर्ति  दाव  c

 2407.  श्री  जयनारायण रोत  :  क्या
 निर्माण

 कौर  mara  मंत्री  यह  बताने  की  डरा
 ear

 करेंगे  किः

 क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  कछ  पट्ठा  तन  उक्त  नगर  पालिका

 थे  ि  it
 को  वर्ष  1980 में  चिकित्सा  प्रतिपूर्ति  दावे  मे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  ऐसे  दावों  की  सख्या  कया  है  ;

 क्या  चिकित्सा  प्रतिपूर्ति  ने  ड़  दावे  नगर  पालिका  के  पास  अब  भी  विचाराधीन

 इन  पर  कब  अपनी यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  नई  दिल्‍ली  नग

 स्वीकृति  प्रदान
 करेगी  ;  ead

 (5.)  कया  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  बर्ष  198)  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका
 के  अध्यक्ष को  पत्र  भेजे  थे  ;  और  =  sin

 (a)  यदि  तो  क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के
 अध्यक्ष

 ने
 संसद

 सदसयों  के  पत्रों  की

 प्राप्ति  सूचना  भेजी  ;  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  कौर  उन  पत्रों  पर  नई  दिल्‍ली  नगर

 पालिका ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 कार्य  तथा  निर्माण  पोर  झावास  मंत्री  मिस  :  ats

 (a)  एक  विवरण  संलग्न है  ।  |  ज

 व  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका ने  सुचित  किया
 उनके  ऐसा  कोई  दावा  frafet

 नहीं  है  चू
 चूकि  दावेदार ने  सम्बन्धित  दस्तावेज  प्रस्तुत  नहीं  किए  हैं हैं  इसलिए  दावों को  qt  तो  समाप्त

 समझा
 गया  है  दै  या  कतिपय

 पचा  रिश्तों

 को  पूर्ण  कर
 ने  के  लि  पिस  फिया  गया  है  झोर  के

 उनसे  वापिप  प्राप्त  नहीं ह  हैं या  उनको  अनुमेय  पाया  गया  और  द
 ५

 र  को  तदनुसार  gee

 किया  7a)  है  ।  |
 a

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 मिर

 अ  ह

 (४.) नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  at

 fe
 े

 ह  ante

 सदस्य  ने  उसके  sees
 को  पत्र  लिखा  था  |

 नई  दिल्ल  पालिका  ने  सचित  फिया  कि  पत्र  की  tafwae  uses  tS
 बाई थी  ।  प्  ्

 ev  ky  ड्  विवरण

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  में  सहायक  अध्यापकों  को  संख्या  जिन्होंने  19३6 कै  ररक

 चिकित्सा
 प्रतिपूर्ति

 के  लिए  अपने
 दावे

 पेश  किए  ।  च  भ

 मन क्रमांक  साम  wR ~
 1  श्रीसती  सुदेश  गुलाटी  सहायक  AEN  Va  5५,५९३

 |
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 नगर  पालिका  प्राइमरी  स्कूल  न०  2

 शेरशाह  नई
 दिल्‍ली  द

 कुमारी  139.36  रुपये

 नगर  पालिका  ATE  बाल  विद्यालय

 ang  नई  दिल्ली  ।
 '....

 dae  महारानी aS  ता  सहायक  506.13  रुपये

 अध्यापिका  नगर  का  प्राथमिक

 पाठशाला  श zs  शे  लोधी  नई

 दिल्‍ली  क  a

 दिलो  बिकास  प्रा
 ढारा

 fear

 सामग्री  का  प्रयोग  *

 Ug 2408.  att
 ड्रा  प्रय

 क्या  निर्माण  और
 श्रीवास  मंत्री

 बह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  = es  a

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  मार  विहार  के  प्लेटों  में  रेहू ल लग  rat
 है  तथा  उनका  प्लास्टर

 इन  फलों  की  sata  के  एक  वर्ष के  भीतर  ही  गिरना  शुरू  हो  गया  है  .

 i
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  पर्याप्त

 बस  i) gfrar, @ बैंक  स्कूल  आदि  की  व्यवस्था  जसी  आधारभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 सभी  विभागों  को  सुचित  करने  के  लिए  समय  पर  कार्यवाही  की  है  ;  att  बद
 arena

 (1)  यदि  तो  sat  के  माग  और  )  के  सम्बन्ध  इस  स्थिति  में  सरकार
 ज

 द्वारा की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  ?

 संसदीय  wig  तथा  निर्माण  भोर  आवास  मंत्रो  भोष्म  नार/यण  fag)  :  दिल्ली

 विकास  प्रा घिकरण  ने ने  सूचित  किया  है  कि  डी  पी  सी  लेविल  से  नीचे  दी  रों  के  कुछ  भागों में  शोर े-
 के  छूटपुट घ

 यह  परन्तु  इस  बात  से  इन्कार  किया  है  कि  शोरे  की  प्रतिक्रिया  के  कारण
 पलस्तर ey

 age  शुक  हो  गया  है  ।

 तथा  (7)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  कहा  है  कि  मयूर  बिहार  कॉम्प्लेक्स में
 न  सकल स्थानीय  विपक्ष  केन्द्रों  के  लिए  2  4  सुविधा  विपणन  eal  तथा  माज

 fe  को
 जनित

 करके  न्य  सा  q  यक  सुविधाओं  के  लिए  स्थलों  व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट  पाऊं  आदि
 या  है इसने  सूचित  किः  कि  ६  म  एक

 में  एक  विपणन  केन्द्र  निमित  किया
 गया  है  तथा  तीन

 विपणन  केन्द्र  कया ्र ह निर्मा
 क
 के  लिय  नरों  में  ह

 तथा  विपणन  केन्द्रों में  निवासियों
 को  रोजमर्रा

 को  माँग  पूरी  करने  के  लिए  बेक
 तथा  अन्य  ए

 के  faq  स्थलों  की  ब्यदस्था  की

 गई  है  |  अ
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 प्  न ्ह
 ie  at  संतों  को  सायत  <

 डीसी शिल 2409.  श्री  बी०  एन० ग  क्या  afe  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ATT  मह  |  ने  कीं
 eat  की

 लागत  में  फसल  की  कटाई

 ढलाई  और  चीनी
 उ  त्पादन  को  लागत  को  बनी  करने  का  है  हर os  प्

 क्या  सरकार  गन्ने  में  चीनी  की  मात्रा  में  विविधता  था  राज्य  के  विधिवत

 क्षेत्रों
 में  जहां  चीनी  कारखाने  हैं  पेराई  मौसम  की  अवधि  में  भिन्नता  के  आधार  पर  चीनी  के

 लेवी मूल्य | faaifza  करने  के  प्रयोजन  से  महार/ष्ट्र  को  तीन  जोन्स  में  विभाजित
 करने

 का  निर्णय

 कर
 लिया है  ;  कौर

 (7)  क्या  महाराष्ट्र  में  नीति  के  लेवी  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  कार्य कर  पूजी  पर  ब्याज
 कौर  ग  प्रभारों  को  शामिल  बनने  के  लिए  सरकार  सहमत  हो  गई  है  ?  |

 तथा  विकास  dx  क्यों  में  उप  मंत्री  कमला व  :  (= A )
 अन्य  जोनों  के  लिए  केन्द्रीय  सरवर  द्वारा  अधिसूचित  गए  गन  ने  के  सांविधिक aq

 न्युनतम  मूल्यों
 के  आधार  पर  चीनी  के  निकासी  लेवी  मूल्यों  का  हिसाब  लगा  या  जाता  है  ।  फटी

 थके  दर जि  पर  fray  सीमा  विशेष  तक  गन्ने  की  के  लिए  ये  न्यूनतम  मूल्य  देय  होते  हैं  ।

 इसलिए  नत  के  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  में  इसी  सीमा  तक  कटाई  और  परिवहन  संबंधी

 नए
 हई

 ह
 ह .

 विशेषज्ञ  मूल्यਂ  ‘TTT  प्राप्त  सीमा  से  अधिक  दर  पर  अति
 तरीका  अयद

 लागत  को  अनुमति  भी  दी  जाती 2
 र

 ्
 थ  1980-81  मौसम  में  लेवी  चीनी  के  मुल्यों  हिसाब  उस  उच्च

 स्तरीय
 समिति

 की  सिफारिशों  के  आधार  ex लगाया  जा  रहा  है  जानने  उद्योग  के  लागत  ढांचे
 की  और

 अपनी  रिपोर्टे  सरकार  को  1980  को  प्रस्तुत  कर  दी  थी  ।  प्रत्येक  जो  तके  अन्दर  लागत

 रूपरेखा  के  आधार  पर  वर्तमान  जोनों  के  उप-जोन  बनाने  क  बारे  में  यह  समि  ति  कोई

 जोनों  को  HUT जनक  सिद्धान्त  निर्धारित  नहीं  कर  सकी  थी  ।  समिति  ने  वर्तमान  16

 रखने  ae  महाराष्ट  की  फैक्टियों  के  लिए  एकल  जोन  रखने  की  सिफारिश  की  थी  क्योंकि

 राज्यों के  वनाने  के  बारे  में  किसी  भी  विशेषज्ञ  निकाय  द्वारी  नये  सिरे  से  कोई  विचार

 नहीं  किया  गया  इसलिए  सरकार  के  लिए  महाराष्ट्र  को  जोनों  में  विभक्त  करना  सम्भव  नहीं

 me हुआ  at

 का  कारी  पूजी  पर  ब्याज  जिसमें  चीनी  का  भण्डारण  रने  पर  ब्याज  भी

 शामिल  होता  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  ले
 वी

 चीनी  मूल्य  का  एक  भर  होता  है

 के  मूल्यों  का  निर्धारण औद्योगिक  उत्पादों के  मूल्यों  के  अनूतर  कुकी  स
 2410.  श्री  कुम्माराम  धाय  :  क्या  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  छि

 क्या  किसानों  को  घाटे  से  बचाने  के  लिये  कृपि  उत्पादों  कीਂ  उत्पादन  लागत  को
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 j eee eee  cae

 ध्यान  में  रखते  ऑद्योगिक  उत्पादों  के  लिए  निर्धारित  मूल्यों  को  तरह  कृषि  उत्पादों  के  लिये

 ओर  दि  §@  c- मूल्य  निर्धारित  करने  का  सरकार  हा  विचार

 a
 (a)  यदि  तो  कब  तक  भोर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 ह  afa  तथा  प्राणों  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  | ह: 1  शार ०
 वो

 ०  raise

 और  aia  प्रणालियों  तथा  उत्पादन  के  प्रतिमानों  में
 मुख  सूत

 अन्तर  होने  के

 कारण  कृषि  मूल्यों  के  निधौरण  की  पद्धति  ठोक  उसी  तरह  की  नहीं  है  जसी  ऑद्योगिक  उत्पादों  की

 है  a1 fq,,  किसी  कुकी  जिन्स  का  अधिप्राप्ति  या  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  त  करते  समय

 अन्य  सम्बद्ध  घटकों  जिसमें  afa  व  गर  कृषि  क्षेत्रों  में  व्यापार  की  शर्तों  में  होने  वाले

 ada  भी  शामिल  उस  fara  की  उत्पादन  लागत  को  पहले  ही  ध्यान  में  रखा  जाता  ।

 कार  ag सुनिश्चित  वरन  के  लिए  सतत्‌  प्रयास  करती  है  कि  किसानों  को  हानि  a  होन  पाये

 afer  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  प्रोत्साहन  faa  ॥

 चीन  उपक्रम  1978  के  wana  अधिगृहित  को  गई  मोनो  मिलों

 भ  का  कार्यकरण  a
 न्

 2411.  श्री  एम०  बी०  चन्द्र दा खर  aia  कपा  कथा  मन्त्री  यह  बताने  की  =o  करेंगे

 किः  ह ?  im  a

 क्या  उन
 भाठ  चीनी  कारखानों का  चीनी  उपक्रम  ही

 1978  के  अन्तर्गत  सरकार  द्वारा  अधिगृहित  क्रिया  गया  सही  नहीं  पाशा गाया  गया है  5

 यदि  तो  क्या  इन  मिलों  के  कार्यकरण-ब्यौरा  उपलब्ध  न  नहीं  हैं  ओर  क्या  किसी

 सक्षम  अधिकारी
 द्वारा  कोई  वित्तीय  लेब  परीक्षा  अथर  छानबीन  नहीं

 की
 गई

 और co

 (a)
 यदि  ह  तो  इसके  मुख्य  कारण  रया  है ंet  ड

 fe oo

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप मंत्रो  (gare  कमला
 कुमारी) : सिए

 (¥)
 जी  नहीं  ।  सरक  र  ने  जिन  अठ  चीनी  फैक्ट्रियों  का  प्रबन्ध  अपने  अधिकार  में

 लिया
 उनके

 कार्यकरण
 में  सुघार  हो  tare  |

 =  जिस  तारीख  में  उन्हें  अधिकार  में  लिया  गया  था  तब
 से  इन  चीनी  मिलों  >

 ae  काम-काज  और  वित्तीय  कामकाज  संबंधी  ब्यौरे  उपलब्ध हैं  ।  भधघियृह्टि  त  की  गई  इन  फैक्ट्रियों
 गा

 के  तुलना-पत्रों  की  औपचारिक  लेखा  परीक्षा  भी  शुरू  कर  दो  गई  लेखा-परी
 व  ea

 faa

 mae
 ओर

 लगभग  सभी  फक्कड़ों  में  लेखा-परीक्षा  कार्य  चल  रहा  है  |  ay
 ह

 n) 3 (
 sea  ही  नहीं  उठता  ।

 ह

 i

 nen

 प्राधिकरण  द्वारा  शुरू  किए गए  रिक्ति  निर्माण  कार्य

 ma  सान  mal  क्या  Gen ध  Sy  यासर  निर्माण  ओर  आवास  मन्त्री  निप्ताचखित  जानकारी
 बनी  एला  ‘fraes  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  +
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 (=)  1982  में  नं  दिल्ली  में
 *'
 a  रहे

 जाने
 ब  नं  एशियाई  खेलों

 क  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  कौर  अन्य  भभिकरणो  द्वारा  शुरू  किये  गये  विभिन्‍न

 निर्माण  कार्यों  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  क

 aan
 )  उनके  कार्यों  के  पुरा  होने  का  निर्धारित  कार्यक्रम  क्या है  ।

 तथा  निर्माण  और  mara  मन्त्री  भीष्म  नारायण  (*)
 तथा  (@)  निम्नलिखित  नये  स्टेडियम  इत्यादि  जो  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  गौर  केन्द्रीय
 लोक  निर्माण विभाग  द्वारा  बनाये  जा  रहें  हैं  तथा  जिनसे  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  का  सम्बन्ध

 1972  में  होने  वाले  एशियाई  खेलों  के  प्रारम्भ  ie
 जायेगा  e Bc  >  क  हँ  | s

 निर्माण  अभिकरण  स्टेडियम  का  if
 eg  yes

 oo

 1  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  1.  इन
 प्रस्थ  एस्टेट  नई  दिल्‍ली  में

 इनडोर  स्टेडियम

 2.  इन्द्रप्रस्थ  नई  दिल्‍ली  में

 साईकिल  agin

 3.  तुगलकाबाद  नई
 दिल्ली

 न
 सुलग

 hy मड

 4.
 तोरा  mig, ta qi  नई  हिला

 े

 mg  खेल  ग
 1

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  5.
 लोधी  रोड  में

 में  मुख्य  adie

 स्टेडियम  1

 Renee  ars

 नई  दिल्‍ली में  टेनिस
 ~  a

 8.  प्रगति  aca  के  राज्यों में
 sso े नमा इशा  |  हाल

 चीनी  उद्योग  का  छितराव  और  विकास

 2413.  ो
 एस०  ए०  wie

 करेंगे  कि  @

 सेचास्तियन :  क्या  कृषि  मन्त्रों  पह
 बताने

 को  कृपा
 -

 क्या  पह  सच  कि  देश के  315  चीनी  कारखानों
 में  से

 87
 कारखाने  उत्तर

 प्रदेश

 में  हैं  और ि  दराज  क  खतों  मैं
 चीनी  लें  जाने

 +
 हेतु  रेलवे  प्रणाली  पर  अनावश्यक  दवाब  उत्पात हो

 रहा  है  ;

 यदि  त  |  tae
 बच

 ललन  दिनरात  और  विकास  को  सुनिश्चित
 +

 करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये

 जा  रहे
 हैं  ;

 i  ~
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 लिखित  उत्तर  8  1982

 sate  कागजातों  ke  atest  बया  हैं  ह (r)  भा  का  आ  भागों  में  |

 विकास  मंत्रालयों में  प-मंत्रो मारी  _ तथा  ग्राम  se  कमला

 देश  में  324  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थापित  है  जिनमें  उत्तर  प्रदेश  में  91  फैक्ट्रियां  और

 महाराष्ट्र  में  7 19  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थित  हैं  गन्ने  की  पर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  अन्य  राज्यों  की

 दुगना  न  उत्तर  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  जसे  कुछेक  राज्यों  में  अधिक  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थित  हैं  और

 इसलिए  रेल  द्वारा  अथवा  सड़क  के  रास्ते  अधिशेष  राज्यों  से  कमी  वाले  राज्यों  को
 विनीत  भेजने

 होती हैं
 ।  a  . ह

 छठी  पत्र वर्षीय  योजना  के  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  नई च्  im  fees
 को  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  केवल  उन  क्षत्रों  को  दिया  जाएगा  जहां  पर  a  ता  वित  फैक्ट्री
 के  स्थान के  भास  बास  पहल  से  ही  गन्ने  की  बहुतायत ह  7741.0  सघन  त्र  में  गन्ने  के  निकास  की

 उद्योग  मंत्रालय ने  अपन
 तने  दें  जुलाई

 Ph  के  प्रस  नोट  द्वारा मच्छी  सम्भाव्य ता  तीन
 ogee

 मा गे दर्शी  सिद्धान्त  जारी  कि  el  ry
 |

 एक  fa  |  ह  रेश  a  emf:  dh  diet  की  समोद
 दें

 eo
 थ् गई  है  ।

 ४
 -

 क
 विवरण

 देश  में  राज्यवार  स्थापित  चीनी  éfeeat  को  संख्या  बताने  वाला  विवरण

 क्रम  राज्य  स्थापित  चीनी

 फैक्टियों  की स०
 सख्या

 mee 1.  उत्तर  प्रदेश  91

 ०  विहार
 ”

 30

 3.  पजाब

 4.  हरियाणा

 5.  पश्चिमी  ब  गाल  eos
 x 6.  नाम  ece

 ee नामालूम

 राजस्थान
 es

 9.  मध्य  प्रदेश

 10  उड़ीसा

 11  महाराष्ट  7)

 326
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 यय

 14 12  गुजरात

 13  गोभी

 22 14.  तमिलनाड़ु

 15  कर्नाटक  23

 16  *
 '  के

 पांड्चेरी

 17  आन्ध्र  प्रदेश  क  29
 eee

 18
 —  एए

 जोड़  भरि  ल  324

 *  कृषि  भूमि  का  गर-कुली  प्रयोजनों  के  लद  site

 2414. * श्री  go  te  क्या  ग्रामीण  विकास म  श्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क
 ह  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  अब  तक  कुल  कितनी  कृषि  भूमि  का  गेर-कृषि  प्रयोजनों

 सके  लिए  अधिग्रहण  किया  गया  है  कौर  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  प्रवास  को  रोकने  के

 य  किये  गए  हैं  ;  भोर

 ग
 कया  उपा

 श  .  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  राज्यों  को  कोई  निदेश  जारी  किये हैं  और
 यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  :  ह

 ~  कृषि  झोर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :

 भारत  सरकार

 =
 भूमि  को  1<-5fe  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग  में  लाने  के  बारे  में

 सुचना  एकत्र
 नहीं

 करता  है

 _..  राज्य  सरकारी  सार्वजनिक  प्रयोजनों  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  करने  हेतु सक्षम

 है  इस  विषय  में  कोई  निर्देश  जारी  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  राज्य  सरकारों  से  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  अनुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  नितान्त  आवश्यक  क्षत्र  का  ही  अधिग्रहण  किया  जाए
 और

 र - द
 कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  कृषि  झूम  का  अधिग्रहण  व्यथ  नहों  किया  जाए  ।

 ध्रन्तर्राष्ट्रोय  पेयजल  सप्लाई  ओर  सफाई  व्यवस्था  दोदो

 241%.  श्री  नवल  किशोर  फार्मा :  क्या  निर्माण  झोर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  30  प्रतिशत से  भी  कम  शहरी

 wat
 में  —  तथा

 अन्य जल  निकासी  तरीकों  की  व्यवस्था  है  और  ग्रा  पीरा  क्षत्रों  में  सफ  ई  ब  अवस्था  एक  प्रतिशत
 भी

 कहीं
 है  ४

 (3)  30  च  1981  भोर  31 .  दि  नम्बर  1981  at  शहरी  और  कमा  क्षेत्र  के

 संबंध में  सफाई  व्यवस्था के  हन  जया
 थे  |

 गत
 तीन  वर्षों  में

 अर्थात  1978-79,  1979-80  भर  1980-81  के  दौरान  अलग
 अलग  रूप  से  इस  बारे  में  क्या  सुधार  fad  गये  हैं  ;

 /
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 लिखित  उत्तर  _  8  1982  _

 अस्त्रीय  भेष
 म  जल ग  _

 व्यवस्था
 दशाब्दी  (1981-90)  के

 ss
 अंतगर्त  सरकार  का को  क्या या  Hla  है  ।

 संसदीय कार्य  तथा  निर्माण  धौर  श्रावास  मंत्री
 भोष्म नारायण सिंह) : र1-1%72_1001 को करी

 is)  जी  git

 *31-12-198  को  की  गई  व्यवस्था 31-3-198]1  को  की  गई  व्यवस्था

 नगरीय  स्वच्छता  27  प्रतिशत  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  स्त  ता  0-5  प्रतिशत

 (7)  स्वच्छता  राज्य  का  विषय है  तथा  योजनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  बलाई  तथा

 निष्पादित की  जाती  है  ।  प्रश्नगत  सूचना  इस  मन्त्रालय  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय
 पेय  जल  पूति  तथा  स्वच्छता  दशक  (1981-  91)  के  दौरान  निम्नलिखित

 लक्ष्यों  की  सिफारिश  की  गई  है

 श्रेणी  के  नगरी  के  बारे  में  जनसंख्या  का  100  प्रतिशत  तथा  श्रेणी  ii नगरीय  मल  निर्यात

 तथा  स्वच्छता  तथा  अन्य  नगरों  के  बारे  हैं  50  प्रतिशत  at  व्यवस्था की  जानी  है  ।
 दम  प्रत्येक  राज्य  में  सम्पूर्ण  व्यवस्था  मल निर्यात  अथवा  निर्यात  की  सामान्य

 ई  oo  स्वच्छता  प्रणाली  के  जरिये  नगरीय  जनसंख्या  की
 80.0

 प्रतिशत  होनी

 चाहिए  |  ea  t
 .

 ग्रामीण  स्वच्छता  स्वच्छ
 शौचालयों  से  जनसंख्या  का  25  प्रतिशत  को  नासिर कवित  किया

 ह  जाना है  द

 sfaats  12  के  लिए  प्रभारी  रखे  गए  स्व वित्तपोषण '  योजना  के  अंतगर्त बने  फ्लैट

 2416.  थी  ato  ato  fag  क्या  निर्माण  कौर  माँबाप  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :  न  चाड

 क्या  यह  सच  है  कि  क्या  विभिन्‍न
 स्थानों

 पर  इस  समय  स्व वित्तपोषण  योजना  के

 अन्तर्गत  निर्माणाधीन  gaat  की  इस  योजना  के  अंतगर्त
 habe

 को  इनका

 है
 आचे करने  के  बजाय  एशियाड  82  के  लिए  भारतीय  किए  जाने  का  विचार है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 सांसदों  कार्य  तथा  निर्माण  श्र  HAs  मन्त्रों  (at  सोर्स  नारायण  fag)  (x)

 नही ं।  ae

 i)
 प्रदान  हो  नहीं  उठता

 राजस्थान  को  परकाल  सहायता

 2417.  श्री  ase  गहलोत  श्री  विधि  च्
 बद्री

 जगह
 we

 att  कमला  मिश्र  मघ कर
 ्

 ed  ल
 वब  रति  ि

 गच  fare sit पि  तरीकों :  क्या  ate  मन्त्री  यह  बताने की  कृप | |  करेंगे

 बनी  ree  मै
 राज्य

 क ेपाल  प्रमावित
 क्षेत्रों  के

 लिए  255  करोड़  रुपये
 1; ay  utr  |

 के  ऊपर  दी  को  गई  ब्यवस्वा  की  sifu  नन
 आकड़े

 1
 2

 981  की  प्रक्षेपित  जनसंख्या  पर आघारित  है  ।
 ्
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 लिखित  उत्तर 17  1903

 a

 यदि  तो  क्या  ag  मांग  सरकार  के  विचाराधीन

 राजस्थान के  अकाल  प्रभावित  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में
 केन्द्रीय

 अध्ययन  दल  से

 रिपोर्ट  सरकार को  मिल  गई  d

 a
 ह  -  a

 a
 (a)  यदि  gi,  तो  क्या  सरकार  ने  राजस्थान क े'  अकाल  प्रभावित  क्षेत्रों  को  देने

 के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  और
 >

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  कमला
 :  जी

 राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  गए  अपने  ज्ञापन  में  255.13  करोड़  रुपये
 की  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  है  ।  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  दल  के  दौरे  दौरान  1981-82  के

 मानसून  पश्चात  सूखें  के  दोरान  सूखा/राहत  उपायों  के  लिए  कुल  माँग  को  बढ़ाकर  268.28  करोड़
 रुपये बी  अतिरिकत  करके  13.28  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  मांग  की  है  |

 ि
 से  सूखे  से  हुए  नुकसान  का  मार्क  प्र  जाकर  जायजा  लेने  और  स्थिति  से  निपटने

 के  लिए  आवश्यक  सहायता  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  [4  से  17
 1981 तक  एक

 केन्द्रीय दल  ने  राजस्थान  का  दौरा  किया  ।  इस  देल  की  रिपोर्ट  तथा  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय

 समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  भारत  सरकार  ने  1981-82  के  दोरान 3 3953.06  लाख

 aga  तथा  1
 क

 ल  से  30  1982  की  अवधि  के  लिए  1311.92 % लाख
 रुपये  के  व्यय

 ो
 अधिकतम  सी  की  मंजूरी  दी  जिसका  विवरण  निम्नलिखित  है  is

 तामा

 .... ee  क  द  रुपये
 "1981-82

 राहत  5.00

 2.  पीने  जल/प्याई  का

 परिवहन  31.00

 3.  चिकित्सा  तथा  जनक  स्वास्थ्य

 के  उपाय  15.00

 4.  पु  संरक्षण  तथा  भोज  तथा  पशु

 चिकित्सा  सहित
 सहित  चारे  की

 कम  श्र  ले  आहार के  लिए  राज

 सहायता  तथा  गोशालाओं  के  लिए
 राज  सहायता  265.50

 5.  योजना  स्कीमों  जेसे
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 हि  बकाया

 मद  रुपये

 श  1982-83

 और  वन  लगाना  तथा  मृदा  संरक्षण

 के  कार्यों  में  तेजी
 लाकर  रोजगार

 Ses  ee
 अवसरों का  सुजन  2380.00

 6,  ga  &  प्रभावित  क्षत्रों  में
 हँ

 हगा
 थों र  उनमें से  _ खोदकर  करक  औ

 निकाल  सामुदायिक
 र  iTataly

 निर्माण  ट्रक  टैंकों की  |

 _  ade  करके  तथा  ग्रामीण  तथ

 a जल  आपूर्ति  योजनाओं  द्वारा  पी ने

 aa
 को  आपूर्ति  की  व्यवस्था  1000.06

 चारा  उगाने  के  लिए
 ...

 सांडों  के  लिए  राज-स

 aa
 पशुओं

 के  लिए  पाईपों
 के  जरि

 इनगभाइीर

 -  103.50

 क्रम 8.  अनुपूरक  पोषण  75-00

 9.  छोटे व  सोसत  फैसलों  ®  लिए
 %

 कृपि  आदानों  हेतु  राज-सहायता  58.00

 oe  वाण
 a

 1981-82  का  योग  3953.06
 2

 1.  ध्यान  व्यवस्था  सहित  जल  परिवहन

 90.00 और  argia के  लिए  प्रबन्ध

 2.  कुओं  को  खोदना/गहरा  करना  ओर

 उनमें  से  गाद  निकालना  तथा  साधु
 दाधीच  तालाबों  का  निर्माण  176.85

 3.
 ग्रामीण  तथा  शहरी  जल

 भारत योजन  1045.07

 1982-83  का  योग  1311.92

 ad  कौ  पुनरावृत्ति  को  समाप्त  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा
 निम्नलिखित

 दीर्घावधि
 कार्यक्रमों  के  लिए  वित्तीय  व्यवस्था  की  जा  रही  है  :
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 Ce

 सखा  प्रण  क्षेत्र  कार्यक्रम -

 इस  कार्यक्रम  को  13  जिलों  अर्थात  अतौरा, डू डू डू

 RM ey AAR, area
 और

 शु
 न

 में  BIND Blaifeaa osbrr {
 किया  जा  रहा है

 1981-82  के  दौरान  इस  कार्यक्रम के  अर  थ  को  केन्द्रीय  हिस्सेदारी  के  रूप  में

 692.50  लाख  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई  है  ।
 द  ब

 मर्मस्थल  विकास  कार्यक्रम  भ

 .  इसमें  11  जिले  अर्थात  नागी  तू
 जालौर  ओर  पाली  शामिल  हैं  ।  1981-82  के  दौरान  इस  कार्यक्रम के  अन्तर्गत

 केन्द्रीय  हिस्सेदारी  के  तौर  पर  496.94  लाख  रुपये  की  राशि  का  आबंटन  fra  गया  है

 ..  .  ..  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कर्मचारियों  को  स्थाई  किया  जाना  /

 2418.  श्री  मनीराम  बागड़ी  :  aor  निर्माण  और  आवास  ती  ag  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 aq  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  लोक  निरमाण रि विभाग  के  अस्थायी  कर्मचारियों  को  स्थायी
 >  oe  2

 बताने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  छ 4

 यदि  at,
 ता  इन  प्रस् था दया  बमचारया को को  कब  तक  स्थायी  किए  जाने  की

 =
 rd सम्भावना  .....  re

 (7)
 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  लोक  fan  for  विभाग के  कर्मचारी  गत  दस  वर्षों  से  अस्थायी

 आधार  पर  कार्य  कर  रहे  और

 द  तो  उन  कार  हों  का  ब्यौरा  क्या
 याचिका  =  oo  i  क्  जिनकी  वजह  से  ve  अब  तक

 स्थायी कए  जल  न  बप
 नहीं  बमों

 गया  है  ?

 deterw  तथा  निर्माण  कौर  आवास  स त
 मंत्री  ait  wit  cm  नारायण  ओर

 न  केवल  दिल्‍ली  में  अपितु  देश  नें  अन्य  स्थानों  पर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  अस्थाई

 कर्मचारियों को  स्थाई  करना  एक  सतत  प्रक्रिया है
 जो  पृथक-पृथक  ग्रेडों

 में  स्थाई
 सालों

 की

 उपलब्धता पर  निर्भर है
 दु

 art

 कुछ  श्र मियां  में  यद्यपि  स्थाई
 रिक्तियां

 उपलब्ध  हैं  फिर  भी  वरिष्ठता  सूचियों  को

 चुनौती  देते  हुए न यायालयों  में
 मामलों

 के  दायर ह  कारण  CHLSHRT  नहीं  किया  जा  सका  1

 ऐसे  मामलों  में
 केवल

 न्यायालयों
 द्वारा

 aiaat  का  कारण सथ पकरने के  बाद
 e

 आगे  की
 कार्यवाही

 करना  सम्भव  हो  सकेगा  ।

 चालू  को  ni  सिचाई  योजनायें

 2419.  off  ato  पी०  यादव  :  क्या  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  fa:
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 क्या  प्रधान  मन्त्री  ने  14  198  को  राष्ट्र  के
 नाम  अपने  प्रसारण  में  कहा

 लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  के लिए

 विशा  अ को  र्
 व्यवस्था

 करने
 का  लक्ष्य  पूरा  कर

 लिया
 गया

 किन-किन
 चिना  1.0  न-कौन  ई  योजनायें

 इस  घोषणा  कों
 शूरा पंद  द  x

 करने  के  लिए  चालू  की  गई  और

 (7)  त  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  usa  में  कितन  सिचाई  क्षमता
 का

 विकास  किया

 गया  ?

 .
 सिंचाई  मंत्रालय

 में  राज्य  मन्त्रों  जियाउर  समान  : ;  (*)
 ह

 (a)  1975-7  6  से  1978-79  की  अर्वा  घ
 के

 दौरान  सुजीत  की  गई  sie  © क्षमता  का

 राज्यवार  ब्यौरा  दिखाने  वाला
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 बिहार  राज्य  पिछले  तीन  वर्षों  (1978-79
 79.0  से  1981-82)

 के  at  | हैँ  6,  05,000
 a  wo  ्

 —  हैक्टेयर  सिचाई  क्षमता

 ates  की

 ग  er  ee
 ि

 शि  ह  विवरण  द्

 fran  स्कीमों
 स

 afaa  sietine  क्षमता
 ~

 &

 थ
 क्रम  प्०  राज्य  क्षमता )

 सतत  स्कीमों  से  नई  स्कीम  से  जोड़

 नथ

 2  3  4

 are  प्रदेश  376  376

 असम  76  106

 बिहार  485  10  495

 गुजरात  ८  342  10  352

 5.  हरियाणा  16]  20  181

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 जम्म  ब  कश्मीर  द्ग  39  39
 8.  कर्नाटक  192  20  212

 केरल  108  108
 10.  मध्य  प्रदेश  383  383
 11.  महाराष्ट  405  40  448
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 कर  के  की  अ

 a कवि  2 —$—

 12.  23  28
 मणिपुर

 13.  मेघालय

 14.  नागपाल

 15  उडीसा  199  10  199

 16  पजाब  72  गद

 17  राजस्थान  319  10  329

 18  सिक्किम

 19  तमिलनाडु  13  18

 20  त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  1422  140  1562

 22.  चिमी  बंगाल  172  2  174

 जाए  राज्य  4780  302  5082

 सच  राज्य  क्षत्र

 कुल  जोड़  4780  300  5080

 4780  300  5080

 उत्तर  प्रदेश  में  sd  विकास
 cen

 az
 आपरेशन

 1
 tine

 __
 की

 1
 कुमार  मेहता  : 2420.  प्रो ०  अजित क  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  दि  करेंगे

 कि

 )  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  डरी  विकास  कार्यक्रम  असफल  रहा  है  और  आपरेशन  फ्लड  को

 उत्तर
 प्रदेश  राज्य  में  केवल  सीमित  सफलता  मिली  और

 यदि
 दि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  और  सरकार  ने  इस  भागती  में

 कया
 कदम

 ल सोचे हैं  ?

 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  झारडा  स्वामी ee  तथा

 डेरी  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  उनका  प्रचालन  करने  भोर  दूध  की  स सप्लाई  को  बरकरार

 रखने  तथा  डेरी  विकास कार्यक्रम  के  तहत  अन्य  उपाय
 क

 मामले
 राज्य  सरकारों

 के  कार्यक्षेत्र में  हैं  ।

 पंचवर्षीय  योजनाओं तथा  uta  ae  कायें  क्रम  के  अंतगर्त  शुरू  किए  गए  डेरी

 विकास  कार्यक्रमों  का  उत्तर  प्रदेश  में  अभी  कुछ  मामलों  में  अपेक्षित  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।
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 ह

 आपरेशन  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  में  दो  फीडर  बेलेंसिंग  डेरी  सपन

 स्थापित  किए गए  जिनमें  से
 मेरठ  में  तथा  दूसरा  वाराणसी में  मेरठ  स्थित  संयन्त्र

 सन्तोषजनक रूप  से  कार्य  कर  रहा  जबकि वाराणसी में  लगाए  गए
 संवत

 में  अभो  अपेक्षित

 निष्पादन स्तर  प्राप्त  होना  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  डेरा  विकास  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  समस्याओं स्याओं  तथा
 area!

 को

 पता  लगाया  है  तथा  उसके  बारे  में  रिपोर्ट  दी  है  जो  निम्नलिखित है

 (1)  ग्राम  स्तर  पर  पर्याप्त  सहकारी  संरचना  की  कमी  kd

 से 1 (2) स सहकारी  समितियों  का  दोषपूर्ण  गठन  विशेष  रूप  उनके  उप-नियम  जो

 द
 मुखी  नहीं  ह ै;

 (3)
 az  योजनाओं  को  को  ग्रामों  में  विस्तार  कार्यकलापों  का  सहयोग  प्राप्त  नहीं लि

 (4)  निजी  दुग्ध  व्यापारियों  की  अस्वस्थ कर  प्रतिस्पर्धा :

 (5)  दुधारू
 गो  पशुओं  का  छिट-पुट  वितरण  जिससे  डेरी  शुकों  थे  लिए  दूघ  को

 संगठित
 रूप से  एकत्र  करने  में  सुविधा  नहीं  होती  ;  भोर

 (6)
 डरी  विकास  तथा  पशु-पालन  कार्यक्रमों में  परस्पर  स  1Fq?  में  कमी

 इन  खामियों  की  दूर  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाय  शुरू  किए

 हैं
 -_  2

 प्राम  स्तर  पर  सहकारी  संरचना  को  सुदृढ़  किया  जा
 रहा  है

 और  समितियों  के

 उपनियमों  को  उत्पादकोन्मुखी  बनाया  गया  है  ।

 जिला  दुग्ध  यूनियनों  को  पुनर्गठित  एवं  सुदृढ़  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 जिला  स्तरीय  दुग्ध  यूनियनों  के  कार्यकलापों  के  बेहतर  समन्वय  एवं  मानकीकरण  मे के

 उद  य  से  राज्य  की  शीष  सहकारी  निकाय  अर्थात  प्रादेशिक  सहकारी  ढेरीसघ  को

 सुदृढ़  किया  गया  है  ।  ्

 दुध  उत्पादन  बढ़नी  के  लिए  ग्रामीण  दुग्ध  उत्पादकों

 Palma
 नादान  सप्लाई

 alg  को  तेज  किया  गया  है  ।

 राज्य के  बाहुल्य  वाले  क्षत्रों में  दूध  को  लाने  ले  जाने  लिए  पिंड  बनाया
 he गया है  1

 डेरी  विकास  कार्यक्रमों  के  समग्र  विकास  में  बेहतर  परिणाम  पाने  के  लिए  उन्नत

 प्रबन्ध
 तकनी  कें  आराम  की  गई  हैं  ।

 उत्तर
 प्रदेश  सरकार

 द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सिचाई

 स्वीकृति

 2421.  श्री  जेनुल  गद्दार  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
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 उनके  मन्त्रालय  a  सत्तर  प्रदेश
 र
 सरकार  द्वारा  स्वीकृति  के  लिए

 प्रस्तुत
 की  गई

 > कौन  सी  सिंचाई प  जनायें
 अनिर्णीत

 पड़ी
 और

 exarfotienrrat  में  से  प्रत्येक  को इन  को
 कब

 तक  स्वीकृति  Fee  जाते  की  सम्भावना  है

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit
 जियाउरंहमान  प्रंसारी ) सकना. ऋक

 उत्तर  प्रदेश  सरकार

 की  निम्नलिखित  सिंचाई  स्कीमें  सिंचाई  मन्त्रालय  के  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  जांच  के  लिए  लम्बित

 पड़ी  हैं  :--

 कंचा  उठाना  । 1.  मजोर  बांध  क

 2.  दराज

 3.  चिल्ली मल  पम्प  नहर  की  क्षमता में  वृद्धि  करना ।

 4.  wad  बांध  परियोज

 5.  पथराई  बांध  परियोजना

 = 6.  कपूर  सिचाई tala  ॥

 7.  किशन  बांध  मीटर  ।

 8.  लखवी  व्यास  परियोजना

 9.  बेगुल  water  स्की म

 राज्य  सरकार  द्वारा  कुछ  अन्य  सिचाई  स्कीमें मं  ी  प्रस्तुत  की  नह  जिनके  बारे  में

 केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  मांगे  गए  स्पष्टीकरण  अथवा  fecq!  यों  की
 उत्तर

 प्रदेश  राज्य

 सरकार  से  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 परियोजनाओं  की  मुख्य  परियोजना

 Tt<qig a at a va afzay
 मलित  ब्यौरों  के  स्वरूप

 इन  स्कीमों को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  परियों
 जनाओं

 की  जांच  करने

 वाले  अन्य  संगठनों  की  fi टिप्पणियों  के  उत्तर  भेजने  में  राज्य  स  द्वारा ai  जाने  बाले  समय  पर

 निर्भर  करती
 -

 राज्यों  में  आवास  य

 2422.  शमी  एस  कै ०  शे जब लकर : a
 ॥  निर्माण  alt  आवास

 मंत्री  यह
 बताने

 की  छुपो
 a
 ia

 व  1981-82 2%  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  आवास  सालों  क्यो  योजना  है  भोर

 लक्ष्य  को  पूरा  करने
 के  लिए

 धनराशि
 का

 प्रस्तावित
 आबंटन  कितना

 ।
 राज्यवार  आँकड़े

 बचाये  ; ड  और

 गत  ad  बी  योजना  के  आंकड़े  क्या  थे  कौर  इस  हेतु  कितनी  धनराशि  आबंटित
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 गई  ओर  oat  से  कितना  TTR  खच  को  जा  बर्ष  दौरान  मकानों
 ्  ‘  म्

 का  निर्माण  किया  गया  ;

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  fag) :  आवास

 का  विषय  योजना  आयोग  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  आवास  के  लिए  भेजे  गए  अनुमान दिल
 योजना  परिजनों  के  राज्य  सरकारें  विभिन्न  आवास  योजनाओं  के  लिए  निधियों  का  नियतन

 मारता  निश्चित  करने  और  लक्ष्य  निर्धारित  करने  के  लिए  '  स्वतन्त्र  वर्ष  1981-

 8"  के  लिए  सभी  राज्यों  के  लिए  आवास  तू  यो  जना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  परिव्यय  कां  एक

 _  वितरण
 संलग्न  है

 a  1980-81  के  fag  सभी  राज्यों  के  लिए  आवास  हुतू  योजना
 आयोग

 द्वारा

 a  यय  का  एक  विवरण  संलग्न  है

 [Vad  1980-81  के  दौरान  किया  गया  खर्चे  भी  ए  गए
 मकानों की  संख्या  के  वारे में

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  तथा  पटल  पर  ह  व

 oy
 रुपयों

 क्रम  स०  राज्य  का  नाम  भावास  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय

 (1981-82)

 1.  मार  प्रदेश  1580.00

 2.  असम  300.00

 3.  बिहार  830.00

 4.  गुजरात  1616.00

 5.  हरियाणा  560,00

 6.  हिमाचल  प्रदेश  200.00

 7.  जम्मू  और  कश्मी र  310.00

 8.  कर्नाटक  2207.00

 9.  केरल  1015.00

 10°  मध्य  प्रदेश  770.00

 T1.  महाराष्ट्र  2400.00

 12.  मणिपुर  70.00

 13.  मेघालय  70.00
 14.  नागालैंड

 195.00
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 ह  न  द

 लाख  रुपयों में
 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  आवास  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय

 (1980-81 )
 eee  cn  om

 427.00 15  उड़ीसा

 पंजाब  1000.00 16

 17  राजस्थान  477.00.

 18  सिक्किम  57.00

 19  1712.00

 20.  त्रिपुरा  145.00,

 21.  उत्तर  2532-00

 22°  taal  बंगाल  815.00

 विवरण  -2

 1.  21621.0  प्रदेश
 1586.00

 2.  असम  197.00

 3.  बिहार  782.00

 4.  गुजरात  e  1560.00

 5.  हरियाणा  603.00

 6.  हिमाचल  प्रदेश  190.00

 7.  जम्मू  और  कशमीर  275.00

 8.  कर्नाटक  2345.00

 9.  केरल  1013.00

 10.  मध्य  प्रदेश  614.00

 11.  महाराष्ट्र  2324.00

 12.  मणिपुर

 13.  मेघालय  75.00

 14.  नागालैंड  185.00

 15.  उड़ीसा  312.00

 16.  पंजाब  989.00
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 17.  राजस्थान  466.00

 18.  सिक्किम  54.00

 19.  तमिलनाड़ु  1463.00

 20.  त्रिपुरा  130.00

 21.  उत्तर  प्रदेश  2453.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  830.00

 समेकित  बिकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  छोटे  तथा  मध्यम  कस्बों  का  विकास

 2423,  श्री  जगपाल
 ह

 भ
 श्री  दौल  त  राम  सारण

 sit  माधव
 राव  सीरिया  i  निर्माण कौर  श्रावास  मत्री  यह  बतान  की  कृपा

 सर्ग  कि
 *  क कया  सरकार ने  छोटे  तथा  मध्यम  कस्बों  के  समे  a  विकास  के  लिए  केन्द्र  द्वारा

 भायोजिंत  योजना  के  क्रियान्वयन  में  हुई  प्रगति के  सम म्वन्ध  में  कोई  पुनरीक्षा  की  और

 यदि  तो  उसके  कया  परिणाम  निकले  तथा  इस  सम्बन्ध में  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  चाल  सत्री  wise
 नारायण  ays

 जी

 मेरे  मंत्रालय  द्वारा  आ
 तरिक  पुनरीक्षा

 की  गई

 e  इस इस  पुनरीक्षा  के  आधार  पर  यह  पाया  गया है  कि  योजना के  कार्यान्वयन  की  प्रगति

 धीमी  है  ।  कुछ  कारण  इस  प्रकार  हैं

 नगर
 Oy इर

 योजना  के  अंतगर्त  राज्य  भोर  स्थानीय  स्त  र
 पर  अगर

 आयोजन  नगर  विकास

 और  नगर  पालिका  प्रशासन के के  लिए  अति  व्यापी  उत्तर  दा  na से  आंशिक रूप  से

 उत्पन्न  परियोजनाएं  बनाने  और  उनका  द्रुतगति  से  कार्यालय  घस  के
 लिए संगठनात्मक s समस्याएं |

 (2)  इस  योजना  के  लिए  निर्धारित  मार्ग-निर्देश  गें  के  अनुसार
 परियोजना  रिपोर्टों

 को

 तैयार  करने  में  त्रियां  ।

 (3)  वस्तुत  प्राक्कलन  तैयार  करने के  लिए  और  वास्तविक  प्रबोधन  भर

 समन्वय  के  लिए  राज्य  तथा  स्थानीय
 स्तर

 पर  अभिकरणों  का  पता  लगाने  में

 सफलता  '

 (4)  इस  परियोजना  के  लिए  समान  प्रावधान
 valle

 आकस्मिक  व्यय  के  लिए  केन्द्रीय

 138



 17  1903  ह
 लिखित  उत्तर

 सहायता  हस्तान्तरित  करने  के  लिए  और  स्थानीय  बजट  में  पर्याप्त  प्राचीन

 बजट  प्रावधान  करने  में  असफलता  ।

 (5)  भूमि  asa में  प्राकक्लनों  एव  निविदाओं
 का

 विलम्ब नट नन्
 से  स्वीकृति  देना

 सामग्री  आदि  at  लागतों  में  परियोजना  की  स्वीकृति  के  aaa

 स्थलों  में  परिवर्तन  करना
 आर

 अन्य  क्षेत्रीय  स्तर  बी  fear  इयां
 जैसी  कार्यान्वयन

 समस्याएं  |

 मेरे  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  1980  में  पत्र  भेजे  है  और  तत्पश्चात्  उनसे
 रित  परियोजना  बनाने  भीर  अनुमोदित  योजनाओं  का  प्रभावी  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  अनुरोध  किया  है  ।  कथनीय  शासन  और  नगर  fama  की  केंन्द्रीय  परिषद्‌  की  बैठक
 में  विस्तृत  रूप  में  इस  मामले  पर  भी  विचार  किया  गण  तथा  इस  योजना  के  भन्तगंत

 पता  लगाये

 गए  शहरों  का  प्रभावी  विकास  करने  का  संकल्प  किया  1982  में  स्थानीय  शासन

 कौर  नगर  विकी  की  केन्द्रीय  परिषद्‌  को  dow  में  इस  पर  बल  दिया  गया ।  मेरे

 मंत्रालय के  और  नगर  एवं  ग्राम  आयोजना  संगठन  के  अधिकारीगण  योजना  की  प्रण

 ल्

 पर
 विमश  करने त तथा  राज्य  सरकारों  की  सहायता  बनने  कें  लिए  अलग-अलग  राउ  का  दौरा  कर

 रहे  हैं
 ।  ः

 श्रावासीय  मकानों  के  दुरुपयोग  हेतु  ese  वसली  के  लिए  भूमि  तथा  fama  कार्यालय

 द्वारा  बनाये  गए  मानदण्ड

 2424,  भी  सूरज  भान :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बत
 ताने  की  पा  करेंगे

 नई  दिल  गी  के  भारतीय  मकानों  का  भूमि  विकास  कार्यलय  के  साथ  हए  पट्टे
 सम्बन्धी  करार  के  प  व्यावसायिक  प्रयोजनों  हेत  उपयोग  किए  जाने  के  लिए  निर्माण  सर

 आवास  मंत्रालय  के  कमी  तथा  विकास  बाय  लिय  द्वारा  दुरुपयोग  yer  की  कराना  करने  हेतु  क्या

 फीस ला  अपनाया  जाता  है

 )  क्या  भूमि  तथा  विकास  कार्यालय  के  दिनांक  31  मैच  1976  के  आदेश  संख्या

 23/1976  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखेंगे  और  भूमि  विकास  कार्यालय  द्वारा  पर  दिये

 गए  कितने  आवासीय  मकानों  के  बारे  मे  उपयुक्त  sam  के  खण्ड  (8)  के  अन्ट,गेंत  प्रतिशत

 दुरुपयोग  शुल्क
 फे

 भुगतान  क्या  भीर  पिछले  तीन  वर्षों  के  qua  एस  qze-aifzal  के  नाम
 तथा  मकानों  के  पते  क्या  भोर

 श  नई  दिल्ली  में  आवासीय  मन  नों  ब  व्य  द्रु  ऋण  say  faq  दुरुपयोग  गयी

 जाने  के  कितने  मामले  भूमि  विकास  af  की  जानकारी में  भाये है  at  faaa  मामलों में
 पट्टेघारियों  ने  दुरुपयोग  का  भूगतान i  किया  है  «तर  प्छिलि  तीन  at  के  दौरान  कितने
 मामलों  मे  न्यस्त  बे  न्याय  के  geezer  पट्टेघारियों  बो  wala)  प्रदेश  बरन  से  सका
 गया है  ?
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 संसदीय
 कार्य  तथा  निर्माण

 ar
 mmr  (sit  भीष्म  नारायण

 5
 की  मामू  ला

 संलग्न  विवरण  में  दिया  पा  है  ।

 और प्रशासनिक  अनुदेश  दिये गए  हैं  और  इसे स्वरित  कार्यालय  आदेश  में  विभागीय

 सभा  पटल  पर  रखने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  पट्टे  पर  दिये  गए  उन  रिहायशी  परिसरों  की  संख्या

 के  में  सूचना  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  जिनके  बारे  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केवल  एक

 प्रतिशत  दुरुपयोग  प्रभार  वसूल  किया  गया  क्योंकि  इस  तरह  के  कोई  सांख्यिकी  ata  नहीं

 रखे  जाते  ।

 ह  बारे  में  जो (7)  नई  दिल्‍ली  में  रिहायशी  परिसरों  के  दुरुपयोग  के  मामलों  की  संख्या

 भूमि  तथ पी  विकास  अधिकारी  के  ध्यान  में  भाए  थे  और  उन  मामलों  की  संख्या  के  कनक

 दुरुपयोग  प्रकार  अदा  नहीं  किये  गए  एक  अनिश्चित  काल  तक  लगभग  60,000  फाइलों  की

 जांच  करना  अपेक्षित  होगा  ्

 T  समें  तीन  वर्षों के et  प्रकार  उन  मामलों  की  संख्या  से  सम्बन्धित

 दौरान  न्यायालय  के  आदेशों  के  फलस्वरूप  qezarftal  को  म  T  पुनः  प्रवेश  करने  से  भूमि
 इलों  की  जांच  करनाਂ  अपेक्षित तथा  विकास  अधिकारी  को  रोका  गया  लगभग  60,00

 होगा  ।  दोनों  ata  की  सूचना  को  संकलित  करने  में  होने  वाला  धन
 प्राप्त  कि  जाने

 वाले

 परिणामों  के
 अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 ्

 विवरण

 ह  म्

 निम्नलिखित  फार्म ले  के  अनुसार
 rat  का  चप  कात  हनी  [-

 TTT  परिसरों के  वारे  में
 1

 481 ज्यिक  प्रयोजनों के  लिए  उपयोग  fem
 से  दुरुपयोग  प्रभार  वसूल  किया  जाता  ड  लि  थ  ig

 प्लाट  का  दुरुपयोग  किया  गय  उस  प्रयोजन के  लिए  जिस  प्रयोजन  के fara
 ee

 आकार  aa  भ fe भूमि  की  मौजूदा  पिछले  अन्तरण  की

 वाणिज्यिक  द्र घिरा  हुआ  अनुमेय  तारीख को  भूमि  की  *12/

 aax
 -

 जिसके  लिए  संपत्ति  दर  जिस  पर  भूमि  1/2
 का  दुरुपयोग  किया  पूर  दी  गई  ।

 जाता  है  । 3  शत
 SS

 paar  विकास  अधिकारी से  नोटिस  प्राप्त  होने  पर टिप्पणी  वहां  दुरुपयोग  के  लिए भू|
 दोषी  किरायेदारों  के  विरुद्ध  बेदखली  के  लिए  पट्टेदार  पट्टेदार  मुकदमा  करता

 है  और  वह  ऐसे  किरायेदारों  को
 बेदखल  करने  में

 सफल  होता  तो  एक  ्र
 प्रतिशत  प्रभार

 आंशिक  दण्ड स्वरुप  वसूल  किया
 जाएगा हम
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 oe

 दिल्‍ली  में  पाम  रेप  सीड  आयल  तथा  वनस्पति  घी  की  कमी

 5.  श्री  संगल  राय

 श्री
 सनत

 कुमार
 मण्डल :  क्यो

 न
 पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कक  पाम  रेप  die  आयल  तथा  वनस्पति  घी  की क्या
 ag  सच

 बहुत  कम  स  लाई  है  ;

 क्या  1982  से  खुदरा  तथा
 [aT  उचित

 दर
 =

 के
 यहाँ  इन

 वस्तुओं को
 fast  की  गहरी जांच  की  गई  ;  और

 हि
 ह  न

 >
 ,  तो  उसके  क्या  का यदि  नहीं  aus  हैं

 कृषि  तथा
 नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  मोहमम्द  उसमान  :

 भार०  बी०  डी०  ताड़  परिष्कृत  त  रेपसीड  तेल तथ  ete वनस्पति  घी  को  सम्मिलित  रूप  में

 लेने  पर  इनकी  समग्र
 उ उपन्यास  कुल  मिलाकर  संतोषजनक a  अस्थायी

 किस्म
 की

 स्थानीय  कमियों  की  संभावना  से  इ  कार  नहीं  किया  स

 तै  ह जी  हां  ।

 साग  (a)  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रदान  नहीं  उठता  ।  ह

 दिल्‍ली में  निर्माण  कौर  आवास  मंत्रियों का  सम्मेलन

 2426  :  श्री
 तारिक  ara

 क्या  निर्माण  और  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  war  करेंगे

 कि

 हाल  में  दिल्ली  में  हर
 रिग

 ata
 आवास  के  सम्मेलन  की  कायें  सूची में

 क्या  सद
 थी

 -

 उसमें  क्य  चर्चाओं  ae
 कया  हैऔर

 इस
 aver  के  क्या

 कया  निष्कर्ष  निकल े;

 कौर  oe

 at
 राज्य

 को  गह  निर्माण a
 ्य ofsmaaray योजनाओं  के के  लिये  मार्गदर्शी  निर्देश

 दिए  गए  हैं  ial  we

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  भरोसा  नारायण  :  तथा

 met  विकास  तथा  रश  थानीय  स्वायत्त  शासन  के  केन्द्रीय  परिषद की  बैठक  4  तथा  5

 1982  को  ह  नो  की  अध्यक्षता
 इस  सम्मेलन  में

 मदों
 पर  (1)  नया  बीस  सुन्नी  कार्यक्रम  (2)  गन्दी  बस्ती  सुधार

 (3)  ग्रामींग  आवास-स्तर  (4)  ग्रामीण  जल पूति  (5)  सामाजिक  आवास  योजना  (6)  हुडको
 की  वित्तीयता  सहायता  पद्धति  (7)  अन्तर्राष्ट्रीय  पेय  जल  पूति  तथा  सफाई  दशक  (1981-90
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 (8)  कम  लागत  पर  सफाई  (9)  छोटे  तथा  मध्यम  कस्बों  का  एकीकृत  विकास
 तथा  (  0)

 स्थानीय  निकायों की  aden  तथा  वित्तीय  परिस्थिति  जेसे  fa पार  ट
 मदों  पर  विचार

 विमश  ।

 केन्द्रीय  परिषद ने  नये  20  सूत्री  sean  के  विशेष  संदर्भ  में  आवास  पेश  जल
 क

 amr  गन्दी

 बस्ती  सुधार  के  क्षत्रों  के  कार्यक्रमों  पर  विचार  विमर्श  किया  और  संकल्प  किया  कि  इन
 कार्य  क्रमों

 के  लक्षणों  की  प्राप्ति  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाये  जाय  ।  क'्यंसूची  की  विभिन्‍न  मदों  पर  संकल्प

 पारित  किए  गये  ।  यह  निर्णय  र  किया  गया  कि  केन्द्रीय  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पेय  जन  मुहैया  कराने

 तथा  भूमिहीन  कामगारों  के  लिए  आवास  स्थलों  का  विकास  तथा  निर्माण  सहायता  को  बढ़ाने  तथा

 गन्दी  बस्तियों  के  पर्यावणीय  सुधार  के  लिए  qatity  परिव्यय  उपलब्ध  कराया  जाय  |  कवरों
 दल  द्वारा  geal  की  वित्तीय  सहायता  पद्धति  पर  सुझाये  गये  परिवर्तनों  पर  केन्द्रीय  सरकार

 सहानुभूति  विचार  के  लिए  सिफारिश  की  गई  ।  मप्र  1981  से  शुरू  हो  रहे  अन्तर्राष्ट्रीय  जल

 पूति  तथा  सपना  दीपक  के  दौरान  शहरी  तथा  ग्रामीण  जलपूर्ति  तथा  सफाई  दशक  के  दौरान  शहरी
 तथा  ग्रामीण  argia  तथा  सफाई  क्षत्रों  में  प्राप्ति  के  लिये  प्रस्तावित  लक्ष्यों  का  सम्मेलन  ने  सेन

 किया  ।  छोटे  मध्यम  नगरों  के  विकास  के  लिये  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  का

 निर्णय  किया  गया  ।  संविधान  में  स्थानीय  निकायों  की  शक्तियों  कार्यों  तथा  वित्तीय  संसाधनों  के

 सांविधिक  वर्णन  की  आवश्यकता  पर  भारत  सरकार  से  विचार  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया

 था |

 ये  संकल्प  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  के  प्रशासनों  ग  भेजे  जा  रहे

 को बैंक  दल  द्वारा  राष्ट्रीय  कमी  श्रनसंधान  परियोजना  के  कार्यक

 पिरोया  ह

 2427.  ait  दौलत  राम  चरण  कया  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  बेक  दल  ने  हाल  हो  में  राष्ट्रीय  कृषि
 भनुसंधान [ड  परियोजना

 के

 करण  की  पुन  री  क  ता  की  थी  और  कुछ  महत्वपूर्ण  टिप्पणियां  की  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ;  कौर

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृष  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  WITo  Ato  :

 विश्व  बैंक  अन्तिम  प्रशिक्षण  मिशन  ने  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसन्धान  प्रायोजना  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति

 1981  को  की  थी  ।  इस  मिशन  में  3  सदस्य की  माही  समीक्षा  2  सितम्बर  से  15  सितम्बर

 थे  और  राज्यों  में  अपन  निरीक्षण  के  दौरान  भारतीय  कृषि  अनुसार  परिषद  का  एक

 भी  उनके सा  थ  था  ।  मिशन  ने  गुजरात  (  -4
 Raat)

 आन्ध्र  प्रदेश  ओर  कर्नाटक  (7-15
 1  |  प्रायोजक  ना  कार्यान्वयन  किया

 और  हरियाणा  (8-9
 का  हिया  का

 सितम्बर  1981  क  प्राप्त
 हई  ओर  भारतीय 21  मिशन  at

 रिपोर्ट  21
 ग  इ  «प  भगना  NG xg  य

 ह
 कुकी  अनुसंधान
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 afz -  को  प्रायोजना  निजीकरण  भ जिया  गया  |  हरियाणा  भोर

 दारा इस  पर  28
 198]

 भिन्न  प्रदेश  के  मामले  में  मिशन  का
 1981,  को  विचार लेकिन  गुजरात  भोर  कर्नाटक  भाव  बहुत  अनुकूल  था

 कम  थी  जिसका  मुख्य  कारण से  प्रारम्भ
 उपकणों

 की  प्रा  त  और र
 विल  वर्कशाप  को  विलम्ब

 की  भर्ती  में  विलम्ब
 तथा  (7)  इनमें  स ेक  प्रमुख  मामलों टिप्पण  दी  उसे  भार  तीय  तथा

 रहा  है  ।
 afr  अनुसंधान  परिषद  की  टि  प्पणियों |  ह

 था  इस  पर  जो  मिशन  ने  अपनी के  साथ  परिशिष्ट में  दिया  जा

 ध्
 विवरण

 विश्व  बैंक  मिशन  की  सिफारिशें  :

 प्रायोजना  के  कामयाब  वथन  में  तेजी  लाने  के
 की  गयी

 कार्यवाई
 लिए  अग्रिम  नियोजन  प्रायोजन  एकक  ते की  जरुरत  है  विभिन्‍न  स्त  ं  पर  अग्रिम नियोजन के  लिए  कदम  उ  ठाये  इन  उठाये

 गये  कदमों  से  प्रायोजना
 >

 को  तेजी  से
 कवित  करने  पे
 अवस्था  में  अपे

 सुविधा  होगी  ।  आरम्भिक
 qa  कुछ  धीमी

 शुरूआत ate  atay  प्र  ति  का  मुख्य  कारण  पहले पाँच  वर्षों  के  बा
 परि

 दे  भारतीय  कुकी  अनुसार

 जा

 बद  द्वारा  अपनी  सहायता  वापस  ले  लिए

 fer

 ने  के  बाद  भूमि  सि  विल ator  काय  उपकरणों  की  ख  te  में विलम्ब  का  होना  तथा  राज्य  सरका  र  द्वारा
 प्रथ  rar  के  ऊपर  होने  वाले  aq  का

 yea  प्रिया  जने  अ  तगत
 स्वीकृत

 उप
 उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर  लेना  था  ॥

 इसमें  भाग  लेन  वालें  विश्वविद्यालय प्रायोजनाओं  में  कार्य  करने
 परिस्थिति  के  अनुकूल  q ar  ger तर

 विशाल  आयोजित  करने  के  लि  ण  सलाह  दी है  राष्ट्रीय  गयी  है  भान्घ्प्रदेश  कुकी  विश्व sie  अनुसंधान  अनुसंधान  समीक्षा  विद्यालय  द्वारा
 रिपो  और  म ब  ल्यांकन

 हैदराबाद  में  पहले  ही  एक  प  आर रिपोर्ट  मुख्य  >
 रद्द  eat  a  अवगत  कराने  के  लिए  at ita

 किया  जा  जा  चुका  टे  अन्य  वकंशापों  की योजना  बनाई  जा  रही है  । वकंशाप  का  आय  जिन  किया जाना  चाहिए  |
 राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  प्रायोजनों  के  राह  ट्राय विभिन्‍न  पहलुओं  को  cs

 sf  अनुसंधान  प्रायोजना  के
 पुस्तिका  प्रकाशित  वी

 जानी  चाहिए  ः  करने  बाली
 पुस्तिका  भारतीय  कुकी  अनूठे  धान  परिषद
 के  प्रायोजना  एकक  द्वारा  प  चले  से  हो  तेयार की  जा  रही  है  ।
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 क्षेत्रीय  सह  क्षेत्रीय  अनुसंधान  gra  afr
 owen

 परिषद  में

 संस्थानों  के  इन् चा जे  के  प्रशासकीय  और  वित्तीय  17.12.
 iii

 विश्व
 अधिकार  जिसे  प्रायोजना  के  अधोन  स्थिर  किया  विद्यालयों के  कुल  यों  के  पिछले  सम्मेलन

 जा  रहा  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |  लि  विचार  किया  गया  था  |
 अन्ध  श  कृषि  चि  द्यालय  द्वारा

 अपनाये  गये  अधिकारों  के  विमान  पर

 प्रयास  कौर  वित्तीय  अधिकार  बढ़ाने
 का  अधिकार  देने  पर  सहमति  व्यक्त  की

 ्  गयी  |

 (€.)  इस  क्षेत्र में  जिस  कार्य  में  प्रगति हो  रही  इस  facia  को  सम्मेलन  में  भाग  लेन  वाले

 सभी  काष  विश्वविद्यालय  में  उनके है  इसके  गुणात्मक  सुधार  पर  कुछ  अधिक  जोर

 दिया  जाना  चाहिए  ।  कर्नाटक  और  रथ  और  कार्यान्वयन  हेतु  परिचालित  कर

 मध्य  प्रदेश  में  नई  प्रायोजना  के  मूल्यांकन  को  दिया  गया  है  ।  इस  सुझाव  का  सबन्ध
 कुछ  समय  के  fac.  स्थगित  कर  दिया  जाना

 st
 प्लान  कार्यक्रम  के  क्षत्र  में  गुणात्मक  सुधार

 चाहिए  ।  2  लाने  से  |  तदनुसार  कमी  विश्वविद्यालयों
 को  इस  संबंध  में  उपयुक्त  सलाह  दी  गयी

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की

 योजना  एकक  जो  अभी  तक  विभिन्‍न  राज्यों

 दि  मुख्य  रूप  से  अनुसंघान  समीक्षा  और

 दूसरे  आरम्भिक  कायें  में  व्यस्त  थी-अब  जिन

 sat  जनाओं  में  प्रगति  जारी है  उनके  nraf-
 न्वयन  में  गुणात्मक  सुधार  ant  प्रबोधन  पर

 अधिक  जोर  दे  रही  है  ।  तीन  राज्यों  में

 नई  प्रायोजना  के  मूल्यांकन  के  स्थगन  के

 प्रायोजना  निजीकरण  समिति  ने  फैसला

 किया  कि  परिषद  के  मुख्यालयों की
 प्रायोजना  प्रत्येक  मामले  की

 गुण  के  आधार  पर जाँच  परक  रुप  से

 कर  सकती है  और  उपयुक्त  कार्यवाई  कर

 कर्मचारियों  के  वेतन  के  लिए  इस  पर  भारतीय  afr  अनुसंधान  परिषद

 योजना  के  अंतगर्त  कोष  आवंटित  किया  गया  ने  सहमति  व्यक्त  की  है  भीर  संबधित

 लकिन  स्टाफ  के  भर्ती  में  विलम्ब  के  कारण  जो  विद्यालयों  को  इस  भाशय  से  संबधित  परिपत्र

 धनराशि  उपयोग  में  नहीं  लाई  गयी  उसे  वापस  जारी  कर  दिया  गया  है  ।

 4
 लें  लिया  जाना  चाहिए
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 प्रत्येक  विश्वविद्यालय  के  सम्बन्ध  में  5  प्रायोजना  निजीकरण  समिति  ने  इस  सीमा
 करोड़  to  की  अधिकतम  सीमा  के  संशोधन  के  रिश  पर  विचार  किया  है  तथा  यह  निर्णय

 लिए  विचार  किया  जाना  चाहिए  ॥  लिया कि  निधिकरण के  पहले  से  ही
 स्थापित  पटन  से  tar  प  सीटें
 योजना  आयोग  तथा  वित्त  मिसाल

 mt
 साथ

 सलाह  करके  लाया  जा  सकता  जिसके
 साथ  यह  मामला  उठाया  जा

 उप-प्रायोजनों  मे ंं  अनुसंधान  कर्मचारियों  पाक  शीशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है
 के  लिए

 अनुसंधान  प्रणाली  विज्ञान
 a

 Festa
 तथा  इसको  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 आयो  यक  कदम  उठाये  रहें  हैं  ।  .
 के  प्रत्ययात्मक  पहलुओं

 पर  प्रशिक्षण क  a
 ~

 जन  करना  चाहिए  ।

 इसमें
 भाग  लेने  वाले  क़षि  विश्वविद्यालय  aaa  केन्द्रों  में  भवनों  के  रख  रखाव  के

 को  प्रयाप्त  निधि  निम्न कार्यों  के  लिए  दी  जानी  लिए  विशिष्ट  प्रावधान  तथा  क्षत्र  में  दौरों

 (
 विमान  भवना  क  रख  रखाव  तथा  के  लिए  परिवहन  देने  का  प्रस्ताव  सम्बन्धित

 के  दौरे  बलिए  पारवहन मरम्मत ।  क्षत्र  कृषि  विश्वद्यालय  के  साथ  उठाया  जा  रहा

 तथा  (7)  राष्ट्र
 प्र  कपि  इनुस  घान  प्रयोजन  के  है  ।  किताबों  जरनल  के  सम्बन्ध  में

 अन्तर्गत  अनुज  धान  केन्द्रों  लय  ए  जरनल  तथा  प्रायोजना  निजीकरण  समिति  ने  5 saat  के

 संदर्भ  पुस्त  कों  की  खरीद  की  व्यवस्था  की  जा  लिए  क्षेत्रीय  तथा  विशेष  केन्द्रों  के  लिए

 सदभ पुस्त द. म रही ह्  50.000  रू०  उप-प्रायोजन  के  लिए

 ्
 20,000  की  अलग  से  व्यवस्था  की  है  ।

 इस  सिफारिश  के  बारे  में  मामला  संबंधित सेने  वालें  विश्वविद्यालय  को  सामान्य

 wie  खेती  की  लागत  तथा  कृषि  त्रिश्वविद्यालयों  और  राज्य  सरकारों
 > के  लिए  पर्याप्त  निधि  की

 व्यवस्था  करनी
 साथ  उठाया  गया  | ९  ताकि  वह

 ः  भारतीय  कृषि  अनसंधान  परिषद  और चाहिए  ।

 विश्वविद्यालयों राज्य  सरकारों
 Na  समझौते  के  ज्ञापन  में  पह  हो  दिये

 गये  वायदों  को  पुनन  कर  सके  ।

 (3)  प्रायोजना  के  कृषि  अभियान्त्रिकी  तथा  कृषि  सिफारिशें  मान  ला  गई  प्रायोजना  की

 अर्थशास्त्र  संघटकों  को  ate  अधिक  सुदृढ़  करने  aa  मूल्यनिर्धारण  तथा  कार्यान्वयन  के

 की
 भावश्यव ता  है  ।  समय इन दो  बों  पर  अधिक  जोर  दिया

 जा  रहा  है  ।  e

 कृषि  विश्वविद्यालयों  में  विस्तार  निदेशकों  इस  मुद्दे  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।  कृषि

 की  भूमिका  की  समीक्षा  अनेक  राज्यों  में  लागु  विवश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  के  सम्मेलन
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 की  गई  प्रशिक्षण  तथा  दौरा  एन्ड  ato)  में  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  i

 ह पद्धति  के  अनुसार  की  जानी  चाहिए  ।

 कृषि  विश्वविद्यालयों  में  सम्पूर्ण  मानव  क्ति  भारतीय  अनुसंधान  परिषद  ने  इस

 के  नियोजन  की  समस्या  का  अध्ययन  फिया  जाना

 समस्या ठन वि  के  tee le
 एक  समिति  को

 चाहिए  ।

 आफ  एप्लाएड  मैनपावर  &  भी  ug
 कहा  गया  कि  ag  इस  तरह  के  अध्ययन

 क  हाथ  मल  |

 ह
 गंगा नदी  के  कटाव  के  संबंध  में  पुन्नो  योजना

 = 4 28.  श्री  डी०  पी०  यादव  :  क्या  नत्रा यह बतान का यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 द

 कया  गंगा  नदी  के  कट  के  कारण  पिछले  पांच चि  वर्षों  में  हजारों  गांव  बहू  गये  हैं  और

 सभी  तक  उनके  पुनर्वास  लिये  कोई-पुनर्वास  Aaat  शुरू  नहीं  की  गई  है  और  ग्रामीण  खुले
 आकाश के  नीचे  रह  रह ेहैं

 क्या  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  घोषित  किये  गये  नए  20  gat  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  कोई

 व्यवस्थित  अध्ययन  किया  गया  है  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  eee

 उत्तर वाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  Fate) : :  से
 विहार  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  गंगा  के  मैदानों  में  के  गया  टेढ़

 होकर  बहने  से  भूमि  कटाव  की  समस्या  उत्पन्न  होती  जिससे  इसके  किनारों  के  निकट  स्थित

 ग्राम  प्रभावित  होते  है  ।  चूंकि  टेढ़  होकर  कहना  इस  नदी  की  सतत  प्रक्रिया  इसीलिए  नदी

 किनारों  पर  स्थित  गांव  नदी  की  एक  माग  अथवा  दूसरे  भाग  में  कटाव  से

 |  बाढ़-नियंत्रण  एक  राज्य  विष  >  इसलिए  बाढ़  नियन्त्रण  कटाव-रोधी वित  होते  रहते हैं
 तथा  अन्य  सम्बद्ध  स्की मों  के  आयोजन  एवं  कार्यान्वयन  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  है
 तथा  इस  सेक्टर  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  राज्यों  द्वारा  अपने-अपने  वार्ड  योजना  बजटों

 में  की  जाती
 हैं  ।  पुनर्वास  से  सम्बन्धित  उपाय  मा  जैसा  ब्वाय  राज्यों  द्वारा

 हाथ  में  लिए

 जाते हैं  ।

 वृक्ष  लगाने  के  लिए  किसानों  को  उपयुक्त  ०...

 ae  att  चिन्तामणि  जेना  क्या  कुकी  मस्ती  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 नपा  सरकार  ने  सामाजिक  वन  रोपण  कार्यक्रम  के  भन्तगंत  वृक्ष  लगाने  के

 जिससे  उद्योगों  के  लिए  कच्चा  माल  उपलब्ध  किसानों  को  उपयुक्त  प्रोत्साहन  देने  का  प्रस्ताव

 किया  att
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 यदि  a  स्थिति  में  सुधार  करने  के  जो  कागज  उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल की  कमी  के  कारण
 वग  हुई  है  ।

 ह
 जाने  वाली  सुविधा  at  का  ब्यौरा  क्या  z  2

 कृषि  तथा  ग्रामीण
 नहीं  ।

 विकास  मंत्राल
 गों  में  राज्य  मम्मी

 ato
 (*  )

 i

 प्रदान  हो  नहीं  होता  ।  a
 —_—_—

 हरियाणा  द्वारा  दिल्लो  दुग्ध  योजना  तथा  मदर  डेरी ध 1  प  हरि ee  की  सप्लाई  रोका  जाना
 2430.  श्री  ate  बी  देसाई  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 हरियाणा ने  दिल्‍ली  दुग्ध 2  योजना  और  मदर  डेरी-दोनों  को  शुद्ध

 द
 की  सप्लाई  रोक  देने  का

 यदि  तो  क्या
 .  में  भप्रत्याशित  स्थिति उत्पन्न  हो  गई  है  ;

 a
 यदि  at, तो  ati  aT  aiew

 |
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए
 5

 )  sar  इस  पसेव
 *  2 और  पर  saan

 परे  ey  दार या णा
 सरकार

 से  saris  किया  गया

 यदि  at,  a  इस  पर  शाका  सरफा  को  क्या  प्रतिक्रिया
 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  ba |  राज्य  (et?  कार

 हरियाणा  सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  निर्णय  तह  भेजा गया  है  ।  बौ०
 र

 से  (8)  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 तमिलनाडु  द्वारा  केन्द्रीय  पुल  के  लिए  चावलों  को  सप्लाई  a  करना
 2431.  शी  ato  ato  देसाई  :  कया  कुकी  मंत्री  यह  बताने

 की  way  करेंगे  fr  :
 या  यह  सच  है  कि  30  दिसम्बर  1981  को  तमिलनाडु  सरकार से  केन्द्र  को चालू  वर्ष  की  फसल  से  केन्द्रीय  पुल  के  लिए  चा

 अवगत  करा  दिया है  ;
 बलों  को  जमा  करने

 में  अपनी
 असमधेंता  का  निर्णय

 यदि  तो  इस  बारे  में  राज्य
 कि  राजा

 किन  मुर तय  कारणों का  उल्लेख  किया  ; क्या
 यह  सच  है  कि  राज्य क

 राज्य  सरकार ने  पिछले-साल में  चावल
 जमा  नहीं  किया

 क्या
 केन्द्रीय  मंत्रालय

 ने  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  के  दिसम्बर  के
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 8  मारे
 19०2

 ee
 चावल  के  को  टे  में  2 ay

 री
 है  भोर  जनवरी  तथा  ert  1982  के  महीनों  मे  यदा  स्थिति

 कया  किसी  wey  राज्य  ने  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  है  ;  और

 यदि  at,  तो  केन्द्र  सरकार  —

 कया  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही  है

 इस
 प्रकार  को  arg

 से  निबटने
 के  लिए

 a  .

 कमी  तथा  ग्रामीण  -  विकास  मंत्रालयों  की  gc  सांचों  dept  कमला  Bard)  :  (3)
 ~ es कौर  :  तमिलनाडु  सरकार  ने  अपन  2  1982 के  पत्र  द्वारा  केन्द्रीय  पुल  के  लिए

 चावल  दे  पाने  में  अपनी  असमर्थता  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  अवगत  कराया  क्योकि

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  उनकी  अ  afasred  मात्र
 पनी

 भावइ्यकत।ए*  उनके  द्वारा
 s  से अधिक

 at  ्

 (7):

 (a)  :  राज्यों  को  चावल  का  आवंटन  मासिक  आधार  पर  किया  जाता  जिसमें  केन्द्रीय

 पुल  में  चावल  की  कुल  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष  अ।वश्यक ताए  बाजर  में  उपलब्ध

 राज्य  सरकार  के  पास  उपलब्ध  स्टाक  भर  अन्य  सात  तथ्यों  को  ध्यान में  रखा  जाता  है

 तमिलनाडु  के
 चावल  के  आवंटन  को  1981  मास  में  60,000  मीटरी  टन  से  कम

 करके  50,000  मीटरों  za  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  बाजार  मैंने  फसल  भा  गई  थी

 राज्य  द्वारा  को  गई  वसूली  भी  सन्तोषजनक  थी  कौर  उनके  पास  अपना  पर्याप्त  स्टाक  था  |  जनवरी

 और  1982  के  लिए  50000  मीटरी टन  भीर  40,000  मीटरी  टन  का  आवंटन

 किया  गया  था  ॥

 और  सामान्यतया  अधिक  चावल  उत्पादक  राज्य  ही  केंद्रीय  पुल  में  चावल
 देते  हैं  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  ने  अन्य  राज्यों  से  भी  चावल  eqa  र

 करने  का
 निर्णय

 बशर्ते  कि
 वे

 क
 न्द्रीय

 पूल  में  उसे  देने  के  लिए  इच्छुक  हों  ।.  |

 facat  में  जल  की  सप्लाई

 2432.
 श  site  खारी  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्री  यह

 मताए  की  कृपा  करेंगे

 ८  किः  ae

 क्या  शाहदरा  संयंत्र  से  दिल्‍ली  में  पानी  की  aces  aqatcy  ड

 के वर्ष
 1982

 गौर  1985  वर्षों  में  पानी
 की  कुल  कितनी

 मांग  होगी  ;

 se  1982 और  1885  पानी  की  सप्लाई  की  स्थिति  क्या  होगी  ;  भर

 दिल्‍ली  को  किन-किन  खतों  से  पानी

 संसदीय  कार्य  तथा
 निर्माण  ate  झावास  संजो  भोष्म  नारायण  fag)  :  (*)  अपेक्षित

 सुगना
 नत  को  जा

 रहीं  हैं  तथा  सभी  गदल
 पर  रदा

 दो  जायेगी  |
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 उड़ीसा  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  गृह  निर्माण  ,..--

 3.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  निर्माण  ste  mara  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 उड़ीसा  में  कोई  केन्द्रीय  योजना  शूरू  की  गई  है  ; कपा  गृह  निर्माण

 यदि  तो  उड़ी  सा  के  गावों  तथा
 कस्बों  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  अब  तक  कौन

 कौन  सी  गृह  निर्माण  योजनाये  शुरु  की  गई

 ये
 केन्द्रीय  योजनायें  कब  शुरू

 की
 गई

 इन  योजनाओं  के  अंतगर्त  अब  तक
 कुल

 कितने  मकानों  का  निर्माण  हुआ  और

 ( =x )  तत्सम्बन्धी
 ब  रा  क्या

 संसदीय  काफ
 1  तथा  निर्माण  शौर  oar  मंत्री  (ait  भाष्य  नारायण  fag  :

 नही ं।

 gaa  ही  ae  पता  | लि

 आयातित  खाद्य  ते
 ल

 ब्रा
 प्त

 कर
 र

 स  दोषी  खस्ता  say  को  दण्ड  a

 2434.
 अजित  बाग  :  क्या  नागरिक  पूति  wea  ag  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ऐसे  दोषी  वनस्पति  उद्योगों  जो  इस  वर्ष  भायातित
 खाद्य

 तेल  लेने

 वाले  कड़ा  दण्ड  देना  सुनिश्चित  और

 यक्  तो  सरकार  द्वारा  निर्णीत  उक्त  उपायों  का  ब्यौरा
 क्या  हैं  2

 कुकी  तथा  नागरिक  पूरी  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  मोहम्मद
 उसमान

 :
 और  सरकार  वनस्पति  घी  के  वितरण  कौर  मूल्यों  पर  कड़ी  नजर  रखे  हुए  है
 भोर

 दोषी
 bs  पति

 उप्पादकों  के  विरुद्ध  सभी  प्रकार  की  उचित
 कार्य  वाही

 करेगा ।

 ee
 2)  कृषि  उत्पादकों  के  लिए  विपणन  सुविधायें
 et

 24  श्री  लक्ष्मण  मलिक :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  देश  मे  कृषि  उत्पादों के
 निए

 उपल  घर  अपर्याप्त  विपणन  सुविधाओं
 की  जानकारी

 यदि  ख़ुद  तो  क्या  सरकार  का-प्रस्ताव  sta  उत्पादों  की  बिक्री  के  लिए  छठी  पंचदर्षीय
 योजना  अवघि  में  ग्रामीण  क्षत्रों  में  पर्याप्त  विपणन  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 149



 लिखित  उत्तर  8  1982

 कुकी  site  mete  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  ममत  बालेश्वर
 जी  हां  ।

 ai

 चुने  frat  watt  बाजारों
 के  विकास के  अन्तर्गत  छठी

 योजना  1980-85  में

 3800  लाख  लि
 भ
 |  का  आबंटन  है  ।  योजना  के  भ  तर्गत  कृषि  बाजारों  के  लिए  आधारभूत  सुविधाएं

 सुलभ  करने  हेतु  निम्नलिखित  दरों  पर  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती है

 (1)  वाणिज्यिक  फसलों

 मू

 :.
 प्याज  लाल  मि  का

 व्यापार  करने  वाले  नियमित  बाजार  4  लाख  रुपये  प्रति  बाजार

 (2)  कमाण्ड  क्षत्रों  में  स्थिति  नियमित

 बाजार  5  लाख  रुपये  प्रति  बाजार

 (3)  फलों  सब्जियों  के  लिए  सीमान्त

 बाजार  15  लाख  रुपये  प्रति  बाजार

 (4)  प्राथमिक  3 ग्रामीण  बाजार  1.5  लाख  रुपये  प्रति  बाजार

 (5)  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  समन्वित

 आदिवासी  विकास  कार्यक्रम  सूखाग्रस्त

 क्षेत्र  कार्यक्रम  में  झाड
 a

 न  मान्यता

 प्राप्त  पिछड़े  क्षत्रो ंमें  थोक  ग्रामीण

 बाजा  5  लाख  रुपये  प्रति  बाजार ऋ

 उपयु क्त  योजना  के  अंतगर्त  छठी  योजना  के  1350  प्राथमिक  ग्रामीण  बाजारों

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  100  थोक  200  च  नियमित  बाजारों  तथा  10  सीमान्त  बाजारों  को

 सदयता  मैंने
 का

 अस्त
 =

 घ्ान्घ्  प्रदेश  में  ee  के  [Tart  सदियों

 —

 tt  अनन्तरामुलु  मल्लु  निर्माण और  mata  मंत्री  यह  बतान  की  कपा

 J we

 sD)  बेघर  लोगों  को  मकान  =p ४  ध  राने के  लिए  सरकार  की  कौन  योजना  को

 क्रियान्वित करने
 क  विचार  है

 क्या स
 बेघर

 परिवारों के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  कोई  सर्वेक्षण  किया

 (7)  यदि
 तो  इस

 सम्बन्ध  में  ब्यौरा
 क्या

 क्या  सरकार  ने  इस

 wees
 चालू  वित्त  वर्ष  और  छठी  पंचवींय  प्रयोजन  अवधि  के

 लिए  कोई  निश्चित  लक्ष्य  रखे  और
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 es  लिखित  gar

 (=)  यदि  हां  a
 nt प्रदेश  राज्य  को  जारी  कि  ए  गए है  elt  इस  प्रयोजन  हेतु  कितनी

 शी  निदेशों  का  ब्योरा  क्या

 संसदीय  कार्य
 तथा  निर्माता  कौर  भावास  मंत्रो राज्य

 सरकारें  पहले  ही  एक  योजना  का  कार्यान्वयन  कर  रह  (of  Trey  ATTA  :
 परिवारों  को  नि:शुल्क  आवास  स्थल  और  aria  सहायत

 जिसके  अंतगर्त  ग्रामीण  भूमिहीन रूप  में  सहायता दी  जाती  है  ।
 या  मकान |

 ial
 लिए  ऋण  के

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  परिवारों  की  संख्या  के ने सर्वेक्षण  किया है  ।  >  निवारण  के

 लिए  राज्य
 सरकारों  ने

 | पात्र  परिवारों  के  राज्यवार  ब्यौरे  |. संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  दें
 (@)  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  6g  ल  परिवारों तथा  36  लाख  परिवारों  को  ि  ्-

 को  आवास  स्थल
 माँग  सहाय  ता  देने  के  लिए  353.50  क

 नो ंके  आबंटन  के लिए

 प्रावधान  किस
 गया  है  ।  रोड़  रुपये  के  परिव्यय  का

 ह  कार्यक्रम  1971  से  कार्यान्वित  किया  जा
 कार्यक्रम  तथा  2  कार्यक्रम  का  अग  है @

 रहा  है  और  यह  न्यूनतम
 :/
 नमा भावना  कता |  छठी  पंचवर्षीय  योजना  4,500  रुपये के  हिसाब  से  उन  परिवारों  को  सहायता  दे  प्रति  परिवार

 टित  किए  गए  ठ दै
 ने  का  विचार  किया  गया  है  जिन्हें  भ्भावास  स्थल ल और  750  रुपये  के  हिस  से  उन  परिवारों  को  सहायता गया

 है  जिन्हें  आवास  स्थल  भी  दिए  जाने  हैं
 देन  का

 विचार  किया ।  सम्पूर्ण  श्रम  लाभ  भोगियों की  जाती  है  ।  राज्य  सरकारों  को  अन्य  mig
 दारा  दिये  जाने

 निर्देशन  जारी  नहीं  कि  ए  गए ह
 की  भाषा

 राज्य  सरकारों  को  विभिन्‍न  थो
 र
 जना  स्कीमों  के  लिए  केन्द्र समेकित  अनुदानों  के  रूप  में  दो  जा  सहायता  समेकित  oT  तथा परिव्यय  76.65  करोड़  रुपये  है

 प  आन्ध्र  ga  सके
 a  कार्यक

 के  लिए  wat  योजना

 fara
 राज्य-संघ  राज्य  क्षेत्र

 u oa-q  राज्य
 क्षत्रों  द्वारा लगाए
 गए  अनुमान  के

 अनुसार  पात्र

 वारों  संख्या

 भास्कर  प्रदेश
 (30-9-81

 21,33,000
 असम

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 2,37,607*  अण्डमान  तथा  निकोबार बिहार  19,  58,000  7,200
 दीप  समूह

 गुजरात
 5,23,  चण्डी गढ़

 90
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 हरियाणा  2,47,601  दादर  तथा  नागर  हवेली  1,035

 हिमाचल  प्रदेश  5,304  दिल्ली  14,8000

 जम्मू  तथा  कश्मीर  20,120  दमण  कौर  दीव  1,596

 कर्नाटक  10,60,852  पांडिचेरी
 ७  15,318

 नए केरल  1,36,840

 मध्य  प्रदेश  9,13,037  योग  1,25,19,058

 महाराष्ट्र  4,97,547

 उड़ीसा  5,00,000  योजना  आयोग  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार

 पजाब  2,97,046

 राजस्थान  8,54  1023
 तमिलनाडु  14,97,  000%

 त्रिपुरा  42,650  न
 अरुणाचल

 लक्ष  द्वीप  और
 मिजोरम  में

 में

 उत्तर  प्रदेश  12,40,340  यह  योजना  नहीं  चल
 रही  दे

 et

 x पश्चिम  बंगाल  3,14,534  ध

 सरकारों  मकानों  में  रहे  निजी  मकान  वाले  सरकारी  कर्मचारी

 2437.  थी  ua  नसीर  सेठी
 :

 एन०  fo  हीरो :  क्या  निर्माण  att  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्य  सरकार  ने  ऐसे  सरकारी  कमंचारियों  जिनके
 पासं सर्दी टैड

 अपन  निजी  मकान हैं
 कौर

 जिन्हें  सरकारी
 आवास  उपलब्ध  कराए  जाने  की  युदिधाएं  दी  गई  किराये  की  देयता  के

 सम्बन्ध में  हाल  में  अपनी  नीति  को  पुनरीक्षण  की  है  ;  और
 फ्

 द यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्रो  (sit  dea  नारायण  :  (#)  तथा
 :  ड्यूटी  के  स्थानों  पर  या  उनके  समीप  अपना

 निजी
 i

 सकाय  रद  जां  जिन्हें
 सरकारी

 | आवास  आब  टीम  गया है  किराया  देयता के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति
 निम्नलिखित  रूप  में  जारी

 भवन  निजी  मकान थे  आय (1)  यदि  उसके

 1,000  क  तमाह  से  अधिक  न  हो  ।  सामान्य  किराया

 (2)  यदि  उसके  अपने  निजी  मकान  से  आय
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 वि

 1,000  रु०  से  अधिक  परन्तु  2,000  रु०

 प्रतिमाह  से  कम  है  तो  सामान्य  फिराये  का  आधा

 (3)  यदि  उसके  अपने  निजी  मकान से  आय

 2,000  रुपये  प्रतिमाह  से  अधिक  तो  ध
 ब्रा  बाजार  किराया  <

 डयूटी  स्थान  पर  या  उसके  समीप  अपना  निजी  मकान  रखने  वाले  उन  अधिकारियों
 14.0

 जिन्हें  राया  मु  =  आघार  पर  सरकारी  वास  आबंटित  किया  गया  है  के  सम्बन्ध  में  उपयु क्त
 नीति  निर्णय  का  स्पष्टीकरण  3-3-82  को  जारी  किया  गमा  था  कि

 उपयुक्त  (1)  (3)  के  सम्बन्ध

 में  किराया  आबंटी  की  परि लब्धियों  का  70  प्र०  दा०  तक  कम  किया  जायेगा  |

 «ा '
 महाराष्ट्र  राज्य  में  समेकित  उद्यान  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 2438. श्री  चन्द्रभान  आकरे  पाटिल  क्या  fe  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ्य

 (*)  क्या  महार महाराष्ट्र ष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में  समेकित  उद्यान  परियोजनाओं  के
 तद

 केन्द्र  से
 |  ज कोई  सहायता  मांगी  |

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  लि  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  वर्ष  1980-81  आधार  J  81-82  में  अत्र  तक  कितनी  राशि

 आवंटित  की  गई  ,  जारी  की  गई  और  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया  ?

 कृषि  कौर
 ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  (ward  :

 नहीं  ।
 राज्य

 सरकार  ने  विश्व  बैंक  की  सहयता  से  प्रारम्भ की  जाने  वाली  काजू  विकास

 परियोजना  के  प्रति  दिलचस्पी  जाहिर  की  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  नारियल  के  पैकेज  सम्बन्धी  एक  पामा  सना  मंजूरी
 | दी  न

 और  राज्य  सरकार से  काजू  विकास
 ि

 परियोजना  के
 ब्योरे  आप्त

 नहीं

 हुए  हैं  ।
 ह

 ्
 aq  198  :-82  के  लिए  कुल  की  धनराशि

 ्
 तनाव  से  भारत  एक

 पैकेज  कार्यक्रम  मंजूर  किया  गया  है  ।  इस  वर्ष  के  लिए  4100/-  रुपये  की  धनराशि  नियुक्त  की

 गई  है
 ere

 का  ब्योरा  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 ्

 ह दिल्लो  में  पेय  जल  ि

 2439.  sh  wa  राम  जेन  कया  निर्माण  ai  र  श्रीवास  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  दिल्‍ली  के  लेलीबाड़ा  क्षेत्र  में  पानी  की  समया  गर म्भीर  हो

 मच  Qt
 गई  है

 और  यह  कठिनाई  इस  क्षेत्र
 नाट  a में  पाइप  लाइन  को  मुख्य  ते  न  जोड़े  जाने के  कारण  जारी  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  किए
 जाने

 का  विचार  है  ?

 15
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 न्य

 संसदीय
 कार्य  तथा  निर्माण  ate  आवास  ती  (att  भीष्म  नारायण  :  दिल्‍ली

 जलपूर्ति  तथा  मल  व्ययन
 ory आरो  ot

 ने  सूचित  किया  है
 कि  तेर  बॉड़ी

 में
 देगे

 स्तर  ऊंचा  नीचा

 इस  क्षेत्र  की  कुच
 पाठकों

 पाना  |  कमा  प्रथम  तथा  इसस en  काक  इससे  ऊपर  की  मंजिलों  में  महसूस  की

 जाती  है  ।  जलपूर्ति  में
 में  सुधार  करने  के  लिए जांच  पड़ताल  कार्य  प्रगति arn

 =}  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  की  भाँति  राज्यों  के  राजधानी  क्षेत्र

 2440.  श्री  एच०  एन०  नब्ज  गोड़ा :  कपा  निर्माण  ओर्‌  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  सकी

 यह  सच है  कि  सरकार  की  नवीनतम  उपलब्ध कंग  देसी  जनगणना के  अनुसार देश  के
 शहरों  की  सची  में में  बंग मलार  में  जनसंख्या  और  शहरी  सीमा  के  विस्तार  के  असाधारण  वृद्धि  रिका

 = की  गई

 क्या  सरकार  के  पास  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 उपयुक्त  सहायता  देने  के  acl  में  कोई  योजना  है  ताकि  राज्यों  की  राजधानी  नयां  समय  से  पब  भीड़

 भरी  गन्दी  बस्तियों  में  न  बदल  जायें  ;  भर

 यदि  तो  इस  बारे  में  बनाई  गई  यदि  कोई  तो  योजना  ब्यौरा  क्या  है
 गौर  वर्ष  1982 के

 लिए  विशेष  तौर  पर  बगलौर  के  लिए  करने  का  विचार  है  ?

 संदिग्ध  कार्य  तथा  निर्माण  भोर
 आवास मंत्री  भीष्म  तारायण  :  1971-

 81  के  दशक  में  महानगरीय  शहरों  में  से
 बंगलौर  में  जिस सख्या  वृद्धि  को  दर  सबसे  अधिक  थी  ।

 नहीं  |.

 प्रशन  ही  नहों

 ली  में  जाली  राशन  का

 2441.  श्री  हरिहर  सोरन  ५  क  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  कौर  दिल्‍ली  में  जाली  राशन  FISaT  रियों  के  विरुद्ध

 कार्यवाही  शुरू  की  है  ;

 सरक  tag  दिल्‍ली  कौर  दिल्‍ली  में  यह  अभियान कब  शुरू  किया है

 कितने  जाली  कार्डधारकों  पकड़े
 |  और अ

 उनके  चर  गी  गई  कार्यवाही  का ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूची  तथा  क  पूति  ध  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  उसमान  :

 से  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  जाली  राशन  कार्यो  का  पता  लगाने  के  लिए  जांच  की  जाती

 रहती  है  ।
 इसने

 1981
 में

 मंडल  संख्या  16  और  20  के  सभी  खाद्य  कार्डों  को  सरगर्मी  से
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 घर-घर  जाकर  जांच की  जिनके  अंतरगत

 ways

 आबादी  बाती  जो जालों  लाख  काड  मिले  उनकी  संख्या  नगण्य  थी  ।  खाद्य  एवं  समर रण 6  1982  को  एक  सार्वजनिक  सूचना  दिल्‍ली  द्वारा
 को  सलाह

 दी दो  गई ई
 भी  जारी  की  गई  खाद्य कि  यदि  उनके  पास  कोई  कांधा ra  रियों so जाली  '  जिसके  खाद्य  काड  &

 तो  उन्हें
 से

 15682  तक  जमा  करा  दें  और  उन  शक्तियों  के  नाम  भी  अपने  r उक्त  तारीख  तक  कटवा  दें  जो  किसी  भी  कारण  च
 खार  कार्डों ले  गए  हों  ।  तारीख  बाद 1982  तक  बढ़ा  दी  गई  है  1)  लो  गों  को  इस  बरात  से

 में  15
 उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई

 भी  आगाह  कर  दिया  गया  था  कि  यद्यपि कारवाई  नहीं  की  जा  जो  निर्धारित  अवह फालतू  कार्ड  जमा  करवा  अथवा  यूनिट  देगा
 के  भीतर  स्वेच्छा

 इस  अवधि  के  समाप्त  तथापि  उन  मामल  ं  जिनका  पता होने  के  पश्चात  चलेगा  आव  इसका
 भंतगंत  ताण्डी  वस्तु  1955  के  उपबंधों  के क  कार्यवाही  की  जिसमे  गिरफ्तारी  हो  सकती  है

 जनता  पार्टी  सरकार  द्वारा  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 सदमा

 में
 बनाई  गई  सड़कों  की  जिला-वार  संख्या  का

 2442.  sit  निहाल  fag  :  कया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 जनता  पार्टी  सरकार  नश 4 ॥  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम

 मे
 जिला-वार  कितनी  सड़कें  बनाई  गई  ;  और

 के  अन्तर्गत
 तरे

 प्रदेश
 बम्

 :..  ऐसी  कितनी  सड़कों  को  ae.  1980  कौर  दिसम्बर वार  पक्का  कर  दिया  गया  है  ओर  पि क
 1981  at  wafer  में

 तनी  अभी  कच्ची  हैं  और
 उन्हें  पक्का  करने  के  लिए  क्या कदम  उठाये  गए  हैँ  ?

 कमी  और  ग्रामीण  वि  कास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो
 सूचना  एकत्र  की  बालेश्वर  :  व जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी
 ca

 नाथे  ga,  साउथ  एवेन्यू  और  बिट्ठल  भाई  पटेल  हाउस  में  संस
 सर्वेक्षण  क्वाटर

 2443.  sit  निहाल  faz  :  क्या  निर्माण  और  श्रावाप्त  मंत्री  यह  बताने की  wl
 क्या  यह  सच  है  कि  1979-80  के  दौरान  नाथे  vis

 भाई  पटेल  में  संसद  सदस्यों  के
 साउथ

 एवेन्यू  और  विट्ठल नट  में  पुराने  मजबूत के  तार  लगा  दिये  गए  जिनमें  निरन्तर  खराबी  भा  रही

 तारों  को

 हटाकर
 घटिया-स्तर

 यदि  तो  इन  तारों  के  लिए  कितनी  धन  राशि
 ठेकेदार  का  नाम  क्या

 का  ठेका  दिया  गया  था  और  उस जिसे  यह  काम  सौंपा  गया  3  rhe ~ ire

 tavrfsr क्या
 सरकार  सरकारी  बन  NCES  ae

 लिए  जाँच  कराएगी  और  दोषी अपराधी  के  विरुद्ध
 कार्यवाही करेगी  भर  यदि  तो  “  के  क्या  कारण
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 ह

 संसदीय  कार्य  तथा  ate  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  :  जी

 नहीं  ।  मुल  निर्माण  कार्य  के  पश्चात्‌  1979-80  में  पुनः  बिजली  के  तार  लगाये  गए  थे  ।

 ey
 फर्म  का नाम  fag  नए  कार्य  को  लागत

 222 मंसब  ean  अडिग  कारपोरेशन  aig  82  रुपये

 मैसेज  इलेक्टीकल  डेकोरेटर  कम्पनी  29,727  रुपये

 War  कपूर  इंजीनियरिंग  ट्र  डस  8,612  रुपये

 (7)  चू  कि  केन्द्रीय  लॉक  निर्माण  विभाग  की  विशिष्टियों  के  अनुसार  मानक  कोटि  को

 बिजली  की  फिटिंग का  कायें  किया  है  और  इस  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है ।

 इसलिए  जांच  करने  या  किसी  अधिकारी  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  का  क  ई  कारण  नहीं  है  ।
 ड्

 थी  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियन्त्रण  बो  को  बैठक

 2444,  श्री  सन्तोष  सोहन  देव  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बनने  की कृपा  करेंगे  कि १

 क्या  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियन्त्रण  बोर्ड  ने  हाल  ही  मे  हुई  अपनी  बेठक में में  निर्णय  किया  है
 कि  इस  घाटी  ढके  भयंकर  रूप  और  विस्तार  से  जाए  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  इस

 कायें  में  भान  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  किया  और  ब

 ह यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्  गौरा  क्या  है  ?

 |  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  ate  ब्रह्मपुत्र

 बाढ़  नियन्त्रण  बोर्ड  की  9  1982  को  हई  बैठक  में  5  स्कीमों  को  जिनकी  लागत

 लगभग  9  करोड़  रुपये  1981-82  के  वर्तमान  वित्तीय  ag  मे  असम  सरकार  द्वारा  उनका

 क्रियान्वयन  प्रारम्भ  करन  हेतु  ब्राड  द्वारा  स्वीकृति  को  गई  थी  ।  जव  भारत  सरकार  ने  ब्रह्मपुत्र

 ais afafaaa, Gaara ais LP]
 1980 के  अनुसरण में  31.12-19  81  से  एक  उच्चस्तरीय  तकनीकी  संस्था

 ||
 हमन  ब

 बोर्ड  का  गठन  किया है  इस  ns  ने  ब्रह्मपुत्र  के  जल  संसाधनों  लाभकारी

 लिए  भी  उपयोग  एवं  विकास  को  देखते हु  बाढ़  कटाव  समस्याओं  तथा उद्देश्यों  के

 जल-निकास  सुधार  हेतु  एक  व्यापक  योजना  तयार  करनी  हे

 रत  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  किए  जाने  aia  वजह  शिव  परियोजनाओं  के यह
 als

 क्रियान्वयन के  कार्य  को  भी  हाथ  में  लेगा

 कीटनाशक  श्रोषधघियों  के  म  वद्ध

 2445.  श्री  नवीन  वाणी

 श्री
 दौलतसिंह

 जी जी  जडेजा  cara  मात्र  यह्
 बतान

 की  कपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  कीटनाशक  औषधियों  के  मूल्यों  में  हाल  ही  में  वद्ध  दुई  है

 (3)  यदि  तो  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  और  इसके  क्या पका रण  और
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 कीटनाशक  ओप  घियों  के  - इसका  हमारे  af  उत्पादन  प
 में  वृद्धि  रोक

 र
 प्रभाव न  पड़े  ha

 लिए  क्या  कदम  =  ताकि
 fir  sitz

 ग्रामीण विकास  मंत्रालयों  में  रा  जय  मंत्री  कार  ato

 1981  T क  क  मिनाशियों  के  थोक मूल्यों  की  तुलना  में  8,
 ह

 की  मूल्यों  में  198  0  कें  धोक  विक्रय इस  प्रकार  हैं  :
 की  वृद्धि  हुई  |

 कू मिना शियों .
 के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  प्रमुख  कारण

 1.  विनिर्माण/निरूपण
 वृद्धि  होना  ।

 2,
 hala

 में  प्रयोग  की

 जाने
 वाली  कच्ची  सामग्री  की  लागत  में

 पैकिंग

 3  परिवहन
 और

 3.  स्थापना  व्यय  |

 कुमारी

 निम्नलिखित  यों के मूल्य में
 हो  रही  वृद्धि  को

 रोकने  के  लिए  cae  जा  रहे  उपाग
 (#)  किनारियों  को आवश्यख  fara  अधीन

 किनारियों  को  hn ae

 far  1977  के
 अन्तर्गत  लाया  गया  है  |

 के खुला  सामान्य  ला
 उदार  बनाया  गया  af

 (7)

 अंतगर्त
 लाकर

 कॉमिगॉशियों  सम्बन्धी
 अ सरकार  क़मिनाशियों  के  देशी  उत्पादन  को

 प्रो  tet  ह  ताकि
 का  समाप्त  किया  जा  सके  व  बाजार  में

 पाहुन  द  एकाधिकार
 गेता  लायी  जा  सके  ।

 7).
 राज्य  सरकारों  को  सुझाव  दिया

 है  किवे  आम  त
 नद

 क्र मिना शियों  का  बफर  सटा  तार र  पर  प्रयोग  की  जाने  वाली के  बनायें  तथा
 सुधार  लायें  | प्रणाली

 में
 ध  क

 उपलब्धि  सुनिश्चित  करके

 विदेश  से  आयातित  र

 wee
 ta

 ड्
 कृषि

 ms
 मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 पिछले  दो  वर्षों

 में  कितना  ग्रा

 वितरण  के  लिए  जिन  एक  मात्र

 hee  आयात  किया  गया

 इनकी  राज्यवार  संख्या  जि  तनी  और
 एजेंटों  को  गह  उब  रक  सप्लाई  किया  जाता  है

 क्या  सरकार  का  विचार  पिछले  ag  की
 तुलना  में  इस  ad  afar  तबरक  आयात
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 करने  कला  है  और  इसकी  बढ़ती  मांग  और  इसके  वितरण  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  क्या

 कार  का  विचार  एकमात्र  एजेंटों की  संख्या  बढ़ाने  का  है  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  म्त्रालयों में  राज्य  मन्त्री  आर०  वी०  :

 वर्ष  1979-80 और  1980-  के  दौरान  रासायनिक  उर्वरको ंके  आयात  की  मात्रा
 क निम्नलिखित  थी  :

 (cite  सरों
 ों

 की  मात्रा  लाख  मीटरी  टनों

 1979-80  1980-81

 एन  12.95  15.10

 पी  2.37  4.52

 के  4.73  7.97

 वा

 योग  20.05  27.59

 भारतीय
 उसे  रनों

 की  सम्हाल  कौर  उनका  वितरण  आजकल  निम्नलिखित  एजेंसियों

 द्वारा  किया  जा  रहा  है

 (1)  भारतीय  खाद्य  निगम

 (2)  मारतीत  पोटाश  fito

 (3)  दक्षिण  |  पेट्रो  केमिकल्स  उद्योग  निगम

 (4)  मंगलौर  रसायन  और  उवेरक  निगम  fet

 (5)
 हिन  स्तान  उकेरा  निगम  लि०

 (6)  राष्ट्रीय  रसायन  ओर  उर्वरक  लिए

 चालू  वर्ष  के  दोरान  आयात  की  मात्रा  पिछले  ag  की  तुलना  में  कम  रहने  का

 मान  लगाया  गया  यदि  आवश्यकता  पड़ी  तो  at  अधिक
 एजेंसियों

 को  इस  काम  पर  लगाने

 के  प्रदान  पर  विचार  किया  जाएगा  |  शम्स

 च्

 waite मत्स्य  पालन  निगम  को  समाप्त  करना  तथा  इसके
 कर्मचारियों

 की  छंटनी

 >
 2447. &

 =

 श्री id  दृष्य  जया  ह

 ठ

 रण पद  दास  * See  धूप  cm

 डा०  राय  : a

 श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सरकार  को  केन्द्रीय  मत्स्य  पालन  निगम  लिमिटेड  को  समाप्त  करने  और  इसके

 परिणामस्वरूप  इस  संगठन के  कमेंचारियों  को  छंटनी  के  बारे  में  2  फरवरी  1982  का  एक

 अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुमा

 है  ;

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या यदि  'y

 सरकार  ने  इन  कामना  रियों  को  अन्य  संगठनों  में  खपने  के  faa
 कया कदम उठाए ओर

 नथना  oo ब्रा  ar
 )  यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  तो  इसके

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  वी ०  :

 जी  नहीं  ।  केन्द्रीय  मत्स्य की  निगम  लि०  कर्मचारी  संघ  द्वारा
 ae

 मन्त्री  तथा  वित्त

 मन्त्री  को  लिखें  दिनांक  3-2-82  के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  गये  हैं  |  उक्त  संघ  द्वारा  कपि
 मन्त्री  की

 लिखा  दिनांक  4-2-82  का  अन्य  अभ्यावेदन  भी  प्राप्त  हो  गया  है  ।  द  ह्

 =

 (=)
 अभ्यावेदन  में  संघ  ने  अनुरोध  किया है  कि

 (1)  सभी  कर्मचारियों  को  उपयुक्त  रूप  से  खपाने  तक  निगम  को  समाप्त  करने  से

 रोकने  के  लिए  एक  आदेश  जारी
 a  was

 (  कर्मचारियों  को  शीघ्रता  से  खपाने  व  लिए  मन्त्रालय  में  एक  विशेष  सेल  का
 सजन  करना  भोर  {

 f
 (3)  कमेंचारियों  को  शीघ्रता  से  खपाने  के

 लिए टि
 Fares  fast

 को  निदेश
 2  जारी  करना  ध

 farm के  नियमित  क
 पो को बलाक नह

 इस  मंत्रालय के  भ  अंतगर्त  सार्वजनिक  क्षेत्र के
 प्रतिष्ठानों  और  ल

 वा
 सम्भव  हो  सके  कूछ  अन्य  संगठनों में  वैकल्पिक  रोज  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  प्रयास किए  जा  शह ेहै  जो  कि  उपलब्ध  रिक्त  पदों  और  कर्मचारियों  की
 |

 उनके  भारी  पर  निर्भर  करेगा
 ।  उ द्  |. प्रदान  ही  2

 थ्

 पेय
 जल

 हो  सप्लाई

 2448.  श्री  रास  बिहारी  हेरा  :

 श्री  बाला  wie
 ae

 क०  पाटिल
 :

 क्या  निर्माण  ste  आवास  weal  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगेकि :

 जिन  गांवों  में  पेय  जल  की  समस्या है  उनमें  पेयजल  सप्लाई  करने  के  यारे  में  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  में  परिव्यय  का  ब्यौरा  क्या  है  और  आज  के  दिन  पेयजल  की  समस्या  से  ग्रस्त

 गांवों  जिलावार  संख्या  क्विनी  जिले  में  गांवों  की  सख्या  ।
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 पेयजल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  लिए  राज्यों  को  पिछले  तीन  वर्षों  में  कितनी  धनराशि
 दी  गई  है  और  उक्त अ  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  गांवों  को  जिला-वार

 पश्चिम  न्र  गा लाभ  पहुंचा  है  तथ  और  पूर्व  के  उन गांवो ंके  नाम  क्या  हैं
 जिन्हें  इसका  लाभ  पहुंचा  भोर

 थ  rq
 राज्यों  को  इस  sea  के  लिए  मंजूर  की  गई  धनराशि  से  अगले  तीन  वर्षों में

 वार  कितने  समस्याग्रस्त  गांवों  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  गांवों
 न

 के  राज्य  वार  नाम  कया  कार्य  किया  जाएगा  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्मा  और  श्रीवास  मन्त्री  _  श्री  भीष्म  नारायण  :  राज्य

 (
 (rar

 आवश्यकता  में  समस्याग्रस्त
 ग्रामों

 को  पेयजल  मुहैया  करने  के  लिए  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  परिव्यय  के  ब्यौरों  का  विवरण  संलग्त है  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित
 ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम के  अन्तर्गत  600  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  से  राज्य  क्षेत्र  परिस्थियों

 प्रतिपूर्ति  की  जायेगी  ।  1-4-1980  की  स्थिति  के  अनुसार  जिन  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पैसे जल

 मुट् रेला  कराया  जाना  शेष  है  उनकी  राज्य  वार  संख्या  संलग्न है  11)  क्योंकि  पेयजल  पूति
 राज्य  का  विषय  इसलिए  जिलावार  और  ग्राम वार  सुचना  केवल  राज्य  सरकारों के के  पास ही

 सुलभता  से  उपलब्ध  होगी  |

 केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  भगत  विगत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  राज्य  सरकारों  ने  दिए  गये  अनुदान  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  पिछले

 तीन  वर्षों
 के  दौ  न  राज्य  तथा  केन्द्रीय  निधियों  के  जिन  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पेय  जल मुहैया

 प कराया  गया  है  उनका  विवरण
 संलग्न  है  -1..)  द

 ज
 केन्द्र  द्वारा  salad  त्वरित  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  seats  अगले  तीन  ast  के  लिए

 अभी  तक  fal  घियों  का  नियतन  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  ग्रामों

 को  स्वच्छ  पेश  जल  मुहैया  कराने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  संसाधनों में  वृद्धि करने के  लिए  है  ।

 योजनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  और  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  इस  कार्यक्रम  से  लाभ

 बहुंचान के  लिए  ग्रामों  का  पता  भी  लगाती  है  क
 =

 fa

 छठी  पंचवर्षीय
 योजना  (1980-85)

 सय  जलपूर्ति  क्षेत्र

 आवश्यकता

 करोड़  रेपयों  a

 भास्कर  प्रदेश  9  5.00

 30.00 असम

 75.00 बिहार

 गुजरात
 65.00
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 हरियणा  80.00

 हिमाचल  प्रदेश  35.00

 जम्मू  और
 कश्मीर

 45.00

 कर्नाटक  19.00

 केरल  45.00

 मध्य  प्रदेश  60.00

 महा  राष्ट्र  230.00

 मणिपुर  17.50

 मेघालय  19.50

 नागालेण्ड  11.75

 उड़ीसा  34.00

 पंजाब  68.00

 राजस्थान  106.29

 सिक्किम  _  6.00

 तमिलनाडु  50.00

 12.00 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  220.00

 qfeaay  बंगाल  48.00

 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  4.05

 अरुणाचल  प्रदेश  12.77

 चण्डीगढ़

 दादर  भीर  नागर  हवेली  0.60

 दिल्ली  7.00

 दमण  तथा  दौर  1.70

 लक्ष  द्वीप
 0-13

 fasta  8.00

 पाँडिचेरी  0.82

 a  ee

 योग  1407.11
 —S  —

 Ast
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 ग्रामीण  जलपूर्ति  किये  क्रम

 30-3-80  की  स्थिति  के  अनुसार  उन  qa  लगाए  गए  —  ग्रामों  की

 संख्या
 जिन्हें

 जलपूर्ति  मुहैया  करायी
 ज्ञानी  शेष  है  ।

 क्रम  संख्या  'राज्य/संघ  राज्य  क्ष  त्र  का  समस्याग्रस्त  ग्रामों

 नाम  की  संख्या

 भास्कर  प्रदेश  8,206
 2.  भसम

 15,743

 बिहार  15,194

 गुजरात  5,318

 5.  हरियाणा  3,440

 हिमाचल  प्रदेश  7,815

 जम्मू  तथा  कदमी र  4,69  8

 8.  कर्नाटक  15,456

 केरल  1-158

 10.  मध्य  प्रदेश  24,944

 11  महा  राष्ट्र  12,935

 12  मणिपुर  1,212

 13.  मेघालय  2.927

 14  नागालैंड  649

 15.  उड़ीसा  23,616

 16  पंजाब  1,767

 17.  राजस्थान  19,803

 18.  सिक्किम  296

 19.  afamare  6,649

 20.  त्रिपुरा  2,800

 21.  उत्तर  प्रदेश  28,505
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 22  पश्चिम  बंगाल  25,243

 23  अण्डमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  समूह  173

 24  अरुणाचल  प्रदेश  1,740

 25  चण्डीगढ़  अन्य n
 26  दिल्‍ली .  90

 27  दादरा  तथा  नागर  हवेली

 28  दमण  तथा  दीव  66

 29  लक्ष  द्वीप

 39  मिजोरम  214

 31  पांडिचेरी  118
 नल कणतए। ्य बल

 योग  30,784
 ब  वट

 केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित
 प्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  भन्तगंत  दी  गई  निधियाँ

 प्  गि  एएएएएएएएएणणणट्

 राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  1978-79  1980-81 1979 :  “80
 रुपयों

 भास्कर  प्रदेश  351.00  436.23

 असम  149.57  427.11

 बिहार  504.20  620.45  503.36

 गुजरात  260.85  127.80  358.50

 हरियाणा  200.79  260.19  357.09

 हिमाचल  प्रदेश  425.12  392.86  561.77

 जम्मू  तथा  कश्मीर  200.00  182.05  314.75

 कर्नाटक  107.70  69.00  28.81
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 केरल  27.800  282.35  330.08

 मध्य  प्रदेश  290.00  357.15  690.00

 403.97  378.30 महा  राष्ट्र  664.00

 मणिपुर  53.57  53.55  106.08

 मेघालय  103.77  111.60  149.00

 नागपाल  97.00  139.57  150.00

 उडीसा  218.00  209.00  307.00

 पजाब  174.90  68.40  128.95

 राजस्थान  353.27  205.00  559.10

 सिक्किम  43.13  26.00  19.50

 तमिलनाडु  408.00  219,37  506.00

 त्रिपुरा  113.50  97.15  112.44

 उत्तर  प्रदेश  617.50  502.55  951.95

 परिश्रमी  बंगाल  535.01  673.72  443.50

 अरुणाचल  प्रदेश  32.00  46.20  3500

 दमन  भोर  दीव  9.50  11.95  11.46

 मिजोरम  18.50  19.05  26.25

 atfea<y  17.00  12.00  7.00

 अण्डमान  तथा  निकोबार  18.50  15.50  6.00
 दिल्ली  14.00  13.50

 ता  _  लावण
 योग

 5,898.61  8,424.38

 =  he  —_—_—_———  —  a  बा

 टिप्पणी  :  विभिन्‍न  राज्यों के  प्रबोध  |  तथा  जांच  कक्ष के  लिए  गई  निधियों के  अदा  दादा
 1978-79  में  97.02  लाख  1979-80  में  78.31  लाख  रुपये  और

 1980:
 81.0  में

 35.05 लाख  रपये  .

 2.  1980.81  में  सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  के  लिए  ड्रिलिंग  feat  की  लागत  att  उनसे

 सम्बन्धित  व्यय  के  लिए  15  करोड़  रुपये का  अतिरिकत  व्यय  किया  गया  था
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 विवरण  4

 उन  समस्याग्रस्त  ग्रामों  की  संख्या  जिन्हें  पेय  जज्  मुहैया  कराया  गया

 1978-79  7979-80  1980-81
 1.  भास्कर  प्रदेश  360  990  487

 असम  467  921  963

 गुजरात  788  816  525

 बिहार  3140  3316  2660

 हरियाणा  123  182  240

 हिमाचल  प्रदेश  1289  1140  1166
 य  जम्मू  तथा  कश्मीर  216  198  321

 कर्नाटक  3924  958  2063
 केरल  15  19  78

 10.  मध्य  प्रदेश  16  54  5289  7195
 11.  महाराष्ट्र  2010  2618  2674
 12.  मणिपुर  29  26  34
 13  मेघालय  28  104  62

 14  नागालैण्ड  74  74  72
 15  उड़ीसा  2993*  2555  1630
 16  पंजाब  136  135  80
 17.  राजस्थान  353  1146  2403
 18,  सिक्किम  119  4  21
 19

 तमिलनाडु  1485**  230  710
 20  त्रिपुरा  300  513  579
 21.  उत्तर  प्रदेश  581

 1.250  912
 22  परिचित  बंगाल

 81 6  १०%  874%  कने
 23  अण्डमान  तथा  निकोबार

 aa

 द्वीप  समुह  4  18  18
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 _ eee

 24  अरुणाचल  प्रदेश  69  63  172

 25  चण्डी गढ़

 26.  दिल्ली  11  18  35

 27  दादर  तथा  नागर  हवेली

 28  दमण  तथा  दीव  14

 29  लक्षद्वीप

 30  मिजोरम  2
 फि

 31  पाण्डिचेरी  12  8

 पि
 |  योग  20,920  22,822  25,978

 *  आंशिक  रूप  से  पेय  जल  मुहैया  करान  शामिल  है  ।

 **  हेमलेट  भी  शामिल  है ं।
 we

 नए  स्रोतों
 की रिपोर्ट श न्िलन्दी

 नहीं
 है

 के  tat  में
 पेय  ज

 जल  को
 of

 क्या  निर्माण ह  2449,  srt i  रास  बिहारी  बहेरा :  निर्माण और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 र  *

 क्या ag  सच  है  कि  दिल्‍ली  नगर निगम  ने
 245

 मे  है  146  र गांवों  को  समस्याग्रस्त

 गांव पाया
 ९.

 यदि दि  ता  दिल्लो  में  समस्या  स्तर
 के  नाम  क्या  है  और  इन  गांवों  को

 पेयजल  को  सप्लाई  के के  लिए  आज  तक  मंजर  को  गई  धनराशि  से  क्या  pla  किया जा  रहा है  ;
 मौर

 ४
 -

 चे  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  पिछ॑ले  तीन  वर्षों  वर्षवार  कितने  गांवों

 को  इसका  लाभ  पहुंचा
 ?

 बाटा चा  =
 संसदीय  यं  तथा  निर्माण  कौर  ध्राघास  मन्त्री  भौम  ae

 al
 fag)  :

 ह
 से

 पटल  पर रख  दो  जाये

 अपेक्षित सूचना  एकता  को
 जा  रही  है  तथा

 सभा
 a  gqoeata  att  fir  gerd

 2450.  eit  दया  राम  शाक्य :  क्या  कृषि कुकी  मंत्री यह  कराने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 अण्डमान-निकोबार  द्वीपों  के  रबड़  क  पेड़  किस  क्षत्र  में  और  कब  लगाए  गए  थे

 उनका  प्रयोग  किस  art के  लिए  किया  जा  रहा  है

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  को  बाकी  पेड़ों  से  रबड़  प्राप्त  नहीं  हो  रहा

 और  ्

 कारण  ठ AIvoT = ैं (7)  यदि  ai  sam  कया

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों में  asa  मन्त्री  (at  भार०  वी०  :
 सरकार  द्वारा  रबड़  वक्ष  लगाए  गए  है  ।

 सिश
 सोच

 दगें
 दिया  गया  है  :-

 अवधि
 जाया  क्षत्र  हेक्टेयर  में

 1965-68  क्षण  202.55 छान  a4  ९

 ग
 निकोबार  समह  का  कपिल  ी  प  598.41

 इन  बागानों में  परिपक्व  वक्षो ंसे  लगातार  रबड़  निकाला  जा
 रहा

 भोर  उत्पादित

 |  अ  4
 मंडी  में  भेजा  जा  रहा है  ।

 और  कच्छल  के  100  हेक्टअर  के  क्षेत्र  में  परिपक्व  ae  से  हाल  ही  में  रबड़

 निकाला  जा  रहा  है  शेष  क्षत्र  में  यह  कायें  निकट  भविष्य  में में  शरू  कर  दिया  जायेगा  ।

 इम्प्लीमेंट  लेड  स्टेट्स  टीट्ड  शशांक  AAT
 चा  र

 2451. श्री  हरिनाथ  मिश्र  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 -

 क्या
 सरकर  का  ध्यान  दिनांक  3  1982  के  इन्डियन  एक्स प्र  स  में

 £*इम्प्ली मेंट
 लेंड  रीता  स्टेट्स  wes

 समाचार
 की  ओर  दिलाया  गया

 है
 ;

 यदि  at,  तो  क्या  केन्द्र  ने  राज्यों  से  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  रूप
 में  भूमि

 की  अधिकतम

 सीमा  कानूनों  के  कार्य  को  पूरा  करने  को  कहा है  ि
 ्

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा क गानों  क  क्रियान्वयन  के

 सम्बन्ध  में  वास्तव  में  क्या  कार्य  हुआ  है  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  भूमि  को  किस  कठिनाई  पर  काब
 पाना  है  ;

 (a)  a क्या  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  काश्तकारी  नीति  में  महत्वपूर्ण  संशोधन  करने  का  सुझाव
 दिया  यदि  तो  संशोधन

 ''  बया  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया ह
 ओर

 =

 mem  fie  S  eck  esac’
 (=)

 क्या  सरकार  usa  & न  PQU  कि  व  अपन  काश्तकारों  Taal  ये  उतना  *“प्र मुख
 संशोधनਂ  करे  जो  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  के  सुझाव

 के  अनुरुप  हों  और  यदि  al,  तो  कब

 कृषि  जोर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेशवर  जी  हां  ।
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 नलबाडी
 s

 आ  गए
 x सरकारों  से  अधिकतम  मा  से  ee  के  घिरा DIT  साम  ब  be  रण  में  तेजी  लाने  तथा

 Ce-es afta  त इसके
 लिए  विभिन्‍न

 न्यायालयों  में
 पढ़ें  मामलों

 के  शीघ्र
 निपटाने  की  ओर  विशेष  ध्यान

 देने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  ्

 संशोधित  अधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों  के  क्यान्बियन
 gt

 प्रगति  को  शनि

 .
 वाला एक  विवरण  संलग्न है  ।

 व  (२  राष्ट्रीय  कृषि  ara  ने  सुमन सवा  सज  अनी
 साव दिया  था  ह  किसान  दवारा  a

 पट्टे  पर  देने  की
 अनुमति

 दो  जाए ।  भारत  सरकार  काश्तकारी नीति  में  सुझाये  कुछ

 = ~ ahead at usa a पर  तय
 सरकारों  की  राय  मांगी

 (as
 एकड़

 फालत  घोषित  कब्जे  में
 लिया  वितरित

 क्षेत्र  लॉभभोगियों  की राज्य/केन्द्र  शासित

 क्षत्र  किया  गया  गया  क्षत्र  संख्या

 क्षत्र

 भाष्  प्रदेश  9,76,042  4,33,586  3,02,376  2,07,454

 असम  5,80,140  5,03,161  3,16,784  2.54,333

 बिहार  2,33,205  1,44,008  1,37,658  1,52,725

 1,28,  578  46,760  5,381  1,290 गुजरात

 हरियाणा  27,642  18,319  17,659  5,163

 हिमाचल  प्रदेश  1,36,109  1,35,293  3,654  4,825

 जम्म  तथा  काश्मीर  -  ह  -  -

 कर्नाटक  2.45,  597  82,214  56,096  11,890

 केरल  52,311  84,857 1,10,272  79,034

 मध्यप्र  देश  2,55  946  1,41,970  79,803  31,775
 न्

 महाराष्ट्र  3,70,193  2,81,536  2,81,586  76.892

 मणिपुर  3029  -  36  -

 उड़ीसा  1,41,902  1,19,888  1,01,456  77,343
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 पजाब  -49,597  -15,731  -12,407  2,939

 2,46,495  2,20,643  1.22,230  26,212

 तमिल  ars  79,292  75,840  58,257  38,360

 त्रिपुरा  -1,881  -1,563  -1,034  --  891

 उत्तर  प्रदेश  2.8  2,631  2,59,630  2,32,007  1,88,946

 पश्चिम  बंगाल  57,014  99,793  55,658  1,66,255

 ह दादरा  तथा  नगर

 ६वेली  8,9  58  6,180  3,406  1,512

 दिल्ली  -780  -413  =

 पॉंडिचेरी  2,520  1,006  904  010

 योग  40,43,823  26,66,654  18,40,667  13,34,652

 साइंटिस्ट  and  अगेंस्ट  बदल  डिग
 ग्र डे शान

 शोषक  समाचार  ्ow  ध
 2452,  थी  हरिनाथ  मिथ  sam

 श्री  राय  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  व  ्य ee  ही  कृपा  करेंगे  कि
 ड्

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  298  के
 आफ  इण्डिया  मेंਂ

 साइंटिस्ट  ated  अगेंस्ट  सोशल  डिग्रेडेशन  शोषक  से  प्रत  तति  की  भोर  दिलाया

 गया  है  ;

 अन्त यदि  ay  भू-विज्ञात  की  12
 iia

 1982  में  नई
 दिल्‍ली  में  हुई  थी  ।  ठ द  ्

 =  |  स
 क्या  हैं  जो  हम यहीं  तो  कांग्रेस में  रखे  गए  सुझाव  जा  इर  aa  पर  लागू  होते  हैं

 और  प्रत्येक  सुझाव  पर  सरकार  र

 aay a  क्या
 दै

 क्या  प्रसिद्ध

 रखे है  :--
 washes  afer  ने  निम्नलिखित  सुझाव

 नगरीकरण  के  लिए  उपयोग  की  जा  रही  -  अधिकतर  भूमि  बहुत  अच्छी
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 कृषि  योग्य  भूमि  थी  और  ऐतिहासिक  तौर  पर  बसाए  गए  अधिकतर  नगर

 उपजाऊ  भूमि  में  बसे  हुए  हैं  ;

 (a1)  तकनीकी  और  कृषि  at  दृष्टि  से  इस  समय  पदा  किए  जा  रहे  अनाज  का
 अ

 10  गुणा  अनाज  पदा  किया
 ज ना

 fee
 17000  मिलियन  हेक्टेयर  योग्य प  भूमि  az  इस  समय  खेती

 नहीं  की  रही  है  परन्तु  sell  पर  इका  क्षेत्र  अलग-अलग
 af

 *  a

 उक्त  बातें  भारत  पर
 कह  a  न  ही

 है  और  उक्त  प्रत्येक  पर
 सरकार  ने

 ब्या  कदम  उठाए  हैं  या  उठाने  का  विचार

 कृषि  धौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  आर०  वी०  a ATAAT AT)  :

 जी  श्रीमान t

 जी  श्रीमान  ।  ध्

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुदा  विज्ञान  सोसायटी  के  सात  स्वागत  अर्थात्‌  (1)  मृदा

 भौतिकी ;  (2  mer  रसायन  ;  (3)  मृदा  जबकि  (4 4)  उबरता  तथा  पौध

 पोषण  (5 5)  मृदा  वर्गीकरण  और  मानचित्र  कला  ;  (6)  मूंदा  प्रौद्योगिकी  और
 ४

 मृदा  खनि faa  fe  ज्ञान  के  अधीन  सम्मेलन  में  विचार  frag  किया  गया  ॥  थ्

 इस  सम्मेलन  की  विदिष्टितायें  विश्व  मुदा  नीति  तथा  मरुस्थली  रण  पर
 विचार  गोष्ठी

 थी  ।  यह  सम्मेलन  16  1982  को  समाप्त  हुआ  ।  भन्तर््ट्रीय  सदा-विज्ञान  सोसायटी  से
 > अभी  इस  सम्मेलन  की  कार्यवाही  भर  सिफारिशें  प्राप्त  की  जानी  र  जब  ये  प्राप्त हो  जायेंगी

 आवश्यक  कार्यवाई  लिए  उनकी  जाँच  की  जाएगी  |

 फिर  विचार  विमर्श  के  दौरान  जो  कुछ  महत्वपूर्ण f  रीलें  की  गई  वे
 ध्  ध लिखित  é  वा

 1.  अन्तर्राष्ट्रीय  मृदा  और  जल  अनुसंधान स  स ्थान
 की  ि

 केन्द्र  ऊष्ण  wf

 aruda  क्षत्रों  में  हो  ;

 2.  अन्तर्राष्ट्रीय  मृदा  विज्ञान  सोसायटी  दो
 में

 ् लैह्ीन मृदा सं रक्षण
 और

 पर्यावरण  पर

 एक  नए  उप-भायेगा  की  स्थापना
 |

 3.  अधिक  मात्रा में  a4  उपयोग  क्षमता  ate  मुदा  उत्पादकता  के
 निर्वाह वे

 के  लिए

 aa  att  व्यावहारिक दोनों  तरह  के  अनुसंघान  में  तेजी  लाना  ॥

 भारत  मदो  को  समस्याओं  के  प्रति  सजग  है  और  इस
 साध

 में  पहले  a  fara.

 लिखती  कार्यवाई  आरम्भ  कर  दी  गयी
 है  ;
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 सदा  विज्ञान  में  मूल  अनुसंधान
 की  स्थापना  को  farwi

 करने  ag  भारतीय

 ~~  गया है  ट

 सदा

 मेहमान

 संस्थान

 2.  छठी  योजना  के  दारान  2]
 उत्पादकता  से  संबंधित  अखिल  भारतीय  an

 द  फसल  सुधार  तथा  मदद
 उर्वरक के  उपाय

 वत  प्रायोजनाओं  में ग  में  अनुसंधान  सहायता  को  qq  ढ़  किया  गया  है  ;  चेल
 ओर

 3.  राज्यों में  म.दा  और  भूमि
 भारत  सरकार  एक  के

 उपयोग  नीतियों  के  लगातार  प्रबोधन  मीर  समन्वय  के

 1.  sit  श्रीमान

 rata  भूमि  उपयोग  आयोग  स्थापित  कर  रही  है  ।
 उत्पादन  के  लिए

 सत्र  में  अपने  भाषण  में  डा०
 मुदा  की  संभाव्यता

 डो बुकिंग  ने
 उत्पादन शील  फसल की  सेतिका  उल्लेख  किया  |  वाली  भूमि उनके  अनुसार  ऐसा  अनुमान  है  कि 2000  तक  के  इन  25  वर्षों  1975  से की  अवधि  के  दौरान  विश्व  में  200  ह एकड़  भूमि  गैर-सरकारी  कार्यों  र  fee

 के  लिए
 उपयोग

 में  लाई  जाएगी  ।
 2.  जी  श्रीमान  so  बुरी  ने  आगे  कहा  कि  कहीं  उत  पादन  के

 लिए  विश्व मास्को की  क्षमता  अधिक  है  ।  उनके  अनुसार  मोजूदा  सम का  उत्पादन  होता  है
 थ  में  जितना

 खाद्यान्न उससे  करीब  10  गुना  अधिक करना  सम्भव  है  |  खाद्यान्न  का
 sere

 3.  बुर  द्वारा  की  गयी  टिप्पणियों  में  से  ™  टिप्पणी  यह  भी उन्होंने  कहा  था  कि  फसली  भूमि  का  विमान  क्ष
 थी  हकम

 जबकि  सम  त्र  1500  fafa  हैक्टर भाग्य  फसल  भूमि  का  कुछ  क्षत्र  करो  ब  3200  मिलियन तरह तरह  विषव  में  क  fe  योग्य  कल  हेक्टर है  । aft  सम्भवतः  1700  मि
 जो  अधिकांश  रूप  में  चराई  वाली

 लिया  हेक्टर  है
 भूमि  तथा  कुछ  अश

 में  जंगल  के  रूप  में इस्तेमाल
 में  लाई  जाती  है  ।

 area  सरकार  को
 दबाब  के  कारण  श

 इस  बात  की  जानकारी  है  किस  हरी  क्षेत्रों  में
 घरों  के  आस-पास  को  क  fy  भूमि  का कार्यों  जैसे  उपयोग  गेर  सरकारी

 जा  रहा है  ।
 मनोरंजन  की  सु  विधाओं  भारी  के

 लिए  किया

 सही  तक  भारत  के  उत्पादन  क्षमता  क  प्रशन है  aqTa  धान  काम  तथा  राष्ट से  प्राप्त
 प्रयोगात्मक  उपलब्ध  wat  इस  बात  का  प्र  re  sata

 वर्तमान  स्तर  5. मे
 माण  देती  हैं  कि  उपलब्ध  उत ं  200  से  300  प्रतिशत  तक  के  पादन  प्रोद्योगिकी  के अन्तराल  को  पूरा  करने  की

 क्षमता है
 । सम्भावित  कमी  योग्य  भूमि के  बारे  में क  जिस  red

 समय  खेती  नहीं तक  भारत  का
 सम्बन्ध है  इसका  क्षेत्र  सीमित  ।  राष्ट्र  क

 की  जा  रही  wet
 F  आयो अ  पाग गये  अनुमान  में

 म  क्यात
 गय  ९  (१  UUU  ०  तक  क ८

 1976)  दारा  लगाये
 fa  योग्य  भूमि  सुधार  नयी
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 सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराकर  तथा  परती  भूमि  के  योगफल
 को

 कम  करके  10  मिलियन

 हेक्टर  भूमि  को  खेती  के  अंतगर्त  लाया  जा  सकता  है  ।

 चि
 वनस्पति

 थो  की
 गोलियां

 में  ref

 245  3.

 '

 त
 का मिश्र  ४

 va
 ist,

 थ्री  कमला  मिश्र  मधुकर :
 श्री  सिदनाल  क्या  नागरिक  aiiriegt  पहचाने  ag HAT  करेंगे  कि :

 (¥)  बयान प्रकार  का  ध्यान  11  1982  को
 as

 टाइम्स
 में

 इन  Tageਂ  शीषक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वनस्पति  और  खाद्य तेलों को  पोलीथीन
 कीटों में  बेचने  का  है  क्योंकि  पोली पक  का  मूल्य  fer  के  डिब्बों  की  तुलना में  कम  होने के

 कारण  उपभोक्ता  मूल्य  कम  भोर

 क्या  मन्त्रालय  का  प्रस्ताव  अनुमति  के  लिए  SqECT  मन्त्रालय  के  पास  लंबित

 an  यदि  |  तो  शीघ्र  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  या  किए  जाएंगे  ?

 कृषि  तथा  नागरिक  पूरी  मंत्रालयों  उप  मंत्रो  (si  मोहम्मद  उससान

 जी  ्र
 ध

 व  सरकार  वनस्पति  और  खाद्य  तेलों  को  अल्प  घनत्व  पोलीथीन
 बहिनें

 उच्च  घनत्व  पोलीथीन  बहिर्बेघित  संयोजन  अथवा  किसी  अन्य
 उपयुक्त

 संयोजन  से  बनाये

 nate  में  बेचना  शुरु  करने  की  संभावना  की  जांच  कर  रही है  |  स्वास्थ्य  मंत्रालय  परा

 ad  पेकिंग  सामग्री  के  नमूने  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  अनुसंधान  सुर को  भेजे

 ait  हं  फिरें  बन  पति  ओर  खाद्य  तेलों  को  पैक  करने  के  लिए  इन  नम्य  पक्षों  की  i उपयुक्त
 |

 तय

 करने  तथा  परिणामों  की  सूचना  सरकार  को  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 वित्तपोषण  योजना  के  aaa  chad  दन  के  लिए  आवेदन  पत्र

 ह
 2454.  श्री  चित  महिला  :  क्या  निर्माण  ओर  श्रीवास  मन्त्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि :

 कि  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण

 ने  तीसर a  योजना  के
 कया  या

 भगत  इस  विशेष  wd  साथ  की  दक्षिण  दिल्‍ली
 में  किसी रजिस्टर  भोजन  कर्ता  को  इस

 प्रात
 योजना में  मकान  भावगीत  नहीं  fart  लिए  आवेदन  पत्र  आमन्त्रित

 at  a
 किए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  og  मी  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  तस  tae  वित्तपोषण  योजना
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 के  अन्तर्गत  दक्षिण
 दिल्ली  में  मकान  आबंटित  करने  के  लिए  निकट  भविष्य  में  रजिस्ट्रेशन  के

 लिए  आवेदनपत्र  Ad  क  का  प्रस्ताव
 नि चास धोद

 है

 ate  ह्  al  कब  तत्र  आर  तत्सम्ब  थ्रो  ब्यौरा  क्या  कौर

 (8)
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या हैं  ?

 संसदीय  wid  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  :
 गौर  जी  नहीं  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  तीसरी  स्ववित्तपोषित

 ककी  वितरिका  में  यह  बताया  गया  था  कि  कालोनियों  का  स्थान  दिल्‍ली  के  अलावा  अन्य

 क्षेत्रों  में  फैलाये  जाने  की  सम्भावना  यह  बताया  गया है  कि  बाद  में  दक्षिण  दिल्‍ली  में  कुछ
 पलट  पाये  गये  थे  इसलिए  दक्षिण  faecal  में  कुछ  और  फ्लाटों  का  निर्माण  किया  गया  मौर

 दूसरी  तथा  तीसरी  स्ववित्तपोषित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  पक्तियों  में  दिए  गये  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  कियाह है  कि  अगली  स्ववित्तपोषित  योजनाओं

 पंजीकरण  भारम्भ  करने  का  fare  अभी  तक  नहीं  लिया  गया  है  ।
 2

 और  प्रदान  ही  नहीं  उठता  है  ।
 कि

 चावल  का  उत्पादन  और
 वितरण

 2455.  शी  चिता  महिला :  कया  कथा  लातीं  सिम्त  लिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  सभा
 के

 पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.
 a4

 (®)  ad  1979-82  के  दौरान  प्रत्येक  णी  के  चावल  का  कितना  उत्पादन  हुआ ;

 (4)  उपयुक्त  qa  में  सभी  राज्यों  तथा  संघ  शासित  प्रदेशों को  चावल का  कितना
 - वितरण  किया  गया  ;  ऑर  an

 TT
 उक्त  अवधि  में  सभी  राज्यों  संघ

 voir
 देशों

 at  चावल  की  मांग  क्या  थी  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण io  |  AMI  MAIC
 विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री

 (  री
 कमला

 :  (®) : :
 उपलब्ध  सुचना  निम्न  प्रकार  है  :

 ee फसल  वर्ष  थ  न

 wes  Fee
 से  उत्पादन  के

 अ a,  उसक
 1979-80  23 423.34

 1980-81  5322.53  लाख  Aled  टन

 1981-82  के  लिए  अग्रिम
 अनुमानों

 के  अनुसार चावल  का  प्रत्याशित  उत्पादन  लगभग  545

 लाभ  मीटरी  टन  होगा  |

 और  (7)  इस  अवधि  के  दौरान  सार्वजनिक  वितरण  rate  के  लिए  केन्द्रीय
 भण्डार  से  चावल  की  कुल  अखिल  भारत  उसका  आवंटन  और  उठान  इस  प्रकार  है

 :
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 हजार  मीटरी  टन

 ag  माग  भावटन  उठान

 979  6274.63  6254.62  2373.9

 1980  9365.11  9666.80  4161.5

 1981  11134.65  10136.84  5188.7

 1982  2771.38  1957.32  447.7*
 *_  केवल  1982 के  लिए

 नयन
 दलों  को  रिपोर्ट

 2456.  1 |  के ०  Ao  कोसल राम :  क्या
 विच

 बोर
 नाल  मन्त्री

 यह  बताने  कपा
 करेंगे  कि  :  भ

 क्या  निम्नलिखित  लाने  प  9 प्रस्तुत  कर  दी  है

 स्थानीय  निकायों  के  संविधान  अधिकार  कौर
 निमेष

 ;

 तगर  आयोजन  ate  भवन  विनियम  ;

 शहरी  स्थानीय  निकायों के  संसाधन

 ह् शहरी  विकास  को  ह

 यदि  तो  इन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्रो  भीष्म  नारायण  सिही

 (1)  स्थानीय  निकायों  के  अधिकार  और  नियम

 (2)  शहरी  स्थानीय  निकायों  का  संसाधन  पर  अपनी  अन्तरिम  रिपीट  प्रस्तुत  की  है  जबकि

 नगर  आयोजन  ate  भवन  विनियमन  पर  अध्ययन  दल  ने  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 शहरी
 विकास  की  नीति  पर  अध्ययन  दल  को  अपनी  रिपो  अभी  प्रस्तुत  करनी  है  1.

 उपयुक्त  तीन  अध्ययन  दलों  की  रिपोर्ट  स्थानीय  शासन  भोर  शहरी  विकास  की

 केन्द्रीय  की  19  वीं  बैठक  में  तथा  4  और  5  1982  को  हुई  स्थानीय  शासन

 भर  शहरी  विकास  की  केन्द्रीय  परिषद  भोर  अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  को  कार्यकारी

 समिति  की  संयुक्त  बैठक  में  रखी  थी  और  यह  संकल्प  किया  था  कि  राज्य  सरकारें  अध्ययन

 दलों  की  रिपोर्टों  में  की  गई  शिफा  रसों  पर  अन्तिम  रूप  से  विचार  करें  भोर  उ  पर  उपयुक्त

 कार्रवाई  करें  तथा  इसकी  सुचना  निर्माण  भर  आवास  मंत्रालय  को  भी  दें  ।  हि

 1971  से  1981  की  ओर-वधि  के  दौरान  मंजूर  को  गई  सिचाई  परियोजनाओं

 को  पूरा  करना

 2457.
 sit  कके  ato

 apticroni
 te

 सिचाई  मेरी
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 mene's

 1971  से  1981  की  अवधि के  दौरान  योजना  आयोग  तकनीकी  मूल्यांकन  सेल

 द्वारा  अनुमोदित  की  गई  529
 सिंचाई  परियोजनाओं

 में  ड
 कितनी  बड़ो  सोर

 मध्यम  दर्जे  की

 ‘ सिचाई  परियोजन
 यें  की  गई है  ;  और  =  ्  ह

 इस  घि  के  दोरान  तमिलनाडू  के  लिए  कितनों  और  ऐसी  कौन  सी  .  सिचाई

 परियोजनोयें  स्वीकृत  की  गई  है  कौर  इनमें  कितनी  पुरी  को  गई  र  क्रि तनी  पूरी  की  जानो
 ः

 सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जिया  उरंहमान  श्र  :  भोर  अपेक्षित

 सुचना  एकत्र  की  रही  है  कौर  यथा  संभव  शीघ्र  सभा-पटल  पर  रख
 a

 तुकंमान  गेट  काम्पलेक्स  में  एक
 कमरे

 का  मकान  ya

 nase,  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा :

 Sto  ए०  य०  क्या  निर्माण  ate  ध्रावास  मनत त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 ne.

 a

 बिचार  तुकंमान  गेट  काम्पलेक्स के  नब  निमित  एक  कमरे  के  मकानों  को

 कब  आबंटित  करने  क्यों कि  काफी  लम्बे  समग्र  से  उन्हें  afer  न  किए  जाने के  कारण

 रकार  को  sea  भारी  हानि  हो  रही  है  म

 ऐसे  आबंटन  के  लिए  fea  लोगों  को  पात्र  माना  गया  @  और  इसकी  शत  क्या

 होगी  ;

 क्या  तुकी मान  गेट-से  हटाये  गए  लोगों  को  जिन्हें  मिनटों  नई
 ई

 दिल्‍ली
 क्षेत्र

 में

 बसाया  गया  इसके  आबंटन  हेतु  विचार  किया  जायगा  ;  और

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मिनटों  नई  दिल्‍ली  क्षेत्र  के

 सील  बन्द  क्वार्टरों  में  लोग  अनाधिकृत  से  रह  रहे  हैं  ;  यदि  at  ऐसी  गतिविधियों

 को  रोकन  के  लिए  सरकार  का  क्या  कायंवाहो  करने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  ie  भीष्म  नारायण  :  तथा

 (a)  aTafad  सूचना  axa  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी
 —

 ठो  पंचयषॉय  योजना  के  दौरान  राज्यों  को  हुडको  द्वारा

 ve
 2459. at  कृष्ण  चन्द्र  कया  निर्माण  कौर  आवास  मन्त्री मन्त्री  निम्नलिखित  को =

 दर्शन  व'ला  एक  विवरण स्  त्र भा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  ड्

 हको
 में ने  छठी  qs  ना  में  अब  तक  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  मंजर  को

 है  ;  और

 हुडको  ने  विभिन्‍न  राज्यों  को  अब
 तक

 कितनी  धन सशि  दी  है  गौर  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  कया  है  ?

 थ
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 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  भीर  श्रीवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  :  तथा

 :  यह
 सूचना

 संलग्न
 में  दो  गई ि

 विवरण

 छठी  योजना वधि  wate  1  wit,  1980
 से  31

 1982
 तक

 हड्ड
 द्वारा

 राज्यवार
 स्वीकृत  तथा  दिया

 गया [  ऋण

 राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्र  र्नाकुत  करम  ifaa  स्वीकृति  की
 हलिया

 में  दी  गई

 रुपयों  में  )  aft

 रुपयों

 भास्कर  प्रदेश  25,24  14,47

 1,71  1,40

 बिहार  7,61  1  60

 गुजरात  20,03  19,69

 हरियाणा  12,86  5,69

 हिमाचल  प्रदेश  1,68  0,86
 जम्म  तथा  काश्मीर  4,74  1,96
 कर्नाटक  20,39  12,81

 केरल  17,23  14,81

 मध्यप्रदेश  9,02  4,31

 महाराष्ट्र  43,22  16,89

 मणिपुर  0,11  0,02

 नागालण्ड  1,57  -

 उडीसा  10,67  2,31

 पजाब  20,27  सकी

 21,21  11,48

 तमिलनाडु  23,41  17,31

 उत्तरप्रदेश  29,35  22,16

 पश्चिम  बंगाल  12,44  8,98

 चण्डीगढ़  -  6,55  6,36

 0,60 दिल्ली  194

 1,24  0,13 धांडिचरी

 योग  311,49  171,61

 ि  पण
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 facet में  रादान  को  दुकानों  तेल  ताड़  का  तेल  भर  गेहूं  को  कती ya

 2460.  थी  चिन्तामणि TAS  जन  क्या  नागरिक  पति |  to.  तथा  पूति  मंत्री
 यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 है  कि  सरकार  acted}  तथा  राजधानी  में  राशन  की (7)  क्या यह  सच  है  ने
 दाल

 द

 दुकानों  पर  रेपसीड  तेल  और  भार०  ay q  og  1०  ताड़  के
 हेल

 की  कमी
 को

 माना
 है

 यदि  at,  तो  क्या  गेहूं  के  मामले  में  राशन  की  दुकानों  पर  उपभोक्तावाद  i  वितरण
 करने  के  समय  विलम्ब  हुआ है  ;  और  a

 (7)  यदि  हा  तो  उपरोक्त  वस्तु  को  समय  पर  वितरित  करने  के
 सरकार

 ले
 क्या

 कार्यवाही  की  है

 afa  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  (st  मोहम्मद  उर समान  arifen)

 खुले  बाजार  में  देशी  तेलों  तथा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्लाई  किए  जाने  वाले

 आयातित  खाद्य  तेलों  को  सम्मिलित  रूप  में  लेने  राज्यों  तथा  राजधानी  में  समग्र

 कुल  मिलाकर  सन

 स्तोषजनक है ह्

 ।  अस्थायी  स्वरुप  की  स्थानीय
 कॉमियो

 से

 इन्कार  नहीं  किया  जा  सफलता है  न
 .

 राज्यों/संघ  राज्य क्ष  जिनमें  दिल्ली  भी  शामिल  को  सार्वजनिक

 वितरण प्र  खाली  के  लिए  खाद्यान्नों  का  जिसमें  गेहूं  भी  शामिल  मासिक  आधार  पर

 क्या  जाता है  और  ऐसा  करन  में  स्टाक  कुल  स्थानीय  बाजारों  में
 विभिन्‍न  राज्यो ं°  की  सहित  आवश्यकता भों  तथा  ऐसी  ही  अन्य  aalaa ब  तों  को  ध्यान  में  रखा

 जाता है  ।  यद्यपि  ये  आवंटन  करने  में  देरी  नहीं  होती  तथ पि  Facer  क्ष  में  सप्लाई  को

 वास्तविक रूप  में  पहु  चने  में  राज्य  स्तर  पर  यदा-कदा  देरी  होने  की  सम्भावना  से
 इन्कार

 नहीं
 किया  जा  सकता  है  ।

 मिग
 खाद्य  तेलों  का  उत्पादन  at  खप

 ह  ~

 2461.  श nl
 tra  बिहारी

 थो
 रा  स

 कृष्ण
 मोरे  :  क्या  क्ष  मंत्री ag  बताने  कीकृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार ने  देश  की  अपेक्षित  मांग व —  लिए
 तिलहनों

 का  उत्पादन  बढ़ाने

 हेतु  क्या  कदम  उठाये  है

 area  में  खाद्य  दलों  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी  है  ;

 कया  यह सच  है  कि  यह  विषव
 में  न्यूनतम है  ;

 सरकार ढा  1  वन  स  साधनों  से  तेल  का  अधिक  उत्पादन  प्राप्त  करने  क  लिए  क्या

 परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  कौर

 ये  परियोजनाएं  किन  राज्यों  ने  बायस  की  है  ?
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 कि  तथा  ग्रामीण  fares  ए  नस् ताल यों  में
 Lal

 ot
 (att

 आर-०वी०स्वासीना
 :

 तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने के  लिए  निम्नलिखित  बदम  उठाए  गए  है

 s 1.  प्रायोजित  योजना  के  तहत  तिलहनों  के  विरासत  के  लिए  सघन  कार्यक्रम

 किसानों  के  खेतों  में  प्रदर्शन  बीज  उत्पादन  तथा  वितरण  प्रबन्ध  को  gaz
 वनस्पति-रक्षण  के  उपायों  का  विस्तार  करना  किसानों  और  विस्तार

 कार्मिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करना  इसे  योजना  क  उद्देश्य

 2.  के  उत्पादन  पर गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  मू  गफली  मध्य  प्रदेश  में  सोयाबीन

 विशेष प  परियोजनाएं  आरम्भ  करना  |  ह

 3.  तिलहनों
 के  विकास  के  लिए  पांचवी  योजना  के  14  करोड  पए  को  आवंटन  को

 तुलना में  छठी  योजना  के  आवंटन  को  बढ़ाकर  65  कर  ड़  रुपए

 लला #०  red 4.  तिलहन की  फसलों  के  aga  सिंचित  क्षत्र  को  1
 9/  9-50.

 झ गव  6  लाख  हेक्टर  की

 तुलना में  1984-85  तक  बढ़ाकर  14  लाख थ्  दुरा  २.
 tears र  करना ।

 5.  गर-परम्परागत  fi  ना  अर्थात  सोयाबीन  तथा  सूरजमुखी  के  तहत  क्षेत्र को

 बढ़ाना  ही  ध  |

 6.  अन्तर्वर्ती  और अन्त:वर्ती फसल
 rena

 से  तिलहनों  at  शीघ्र
 पकने

 वाली  किस्मों

 के  तहत  क्षत्र
 को  ब  ढाना  |  et

 7.  अनुसंधान  प्र प्रयासों  को  तेज  करना

 8.  न्यूनतम  rp  रित  कला
 ताकि  दिनों  को  उनके  उत्पाद तीं  का

 पर्याप्त  मूल्य  प्राप्त  हो  सके

 तथा  खाद्य  तेलों  की  दीर्घा

 oe

 के  लिए  सरकार  द्वारा
 रप गठित  किए गए  भन्त:मंत्रालय  अध्ययन  दल  की  अनुसार  खाद्य  तेलों  जिनमें  वनस्पति

 भी  शामिल  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  5.2  feetare  sie  वर्ष  है  ।  यह  विद्
 में  न्यू नतम  खपत

 द

 तथा  :  तिलहनों  वृक्ष  और  वन  मूल  से  प्राप्त  तेलों  के  विकास के  लिए

 भादिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  को  ध्यान  रखते  हए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  2  करोड़  रुपए  क
 +  ।  इस  परियोजना  का

 कुल  परिव्यय  से  एक  योजना  शामिल  किया  गयी  उद्देश्य  भण्डारण

 गोदामों  का  निर्माण  जेसी  अवस् थाप नात्मक  सुविधाओं  के  विकास  के  माध्यम  से  अधिक  से  अधिक

 साल  के  बीजों  को  इकट्ठा  करना  तथा  उनका  परि संस्करण  करना  ;  अगम्य  क्षेत्र  को  सड़कों  से

 वाहन  i  भारी  करना है  शुरुआत  को  तौर  प  तीन  राज्य  अर्थात  बिहार ,
 क  खोजों  क्  शाएद

 तथा  जिनमें  साल  पा  कत  प्रचुर  को  इस  योजना  के  लिए  चुना  गया

 है  ।  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  को क
 ि  wo  Fares
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 लघु  भर  सीमान्त  किसानों  के  लिए  योजना
 ्

 पि 3463.  थी

 काग  दि
 =

 क्या
 ग्रामीण  विकास

 मंत्री  ag  बसाने  की  कृपा  करेंगे
 ”

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  लघु  तथा  सीमान्त
 1982-83  में  वयन

 के  लिए  कोई  योजना
 किसानों  की  सहायता  के  लिए

 ए  पेश  की हैं

 यदि
 ८  !

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  एवं  उनकी
 लागत क्या  है  ;  भर

 ?  क क्या  सरकार  ने  उनको  मंजूरी  दे  दी  है
 ड्

 cafe  alt  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  ( इस  मंत्रालय  द्वारा  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों
 श्री  बालेश्वर

 :  से
 /  कृषि  श्रमिकों  तथा  गैर-कृषि  श्रमिकों की  सहायता स्वत  किया  ar  रहा  मुख्य  कार्यक्रम  समन्वित  ग्रा

 पंचवर्षीय  ||
 ate  विकास  कार्यक्रम  है  ।  यह  छठी य  योजना  स्कीम  है  जिसे  मध्य  प्रदेश  सहित  सभी  राज्यों/केन्द्र  शा  वत  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित किया जा  रहा  है  और  यह  वर्ष  1982-83  के  दौरान  भी  जारी  रहेगा  ।  मध्यप्रदेश  के  सभी  खण्ड समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतिम

 प्रति खण्ड  लाख  रुपये  का  आवंटन  उपलब

 तले  लिए  गए  हैं  जिसके  लिए  1982-83  के  दौरान
 घ  होगा  ।  इस  धनराशि  को  केन्द्र  तथा

 राज्य  द्वारा बराबर-बराबर  भाधार  पर  वहन  किया  ज  ना है  ।  योजना  के  अ
 भारी  स्तर  में  सुधार  करने

 ate  लक्षित  वर्ग  को  अपने
 हेतु  सक्षम  आधिक  gay  शुरु  करन  के  लिए  सहायता की  जाती  है  छोटे  किसानों  को  25  प्रतिशत  सीमान्त  feat  क़षि  श्रमिकों  और  ग्राम  ण  कारीगरों

 को  33/1/3  प्रतिशत  की  दर  से  लागत  प ूजी
 का  उपदान  सुलभ  किया  जाता  ।  आदिवासी भागी दा  रों  के  लिए  उपदान  50  प्रतिश्त  है  ।  प्रतिवर्ष  प्रति  दण्ड  600  परिवारों  को  इस  कार्यक्रम के

 अस्तगत
 लेने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  को  मध्यप्रदेश  सरकार
 नहीं  होती  है  ।

 से  कोई  अन्य  योजना  प्राप्त  हुई  प्रतीत

 -

 .  राजधानो  में  श्रषिग्रहोत  भूमि  का  अ  rr er
 |  त  र्स

 2464.  श्री  साधव  राव  सिधि
 करेंगे कि  :

 निर्माण  कोर

 आवास

 मस्ती
 यह  बताने  की  कृपा

 क्या  इस  वर्ष
 (1981-82)  के  दौरान  राजधानी  में  a fir Fi हद भूमि  की  ade  पं

 अथवा  अधिसूचित पी करण  ale  अन्तरण  के  कितने  मामलों  का  पता  चला  है  ;
 इसमें  भूमि  का  कितना  क्षेत्र अ न्तग्रंत है  ;  और

 इस  बारे  में  कितने  व्यक्तियों  को
 पकड़ा  गया  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण
 और  भ्राता  मन्त्री  (ey  भीष्म  नारायण  :  दिल्‍ली
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 प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  अनुसार  1981  में  1982  मामले  तथा  1982  तक

 मामले  इस  विषय  में  पंजीकृत  किए  गये  थे  ।

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 (7)  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  प्रकार  है

 1981  670

 1982  8

 (21-2  1982  So
 a

 ee  को  केन्द्रीय  सहायता

 2465.  शी  माधव  राव  सिंधिया :  FUT  कृषि  मन्त्री  यद  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 इस  वर्ष  तूफानों  के

 द
 rat

 को  !  a
 लिए  तुफान  से

 प्रभावित  विभिन्न

 न राज्यों  को  कितनी  सहायता  दो  गई
 ि  =

 प्रत्येक  राज्य  द्वारा  इसमें  से  कितनी  सहायता  का  उपयोग  गया है  और
 स्वरुप  कितने

 परिवार  लाभान्वित  हुए  ;  हैं  और

 इस-प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येय  राज्य  सरकार  अपन  कों  से  कितनी  धनराशि

 लगाई  गई  8.2

 कृषि और  प्राचीन  विकास  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  कमला
 कुमारी  )  :  1981-

 82  दौरान  पश्चिम  बंगाल  और  गुजरात  राज्य  समुद्री  तूफान  से  प्रभावित  हुए  थे

 उड़ीसा :  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  अनुरोध  नहीं  किया  ।

 पश्चिम
 बंगाल  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  पर  आधारित  राहत  सम्बन्धी  स्तरीय

 afl  ति  a  सिफारिशों  के  आधार  पर  भारत  सरकार  ने  1981-82  दोरान

 1817.87  लाख  रुपये  और  1982-83  के  दौरान  757.50  लाख  रुपये के  व्यय  को
 थ

 तम  सीमा  मंजूर  की  है  ।

 गुजरात  :  &  क  केन्द्रीय  दल  ने  क्षति  का  मौके  पर  जायजा  लेने  और  स्थिति  निपटने  के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  आवश्यकता  का  बता  लगाने  के  लिए  से  4

 rat  प्रतीक्षा  की  जा 1982  के  बीच  गुजरात  का  दौरा  किया  ।  इस  दल  की  रिपोर्ट

 रही  है  इसके  प्रप्त  होने  तक  भारत  सरकार  ने
 साधनोपाय

 पेशगी
 के  रूप  में  राज्य

 कै  लिए  5  करोड़  रुपये  को  मंजूरी  दी  है  ।

 प्रधान  मन्त्री ने  समुद्री  तूफान  त  लोगों
 को  xr हत  पहुंचाने  कके  लिए  प्रधान  मन्त्री

 राष्ट्रीय  राहत  कोष  से  उड़ीसा  को  ।  पश्चिम  .  बंगाल  को
 5

 लाख  रूपये  तथा

 गुजरात
 बी  5  लाख रूपये  की  राशि  fad  क्त  a  द  ।
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 और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  सुचना  माँगी  गई  है  और  प्राप्त  होने  परं
 सभा  पटल  पर  दी  जाएगी  |  |  अ

 i दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  पेय
 जल

 2466.  श्री  सज्जन  कुमार :  ्

 श्री  भीकू  राम
 न

 मिण  जरे
 आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  वक्ती  के  सभी  गांवों  को
 1982-  83  तक  पेय  जल

 उपलब्ध  कराने  के  लिए एक  योजना  बनाई  है  ;

 सम्बन्ध  ब्योरा  ्य  है  ; यदि
 at

 क्या  सरकार  ने
 दत

 योजना  को  समय  पर
 ae

 करने  के  लद  कोई  प्रभावशाली  कदम

 ढाए  हैं  ;  और  |
 =

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 संसदीय  कय  तथा  निर्माण  ate  अ  भोष्स  नारयण  fag)  तथा

 हां  ।  +

 तथा  दिल्‍ली  जनश्रुति  एवं  व्ययन  संस्थान ने  सुचित  fear  कि  1977-78  के

 aa  तक  केवल  61  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  गांवों  में  जल  की  तथा की  गई  थी  अव  245  ग्रामों  में  से

 168  में जल  सप्लाई  की  व्यवस्था  विद्यमान  है  ।  शेष  ग्रामों  को  स्थान  द्वारा  1983  तक

 जलपूर्ति  की  व्यवस्था  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  है  ।

 2 संस्थान ने  बताया  ए  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विधि  ज

 लिये  अनुमोदित  परिव्यय  8  करोड़  रुपये  का  है  ।

 ि  द
 झ  कमी  झचिग्रहए  में  संशोधन  का  प्रस्ताव

 2467.  थी  चित्त  वसु  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  में  संशोधन  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ij

 कौर

 यदि  तो
 उस  fax  ह  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 कुकी  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  जी

 हा

 एक  संशोधन  धिध्नेयक  तैयार  किया  जा  रहा  है
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 दिल्‍ली  में  रहने  वालें  बेघर  लोग

 2468.  श्री  चित्त  बसु  क्या  निर्माण  श्र  आवास  म
 त्री

 यह  बतान  की  कृपा  करेंगे

 किः
 =

 क्या यह
 सच  है  कि  दिल

 झलो  महान
 iva  क्षेत्र  में  साद  हैं  को  अधिक  लोग

 मेशर ? होने के  कारण  रात क
 को  खुले  में  सोते  हैं

 न
 यह  भी  सच  हैं  कि  लगभग  en  के

 रहने
 की  स्थिति  से  घटिया

 स्तर  पर  रह  रहे  जिनमें  से  13  लाख  लोग  ती  ऐसे  स्थानों  पर  रह  शिर  स्लम  घोषित

 किया
 जा चुका

 है  ;  भोर

 यदि  तो  दिल्लो  ने  आवासीय  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या
 किसी

 किए

 गए  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  श्रावित  मंत्रों  भीष्म  नारायण  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण ने  सूचित  किया हैं  कि ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  भी  सचित  किया  है  कि  अधिसूचित  गन्दी  बस्ती

 Se  ने  अमा त्रों  के  निवासियों  की  संख्या  लगभग  15  लाख  है  पर  तु  यह  कहना  सही  नहीं

 ननिया  स्थितियों  में  रहते  है  ।

 सावंजनिक  आवास  क्षेत्रों  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  निम्नलिखित  माध्यमों  से
 +

 बढ़ती  ala  की  भावइयकताओं  की  पूर्ति  करने  में  काफी  हद  तक  समय  हो  गया  ट

 विकसित  प्लाटों  की  बिक्री  सरकारी  समितियों  को  भूमि  का  आवंटन  इसके  द्वारा

 सित  विभिन्‍न  आवास  योजनाओं  में  विभिनन  श्रेणियों  के  मकानों  का  निर्माण  ।  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  60,000  मकानों  का  निर्माण  के  अतिरिक्त  अभी  तक  भावना  नीलामी  भोर

 कारी  समितियों  के  माध्यम  से  2,50,000  प्लाट  दिय ेहैं  ca  समय  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 आसनों  को द्वारा  40,000  मकान  निर्माणाधीन  है  और  लगभग  32,000  मकानों  के  लिए

 तेयार  ब्य वहा यता  जांच  तथा  निविदाओं  को  आमन्त्रित  करने  के  लिए  या  £
 तथा  करन

 का  कायें  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  1979  में  पंजीकृत  सहकारी
 ag  आवास  समितियों  को  भूमि  आवंटन  के  भी  कदम  उठाये  हैं  इन  कदमों  से  निर्माण  गतिविधियों
 को  प्रोत्साहन  मिलने  की  आशा  है  और  अगले  पांच  वर्षों  में  मक्का

 कमी  होगी

 पिछले  संचय  में  भी  rater

 इसके  दिल्‍ली  में  सरकार  भ  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  मकान  बनाती  है  ।

 aq  1981-82  में  एन०  कार  ई०  पो०  क  लिए  श्रमदान
 Seer एक

 2469.  धरी  चित्त बसु  :  क्या  प्रामीण  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  एन०  ato  ई०  पी०  के  लिए  वीं  1981-82  के  उत्तरार्ध  के  लिए

 स्वीकृति  90  करोड़  रुपये  की  राद  के  अनुदान  को  रोक  लिया  हैं  ;
 और

 i
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 एए  —

 यदि  a  बक  चा  कारण हैं  ?

 कुकी  तौर  ग्रामीण  विकास  नयों  में  राज्य  मंत्री  बालेस्वर  जी  नहीं  ।

 चालू  ad  के  दौरान  uszly  ग्रामीण  रोजगार  माय n  पिता
 जिद

 केन्द्रीय  बजट  में  किए  गए  180

 करोड़  रूपये  के  कुल  प्रावधान  में  से  144.57  करोड़  रू  पये  की  निधियां  पहले  ही  afer  कर  दी

 गई
 है

 ।  शेष  घनरादि  के  बंटन  के  बारे  में  कार्यवाही  की  i

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 ्
 छठी  योजना  में  सहकारी  कताई  मिलों  के  लिए  धन  ula

 2470.  श्री  ए०
 नीलालोहिथादसन  नाडार :  ala  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 walk  THAT  स अवधि  में  सहकारी
 कताई  मिलों कुल

 कितनी  धनराशि  ad  करने

 का  विचार  है  ;  *

 उपयु  क्त  धनराशि  में  से  केरल  में  कितना  खच  किया  जायेगा  ;  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  '
 कमला  :.

 सहकारी  क  ताई  मिलों  के  उत्पादकों  के  शेयर  पूजी  अ  मदान  के  लिए  कृषि  मन्त्रालय के  कुकी  भोर

 सहकारिता  विभाग  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  एक  योजना  जिसके  लिए  wat  योजना  में  20  करोड़

 रुपए  के  योजना  परिव्यय  की  ब्ययस्था  है  ।  जुलाहों  की  सहकारी  कताई  मिलों  की  शेयर  पूजी  में

 योगदान देने  के  लिए  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  वस्त्र  विभाग  में  भी  केन्द्रीय  को  एक
 asin  हैं  । जिसके  लिए  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  32  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  सजूरी  दी  गई

 थे  दोनों  योजना एਂ  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  माध्यम  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 तथा  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  अब  तक  केरल  सरकार  से

 सहकारी  कताई  मिलों  की  शेयर  पूजा  में  अंशदान  के  लिए  निधियों  की  मंजूरी  देने  से  संबधित

 कोई  प्रस्ताव  राष्ट्रीय  सहकारी  विरासत  निगम  को  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  यह  समझा  जाता

 है  कि  केरल  सरकार  छठी  पंच  वर्षों  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  एलेप्पी  तथा  टीचर  स्थित

 जुलाहा  सरला  री  कताई  की  दो  मिलों  में  शेयर  पूजी  में  योगदान  के  लिए  सहायता
 की

 मंजूरी  के  लए  राष्टीय  सहकारी  विकास  निगम  से  सम्पर्क  स्थापित  करेगी  ।  sq  सरका

 प्रस्ताव  प्राप्त  होन  पर  राष्ट्रीय  सहकारी  ब्रिकास  निगम  उस  पर  विचार  करेगी
 at

 छठी  योजना  राष्ट्रीय  उद्यानों  कौर  श्रभयारणष्यों  के  विकास हेतु  सह  यता

 कि
 247),

 की  go
 नोलालोहियादसन

 नाडार
 ब्या

 शौच  मंत्रो
 यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 शे

 छठी  योजना हए  yt  में  राष्ट्रीय  उठाना  कौर  अभयारण्यों  के
 विकास

 के  लिए  कुल
 कितनी  धनराशि

 की  सहायता  दिए  जाने  की  आशा
 है  ;
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 राष्ट्रीय
 उद्यानों  और

 अभयारण्यों  के  निकास  के  लिए  केरल  को  दिए  जाने  के  लिए
 प्रस्तावित  सम्बद्ध  धनराशि क्विनी गी  शोर

 क  er  ि  के  लिए  दिए  जाने  हेतु  प्रस्तावित राष्ट्रीय  उद्यान  के  रूप

 धनराशि  कितनी  है

 कृषि  तथा  ata  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  वा<८  :

 राष्ट्रीय  पार्कों  तथा  आश्रय स्थलों  का  विकास  करने  के  लिए  राज्यों  देने  हेतु  छठी

 लि  म
 में  कुल  परिव्यय  499  लाख  रुपए  है  ।

 तथा
 :

 राष्ट्रीय  पार्कों  तथा  भाश्रयस्थलों  के  विकास  के  लिए  को  दी  जाने

 ala  ७. द के न्द्वी य  सहायता  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  जान  वाली  विकास  सम्बन्धी  योजना  में

 उनके  द्वारा  मांगी  गई  केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा  के  आधार  पर  निश्चित  की  जाएगी  ।  इसमें

 and  रा
 ट्रीय  पाक  के  विकास  की  सहायता  भी  शामिल  होगी  ।  ज

 जल  fi विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  जनसंख्या  afafraa:  1980  का  aR  होना
 2472.  थी  go  नीलालोहिथादसन  नाडार :  क्या  कि  मत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः  = Ss

 (®)  क्या  यह  सच  है  कि  वन  संरक्षण  अधिनियम  1980  का  जल  वाद्य त  परियोजना  को

 शुरू  करने पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा

 यदि
 तो  क्या  सरकार  ट्रांसमिशन  लाइनों  सहित  सभी  जल-विद्युता  परियोजनाओं

 1980 के को  वन  संरक्षण  अधि  क्षेत्र  से  छुट  देन  पर  frat

 rea

 और

 (7)  क्या
 केरल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  ने  इसके  लिए  भुरो  किया है  और  यदि

 है  ? तो
 इस  बारे  में  को  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा

 क्य  है

 कुकी  तथा  ग्रा मोरा  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  कार  स्वामी ना
 जी  नहं

 वन  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  वन-बिजली  परियोजनाओं  के  मामलों  में  वन

 1980  के  तहत  मंजूरी  की  आवश्यकता  होती है
 भोर  इन  मामलों  पर  शी  करता

 a

 कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ।  मोजूदा  कानून के  तहत  छूट  की  कोई  व्यवस्था  नहीं है

 केरल  राज्य  बिजली  as  ने  वितरण  लाइनों  को  बिछाने
 सहित  पनबिजली  afe

 aaa  को  वन  afafaan,  1980  की  परिधि  से  छूट  देने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को

 अभ्यावेदन  दिया  था  ।  इस  मामले  में  यह  स्पष्टीकरण  दिया  गया  है  कि  ऐसी  कोई  सामान्य  छूट
 दि fama  परियोजनाओं  इत्यादि  के

 नहीं  दी  जा  सकती  है  भीर
 प्र
 प्रत्येक  मामले

 जहाँ
 कि

 उपरोक्त  a  प्रावधानों  के  उनके
 लिए  वन-भूमि की

 भावुकता  होती  है  ।

 गुण-दोषों  के  1 Hl araeaHar slat F 1 TI aie at faart BAT Blar |
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 विजिजाम  बेस  में  मत्स्य  परियीजना  का  wade  क  o£

 2473.  थी  go  po  ह renizazaa  नाडार  :  क्या  कपि  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  Re

 कि

 का  पर्ण  कौन  कर  7
 अन्वेषी  मत्स्य

 परियोजना  के  वि रजि जाम  वेस  के  कार्य

 निजि जाम  में  मत्स्य  संसाधनों  के  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 नवम्बर  और  1981  तथा  1982  में  मछलियाँ  पकड़ने  के  लिए

 जितने  समय  के  लिए  जहाज  लगाया  गया  उसका  ब्योरा  कया  है  ?

 rs
 करीब  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  कार  ato  स्वामीनाथन

 )
 :

 समावेशी  मात्स्यिकी  परियोजना  की  विजिजाम  स्थित  कोचीन  बेस  की  केवल  एक  अस्थाई  प्रचालन

 एकक  समावेशी  मात्स्यिकी  परियोजना  के  कोचीन  बेस  के  उप-निदेशक  विजिजाम  एकक  के

 सर्वेक्षण  कार्यक्रम  की  देखरेख  के  लिए  जिम्मेदार  है  ।  एक  सहायक  निदेशक  की  मदद  से

 एक  सहायक  अभियन्ता  स्थानीय  प्रभारी  अधिकारी  के  रूप  में  विजिंजाम  एकक  की  देखभाल

 करता

 वेज  देव  मत्स्य  स्थल  Fagor  के  दक्षिण  पश्चिम  की  ओर  लगभग  40  मील दूर

 स्थित  विजिजाम  से  सर्वेक्षण  जलयान  मत्स्यानिरीक्षणी  (  0-55  तथा  कोचीन से

 मत्स्य  सुगन्धि  सर्वेक्षण  जलयान  (31.5  द्वारा  इस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 निरीक्षण  सर्वेक्षण  जलयान  ने  हेमंत  मात्स्यकी  संसाधनों  के  लिए  30  से  200  मीटर  की  गहराई

 में  लगभग  2500  वर्ग  fro  मी ०  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  ।  सर्वेक्षण  के  दोरान  उच्च  कोटि  की

 मछलियों  जैसे  स्त्री  तथा  करलेफिश  के  बाहुल्य  बाले  क्षेत्र  पाये  गए  पकड़ी

 जाने  बाली  मछलियों  में  उच्च  कोटि  की  मछली  30  से  40  प्रतिशत  तक  होती  है  ।  इस  जलयान

 से  ड्रिलिंग  द्वारा  पकड़ी  गई  मछलियों  की  मात्रा  प्रति  घंटा  100  से  200  किलोग्राम  तक  है  ।

 मत्स्यसुगन्धी  सर्वेक्षण  जलयान  ने  टूना  लागलाइन  प्रणाली  द्वार  वेलापवर्ती  संसाधनों

 का  सर्वेक्षण
 किया  है  ।  पकड़ी  गई  मछलियों  में  65  प्रतिशत  7.5  प्रतिशत  बिलकिश  तथा

 7.5  प्रतिशत  अन्य  किस्में  थीं  ।  शोक  मछलियों  के  बाहुल्य  वाले  क्षेत्रों  का  पता
 1981

 के  दौरान  लगाया  गया  था  |

 मत्स्य  निरीक्षण  सर्वेक्षण  जलयान  ने  1981  के  दौरान  16  दिनों में  40

 1981  के  दौरान  22  दिनों  में  89  घंटे  तथा  1982  के  दौरान 20
 दिनों

 में  64  घंटे  तक  मछली  पकड़ने  का  कम  किया  ।  मत्स्सुगन्धी  सर्वेक्षण  जलयान  ने  1981

 के  दौरान  14  दिनों  में  42  1981  के  दोरान  24  दिनों  में  81  घंटे  तथा

 1982  के  दौरान  19  fear  में  60  घंटे  तक  मछली  पकड़ने  काम  किया

 wi mt  र
 बन्दरगाहों  पर  पौधों  की  बो सारी

 2474,  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खान  :
 कया  ष  मंत्र  गह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  हवाई  अड्डों  और  बन्दरगाहों  पर  उचित  जाँच  व्यवस्था  न  होने
 के  कारण  कृषि  वैज्ञानिकों  द्वारा  अनु संसद  कार्यों  के  लिए  आयात  किये गए  पौधों  और  बीजों  में

 बीमारियां  बढ़  रही  हैं  जिसके  a
 i

 वे  हमारी  खेती  के  लिए  खतरनाक  सिद्ध
 हो  रही

 और

 भारतीय  कृषि  को  हानिकारक  कीटाणुओं  से  बचाने  की  दृष्टि  के  ararfaa  बीजों

 और  पौधों  की  जांच  व्यवस्था  सम्बन्धी  कौन  से  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधी  हैं  ?

 ऋषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  atTo  alo  स्वामी
 a (*)

 जी  नहीं
 ।

 *  विनाशकारी  कीट  एवं  कृषि  कृमि  1914  के  अस्तंगत  समस्त  पौध  तथा

 बीज  सामग्री  प्रमुख  हवाई  बन्दरगाहों  और  सीमान्त  चौकियों  से  देश  में  प्रवेश  करने  की

 अनुमति  देने  से  पहले  अमित  किया  जाता  है  agama  उद्देश्यों  के  लिए  भायातित  die  तथा

 बीज  सामग्री  की  राष्ट्रीय  पौध  अनुवंशिक  संसाधन  नई  दिल्ली  में  आगे  विस्तृत  जाँच  व

 उपचार की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  यदि  विशिष्ट  बीज  पैदा  होने  वाले  कीट/रोग की  पुरी  तौर

 पर  द्र
 करने  के  लिए  उपचार  उपलब्ध  नहीं  होता  तो  सामग्री  को  नष्ट  कर  दिया  जाता  है  ।

 इस  बात  का  कोई  प्रमाण  नही ंहै  कि  राष्ट्रीय  पौध  आनुवंशिक  संसाधन  उप  = ee
 अनुसंधान  प्रयोजनों  के  लिए  वैज्ञानिकों  को  नीतू क्त  किये  गए  आयाति

 ह
 बीज  व

 साम
 Aut  से  किसी

 विदेशी  कीट,/रोग
 की  शुरुआत  हुई  है  ।

 उपभोक्ता  संगठनों  द्वारा  प्रभावित  enrfcatat  को  विज्ञापन  दना

 2475.  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  क्या  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  री  क्षेत्र  संगठनों  तथा  नकारो  उतकों  को

 मुल्य  वृद्धि को  रोकने  में  सहायता दे  रहे  उपभोक्ता  संगठनों  द्वारा  प्रकाशित  की  जा  रहो
 स्मारिका ओं में  अपने  विज्ञापन  देने  की  सलाह  देने  के  कोई  कदम  उठाये  ;

 इस ्  का  कोई  आश्वासन  दिया  गया  है  ? द
 हाँ  तो  क्या

 इन  संगठनों  को

 कृषि  तथा  नागा
 रक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  मोहम्मद  उसमान

 mites)
 .

 जी  नही ं।  ह

 ह

 अरन

 नहीं  उठता  ।

 क
 dquit-de

 |  ग्रास

 li  नारायण  चोब  :  क्या  ef  neal  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ‘

 (*)  क्या  सरकार  का  ध्यान  गोबर  की  बजाए  घिसे  से
 बायो-गैस  प्राप्त  करने  की

 सम्भावनाएं  की  ओर  दिलायी  गया  8  जनवरी  1982);
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 ह
 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के

 हकों
 का  बायो-गेस  उत्पादन  के  वारे

 में  कोई  नया  सुझाव

 यदि  1.0  GANTDIS नो  an?  सरकार
 बायो-गैस  जो  ऊर्जा  एक  नवीन  स्रोत  a,  के  उत्पादन  ‘

 क  mony
 al  देना  वादो  के  पिए  एक  पूरक  UE तटीय  /  का  गठन  करेगा  ?

 कथा  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्नी  कार  वो  to to  :

 जी

 भार  रती  कृषि
 bev

 परिषद  द्वारा  घास  सहित  संजुलोसिक  स  raat  के  उपयोग  का
 अन्य  यन  के  लि नए  We  बातों  के  मसा  थ-साथ  जव-गस  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित बच्ची  एक  अखिल

 भारतीय  ae परियोजना  शुरू  की  जा yo ह  बस्त  ह  ज  चुकी है  ।  यह  कार्य
 प्रायोगिक  अवस्था

 पर  होना  बताया

 भया  हैं
 |

 परियोजना  ste  की
 (7)  जेब-गैस  विकास

 के
 के  लिए  एक  राष्ट्रीय  बुरा  wl  गई  है  और  कुली  मंत्रालय

 द्वारा  जेब-गस  विकास के  सम्बन्ध  में  ए  उच्च  ।  समिति  की  स्थापना  की  जा

 र चकी

 सिचाई  aiden
 at के  लिए

 बिदेशी  सहयता

 2477.  ी  नेपियर
 क्या सिचाई मं म  Al  पह  ad  ताने  कं  कृपा  करेंगे  कि

 विदेशों  अथवा
 ह

 + ifcataatart v faat zr!
 की  मदद  की  जाती

 feat  fer  ft जाती  aa  न  परियोजनाओं है  या  उनके  लिये  सहायता  पर  कितनी  रिकी  खच  की  गई

 कौर  द
 on

 =e
 (a)  क्या  सरकार  सिचाई  at  के  लिए  किसी  अन्य  बाह्म  aia  से  नई  सहायता

 या  मदद  के  लिए  अनुरोध  किय

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ayy  जियाउरंहमान
 विभिन्न

 विदेशी

 गशिकरणों से  सहायता  प्राप्त  करने  वाली  सिंचाई  परियोजनाओं  ऋण-सहायता के  ब्यौरे  सहित

 सुची  संलग्न है

 भाई०  बी ०  Alto  आई०  डी०  Uo,  Also  एफ ०  To  य<८  एस०  To,
 भाई०  ई०  ०  fo  एन०  डी०  एफ०  Alto  जी०  तथा  सऊदी  निधि  जेसे  विभिन्न
 विदेशी  ऋणदाता  अधिकरणों  को

 विकास
 इत्यादि  के  लिए  कई  परियोजनाएं  प्रस्तुत की  गई

 भोर  सरकार  किसी  विशेष  ज  परियोजना  के  लिए  स्रोत  से  उपलब्ध  सहायता  की  आवश्यकता  भों  तथा

 उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखकर  नई  के  लिए  ऐसे  ऋणदाता  अधिकरणों  के  साथ  जब  भी
 स्थिति  के  अनुसार  आवश्यक  होता  करती  रहती  है

 ।
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 ne  ह  काय  ह  कि

 विवरण

 विदेशी  अधिकरणों  से  ऋण-सहायता  प्राप्त
 करने  वाली  परियोजनाएं

 ed  eee

 क्रम  do  परियोजना  का  परियोजना  की  ऋण  की  करार  की  करार  समाप्त

 लागत  प्रभावी  तारीख नाम  होने  की  तारीख

 डालर  डालर

 2

 एक  विश्व  बेक  सहायता

 ie  चम्बल  कमान
 क्षेत्र

 विकास  91.5  52.0  74  82

 राजस्थान  नहर

 कमान  क्षेत्र
 |  174.0  23.0  82

 चरण-एक  fis aT,  74.0

 नागार्जुनसागर
 परियोजना  (ater

 279.0  145.0  76  जून  82

 4,  पेरियार  वेग
 40.6  23.0  83 योजना  77

 5.  जयकवाड़ी
 140.0  70.0  78  83 जना

 मध्यम 6.  उड़ीसा

 परियोजना  116.0  58.0  78  83

 7.  कर्नाटक

 117.0  aqTed,  78  84 सिचाई  परियोजना
 .  258.4

 8.  गुजरात  मध्यम  सिचाई

 परियोजना  215.0  85.0  78  84

 हरियाणा  सिंचाई

 परियोजना  222.0  1140  78  33
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 1903

 1  2  6

 10  पजाब  सिचाई

 परियोजना  257.0  129.0  ध  79  85

 11.  उत्तर  प्रदेश  सरकारी

 नलकूप  परियोजना  37.7  18.0  80  83

 12.  महाराष्ट्र  संयुक्त

 सिचाई  परियोजना
 455.0

 210.0  a  80  सितम्बर  ,74

 13  गुजरात  संयुक्त
 350.0  175.0  80 सिचाई  परियोजना  86

 14  महानदी  निरूपा  वराज

 83.0  81  87 परियोजना  1  10.3

 80 15  मध्य  प्रदेश  मध्यम  232.1  140.0  87

 16  कर्नाटक  टैंक  gfe

 111.6  34.0  86
 योजना  81.0

 17  मध्य  प्रदेश  बृहद

 सिचाई  परियोजना  220.0  समझोते  पर  24-2-82  को  हस्ताक्षर
 ह  439.2

 किए  ag

 दो--भाई  एफ०  एव
 डी०  से

 सहायता
 i.  सीमा

 सिंचाई
 परियोजना  50.00.  79  8

 amd
 नहर

 प्रावस्था-एक

 110.64  है हय  मारे  80  86

 मध्य  प्रदेश  मध्यम

 सिचाई  पिये  जना  232.10  81  जून  87
 25.00

 भाई०  डी०  Go  के  साथ  सह-वित्त  व्यवस्था

 तीन  To  एस०  Yo  श्राई०
 डी०  से  सहायता

 गुजरात  मध्यम

 सिचाई  परियोजना
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 ee निविििििवििवि

 क  i

 डी०  एक  के

 साथ  सह-वित्त

 व्यवस्था  )  215.50  30.00  84 अक्तूबर  87

 राजस्थान  मध्यम

 सिचाई  परियोजना  58.00  35.00  80  85

 दिल्‍ली  के  मास्टर  प्लान  का  पुनरीक्षण

 2478.  शी  एच०  ह्  एल०  भगत

 जा  <TH trav  पलास  qiaa Treat
 तान

 श्री  रामावतार  शास्त्री :
 क्या  निर्माण

 ate  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 दिल्‍ली के
 लिए  मास्टर  प्लान  का

 इशको
 हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे

 |: 2 |  कायें  हेतु  जन  प्रतिनिधियों  की  कोई  रक  ’
 ह  और

 यदि  तो
 लि  र  के  श f

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  भ्राता  मंत्री  भीष्म  नारायण
 jan

 दिल्‍ली

 विकास  दिल्ली  के  लिए  1981-2001  की  भावी  योजना  तैयार  कर ने  कीं  प्रक्रिया में  है  ।
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  कार्य  को  करने  के  लिए  पहले  ही  भावी  योजना  स्कन्ध  स्थापित

 कर  दिया है
 ।

 ह

 दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  की  अध्यक्षता  दिल्‍ली विकास  प्राधिकरण तथा  ि
 की  तरी  परिषद्‌  में  सरकारी  सदस्यों  के  योजना  आयोग  के  तथा
 सरकारी  सदस्य है  जिससे  इस  प्राधिकरण  को  दिल्‍ली  के  विकास  तथा  योजना  तथा  भावी

 योजना  को  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देती  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  सम्मेलनों  का

 भी  आयोजन  करता  रहा  है  सरकारी  संगठनों  तथा  जनता के  प्रतिनिधि  भाग

 लेते  क
 झ

 राष्ट्रीय  राज
 aa

 क्षत्र

 Dio  कल  Uta  ANA: 2479.  धरी
 i  de  द  Se  च  hs

 ait  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा :  क्या  निर्माण  sie  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये जा  रहे  हैं  ?
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 ह शान

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ate  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  :  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षत्र  योजना  जिसे  1973  में  एक  उच्चधिकारी  प्राप्त  as  ने
 अनुमोदित  किया

 था  ।

 भोर  mena  उत्तर  प्रदेश  कौर  हरियाणा  राज्यों  में  दिल्ली  के  आस-पास  क्षत्रों  के
 सुनियोजित

 विकास  करने  तथा  इन  राज्यों  में  पता  लगाये  गये  इर्द-गिर्द  के  Heal के के  विकास  पर  विचार  किया

 गया है  ।  इस  योजना  में  इस  क्षेत्र  के  सन्तुलित  विरासत  पूर्ण  क्षत्रीय  शहरों  में  आर्थिक  5

 fafa आर्यों  को  फैलाने  भौर  क्षत्रीय  परिवहन  कायें  की  संरचना  करने  और  भूमि  तथा  अवसं  रचना

 का  स्वीकृत  विकास  पर  विचार  किया  गया  इस  योजना  में  उत्तर  हरियाणा  aye

 राजस्थान  राज्यों  के  सिरे  में  स्थापित  18  शहरों  का  पता  भास-पास  के  शहरों  के  रूप  में  लगाया
 काम्या Qt गया है  ।  इन  18  पड़ोसी  शहरों  में  केवल  5  शहर  मेरठ  भोर  हापुड़  श्र

 गुड़गांव  और  पानीपत  और  अलवर  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  रूप  में
 पर विकसित  किये  जा  रहे  हैं  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  समान  निधियों  के  प्रावधान  की  शतं  र  hee

 ऋण  सहायता  अनुमोदित  परियोजनाओं  की  लागत  के  50  प्रतिशत  तक  सीमित  है  ।  मां  1981

 के  अन्त  तक  7.13  करोड़  रुपये  की  राशि  वितरित  की  गई  है  ।  यह  wal  योजना  अवधि
 के  दौरान  जारी  रखों  गई  और  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अंतगर्त  योजना  बजट  में  10  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  गया  है  ।  क्षत्र  के  लिए  योजना  को  संचारित  करने  तथा  प्रभावी  समन्वय  तन्त्र

 की  व्यवस्था  करने  के  उपाय  विचाराधीन है

 वनस्पति  उद्योगों  को  आयातित  खाद्य  तेल  के  आवंटन  के  नियम  क्

 2480.  श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  क्या  नागरिक
 पूति  म  मन्त्री

 यह
 बतान  की  कृपा

 करेंगे

 वनस्पति  उद्योगों  को
 आयातित

 खा  तेल  का  mater  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  नियम  और  मापदण्ड  अपनाये  जाते

 उन  वनस्पति  उद्योगों  की  सुची  क्या  है  जिन  स  वर्ष  आयातित  खाद्य  तेल  का  आबंटन
 हड

 किया  और

 (a)  यदि  काली  सूची  में  दर्ज  कोई  वनस्पति  उद्योग  है  तो  उसका  क
 या  नाम  है

 कृषि  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  (sit  सोहम्मंद  उसमान  :

 इस  समय  वनस्पति  घी  के  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  तल  ती  60  प्रतिशत  तक  की  मात्रा  का

 टन  प्रत्येक  वनस्पति  एकक  को  उसके  द्वारा  तेल  बर्ष  1980-81  अर्थात्‌  1980 से  अक्तूबर
 1981  के  दौरान  किये  गए  औसत  मासिक  उत्पादन  क॑  आधार  पर  किया  जा  रहा  है  ।

 i (a)  संस्था पित  90
 म

 मस  लगभग  8।  UhAT  को  इस  समय  आयातित तल

 fea  किया जा  रहा  |
 >  शेप न  या ह  करना  बंद  कर  है  या  शेष  निर्माणाधीन  हैं

 Be. ee  ES
 या  वे  साबुन  बनान  के  लिए ए  केवल  शक  हाड  झेल  पयार  का  रहे  ।  इन  एककों की  सूची

 संलग्न है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |
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 वनस्पति
 तेल

 तथा  वसा  ee

 न्र०
 स०  फटी  का  नाम

 पजाब

 1.0
 गमत  वनस्पति राजपुरा  ।

 2.  अमृतसर  आयल
 अमृतसर

 3,  किशन  लुधियाना
 ल्

 4.  mage  खनना  |  क्

 5.  नव  भारत  दोराहा  ।

 6.  गोलमाल  वनस्पति
 एण्ड  एलाइड  लुधियाना  |

 7.  aaa  एण्ड  जनरल  लुधियाना  |

 8.  महा  3
 र

 वनस्पति  बरार  केमिकल
 पति  संगरूर

 ।

 जम्मू  व  किशोर

 10.  के०  सी०  जम्मू ।
 11.  कश्मीर

 ony |
 हरियाणा  का

 12.  एस० जी
 Hic  टेवल  यमुना  नगर  |

 13.  हरियाणा  वनस्पति कु  इसी  । टे

 14.  किरण  वनस्पति  भिवानी  ।

 15.  माकपा  शाहाबाद
 |

 दिल्ली ल
 16.  डी०  सी०  एम०  केमिकल  aad,  दिल्‍ली ।

 17.  गणेश  फ्लोर
 दिल्‍ली  ।

 उत्तर
 ae

 18.  भूत  गाजियाबाद  ।

 19.  हिन्दुस्तान  लीवर  गाजियाबाद  ॥

 20.  जैन  शुद्ध  गाजियाबाद  ।.

 21.  मोदी  मोदी  नगर
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 a ि

 22.  प्राग
 वनस्पति

 अलींगढ़  |

 23.  टाटा  भायल  गाजियाबाद  .

 24.  बालाजी  बैजिंटेवल  सीतापुर  ।

 25.  wore  फ्लोर  कानपुर  |

 26.  भगवती  लखनऊ |

 27.  मोतीलाल  वनस्पति  कानपुर

 28.  स्वरूप  वेजिटेबल  मंसूरपुर  ।

 राजस्थान  मि

 ्
 29.  हेमराज  जयपुर ।

 30.  मेहता  बेजिटेवल  चित्तौड़  गढ़  ।

 31.  भार०  सी०  एस०  जयपुर |

 32.  रोहतास  जयपुर  ।.

 33.  प्रीमियर  बैजिटेवल  जयपुर

 34,  राजस्थान  वनस्पति
 a

 35.  मद्रास  वनस्पति  विल्लुपुरम  |

 36.  मशहूर  मित्तूरदम

 37.  भोसवाल  araca  एण्ड  मद्रास  ।

 38.  टाटा  आवास  मिल्स  क०७ ह  मद्रास  |

 39.  हिन्दुस्तान  लीवर
 त्रिची

 |

 40.  बालाजी  आयल  ट्रे  बंगलौर  |

 Al.  बी०  do  दा वन गिरी

 42.  रावी  बैजिटेवल  भायहस  दा वन गिरी  |

 43.  दि  ais  मिल्स  fro  हुबली  ।

 44.  मार्ग रीन  एण्ड  रिफाइण्ड  बंगलौर  |

 45.  रायपुर  एग्रीकल्चरल  मार्केटिंग  एंड  प्र  रे  रिंग  alain

 रायपुर  ।
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 केरल

 46.  टाटा  आयल  एर्नाकुलम

 47.  केरल  सोप  कालीकट

 atist  TAT  ्

 इंडस्ट्रीज  fi  re,  सिकंदराबाद 4g.  तु  गिद्धा

 49,  ate
 राजे  द्र  भायल  मिल्स  एण्ड  रिफਂ  हैदराबाद  |

 50.  iil  nik इडस्ट्रीज
 हैदराबाद

 हैदराबाद  s

 51.  राधाकृष्ण  वेजिटेवल प्रो  कल्लू  ।

 52.  टी०  जी०  एल०  पूरक  अदोनी  ।

 53.  तुंगभद्रा
 इ  कन  ल  |

 पश्चिमी  बंगाल

 54.  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  शाम नगर  ।

 . 55.  कुसुम  मिश्रा  ।

 56.  रसोई  वनस्पति  एण्ड  कलकत्ता  ॥

 57.  स्वेइका  लीबियाई  ।

 58.  यूनाइटेड  वेजिटेबल  fear

 59.  व  जि  केवल  बेलधारिया  ।

 बिहार

 60.  छविरानी qi  Useal,
 दुर्गावती

 61.  रोहतास  डा  नगर  ॥

 62.0  aq

 महाराष्ट्र
 अमरनाथ 63. age  उम  Cala.  ब बम्बई ।

 64.

 Se

 बम्बई  ।

 आई ०  वी०  Go,  बम्बई

 65.0 66.0  Miayvy su rage  साइत  बम्बई  ।

 67.  लिबर्टी  आयल  बम्बई  ।

 68.  टाटा  aaa  बम्बई

 69.  वेजिटेबल  विटामिन  बम्बई
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 70.  बेजिटेवल  आयल  बम्बई  |

 ग  बरार  आयल  बम्बई  ।

 “2,  महाराष्ट्र  वेजिटेबल
 धूलिया

 73.  आने  1

 14,
 कोपरेटिव

 घायल  इण्डस्ट्री  लाद टूर  14

 15.
 पुरोहित

 एण्ड  नागपुर  ।  .

 76.0  मानसिंगका  इण्डस्ट्री  पचौरी 1

 +

 77.  afar  वनस्पति  (ste  शा मत्त या  1

 78.  मधुसूदन  वेजिटेबल  रियाल  1

 79.  नेशनल  डरी  डेवलपमेंट  |

 80.  दोपक  वेजिटेबल  भायल  मालदार  1

 २1.  जयन्त  जामनगर  |

 82.  कोठारी  आयल  गोयल ।

 83.  मोरे वी  वैजिटेवल  मौलवी

 84.  प्रभात  सार्जेन्ट  मानव दार

 85.  श्री  जगदीश  आयल  पोरबन्दर  ।

 86.  भावनगर  इलेक्ट्रिक  भावनगर

 समय  प्रदेश

 87.  मानसिक  aaa  खण्डवा 1

 88.  मालवा  वनस्पति  एण्ड  केमिकल

 89.  एस०  एस०  देवास  |

 90.  राजाधिराज  सेवोनी
 /

 सिंहभूम  के  जंगलों  में  art  erifearferei  की  मांगें

 2481.  श्री  ute  Fo  हीरो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  area  में  सिंहभूम  के  घनों  जंगलों  को  आदिवासी  क्षेत्र  के  नाम

 से  aa  जाता  |

 क्या  आदिवासियों  ने  उस  ee  रोजी  रोटी  के  साधनों  की
 मांग  को

 क्या  सकरार

 निगत

 में  कुछ  मतभेद  लाये  गए  भोर
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 (a)  यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  हैं
 और  उ उन

 पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय में  राज्य  Aaat  (  a  थमा रवि  :  (®)

 से  Usa  सरकार  से
 दी  जाएगी  ॥

 गारी  दत
 कीं  का  नहीं

 हैं  और  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल पर  रख

 ~  s

 पश्चिमी  कोसी  gaz
 ् on

 2482.  श्री  योगेन्द्र  झा  क्या  सिचाई  मंत्री  पश्चिमी  कोसी  नह  के  बारे  में  दिनांक  23

 198  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  211  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अप्राकृतिक  मोड़  को  समाप्त  कर  att  अधिक  भूमि  की
 सिंचाई  करने  के  लिये

 उत्तर  में  और  आगे  क पला  नदी  पर  क्रास  जल  निष्कासन  ढांचे  को  बनाकर  आर०  डी०  131  ओर

 249-70  के  बीच  पश्चिमी  कोसी  नहर  का  मार्ग  निर्धारण  कर  दिया  गया

 at,  तो  उसका  ब्यौरों  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  इस  नहर  के  स्रोत  के  रूप  में  हेक्टर  के  ढांचे
 के
 के  डिजाइनों  को

 fan  रूप  नहीं  दिया  गया  यदि  तो  इसके  निर्धारित  समय  पर  पूरा  a
 पर  क्या  प्रभाव

 कौर  |

 कोसो  नियन्त्रण  बोर्डे  के  पुनर्गठन  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?.

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अ  सारी  नहीं  ।

 भार०  डी०  139  तथा  249.70  के  बीच
 पश्चिमी  कोसी

 नहर  के
 सरेखन

 कीं

 बिहार  के  केन्द्रीय  अभिकल्प
 संगठन  में  जांच  को  जा  रही  है  ।

 (71)  नहीं  निर्माण  पूर्ण  करने  की  अनुसूची प  fasnian  के  अधिकार  को

 का अन्तिम  रूप  न  दिये  जाने  के  कारण  पड़ने  वाला  प्रभाव FL  थगे
 स्थिति  में

 पता
 नहीं

 लगाया  जा

 सकता  |  =

 (a)  कोसी
 care

 ay  ale  को
 1981

 इन  प्रकार हि  पुनर्ग  गीत  fen  गया

 अध्यक्ष  मुख्य म  बिहार  । ")  बिहार  ।  .

 सदस्य  (1)  सिंचाई  बिहार/सिचाई  राज्य  बिहार  ।

 (2)  विकास  बिहार  |

 (2)  वित्त  बिहार  ।

 (4)  Beye  केन्द्रीय  जल  भाग  अथवा  उनका  प्रतिनिधि

 196



 17  1903  लिखित  उत्तर

 pal  a  ऑ  ४

 (5)  वित्तीय  सलाहकार  एवं  संयुक्त  सिचाई  मन्त्रालय  अथवा  उनका

 प्रतिनिधि

 (6)  प्रमुख  इंजीनियर  एवं  अपर  आयुक्त  एवं  विशेष  सिंचाई  विभाग

 बिहार  ।

 सदस्य  सचिव  (7)
 salad

 विहार

 न्  तार  सचाई विशेष  भा मन्त्रि ती  :  (8)  मुख्य
 इन्ही  पू  मुख्य

 दरभंगा

 मुख्य इ
 सीनियर  तथ  1

 मानी टर रि  सिंचाई  बिहार

 पट  ना  |

 निसार  में  बागमती  नदी  पर  बांध  ी

 2483.  श्री  भोगेन्द्र  झा०  क्या  तिहाई  मन्त्री न  ware  नदी  पर  बाँध  के  बारे मे  7

 1981  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  2350  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निसार  में  बागमती  नदी  पर  एक  बहु प्रयोजनीय  बांध  का  नि  करने  के  लिये

 नेपाल  की
 शाही  सर  कार  को  कमी  कोई  परिशिष्ट  प्रस्ताव  पेश  किया है  अथ aa  बाढ़  त्रि जलो

 आदि  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर
 निचार

 किया  गया है  यदि  ar

 उसकाब्पौरा  क्या  और  परदा  नहीं  तो  उसके  कारण  क्या  है  ,  और  lo

 _  क्या  ata  बागमती  तथा  स्त्िरोटा  अवधारा  नाद-स मुह  का  आंतरिक  अ  ग  है  ;  ओर

 गो  उनके  लिये  क्या  विशिष्ट  परियोजना यें  हैं  ? यदि
 ी _

 सिचाई  सवाल  में  राज्य  सत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  1982

 में  नई  दिल्‍ली  में  हान  में  rs  सरकारी  स्तर  की  बैठक  में  नपाल  में  बागमती  aa  पर  एक  बहु

 ema  जलाशय  बनाने  का  प्रश्न  भारतीय  पक्ष  द्वारा  उठाया  गया  था  |  पाली  शिष्टमंडल  द्वारा  यह
 ng TU  था  कि  बाप मता  गदा  पर  एक  HA  बांध  से  सम्बन्धित  ब्यान  नेपाल  की सुचित  किया

 मुहिम  सरकार  द्वारा  अभी  तक  पुरा  नहीं  किया  गया  है  |

 गठ  हां  |  बिहार  सरकार  बागमती-अनवार  वाले  बाढ़  नियंत्रण  तथा

 )  निम्नलिखित  स्कीमें  शमिल  की  हैं निकास  हेतु  अपने  क्रियाविधि  कार्यक्रम  (5-7

 थ |
 था

 (1)  नहीं  समूह  बाढ़-नियंत्रण  tala

 (2)  सोली घाट
 से  नबवी  तक  दरभगा  बाती  पद  तैयार  rake  गरसिउम  से  पासिउटन

 तक  वच राजा  कमला  पर  त
 el

 (3)  लखनलिही नदी  का  चैनल
 बयानों

 ।

 (4)  44  मील  लम्बे  अधवारी  तट बन्ध  को  ऊंचा  चौड़ा  करना  तथा  उसके  लिए
 कटा दरो धी  निर्माण-कार्यों  की  व्यवस्था  कौर  शिखर  पर  पक्की  परिवहन
 सड़क  की  व्यवस्था  करना  |
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 (5)  सिरोही  तट बन्ध  पर  39  मील  लम्बे  तट बन्ध  को  ऊचा  तथा  चौड़ा  करना
 और

 सुरक्षा  निर्माण-कार्यों  की  व्यवस्था  करना  |

 गुजरात में  दालों
 और  तिलहनों  के  लिए

 उपजाऊ
 ef

 aia
 भाप

 2484,  श्री  सोहन  लाल  पटेल :

 श्री  नवीन  वाणी  :  कया  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शुष्क  भूमि  में  कृषि  पर  अखिल  भारतीय
 1  अनुसंधान

 परियोजना  ने  दालों

 भर  तिलहनों  के  उत्पादन  की  अतिरिकत  क्षमता  वाले  किन्हीं  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  क्षत्र  का  विशेषकर  गुजरात  में  ब्यौरा  कया है  ;
 और

 क
 सरकार  का  उनका  किस  तरह  विकास  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  कार  alo  :
 और  बारानी  खेती  पर  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजना  से  प्राप्त

 संधान  सुचना  के  अनुसार  देश  के  गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  दालों  और  तिलहनों  को  उगाने  से  उनमें

 से  मिरी  क्त  उत्पादन  देने  की  क्षमता  पायी  गयी है
 ।  फिर  विभिन्न  राज्यों  में  इस  तरह  के

 क्षेत्रों की  सही  सीमा  का  अभी  मूल्याँकन  नहीं  किया  गया  है  ।  वे  इलाके  जहां  नये  क्षेत्रों

 में  ऐसी  क्षमता है  तथा  जहां  पर  दालों  और  तिलहनों  की  खेती  करनी  निम्नलिखित  ह

 (1)  मू  ‘What  की  खेती  बिहार  के  अधिक  वर्षा वाले  क्ष  छोटा  नागपुर  संथाल  परगना
 पश्चिम  बंगाल  के  पुरुलिया  और  बांकुरा  जिले  भुवनेश्वर  क्षत्र  की  ऊची

 समुद
 की

 जलोढ़  मिट्ट टी  वाली उ  च्घ  भूमि  भोर  afer  प्रदेश  का  समुद्री  तट  |

 (2)  पीले  सोयाबीन  की  खेती  मालवा  पठार  के  माध्यम  काली
 गिट्टियों  में  तथा  नमदा

 घाटी  की  माध्यम  गहरी  काली  गिट्टियों  एवं  विदर्भ  क्षेत्र  के  पश्चिमी  और  तरी-पश्चिमी  भागों

 में  की जाती

 (3)  पूर्वी  और  मध्यवर्ती  विदर्भ  क्षेत्रों  की  मध्यम  से  गहरा  काली  मिस़्त्रियों नें  मुगल  और

 कुसुम  की  दोहरी  फसल  पद्धति  लोकप्रिय  हो  सकती  है  ।  इस  क्षेत्र  में  सूरजमुखी और  अरहर  की

 बीच  की  फसल  पद्धति  भी  अपनाई  जा  सकती है

 (4)  मालवा  के  पठार  तथा  विदर्भ  और  महाराष्ट्र  के  मराठवाडा  क्षेत्रों  की  काली  गिट्टियों

 में  aaf qt पर  आश्रित ग ेगेहूं  की  जगह  कुसुम  की  खेती  की  जा  सकती  है

 (5)  भरहर  को  कर्नाटक  राज्य  के
 चम शरीर  तुमकुर  और  किशोर  जिलों  में

 अकली  फसल  के  रूप  में  तथा  तेलंगाना के के  उत्तर  और  उत्तर-पूर्वी  विदर्भ  क्षत्र

 मराठवाड़ा  क्ष  Na न  पश्चिम  भाग  और  मध्य  प्रदेश  के  उत्तर  पश्चिमी  भागों  में  इसे  बीच  की

 फसल  के  रुप  में  उगाया  जा  सकता  है  ।
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 बारानी  प्रौद्योगिक  उपयुक्त  फसलों  और  फसल  अनुक्रमों  के  लिए  जिसमें  दलों

 तिलहन  आदि  शामिल  कार्य  के  लिए  तकनीकी  मार्गदर्शक  के  रूप  में  प्रकाशित  की  ait

 है  बारानी  प्रौद्योगिक  से  सम्बन्धित  तकनीकीं  गाईड  26  भर  27  1982  को  नई  दिल्‍ली

 में  आयोजित  हाल  के  राष्ट्रीय  कृषि  विकास
 वर्कशाप  में

 भाग
 लेने

 वाले
 राज्य  के  अधिकारियों

 को

 दिया
 गयो

 था  ॥
 थ

 F
 ड

 धान  उत्पादन  को  बढाना  {

 2485.
 थ्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  ae  बताने  की  कपा  करी  far

 =Y
 at यह  सच  है  कि  चान  तथ  1.0  शा at  me  रत  में  लगभग  एक  समान  भूमि  पर  खेती  की

 7  = बलता  |...  327  a जाती  है  परन्तु  चीन  में  घान  की  प्रति  एक  व े oe
 एकड़  उत्पादन  केवल  1.9  टन  ही  है  ;  धप

 द  घान  की  प्रति

 क  पा  भारतीय  कृषि  भनुसंघान  परिषद  मात्रा  में  सुधार  और  देश  में  घान  का  उत्पादन

 बढ़ान  का  लगातार  प्रयास  कर  रहीं  हैं  ।  और  यदि  तो  उनके  प्रयास  किस  सीमा तक  सफल  रहे

 हैं  :  भोर

 सरकार  ने  घान  का  उत्पादन  चीन  में  किये  जा  रहे  धान  के  उत्पादन  के

 बर  करने  के  लिये  कदम  उठाये  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 fa
 कौर  ग्रा मीरा  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रार०  वी ०  :

 जी  श्रीमान  |  भारत  में  धान  की  alae  उत्पादकता  चीन  की  तुलना  में  कम  है  ।

 उदाहरण के  area  1980-81  में  घान  की  प्रति  हैक्टर  औसत  पैदावार  2049  किलो ०

 थी  जबकि  चीन  में  4163  किलो  प्रति  हैक्टर  थी  ।  चीन  में  अधिक  पैदावार  का  कारण  सिंचाई

 के  अन्तर्गत  अधिक्  क्षेत्र  (80-90  का  होना  है  भारत  सिंचित  क्षेत्र  केवल
 = 38  प्रतिशत  ।  ऐसा  अनुमान  है  कि  चीन  में  उर्वरकों  का  औसत  प्रयोग  129  frate  प्रति

 ै §  ्  भारत  में  इसका  औसत  प्रयोग  केवल  29.6  किलोग्राम  है  इसके  अतिरिक्त  भारत हैक्टर
 में  चावल  के  बड़े  क्षेत्र  बाढ़  प्रवण  गहरे  जल  वालीं  नीची  वर्षा  पर  आश्रित  उच्च

 शून्यों  और  लवण-क्षारीय  गिट्टियों  के  अन्तर्गत  फिर  भी  अच्छा  और  सिंचित

 स्थितियों  अन्तर्गत  हरियणा  और  दक्षिण-उत्तर  डेल्टा  क्षेत्रों  में  घान  की  पैदावार  चन

 की  पैदावार  के  बराबर  है  |

 जी  श्रीमान  ।  अनुसार  और  विकास  प्रयत्नों  के  परि०म  स्वरूप  चावल  कप
 a

 उत्पादकता  और  उत्पादन  में  ठोस  प्रगति  हु  प  जसा  कि  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  :

 0-51  1965-66  1978-79

 क्षेत्र  हैक्टर  39.8  35.4  40.2

 उत्पादन  मीटर  में  20.5  30.5  53.8

 पैदावार  ०/हैक्ट  66.8  892  133.9
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 i  सरकार  चावल
 की  बढ़ाने  और  संसार  के  हुछ  आधिक  चावल  उत्पादन

 तर  तव  | करने  वाले  देशों जैसे  जापान  |  आवश्यक  कदम  उठा

 चित  अवस्था मों
 है  कृषकों  के  खे  ों  में  जांच  की  गयी  चावल  की  कुछ  उन्नत  किस्मों

 के  अंतगर्त  राष्ट्रीय  प्रदर्शनों  में  7  मी  fener  और  इससे  भी  अधिक  पैदावार  दी  ।  उन्नत  किस्मों

 और  उत्पादन  प्रीद्योघिकी  विकास  और  अपनाने  के  लिए  अनुसंधान  कौर  विकास  सम्बन्धी  प्रयास

 किये  जा  रहें  ये  उन्नत  fart  और  प्रोद्योगिकी  न  केवल  सुव्यवस्थित  भूमियों के  लिए  हैं
 बल्कि  उन  समस्याग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  भी  हैं  जिनके  सामने  बाधा यें  उ

 इ
 त  हैं  ।

 दिल्‍ली  के  लिए  प्रायश्चित  रिफाइण्ड  तेल

 2486.  ait  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी :
 i

 श्री  निकू  राम  जन
 ह  ्

 at  aaa  Sais

 श्री  मोहन  लाल  ल  rae
 afte  wen  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 aa  fe  xe  ध  P
 दिल् पह  सच  gr  सार

 |
 वनस्पति  के  पूरक  के  रूप  में  भायला  तीन

 इन्  तेल  apes  रही
 सा  इए

 इस  तेल  का  उत्पादन  किल aa
 शर

 किलों

 जाता  है  और  क्या  इससे  दक्षिणी  देशों में

 पहले  से  ह  उपयोग  लाया  रहा  बर
 दहाँ

 ही  उन  देशों  के  क्या  नम है
 जिनमें

 इसका प्रयोग  किया  जाता

 i  सस में  ही

 se

 भायाल  के  अतिरिक्त  सरकार  ने  दे
 2 ही  तिलक लहरों

 के
 उत्पादन

 को  बढ़ाने  के

 लिए  nies
 ए  ;  और

 wa ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उपभोक्ता  इसमें  मिलावट  न
 कर

 कें
 इसके  लिए

 किन  मानक  नियन्त्रण  उपायों  उपयोग  किया  जाएगा  ?

 ः
 ब  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों में  उप-मंत्री  (ait

 मॉ हिस् मद
 उर

 म  (#)

 aq  (a)  fi दिल्‍ली  आर०  वी०  डी०  पा शोलों  तथा  परिष्कृत  रैपिड
 त

 के  द  the  ग्रा०  ओर  4

 कि०  ग्रा०  के  उपभोक्ता  पैक  मंससं  गणेश  फ्लोर  जिसे  सरकार द्  उद्योग  भोर

 विनियमन  अधिनियम  के  तहत  प्रबन्ध  हेतु  अपने  हाथ  में  ले  लिया  गया है  द्वारा  सुपर  बाजार  तथा

 अकारों  सॉमोदियों  के  misam  े  देखी  क  रहे  है  ये  तल  ताड़-फल  या  रेपसीड  पर

 रित  होते
 इनका  उपयोग  पाजामा

 देशों
 स  में  किया  जाता है

 ग् जी हां

 (1)  ver Qe aqeqha  के  साथ  कभी  तैल  की  सिलवट  करना  खद्य
 cafe

 निवारण

 1924  के  तहत  एक  अपराध है
 ।
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 ea

 उ्बरकों  को  खपत
 क  ्

 2487.  श्री  एस०  एम ०  कृष्णा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान
 उबे  रकों

 के  उपयोग  में  कमी  आई  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;

 यदि  तो
 di

 और  1978-79  में  ee  की  खपत  कितनी  ;

 और

 1979-80  और  1980-81  में  उर्वरकों  के  इस्तेमाल  में
 ine

 प्रतिशत  बढ़ोतरी

 अथवा  कमी  हुई  ?

 सूची  तथा  समान  कास  मंत्रालयों  मे  राज्य  मी  (ait  कार  वी ०  :
 जी  नहीं  ।  *

 प्रश्न ही  नहीं  होता
 ह  ह

 cy
 1  977  '  78  तथा  1978-79  में  प  ae  |

 ac  के रूप में में  42.85  लाख

 मीटरी  टन
 तथा  51.16  लाख  मीटरी  टन

 उर्वरकों की  खपत  हुई  थी  ।

 1979-80  तथा  1980-81  में  उर्वरकों की  खपत  में  इन  वर्षों  से  पूर्व  के  वर्ष

 खपत  से  2.7  प्रतिशत  तथा  4.9  प्रतिशत  की  बढ़ोतरी  हुई  ।  rhs

 दिल्लो  में  उचित  दर  मिट्टी  के  तेल  के  डिपुओं  और  वनस्पति तेल
 के  डिपो  के

 लाइसेंस  दिये  जाने  की  जांच

 2488.  sit  डॉ०  एम०  get
 ait  क०  लक प्पा  :  क्या  नागरिक  पुत  यह  बता  की  कृपा  करेंगे  फि  7

 क्या  ag  सच  है  कि  हाल  ही  में  खाद्य  और  त्यागपत्र ale  ठ
 पूति  विभाग  के  sada  विभाग

 ने  दिल्‍ली  में  उचित  दर  मिट्टी  के  तल॑  के  डिपुओं  गर  वनस्पति  तेल  डिपो  को  लाइसेंस

 दिए  जाने  के  मामलों  की  आकस्मिक  जाँच  >  दौरान  भारी  अनि  पितलाएं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  तथ्य  कया  हैं  भोर

 दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  तथा  अनि वा यें  वस्तुओं  के  उचित  वितरण  के
 लिए क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 fa  तथा  नागरिक  पूरी  मंत्रियों  में  उप  मंत्री  सौहार्द  उसमान  :
 से

 नवम्बर  व
 198,  1982  के  महीनों के  दौरान  जिन  412

 नो > i 12  = |  प्त  थ्या तेल  Baa उचित  दर  की  8  मिट्टी  att  तथा  36  वनस्पति  घी  के  विक्रेताओं  की

 जाँच-पड़ताल  की
 उनमें  से  347  उचित  दर  की  77  मिट्टी के  तेल  के  डिपुओं  तथा

 15  वनस्पति
 घ

 के  विक्रेताओं  के  यहाँ  अनियमितता यें  पाई  गई  ।  30  उचित  दर  at
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 28  मिट्टी के ean  ah
 fz
 fegat  तथा  5  वनस्पति घी  के  के  यहाँ  पाई  गई  अनियमितताएं

 गर
 उनके  विरुद्ध  आवश्यक  वस्तु

 गम्भीर  स्वरूप  की  थी  2
 bd

 1955  की  घारा  के  तहत
 अपराधिक  मामले  दर्जे  किए  गए  हैं  ।  ||  ह्य 2  मामलों में  मा  मुली  स्वरूप  की

 जिनमें  केवल  विभागीय  कार्यवाही  की  भा वद यकता  थी  ओं  के  विरुद्ध  आपराधिक

 मामले  दर्ज  किये  गए  उनके  खिलाफ  विभागीय  कार्यवाही  भी  शुरू  की  जिसके  परिणामस्वरूप

 उचित दर  कं  11  दुकानों  तथा  मिट्टी  के  तेल  के  6  डिपुओं  के  प्राधिकार को  रद्द  कर  दिया  गया

 शेष  मामलों  में  विभागीय  कार्यवाही  चल  रही  है

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  आवश्यक  वस्तुओं  का  .  उचित  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 निरन्तर  नि  ना  रखी  जा  रही

 विस्थापितों  की  बस्तियों  पर

 9.  श्री  डो०  एम०  get  गोड़ा  ।

 भ
 —  श्री  क्क्क्  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  मे  विस्थापितों  21  पुन पुनर्वास
 कालोनियों  से  भूमि  कर  और

 अन्य  करों  केरूप  में  वास्तव  में  जितना  कर
 अजित  करती

 है  उससे  7  से  10
 गुणा

 अधिक  उन  पर
 झ्  ae

 खर्च  कर  रही  है  ;  और

 af  तो  तत्सम्बन्धी  वास्तव
 स्थिति  बया  है  और  age  से  अधिन ad

 किए  जाने  के  क्या  कारण

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  श्रीवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  fag)  :  जी

 नही ं।

 q 1980-1  के  दोरान  पुनर्वास  पट्टों  र  दुरुपयोग  अर्जित

 बुद्धि  इत्यादि  से  लगभग  40  लाख  रुपये  की  थीं  ।  इसी  अवधि सलवा  के  दौरान  पुनर्वास  और

 प्रशासन  पर  28  लाख  रुपये  व्यय गेर-पुनर्वास  पट्ठों के के
 थर

 meet  gate  संम्पादायों

 मे
 के  प्रशासन

 पर  हुए  ay q  के  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं है  ।  पुनर्वास  सि  पटु  ं  से  अक  लेही  प्राप्त  राजस्व  भूमि
 crsy

 तथा
 —

 जलीय  बुवा  और  पुनर्वास  Feet  दोन  प्रशासन पर  किये  गए  व्यय

 से  लगभग डेढ़  गुना
 a ra गन्ने  BT  अल्प  निर्धारण  a  क

 490.  श्री  राम  लाल  चाहो  क्या  fa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 रकार  का  विच  र  किसानों  करता  खर  व

 यूनतम  मूल्य  निर्धारण

 are  सल्फर  संयंत्रों और  गन्ना  पेरने  के  संयंत्रों  भादि  में  सल्फर  और  खण्ड सारी के  मूल्यों  के
 Use  ग्र querivy

 आदि
 के  बिक्री  और  निपटान  आदि निर्धारण  के  लिए  और  सल्फर

 को  अपने  गन्ने  का  इन  उद्योगों  से  उचित के  लिए  तरोई  नीति  बनाने  का  है  जिससे कि

 मुल्य  मिल  सके  भीर  सल्फर  खण्ड सारी  की  कालाबाजारी  भीर  तस्वीर  भी  रोकी  जा  भोर
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 वि a

 तो  qeaqtaea
 वस्तुत  कारण  क्या  है

 ? (@)  a  wR

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  , मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  मला  :  कौर

 खंडसारी  चीनी  के  उत्पादकों  द्वारा  देय  गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्यों को  निर्धारित  करने
 तै ठ  far सक  द्वारा  राज्य  सरकारों के  लिए  गन्ना  1966  में  पहले  से  ही  व्यवस्था

 से  प्राप्त Pat  हीं  भी  अनुरोधों  पर  विचार  किया  जाता है  ।  जहाँ  तक  सल् फी टेशन  ओर
 Spake

 प्रक्रियाओं  द्वारा  उत्पादित  खंडसारी  के  aseieaniadiaae | faaifra  करने  और  इसकी  बिक्री अ ौर  लि  पर

 ,  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं है  क्योकि  खंडसारी  athe  द
 संगठित  क्षत्र नियंत्रण  लगाने  का  समान  ध  है

 में  भाते  हैं  और  दूरवर्ती  क्षत्रों  में  स्थित  हैं  ।

 कार्यक्रम  के  अन्तरगत  ग्रामीण  पुनर्निमाण  के  लिए  काय  क्रम  क

 249)
 श्री  रास  लाल  राही  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  के  लिए  कोई  नीति

 अथवा  कार्यक्रम  तैयार  किया  है  भीर  वह  उसे  लागू  कौर

 9 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 afer
 कौर  grate  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  :  जी  हां  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण ग्रामीण  विरासत  मंत्रालय  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 रोजगार  कार्यक्रम  भर  भूमि  सुधारों  क  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  कर
 रहा

 fst  नये

 कार्यक्रम  में  श्यामल  किया  गया  है  ।  इन  कार्यक्रमों  का  सक्षिप्त  ब्योरा  नीचे  दिया जा  रहा

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  1978-79  मे  भआारम्भ  किया  था  |  प्रारम्भ  लघु

 किसान  विकास  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  कमांड  क्षेत्र  विकास  जसे  विशेष  कार्यक्रमों  के

 अन्तर्गत  लाए  गए  3000  खंडों  में  से  2000  खंड  चने  गए  थे  ।  यह  fata  मी  लिया  गया  था  कि

 कार्यक्रम  का  विस्तार  विशेष  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  न  लाये  गए  क्षेत्रों  में  प्रति  300  खंडों

 की  दर  से  एक  चरणबद्ध  तरीके  से  किय  जाए  ।  ag  निर्णय  लिया  गया  था  क  कार्यक्रम

 का  विस्तार  2  1980  से  देश  के  सभी  खडों  में  कर  दिया  जाए  |  इस  प्रकार  देश  क़े  सभी

 50  खंडों  को  समन्वित  ग्रामीण  विकास  काय  क्रम  तगत  ले  लिया  गया  है  ।

 2  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  लक्षित  ant,  जिनमें  छोटे

 सीमान्त  कृषि  मजदूर  भर  ग्रामीण  कारीगर  शामिल  को  पारिवारिक  सर्वेक्षणों पर

 आधारित
 सूक्ष्म  स्तरीय  खण्ड  आयोजना  के  माध्यम  से  गरीबी  को  रेखा  से  ऊपर  उठाना  है  ।  प्रति

 aq  प्रत्येक  खण्ड  में  औसतन  600  परिवारों  को  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  लाने  का
 लक्ष्य है  ।  इस

 प्रकार  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के
 अन्त  में  150  ल्गख  परिवारों  को  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाने

 का  प्रस्ताव  है  । 1  छठी  योजना  a क  दौरान  इस  ऋम  के  रि  लए  15 500  करोड ड़  रुपये  का  परिव्यय
 fern
 जिसमें  से  50  प्रतिशत  | अनुमोदित  गयां  hed BS]  सरकार र  तथा  50  प्रतिशत

 राज्य  सरकारों  ढारा  गहन  किया  जाएगा 1.  यह  मुख्यतया  उपादानों  के  रूप  में  है
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 मे

 इसके  3,000  करोड़  रुपये  संस्थागत  ऋण  के  रूप  में
 me

 इस  प्रकार
 ht छठी  योजना अवधि  के  दौरान  कुल  मिल.कर  4500  करोड़

 रुप  |  के  निवेश  की  परिकल्पना

 की
 गई  है  ।  प्रत्येक

 खण्ड  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  ad  में  5  लाख  रुपये वा

 दूसरे  वर्ष  में में  6  लाख  रुपये  वर्षीय  तथा  अन्तिम  तीन  वर्षों  में  8  लाख  रुपये  वार्षिक  का

 जर्व

 जाना  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लक्षित  वर्गों  से  सम्बन्धित  छोटे  किसानों  को

 25  प्रतिशत  दर  सीमान्त  कृषि  मजदूरों  तथा  ग्रामीण  कारीगरों  को  33/1/3

 प्रतिशत
 और  ae  के  भागीदारों  को  50  प्रतिशत  की  दर  से  उपदान  सुलभ  किया  जाता  है

 ag  aa उघान  किया  गया  ह ैकि  कम  से  कम  30  प्रतिशत  लभ भोगी  अनुसूचित  जाति  से

 सम्बन्धित होन  चाहिए  ।  fart  गए  उपदानों  तथा  जुटाए  गए  ऋणों  का  30  प्रतिशत  भी पी  अनुसूचित
 पा  = जु जाति  जनजाति  era faray  को  मिलना  चाहिए  ।

 क्रम  के  कार्यक्षेत्र  को  बढ़ाने  तथा  भौतिक  और  सत्  लग  में  इर  S Th  srafeana  को 3

 तेज  करन  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  इसके  जिला  और  खण्ड  स्तरों  पर

 प्रशासनिक  तन्त्र  को  मजबूत  बनाने  कार्यक्रम  के  प्रभाव  का  निकट  से  प्रबोधन  करने  के  लिए
 भी  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  ध्

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  जो  नये  20-74)  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया

 19
 980  में  काम  के  बदल  अनाज  कार्यक्रम  का  स्थान  लिया  था  इस  कार्यक्रम  को

 ‘ze
 3  i-3-  1981  तक  के  न्द्रीय  सरकार  द्वारा  पुर्णतया  वित्तपोगित  क्या  जाता  अब  यह  छठी

 क  इश्क  + ataa  योजना  नियमित  भाग  बन  गया  प्रौढ़  इसे  टे्रलर  और  राज्यों
 के  बीच  वरा वर  व्यय  वहन  करन  क  अपार  पर  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 के  रूप  मे  कार्यान्वित  या  जा  रहा है  ।  इसका  उद्देश्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काय॑  की  खोज  में "लगे

 लोगों को  रोजगार  के  पूरक  अवसर  उपलब्ध  कराना है  ।  इसका  उद्देश्य  ग्रामीण  आधार  ढ़ांचे

 an को
 मजबूत

 बनाने  के  लिए  टिकाऊ  सामुदायिक  परिसम्पत्तियों  का  सजन  करना  जिससे

 ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  का  ती  विकास  होगा  तथा  निर्धन  ग्रामीणों  के  स्तर  में
 क्रमिक

 कप

 से  वृद्धि  होगी ।

 2.  चालू  वर्ष  के  360.00  करोड़  रुपये  के  जिसमें  चालू  वित्तीय  वए  i  के  लिए

 380.  करोड़ राज्य  अश  भी  शामिल  के  मुकाबले  में  1982-४3  के  लिए  आबंटन  बढ़ाकर

 रुपये कਂ  दया  गया  है  जिसमें  राज्य  का  अ  श  भी  शामिल  ।  कुछ  केन्द्रशासित  क्ष  जो  अब  तक

 राष्ट्रीय  ग्रा  (8६116  रोजगार  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  नहीं  कर  a  को  भा  1-4  982 से  इनके

 अन्तर्गत  लाये  जाने  का  प्रस्ताव  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्रति  वर्ष  300  मिलियन  &  400

 श्रम  दिनों की  रोजगार  सम् भव्य  सहित करने  का  प्रभाव है
 ।  यह

 भी  af  qq  बनाया  जा  रहा
 श t

 है  कि  कार्यक्रम के
 अन्तर्गत  चल  रहे  निर्माण  कार्यों  पर  लगाए  मजदूर  को  प्रतिदिन  प्रति

 ट  कार्यक्रम  क वच  sor
 ay fa  1  किलोग्र म म  खाद्यान दिया  करक एकसा शव अरर  ग  के  लिए  इसके

 कार्यान्वयन  की
 ककसम्पण  जिम्मेदारी  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेन्सियों  को  सौप  दी  नई  है  ।
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 भूमि  सुधार :

 नये  20
 सूत्री  कार्यक्रम  में  ATE 4  afa  सीमा  कानूनों  के  शीघ्र

 कार्यान्वयन
 और  भूमि

 अभिलेखों  के  संकलन  से  संबन्धित  निर्देश  का  कार्यान्वयन  राज्य  जिनके  पास  प्रशासनिक

 क्षेत्राधिकार  द्वारा  किया  जायगा  ।  भारत  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य

 सरकारों  का  ध्यान  भाकपा  त  किया  है  तथा  कार्यक्रम  के  इस  पहलू  के  सही  कार्यान्वयन

 लिए  उपयुक्त  कदम  उठान  के  लिए  अनुरोध  क्रिया  है  ।  भारत  सरकार  को  राय  में

 सीमा  से  हालत  भूमि  के  वितरण  में  अवरोध  डालने  वाला  एकमात्र  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  घटक  यह

 है  कि  न्यायालयों  में  बड़ी  मात्रा  में  मुकदमें  लंबित  पड़े  हुए  z= Q {  राज्य  सरकारों  से  लंबित  पड़े  हुए

 मामलों  का  पुनरीक्षण  करने  और  उनके  शीघ्र  निपटान  केलिए  कदम  उठाने  का अ  किया  गया

 है  ।  उन्हें  यह  भी  कहा  गया है  कि  वे  कानून  में  उन  कमियों  का  पता  लगायें  जिनके  कारण  मुकदमे
 होते  हैं और  उनके  संशोधन  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करें  ।  जहां  तक  भूमि  अभिलेखों  को  संकलित

 करने का  सम्बन्ध  नहें  उन  क्षत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  सलाह  गई  है
 जहां  भूमि

 अभिलेखों  क  तयार  करने  की  गति  में  तेजी  लाना  अथवा  कमी  अभिलेखों  का  शुरु  करना
 >

 अनिवार्य है
 और  यह  भी  सुनिश्चित  करन  लिए  कहा  गया  कि  आवश्यक  कदम  तत्काल  saa

 जाए  ।

 ह खाद्यान्नों  का  उत्पादन  कौर  मलय  Z

 2492.  श्री  ato  ato  देसाई  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 |  | क्या  यह  सच  है  ष  1982  ulet hp के  मुल्य  स्थिर  रहने  की  संभावना  है  ;

 यदि हां  तो  1982  में  खाद्यान्नों का  कितना  उत्पादन  होने की  सम्भावना  है  ;

 5 | क्या us  1982  में  अपेक्षाकृत  अधिक  होगा
 oa

 यदि gi,  तो  क्या  अच्छो  वर्षा  की  सम्भावना  के  क es  का  ओर  अधिक

 उत्पादन  होन  की  आशा

 क्या  वर्ष  1982  में  उत्पन्न  न  वाली  किसी  भी  स्थिति  से  निपटने  के  लिए

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पा  यॉप्त  खाद्यान्न  और

 यदि  तो  फरवरी  ,19%४2  तक  भारतीय
 खाद्य  निगम  खाद्यान्न  का

 कुल  कितना
 क भंडार  जमा  था

 आर we  faq  तथा  main  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मं
 तरी  (

 जी  हा ं।

 1981-82  के  दौरान  खाद्य  उत्पादन की  संभावनाएं
 अच्छी  यदि  चालू

 फसल  मौसम  की  शेष  अवधि
 में  बर्षा और  maa  की  स्थितियां  अनुकूल  रही  तो  आशा  है  कि

 हमारा  खाद्यान्न  उत्पादन  1319  लाख  मीटरी  टन  के  पिछले  रिको  स्तर  से  अधिक  और
 संभावना  है  कि  सह  1340  लाख  मीटरी  टन  नक  पहुंच  जाए  ।
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 (=)  हां  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  क्  पास  1
 1982

 को  क़न्दील  सरकार  के  खाद्यान्न
 ह

 भंडार  की  मात्रा  85.7  लाख
 मीटरी

 टन  थी  ।
 Pl

 गोदामों का  राष्ट्रीय  ग्रिड

 1०  देसाई
 2493. शी  ato  वो

 श्री  जग दो दा  टाइटलर :  क्या  ote
 नदी  कास  मती

 यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 को  योजना क्या  सरकार  ग्रामीण  गोदामों  के  weet

 ह
 fas  की  र  पर  राज्यों

 सरकारों  के  उदासीन  रवैये  पर  गंभीर  रुप  से  चिन्तित  श  ~

 चक
 यदि  हां  तो  क्या  यह  सच  ह ैहै कि  कुछ  ही  राज्यों  ने  ग्रामीण  गोदामों

 क  निर्माण त
 का

 कायें  वास्तव  में  शुर  किया  है  ;  ध

 (7)  कया  इस  बात  को  शनि  वाली  रिपो  सरकार  को  मिली  है  कि  कुछ  राज्य —

 ने  इस  waite  के  लिए  राज्य
 तराने

 समन्वय  समितियों  का  गठन
 a

 at  किया  है  ;

 (4)°4  क्या  किसी  भीं  राय  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन  की

 वास्तविक
 आवश्य  कता

 का  मूल्याकन  करने  के  लिए  अभी  तक
 कोई

 सर्वेक्षण  नहीं  किया है है  ae

 (3)  वर्ष  1  980-81  के  दौरान  राज्य  सरकारों  से  कुल  कितनी
 sales

 प्राप्त  हुई

 थी
 ;  मौर

 राज्यों में  गोदामों  के  निर्मा  कितने  मामलों  में  मं  दी  गई  कौर  वर्ष
 tf

 1980  के  दौरान  गोदामों के  निर्माण के  लिए  कुल see  da  दिए  जाने  पर  विचार  किया
 जा  रहा  है  ?

 कथा  भर  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  (ait  बालेश्वर

 जी  हाँ

 जी

 जी

 avr af  1980-81  राज्य  सरकारो  से  कुल  1467  गोदामों  के  निर्माण  के

 लिए  प्राप्त  हुई  थी

 वर्ष  1980-81  के  दोरान  444.406  लाख  रुपये  के  कुल  केन्द्रीय  उपदान से  514

 985  मीटरी  टन  की  भण्डारण  क्षमता  वाले  1308  गोदाम  अनुमोदित  किए  गए  थे  ।  at  198 1-

 82  दौरान  300  लाख  रुपये  का  बजट  प्रावधान  है  और  5  लाख  मीटरी  टन  की  भण्डारण  क्षमता
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 के  सृजन  लिए  केन्द्रीय  बहाना  aa  का  प्रस्ताव  a  1  अब  तक  252.01  लाख  रुपए  के  कुल
 केन्द्रीय  उपदान  से  2,45.00  मीटरी टन  की

 Mosier
 क्षमता  वाले  245  गोदामों  के  निर्माण  के

 लिए  प्रस्ताव

 मिमी

 1  वर्ष 19  के  लिए 5  लाख  मीटरी  टन  की  मण्डारणण
 क्षमता  सुजन  के  लिए केन्द्रीय र

 वन्दा
 ag  ear  ae

 अगवान

 3  00  लाख  रुपए  है  ।

 =
 ग्रामीण  गा दा मस

 2494.  sto  कपा  सिन्ध  सोई  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 |

 कपा  दलालों  द्वारा  किसानों  का  शोषण  रोकने  के  लिए  छठी  पंचर्वीय  योजना  तीन
 स्तरीय  राष्ट्रीय  खाद्यान्न  भंडारण  प्रणाली  का  सुझाव  दिया  गया है

 क्या  ग्रामीण  गोदाम  परियोजना  जिसे  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  द्वारा
 खाद्यान्न  भंडारण  प्रणाली  के  रूप  में  अपनाया  भी  किसानों  ग  विवश  होकर  अपना
 खाद्यान्न  बेचने  से  बचाने  में  सहायक  होगी  ;  और

 (7)
 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  कया है ंहैं और  इस  दिशा  में

 FAT
 प्रगति  हुई  है  ?

 fe
 और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  बालेदवर  :  जी  हां  ।

 जी  हां  ।  तथापि  ग्रामीण  गोदामों  के  राष्ट्रीय  जाल  की  स्थापना  की  योजना  को
 जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  art  है  ।  कार्यान्वयन

 एजेंसियां  माल  गोदाम  बाजार  समितियां  अथवा

 सहकार
 नीतियां  &  जेसा  कि

 राज्य  सरकारों  दारा  fasta  लिया  जाए  ।

 योजना  की  मुख्य  बातें  निम्न  प्रकार  हैं
 क

 (1)  प्रत्येक  गोदाम  की  क्षमता  200  मीटरी  टन  से  1000  मीटरी  टन  हो  सकती है  ।

 (2.  जहाँ  कही  अनिवार्य  हो  शीघ्र  नष्ट
 होने  वाली  वस्तुओं के  लिए  गोदाम  में  एक  sta

 भण्डारण  खण्ड
 की  व्यवस्था  हो  सकती है  =

 (3)  इस  योजना  के  अधीन  नीति  गोदामों  को  राज्य  मालगोदाम  निगमों  को  स्वीकार्य
 मानदण्डों  तथा  मानकों  के  भनरूप  होना  चाहिए  |  ये  गोद  राज्य  मालगोदाम  निगमों  से  सम्बद्ध
 होने  चाहिए  ।

 (4)  इन  गोदामों  की  देखभाल  प्रबन्धकों  द्वारा  क  जानी है  are  निकट  के  राज्य  केन्द्रीय
 a  निगम  माल  गोदाम  के  साथ  =  अपाक  किया  जाना  प्रबंधकों  की
 नियुक्ति हेतु  महिलाओं  को  वरीयता

 जानी

 (5)  राज्य  सरकारों  द्वारा  जमीन  नि.शुल्क  gaa  की  जायेगी  |

 (6)  गोदाम  द्वारा  जारी  की  गई  रसीद  एक  विक्रय  प्रलेख  होगा  ।
 ह
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 हि

 (7  गोदामों  के  निर्माण  की  लागत को  50  प्रतिशत  उपदान  तथा  50  प्रतिशत  ऋणो ंके
 वहन  किया  जायेगा  की  धनराशि

 को  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच

 बाँटा  जाना  है
 ।

 ऋण
 के  मा  ा  को  बेक  ||  वहन  किया  जाना है  ।

 -  728,406  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  से
 806985

 jeter  की  भण्डारण  क्षतता

 वाले  अब  तक  1689  गोदामों  की  स्थापना  हेतु  प्रस्ताव  भुमानी  ए  किए  गए

 कोट  नियंत्रण  के  उपायों  पर  सेमिनार

 2495.  डा०  कृपा  सिन्धु  मोई :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  फि :

 “1?
 कया  *कीट  नि नियंत्रण  के  उपायों  पर  एक  राष्ट  य  fare  ag  दिल्ली  में  हाल  ही

 में  आयोजित  किया  गया  था  ;

 ४ की  Tt  ay  * SQ  च्चा
 यदि  at,  तो  उस  सेमीनार  में  क्या  सिफारिश  ह

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और

 इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का  विचार  है  ?  a

 fe  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  atio  alo

 जी  श्रीमान  ।  भारतीय  कीट  विज्ञान  सोसाइटी  द्वारा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 के  सहयोग से  दिसम्बर  21-23,1981  तक  एक  तीन  दिन  का  राष्ट्रीय  सेमिनार  आयोजित  किया

 गया  था  ।  यह  सेमिनार  भारतीय  क़षि  अनुसंधान  नई  दिल्‍ली  में  are
 योजित

 किया  गया

 क्

 इस  सेमिनार  में  जो  सिफारिशें  की  गयी  उसे  संलग्न  फिया  जाता  है  ।

 (7)  और  यह  आशा  at  जाती  है  कि  कीट  विज्ञान  सोसाइटी  इन  सिफारिशों  को

 भीपचारिक  रूप  से  fens  नर  CEN, के  लिए  सरका सर  को  प्रस्तुत  करेगी  ।  सिफारिशों के  प्राप्त  हो जाने

 पर  उनकी  जांच-पड़ताल की  जाएगी  और  उसके  बाद  आगे  की  आवश्यक  किये  वाही  की  जाएगी  |

 थ  ्य
 विवरण

 कोट  नियंत्रण  के  उपायों  पर  सेमिनार  =

 ई सिफारिशों

 वत  मान  qa  ी  पर
 2  बारिश  af  नार

 atten  cata  सें  प्रमुख  कीटों  ी  व्यवस्था

 ।  प्रबन्ध  क
 कौ

 इस  तरह  से  निरूपित  किया  गया  कि के  लिए  व्यवहायें  नीतियां
 &
 area

 द

 किसान  उसे  आसानी से  और जल्दी  अपना  जसे  :

 1.  नाजक  स्थिति  में  कीटो ंके  आक्रमण  से  फसल  को  बचाने  के  लिए  बुआई  की  तिथि

 में  फेर-बदल  करना  |

 2.  रिग-रोधी  का  उपयोग  fry  पर  कीटों  का  बहुत  की  कम  प्रकोप  होता  है  ।
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 3.
 फसल-बितान

 (  कप
 aan

 में  परिवर्तन  लाने  और  कीटों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए

 जिम्मेदार  सूक्ष्म  जलवायु  में  परि  परिवर्तन लाने  के  लिए  ऐसे  पौधों  के  अन्त  afa

 प्रकोप  नहीं  होता
 । करना जिन  पर  कीटों  का  अत्याधिक

 4.  घुन  साफ्लाई  है  जैसे  मर  = il h } t Y  के  प्रकोपों  को  कम

 करने  के  लिए  पौद  -HFIEAT  में  सिचाई  करना

 5'  विषाणु  जेसे  कीट-ब्याधियों  के  प्रकोप  को  कम  करने  भार  उर्वरक  प्रयोग  से  फसल  को

 शियों होते  वाली  क्षति  को  न्य  Tat  करने  के  लिए  मी  सर्वाग  क  का  आधारी-प्रयोग  |

 सिने न्थेटिक  पाइरेथ्थायड्स  जसे
 अधिक

 क्षमता  वाली  और  स्तनपायी  के  लिए  कम

 हरीली  सिंथेटिक  कीट नाद शियों  का  प्रयोग '

 ado,  मिट्टी  चढ़ाना  ट्रंप  क्रॉपिंग  खूबियों  को  नष्ट  खेत  की

 चकाँ
 आदि  जेसे  भव्य  क़षि  क्रियाओं  अपनाना  ।

 अनुसंधान
 प्राथमिकता  वाले  निम्नलिखित  दृष्टिकोण  ait

 तों
 की  सिफारिश  की  ait

 1.  afar  अव सीमा  स्तरों  और  प्रमुख  कीटों  की  जीवन  तालिकाओं  के  निर्धारण  सहित

 & उनके  अनुक्रमण  कौर  संख्या वुद्धि  का  अध्ययन  |

 2.  कर्षण  नियन्त्रण  उपाय  और  कीट  रोधी  किस्में  जेसी  गेर-वित्तीय  आदान

 3.  भा क्षे  न  खाने  योग्य  पदार्थों  हीरो  आदि  का  प्रयोग  करके  मगेर-कीटनाशी

 नियन्त्रण  उपाय  अपनाना  |

 4.  संश्लेषित  और  पौध-मूल  के  कीटनाशियों  का  विकास  और  उसे  तेयार  करना  ।

 5.  की टों a  की  संख्या  के  लिए  प्रकाश  का  फन्दा  और  सेक्स  फेरेमोन्स  ail  जेसे  विभिन्‍न  कीट

 नियन्त्रक  दृष्टि
 कोणों  के  प्रबोधन  और  समय-निर्धारण  का  अन्वेषण  किया  जा

 ता  चाहिए

 6.  देश  में  de  क्रियाकलापों  के  एक  प्रभारी  वरि  ce  वैज्ञानिक  को  नियुक्त

 करके  नीति-नियोजन  fara  को  सुदृढ़  किया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  उन  अनेक  क्षत्रों  में  जहां
 पर  अभी भी  अनुसंधान  कार्य  में  कोई  खास  प्रगति  नहीं  हुई  है  अनुसंधान  कार्य  मैं

 तेजी
 लाने  के

 लिए
 राष्ट्रीय

 स्तर  पर  प्रयत्न  किये  जायं

 —
 va  मल्ला पेरिया  रबांध  को  खतरा

 aes soe
 डा०  कपा  fag  भोई  क्या  कभी  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि : eve

 क
 ad क्या  के क  की  जिले  में  पेरियार  '  नदी  प

 बनाये  गये  sata zt  बांच
 af

 रक्षा  के

 लिए  यदि
 तत्काल  निरोधक

 उपाय  नहीं  गए  तो  इसके  ति  ग्रस्त  होने  की  आशंका है

 क्या  केन्द्रीय  जल  जि  aa  योग के  अध्यक्ष  के  नेतृत्व  में
 विशेषज्ञों

 ने  1979  में

 TVA HaA  उपाय  करने  का
 सुझाव

 दिया  था °  और
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 यदि  at,  तो  अब  तक  कोई  कार्यवाही  न  करने  के  क्या  कारण  है  और  किसी  दुर्घटना
 को  न  होने  देने  के  लिए  मामले  में  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 दि  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  ज़ियाउर्रहमान  :  नहीं  ।  बाघ
 की  सुरक्षा  को  कोई  सन निक  खतरा  प्रतीत  नहीं  होता

 द्

 राज्य  सरकार  द्वारा  आवश्यक  आपातकालीन  उपाय  प  खुले  हो  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कंक्रीट  के  पुश्ते  द्वारा  मोजूदा  बांध  को  मजबूत  बनाने  गल  दीघंकालिक  उपायों  पर  काय

 आराम  कर  दिया  गया  है  ।
 ी

 समेकित  विकास  क  लिए  प्रायोगिक (  rate  परियोजना
 ह  2497.  डा०  कपा  सिन्ध  मोई  :  क्या  कभी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 र  पश्चिम  जमनी  द्वारा  सं
 कया

 भारत  भी  रूप से  शुरू  की  गई  पायलट

 योजना  के  अंतगर्त  fare  नदी  क्  स्रवण  क्षेत्र  में  102  गावों  में  एक  समेकित  विकास  योजना  उस

 क्षेत्र  के  निर्धनता  से  जकड़  हुए
 निवासियों

 के  जीवन-स्त  र  की  चा  उठाने के  ser  से  शुरू

 की  जा  रही है  ;

 क्या
 वानिकी

 योजना  को  भव  बहु  हाश्मी  बना  दिया  गया  afe
 a

 तो
 इसकी

 मुख्य-मुख्य  पातों  नया  ;  और  प

 उस  क्षत्र  के  निवासियों  ६
 ~

 यह
 जीवन रू SA'S  HY  कस  हद  तक  सुधार  लाएगा  गौर

 a  क् इनमें  व्याप्त  निर्धनता  को  दूर  करेगा  |

 कुकी  त  था  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  (at  at  caveiaraa)
 जी  हो  1 इस  परियोजना  का  नाम  न  धौलाधार  फोन  वानिकी  परियोजना-पालमपुर

 निर्धारित  चरण  के  अन्तर्गत  fara  ae  के

 2 att am i tra ara =

 तहत  दो  वर्षों के  वह  क्षत्रों  के  12

 गांव  आते हैं

 तथा  यह  समेकित  कार्यक्रम  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  उद्देश्य  इस  प्रकार  है

 वानिका  प्रणालियों  का  विकास  जसे  वृक्ष  चरागाह  का  सुधार  बाँस  तथा

 बिली  का  रोपण  किसानों  में  पौधों  का  पोधे  लगा  करके  भूमि  कटाव  को  रोकना

 ada  आदि  का  ईधन  की  लकड़ी को  खपत  को  कम  करने  के  लिए  उन्नत  चूल  को  far

 सित  तथा  बनाना  मुदा  संरक्षण  उपाय  करके  मुदा-क्षरण  क्षत्रों  सुधार  लघु  सिचाई

 भीर  सिविल  पशु  पालन  और  उन्नत  कृषि  विषय
 क
 न  यों  को  अपना  कर  गहन

 खेती  का  बीज  की  उन्नत  किस्मों  का  वितरण  नी  AT  विकास  कौर  उद्यमकर्ताओं

 को  प्रस्तावित क्ष  त्र
 म  अपन

 दूतक  की
 स्थापना  करन  के  लिए ि  क  ि  ee  ९  जक  लिए  प्रोत्साहन देकर  रोजगार  की

 घाटों  का  सर्जन  करना |  इन  वि  किये  लाखों  से  क्षेत्र  के  लोगों के  जीवन  स्तर  में  -  काफी

 सुधार  होगा  1
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 समेकित  विकास  कायें  क्रम
 eo

 किः

 2498.  श्री  जितेन्द्र
 प्रसाद

 क्या
 ग्रामीण  विकास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 =
 (=)  te  Been  विकास  out

 उनमें  से  कितने  खण्डों  में  समेकित  विकास  योजना  शुरु  की  गई  है  और

 प्रत्येक  खण्ड  में  यह  कितनी  अवधि  के  लिए  लागू
 की  गई  £

 (7)  इस
 कार्यक्रम  के  अस्तंगत  खण्डों

 के
 लिए  कितना  वार्षिक  परिव्यय  निर्धारित  किया

 ड गया है  ;
 |.

 इस  कार्यक्रम के  अस्तंगत  क़तए  सं 51  के
 चवन  क  WES ह  ie  चयन के  लिए

 क्या  मानक  अपनाए  जाते  है  ;
 और

 ot

 (¥.)  देश  के  सभी  खण्डों  को  कब  तक  इस  क  यं क्रम  के  अन्तर्गत  लाया  गया  जाएगा  ?

 5011

 कुकी  कौर  ग्रामीण  विकास  मंज्ञालयो  में  राज्य  मंत्री
 बालेश्वर  दाम

 ४  (*)

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम
 का  विस्तार  2-10  1980  से  देश के  सभी

 खण्डों में  कर  दिया  गया
 >

 (7)  छठी  योजना के  मि  ि  नग  मि  सलिए  प्रथम  वर्ष  में  5  sitet  रुपये  द्वितीय

 वर्ष में  6  लाख  रुपये  तथा
 हीन  वर्षों  के  दोरान

 (1952-85  के  8  लाख
 रुपये  दिए  जाए गे  म

 ्ਂ  नश्ल
 | (8)  व

 असन
 नहीं  उठता

 एक  अलग  डेरी  उपकरण  कारखाने  को  स्थापना

 Zaaq 2499.  श्री  रशीद  मसूद  :  क्या  कृषि  मन्त्री  य  aq

 बल  1975  से  राज  सभी  डेरी  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  सर्कार  के  खाते
 में

 आयातित  तथा  देश  में  ही  तैयार  डेरी  उपकरणों  का  मूल्य  कितना

 (a)  क्या  सरकार  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  तथा  स  की  अनुमति  के
 बिना  डेरी  बोर्ड  के  अनाधिकृत  रूप  से  बन्द  हो  लजाने  को  देखते  कि  अलग  अलग  डेरी
 करण  कारखाने  स्थापित  करने  पर  विचार

 क्या  सरकार  कड़ी  जांच  करकें
 og  सुनिश्चित  करेगी  कि  डेरी  बो  द्वारा  पहले

 न्यूजीलैण्ड  से  आयातित  €cr aa स्टेनलेस  स्टील की  ais  ं
 का  बेतहाशा  आयात  न  होता  जाये  जिसके

 कारण  देशीय  उत्पादकों  को  हानि  पहुचती  है
 ;  और
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 क्या
 डेरी  ats  निदेशों  में  क्र गा देश  देने से  gs  सरकार  को  अनुमति  प्राप्त  करने  के

 सम्बध  मे  सरकार  के  देशों का  पालन  कर  रहा  और  क्या  सरकार  को  इसके  किसी
 उल्लघंन  का  पता  चला  है  ओ  र  यदि  तो

 इसके  लिए  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है
 करने का  विचार  के

 कुली  तथा
 rn  विकाल

 गलियों  राज्य  war  (sit Bel,
 ॥ कार  ao

 ?  के  अन आपरेशन  फ्लड  आपरेशन
 ey भौर  देशी  उपकरणों  का  मुल्य  नीचे  दिय

 a
 योजना  द्वारा  आयातित

 दया  गया  है  :.

 आयातित  देशी

 आपरेशन  फ्लड  842  4214

 आपरेशन  फ्लड  2  909  311

 1982
 uw

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  34.40  239.14

 (1974  से
 1981

 (@)  डेरी  उपकरण  के  उत्पादन  के  लिये  भारतीय
 डेरी

 निगम

 *
 प्रस्तावित  एकक  की

 फक स्थापना  क  l  ति  हिन्दुस्तान  मशीन  जो  एक  ज  rf  का  एकक के  पक्ष  में
 समाप्त कर  दी  गयी  थी  fat  अब  औरंगाबाद  करो  उपकरण  का  निर्माण  करने  एक

 फैक्टरी  स्थापित  कर  नी  है  ।  इसके  अतिरिक्त  सार्वजनिक  क्षत्र  के  दोनों  एकक  अर्थात  gest

 बर्मा  पेट्रो  लाम  और  भारत  हैवी  प्लेट  एन्ड  ने  भी  उपकरण  का  नि  ण  शुरू  कर

 लिया है  फिलहाल  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  डेरी  उपकरण  की  दूसरी  फैक्टरी  स्थापित  करने  की

 कोई  आवश्यकता  नहीं  ।  आयात  संबंधी  सभी  प्रस्तावों  पर  सरकार  द्वारा  जांच  की  जाती है  ।

 1)  और  1979  में  रेल  के  दुग्ध  टैंकरों  के  लिये  स्टेनलेस  स्टील  नें  4  आंतरिक

 नोल्स  न्यूज  से  उस  समय  पहुंचे  जब  आयात  लाइसेंस  के  लिये  भारतीय  sti  निगम  के  आवेदन

 कर  दिया पत्र  पर  विचार  किया  जा  रहा  था  और  बाद  में  जिसके  लिये  आधार  लाईसेंस

 गया  था  ।  इसके  पश्चात  भारतोय  डेरी  निगम  फर्म  को  आडर  देन  से  पहले
 सरकार

 स्वीकृति

 प्राप्त  करने  के  लये  निर्धारित  पद्धति  अपना  रहा  हैं  ।

 किराया-खरीद  आधार  पर  प्राप्त  किए  गए  डो०  डी०  ए०  qt

 कीमतों  बो  अदायगी  ड्

 2500.  श्री  wile  मसूद  क्त्र  निर्माण  श्रोतों  आवास  त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 ca

 क्या  यह  सव  हैकि  व्यसनी  चि का सप्रा  के  पास  पंजीकृत  व्यक्तियों  gaz

 की  कुल  लागत  का  50  प्र०  1216.0  अदा  कर  दिये  जान  के  बाद  मध्यम  आय  वर्ग  के  फ्लैटों  के

 के  लिए  प्रति  मास  900  रुपये  की  ऊंची  किस्त  की  अदायगी  करनी  पड़  रही  भौर
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 df यदि  सके  क्या  कारण हैं  तथा  किस्त की  यह  राशि  किस  आधार  पर
 क्  a निश्चित  की  गई  2  ?

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  शोर  आवास  मन्त्री  wise  नारायण  fag) :  (*)  तथा
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया है  कि  सामान्य  पंजीकरण  योजना  के  अन्तर्गत जो

 ब्यक्ति  किराया-खरीद  आधार  पर  मध्यम  आय  वर्ग  के  फ्लैटों  के  लिए  विकल्प  देने  हैं  उन्हें
 तथा  शेष  राशि की  लागत  का  50  प्र०  का  प्राथमिक  धरोहर  के  रूप  में  भगतान  करना  अपेक्षित है

 7  वर्ष  की  अवधि  में  समान  मासिक  किस्तों  देनी  अपेक्षित  है  ।  उन्होंने  यह  भी  बताया  है  कि
 प्रारम्भिक  धरोहर  तथा  मासिक  किस्त  का  भुगतान  किसी  एक  व्यक्ति  को  आवंटित  फ्लैट  की  लागत

 से  सम्बन्धित  है  तथा  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  प्रत्येक  मामले  में  मासिक  किस्त  900  रुपये  हो  ।

 दिल्‍ली  विकास  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  यदि  उसके  फ्लैट  के  पूर्ण  न  होने  शादी

 के  कारण  फ्लैट  का  कब्जा  देना  सम्भव  नहीं  होता  तो  भुगतान  की  अवधि  स्थगित  की  जाती  है  ।

 दुग्ध  उत्पादों  का  ae  क्त  जारी  रखा  जाना

 2501.  श्री  रशीद  मसूद :  कया  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दुग्ध  उत्पादों  का  जिसे  परियोजना  के  समाप्त  होने  की

 मूल  तिथि  को  वर्ष  1975  के  अन्त  में  समाप्त  हो  जाना  चाहिए  था  अब  भी  बड़े  पैमाने  पर  जमी

 हुई  है  जिसके  भापरेशन  बड़े  पैमाने  पर  आयात  के  साथ  आरम्भ  किया  जा
 रहा

 कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  वी  जानकारी  है  कि  डरी  विशेषज्ञों  ने इ इस  सम्भावना  की
 तो  पहले  हो  दे  दी  थी  जेसा  कि  पी०  एल०  480  के  अंतगर्त  गेहूं  के  भायात  के

 मामले
 में

 हुआ  लि
 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  का  सरकार  का  विचार  घौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?
 -  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  सत्री  आर०  ato

 exit):
 चग देसी उत्पादन  की  सहायता  की  दृष्टि  से  1975-.6  से  सिरसा  दुग्ध  चूण  का  वाणिज्यिक  आयात

 आरम्भ  की  गई  RITA बन्द कर  दिया  गया  था  ।  1970  में  परियोजना  31

 को  समाप्त  हीं
 +
 g

 ।  1978  में  आरम्भ  की  गई  आपरेशन  परियोजना के  लिए  यूरोपीय
 भौतिक  समुदाय  से  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  जिन्हों  की

 | देशों
 से  प्राप्त  की  गई  राशि  का  उपयोग

 परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  संसाधनों  के  रूप  में  किया  रहा  उपहार  स्वरूप

 प्राप्त  होने  वाली  जिन्हों  की  मात्रा  में  किसी  प्रकार  की  कमी  करने  से  परियोजना  कार्यान्वयन

 पर  प्रभाव  पड़  गा  |

 च  कि  उपहार  विशेष  डेरी  विकास कार्यक्रमों के  क्रियान्वयन  हेतु  विदेश से र
 विनियमित  आधार  पर  प्राप्त  हो  रहे  ,  डेरी  जिन्हों  के  उपहार  आयात  की  तुलना  में  पी०

 एल०  480  के  तहत
 गेहूं

 के
 आयात

 से  करना  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।
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 nes)  प्त  ay  उत्पादों  का  अनधिकृत  वितरण

 2502.  श्री  रसीद  मसूद :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे sigs
 फ्लडਂ  के  अन्तर्गत  1  से  4  मीटर  डेरियों  तथा  अन्य  «फीडर  #4

 परियों  का  1970  से  आज  तक  कितना  दुग्ध  चूर्ण  और  घायल  प्रति  ae  दिया

 .  कया  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  आपरेदान  की  योजना  के  अनुसार  दुग्ध
 उत्पाद  केवल  4  मीटरों  डेरियों  को  20

 प्रतिशत
 मिल्क  फेट  मिल्क

 में
 बदलने  के  लिए  दिए

 क्या  उपहार  में  प्राप्त  वस्तुओं  का  प्रयोग  गुजरात  की  कुछ  डेरियों  में

 घी  भादि  बनाने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  और  इस  प्रकार  भारी  मुनाफा  कमाया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  यह  अवध  रूप  से  केवल  गुजरात  की  डेरियों
 को  a  fear  जाता  है  भीर  पंजाब  और  राजस्थान  द्वारा  जयपुर  और  चण्डीगढ़  के  लिये  fed  गये

 अनुरोध
 को  ठुकरा  दिए  गए  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 कया  सरकार  इन  गंभीर  अनियमितताओं  को  देखते  हुए  डेरी  बोड़ें  का  पुनर्गठन

 गी  और  मन्त्रालय  तथा  डेरी  निगम  के  दोषी  अधिकारियों  विरुद्ध  कार्यवाही  करेगी  ?

 ह  कथा  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  सन्नी 7  चार  alo  थन
 भा परे दान  परियोजना  के  तहत  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  से  उपहार  स्वरूप  प्राप्त

 foray  को  चार  महानगरीय  परियों  तथा  अन्य  फीडर  बेलेसिंग  डेरियों  को  ag  वार  तथा  ढेरी  वार
 दी  गई  सामग्री  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 आपरेशन  के  लिए  भारत  सरकार  तथा  संयुक्त  राष्ट्र/खाद्य  एवं  कृषि  संगठन
 एवं  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  कैटिच  परस्पर  हुए  समझौते  को  प्रचालन  योजना  के  अनुसार

 लिखितों को  जिन्स  दिये  जाने  थे  ४  =

 (1)  दिल्‍ली  तथा  मद्रास  के  चार  महानगरीय  शहरों  में
 ee संस्करण  सूत्रों  को  |  >

 (2)  यदि  उपयुक्त  समझा  तो  चार  महानगरीय  शहरों  के  दुग्ध  संयंत्रों  से  सम्बन्धित
 (Ua उनको  दुग्ध  सप्लाई  करने  वाले  फीडर  बेलेसिंग  संयन्त्र  ।  कि

 (3)  सरकार  का  एक  दायित्व  यह  भी  था  कि  ae  परियोजना के  एक  भाग के  रूप  में

 परियोजना  की  अवधि के  दौरान  कम  लागत  रोटी  ध  के  उत्पादन का  काय

 करेगा

 भारतीय  डेरी  निगम  ने  करार  में  उल्लिखित  a  mat  के  अनुसार  जिन्स  जारी

 किए  थे  ।

 नही ं।  -

 जयपुर  चण्डीगढ़  स्थिति  डेरियों  आपरेशन  परियोजना  पं  शामिल

 महानगरीय  शहरों  की  फीडर  डेरियां  नहीं  हैं  ।

 (z.)  प्रशन  नहीं  होता
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 चीनी  मिलो  की  site  गरना  उत्पादकों  a  बकाया  राशि

 2503.  राजेश  कुमार  सिंह
 :

 क्या  कृषि
 मन्त्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 '

 31  1982  को  उत्तर  प्रदेश के  चीनी  मिलों  को
 बीर

 गन्ना  उत्पादकों  की

 कितनी  राशि  बकाया  थी  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  गन्ना  उत्पादकों  को  मिलों  से  समग्र  पर  अप  ने

 पैसे
 नहीं  मिलते

 जिसके  कारण  उन्हें  भारी  परेशानी  होती है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  मिलों  से  गन्ना  उत्पादकों  को  उनकी  देय  राशि  समय  पर  feat

 के  लिए  कोई  कदम  उठाये  हैं  ;  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कपा  है  ?  om

 कमी  तथा  ग्रा मीरा  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कसला  (*)  31

 जनवरी  1982  को  उत्तर  प्रदेश  की  चीनी  मिलों  की  ओर  गन्ना  उत्पादकों  की  कुल  41.45  करोड़

 रुपये  की  राशि  बकाया  थी  |

 (a)  भोर  :  समय-समग्र  पर  इस  aaa  की  शिकायतें  प्राप्त  हुइ हैं  कि
 उत्पादकों

 को  चीनी  मिलों  से  अपनी  बकाया  राशि  समय  से  नहीं  मिलती  है  ।  गन्ने  की  बकाया  राशि  को

 || दिलवाने  की  मुख्य  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  होती  है  ।  गन्ने  की  बकाया  राशि

 स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  कौर  राज्य  सरकारों  को  भुगतान  करने

 के  लिए  quad  दिया  जाता  है  ।  गन्ना  19  *  6  के  .14  दिन  के  बाद

 देर  से  गन्ने  के  मुल्य  का  भूगतान  करने  पर  15  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  देना  अनिवायें होता  है  ।

 विशेष  तौर  असाधारण  मामलों  चीनी  उपक्रम  1978  में  गन्ना

 उत्पादकों  की  बकाया  राशि  का  समय  से  भुगतान  न  करने  पर  चोरी  फैक्ट्रियों  के  प्रबन्ध  को

 अधिकार में  लेने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 द
 ्  न्नोनगर  दिल्‍ली  के  मूल  सुविधाओं  को  कमो  f

 2504.  श्री  राजेश  कुमार  fag  :  कया  निर्माण  ate  आवास  मन्त्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  ८

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  दिल्‍ली  में  मूल-सुविधा  ओं  जैसे  जल  मल

 निकास  व्यवस्था  तथा  सड़कों  की  कमी  है  भोर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं  ;  और

 बया  सरकार  का  विचार  इस  कालोनी  को  उक्त  मूल  नागरिक  सुविधायें  प्रदान  करने

 का  है  ;  यदि  तो  कया  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  निधि  नियत  की  गई  है  और  यदि  हां
 रमी

 =
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  श्रीवास  मन्त्री  नारायण  दिल्लो
 द

 2.0  ्य
 नगर  निगम  के  सूदिंग  pws  al  ob  nim  REARS:  अनधिकृत  कालोनियां  थीं  ।  ये

 1962
 में  नियमित  की  गई  थीं  और  इसके

 अधिकांश  भाग
 में  ईंटों  के  खडसे

 बिछाना  नालियां  कौर
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 enon:  ee  ore:

 नियां  सड़कों  इत्यादि  जैसी
 ae  सुविधायें यें दी

 गई  हैं
 तथापि

 कुछ  स्थानों  पर  सुधार  करने  की
 = भा वद यकता  है  ।

 जहां तक  मल  निर्यास  का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  न

 सूचित  किया है  कि  त्रितग़र  कालोनी  समूह  के  भाग  में  ये  सुविधायें  विद्यमान  नही  इन  क्षेत्रों

 में  मल  निर्यास  की  व्यवस्था  न  करने  का  कारण  यह  है  कि  निवासियों  ने  कार्य॑  अ  रम्भ  करने  के

 लिए  adfera |  विकास  प्रभारों  का  भुगतान  नही  किया  है  |  >

 ifea at रि दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सुचित  किया  है  कि  यह  निगम  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 गई  नीति  के  अनुसार  सड़क  इत्यादि  जेसी  सुविधाए  दे  रहा  है  ।  इन  कालोनियों  में  इन  सेत्राओं

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  8.  4  लाख  रुपये  के  आकलनों  की  मंजूरी  दं
 गई  है  ।  यदि  लाभ

 भोगी  विकास  प्रभारों  का  भुगतान  कर दे  तो  मल  निर्यास  सुविधा यें यें  दी  जा  सकती  हैं  ।
 g

 ्  चोको  के  कारखाने  पन  — t
 |

 2505.  श्री  राजेंद  कुमार  fag  :  क्या  कमी  मन्त्री  नलिखित  जानकारी  दर्शन  वाला

 विवरण
 समा

 पटल
 प पर  रखने  की  कृपा  करने  कि

 .

 देश  में  सरकारी  तथा  गर  सरकारी क्षेत्र  में  असय  चीनी  के  क्रारखानों  का

 ब्यौरा  क्या  है  ;  |

 (3)  sc येक  का  रखा  ने  को  उत्पादन & maar  fRaa  हैं  ४

 ay  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  उद्योग  में  प्रति  ig  नीति से
 किर

 कितना  उत्वादन

 हुआ है  ;  और

 (a)  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  नये  चीनी  उ  की  स्थापना  के  लिए

 जिन  फर्मों/व्यक्तिय
 को  लाइसंस  दिये  गये  उनका  ब्यौरा  क्या

 घि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कसला  :  से

 सरकारी  और  प्राइवेट  सेक्टरों  में  स्थापित  चीनी  fecal  के  नाम  उनकी  चीनी  की वधिक  उत्पादन

 क्षमता  और
 f  तीन  वर्षों  के  दौरान  त्रासतविक्र  उत्पादन  बताने  वाला  समान  है  ।

 ग्रंथालय  में  रखा  TaI— efea  संख्या  3504/  1
 821]

 (4)  प्रत्येक  राज्य  में  उन  wal  का  ब्योरा  जिन्हें  पिह पछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 नयी  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस/भाशप  पत्र  जारी  किये  गये  समान
 में  दिया  गया  |  ee

 सिर  पर  मेला
 ढाया

 जाना

 2506.  थी  मूल  चन्द  डागा :  क्या  मिसेस  भ्रोर  ध्रावास
 मन्त्री  यह  बतान  की  कृपा

 करेगे  fa
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 न्या  केन्द्र  सरकार ने  राज्यों  को  निर्देश  दिये  कि  नगरपालिका  में  सिर  पर  मेला

 ढ़ोने  अथवा  दाद  पे सा

 करन

 की  प्रक्रिय  को
 बन्द

 करने
 हेतु  कानून  में

 संशोधन
 करे  तथा  सूखे

 शौचालयों  में  af  afaa a  गए  चर
 बद्ध  कार्यक्रम  तैयार  करें

 (@)  यदि  तो  ये  निदेश  कब्र  तथा  किन  किन  रा  को  जारी  किये  गये  तथा  इस
 और

 पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  सफाई  तमंचा  रियों  को  सिर  पर  उटा  कर  या  हाथ  से  मेला  साद  करने  के

 कायें से  मुक्त  करने  हेतु  30  1969  को  गांधी  शताब्दी  के  अवसर  पर  एक  योजना

 तैयार  को
 गई  थी  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण
 ा

 (*)  ह

 विषय  राज्य  क्षेत्र  में  है  तथा  इस  प्रयोजन  की  योजना  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  तथा

 त  की  जाती  है  ।  1981  में  सभी  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  उपलब्ध

 संसाधनों  के  भीतर  ही  झाड़ू  बरदारी  के  उन्मूलन  की  योजना  को  उच्चतम  संभव  प्राथमिकता  देने

 तथा  नए  शौचालयों  जिनमें  से  मल  हाथ  से  उठाना  पड़ता  के  निर्माण  को  रोकने  के  लिए
 राज्य पालिका  अधिनियमों  को  संशोधित  करें  ।  जहां  तक  विद्यमान  शौचालयों  का  सम्बन्ध

 सरकारों  से  इन्हें  जलवाही  शौचालयों  में  बदलने  के  लिए  एक  चरणबद्ध  कार्यक्रम  2
 क

 नाने  का

 agee  feat  गया  था  |  %

 नई  दिल्लो  में  4  तथा  5  फरवरी  1982  को  हैए  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के
 न सम्मेलन  में  यह  संकल्प  किया  गया  था  कि

 नगरीय  क्षत्रों  में  शुष्क  शौचालयों  को  बदलने  तथा  मानव  अपशिष्ट  को  मानव  द्वारा

 ढोने  की  अपमानजनक  प्रथा  के  उन्मूलन  हेतु  प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  एक  समय  ss  कार्यक्रम

 अपनाया  जाए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  चरणबद्ध  क  यक्म  बनाया  जाना  चाहिए  तथा  इस

 कार्यक्रम  को  एथासंमव  शीघ्रता  से  पुरा  क्या  जाना  चाहिए  ।  जिन  नये  haa  ं  में  मानव

 arafae  को  सिर  में  ढोना  पड़ता  हो  उन  के  निर्माण  को  रोकने  के  जहां  आवश्यक  हो

 पालिका  अधिनियमों  को  संबंधित  करना  चाहिए  i  इस  क्षत्र  में  स्वयम  से  अधिकरणों

 ने  प्रशंसनीय  काय  किया है  उन  की  इस  कार्यक्रम  के
 कार्यभार

 वयन  में  सहायता  की  जा  नी  चाहिए  i

 (7)  इन  निमित  एक  विशिष्ट  अभियान  के  लिए  1968  में
 कर

 वलिक  परिषदो ं।

 बांहों को  मर्गे  निर्देशन  जारी  किए  गए  थे  ।

 झावइयक  वस्तुओं  के  वितरण  क  लिए  रा  को  गेंदों  सिद्धान्त

 2507.  श्री  मूल  चन्द  डागा

 प्री  राम  लाल  राही

 शी हर  रावत :  ु
 आओ  जी०

 नरसिम्हा  रही
 ्

 श्री  भीकू  राम  जेन

 भी  अर्जुन  सेठी
 :  क्या

 नागरिक  पूति
 मंत्री  यह  बताने  ay  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आ-इराक  वस्तुओं  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  और

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  कुछ  मागं दर् णी  सिद्धान्त  जारी  किये  हैं  ;  यदि  तो  उनकी  मुख्य-मुख्य
 . बातें  क्या  हैं

 फ

 ()  क्या  यह  सच  है  कि  दूर-दराज  गाँवों  में  गरीबी  की  र ेरेखा  नीचे  वाले  लोगों
 को  आवश्यक  वस्तुएं  उचित  मुल्य  पर  नहीं  मिल  रही  हैं  ;  और

 )  यदि  at,  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  fag  कि  उन्हें  आवश्यक  az wu
 स्

 चित

 Ge

 पर
 मिल  जाते

 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सरकार  ने  क्या  ठोस  उपाय  fra  2 &

 कृषि  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उसमान

 24-1  .-  1981  को  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  भेजे  एक  पत्र  में  ग्रामीण  विकास  तथा
 दै  कि  सा बेंज निक  '  वितरण  प्रणाली पूति  wet  ने  उनका  ध्यान  इस  बात  की  भोर  आकर्षित  क्रिया है

 को  मजबूत
 करने  के  लिए  संहत  कार्यवाही  करने  की  जरूरत है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  नागरिक  gfa  मंत्रालय  के  सचिव  द्वारा  सभी
 aha

 को

 15  1981  को  भेजे  गये  पत्र  में  दिये  गए  कुछ  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  तथा  सुझ  वों  का  हवाला

 देते  निम्नांकित
 बातों  पर  और  बल  दिया  है

 =

 (1)  ae  सुनिश्चित  करने  से  लिए  कि  आवश्यक  वस्तुओं  की
 ढुल  महारत

 तथा  वितरित  के  बीच  अधिक  समन्वय  यह  भावश्यक है  कि  राज्य  नागरिक

 पूति  | निगम  अथवा  राज्य  स्तरीय  सहकारी  संगठन  अथवा  दोनों
 अहं  नहीं

 गठित
 3

 किए  ज जाएं  भोर  जहाँ  वे  पहले  से  ही  कायें  कर  रहे  ठ  वहाँ  उन्हें  उपयुक्त  रूप  से

 मजबूत  किया

 (2)  टूर  तथा  दुर्गम  इलाकों  में  खुदरा  बिक्री  इन्द्रा  माध्यम  से  आवश्यक  वस्तुओं
 की  उचित  यथा  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  स्थिति  क  ग

 हूण
 मुल्यांकन

 किया
 उ

 (3)  छठी  योजना
 में  की  गई  परिकल्पना  के  अनुसार  सहकारी

 समितियों

 को  सार्वजनिक

 वित्तरण  प्रणाली  में  बहुत  अधिक  भूमिका  अदा  करनी  चाहिए [,  ताकि  कुछ  समय  के
 -_

 बाद  सम्पूर्ण  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  उन्हीं  के  द्वारा  चलाये  जा

 (4)  ब्लाक  तथा  तालुका  स्तरों  पर  उपभोक्ता  सलाहकार

 गठित की  जिनमें  पंचायतों  के  प्रतिनिधि  तथा  महिला  मंडलों  आदि

 के  प्रतिनिधि हों

 (15)  जिला  प्रशासन तत्र  को  मजबूत  किया  जाये  कौर  इन  तथा  इनसे  सम्बन्धित  afa-

 विधियों  का  प्रभार  केवल  उन्हीं  अधिकारियों  को  सपा  जाए  जिन्हें  इस  कार्य  में

 भावुक  अभिरुचि  तथा  अनुभव  है  ।  आपूर्ति  व्यवस्था  को  भी  मजबूत  किया  जाये
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 8  1981

 ताकि  जिला  स्तर  पर
 ्  जा  दुरा

 कों  का  qaica  पर्यवेक्षण  तथा  निरीक्षण

 सुनिचित  के  &:  van

 (6)  इस  प्रणाली  के  कार्यकरण  की  कारगर  तथा  समय  से  परिवीक्षा  सुनिश्चित  की  जाये

 और  केन्द्रीय  सरकार  को  इससे  समय-समय  पर  अवगत  कराया  जाता  रहे  ।
 भ

 व  :  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  उचित
 मूल्य

 की  झ  खोली  गई  फिर  भी  नये  बीस  सूत्री  जिसे  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  के
 एक  भंग के  रूप  में  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  बौर  अधिक  उचित  दर  की  दुकाने  जिनमें

 फिरती  दुकानें
 भी  शामिल  खोलकर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  किया  जाना  हैं  ।

 इस  योजना  के  विस्तार  का  उद्देश्य  यह  है  कि  देश  की  सारी  आबादी  विशेषकर  समाज  के  कमजोर

 वर्गों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतगर्त  ला  दिया  जाए  ।  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रो  का

 ध्यान  इन  कार्यक्रम  को  तेजी  से  कार्यान्वित  करने  की  ओर  पहले  ही  दिलाया  जा
 चुका  है  ।

 #  श्रीवास  क  लिए  कार्यकारो  दल
 Lf

 2508.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  निर्माण  और  mara  wat  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि :

 क्या  1981  में  नियुक्त  आवास  और  किराये  के  मारे  मे  सव  ददा
 कायें

 का
 री

 थ दल  ने  अपना
 प्रतिवेदन

 और  सिफारिशें  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी है

 यदि
 तो  की  गई  सिफारिशें  क्या  हैं  और  तत्सम्बन्धी

 ee

 तात्कालिक  कार्यवाही  के  लिए  कौन  से  सुझावों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर
 शि थ  थ

 सवा
 ः

 (7)  कपा  सरकार  पुननिर्माण  और  सम्पत्तियों  के  बेहतर  अनु
 दकन

 के  faq  afi  पुज
 निवेश  भक्षित  करने  के  लिए  किराया  नियन्त्रण  अधिनियम  में  संशोधन नों  को  तैयार  कर  रही

 भीर

 क्या  सरकार  देश  के  सभी  महानगरों  में  अपाटेंमेंट  ओनर  शिप
 एक्ट  लागू  करने  पर

 विचार  कर  रही
 है

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री

 श

 भीष्म  नारायण
 :  प्राइवेट

 आवास  के  कार्यकारी  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है

 कार्यकारी  दल  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 आवास  चित  samen

 आवास  में

 ढाने  के  लिए  aa  सम्बन्धी  प्रोट  साहन  नि =  a,  रेहन  बीमा  निगम  की  स्थापना
 पुज  निवेश  बढ

 किराया  fae oy  से  सम्बन्धित  अधिनियमों  को  उत  बनाने  att  भूमि  विकास  और  स्थल  एवं
 टे @ सेवा  योजनाओं  पर  अधिक  बल  के  लि  के  ढाँचे  सहित  विशिष्ठ कृत  वित्तीय  संस्थान

 की  स्थापना  करने  की  f  की  है
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 (7)  कार्यकारी  दल  की  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बन्धित  सिफ़ारिशों  का  सम्बन्धित  मंत्रालयो ं/
 विभागों  को  कार्यकारी दल  रिपोर्ट पर  अन्तिम  facia  लेने  के  लिए  उनके  विचार  जानने  के

 लिए  परिचालित  किया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों से  सम्बन्धित  उपयुक्त  कार्रवाई  करने

 के  लिए  उन्हें  भेज  दी  गई
 है

 तथा  किराया  नियन्त्रण  अधिनियम  में  संशोधन  करने  तथा  महानगरों  में

 अपार्टमेंट  ओन  शिप  एक्ट  लागू  करने  की  कार्रवाई  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जानी

 है
 दिल्‍ली  के  बारे  में  ये  दोनों  मामले  विचाराधीन  x  ||  न

 मध्य  प्रदेश  में  सिचाई  के  लिए  भ-गत  जल  को  उपलब्धता
 शल  समन

 2509.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्रि तनी  मात्रा  में  उपलब्ध
 (*)  स मध्य  प्रदेश  में  सिंचाई  के  लिए  भूमि  गत  जल

 हो  aa  है  और  वर्ष  ॥979  के  अन्त  तक  उसका  कितना  उपयोग हुआ

 &
 छठी  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  में  इसके  उपयोग  (a1)  ज्य  के  परिव्यय  तथा

 संस्थागत  वित्त  सहित  योजना  परिव्यय  तथा  वर्ष  1980 त  था  1981  में  हुई  उप

 mien  क
 सप्  में  क्या  भौतिक  लक्ष्य  रखे  गये  ;

 (7)  मध्य  प्रदेश  के  सुखोन्मुब  कम  विकसित  तथा  पिट  >  जिलों  यथा  राजगढ़

 गुना
 तथा  शाहजहाँपुर  के  लिए  गत  दो  वर्षों

 के  दौरान  क्या  sie
 सिचाई

 द

 उपलब्ध  कराई
 गई है  ;  और  कि

 क्या  सरकार  मध्यप्रदेश  में  सिचाई  के  लिए  जल-क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने  के

 लिए  कार्य  सर्वे  क्षण  ,  मूल्यांकन  तथा  उसे  तेज  करने  के  प्रयोजन  से  एक  उच्च  श
 क्ति  प्राप्त  सैनिकों

 अध्ययन  दल
 मध्यप्रदेश  भेजा  जायगा  ?

 सिचाई ई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउ  रहमान  प्रसार  के  सिचाई  क्षमता

 sae  पाया  संबंधी  उद्देश्यों  के  लिए  मध्यप्रदेश  में  भगत  जल  कीप  भनुमनित  उपलब्ध

 क्षमता  20  लाख
 aren

 1979-80  के
 अन्त  तक

 उपयोग
 9.82  र  ख  हेक्टेयर  है

 ।

 छठी  बनना  (1  8(  )  के  लिए  अनुमानित  वित्तीय  एवं  भौतिक  लक्ष्य  तथा

 भूगत  जल  विकास
 के  लिए  1980-81  तथा  1981-82  के  दौरान  उपलब्धियां  नीचे  दी  गई

 है
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 ि

 वित्तीय  संस्थागत  *  भौतिक

 परिव्यय

 रुपये

 मनरी  सैक्टर  परिव्यय

 स्वीकृत  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 परिव्यय

 ठी  योजना

 = (1980-85)  72.0  220  4.0

 1980-81  के

 दौरान  14.40  12.0  35  32  0.50  0.47

 1981-82  15.0  15.0  45  45  0.80  0.80

 के  दौरान
 ्

 नवा
 दें  ल  1  योजना  क

 वर्षों
 के

 लिए
 परियों  भौतिक  लक्ष्यों  को

 अभी  a  fan  रुप  नहीं  fear  ei  a

 aq
 काम्या

 (7)
 मे
 मध्यप्रदेश  के  छः  नामशः  च्गाररा  सिधी  कौर  खरगोन

 के  42  ब्ला ब्लाकों  में  सुखा  प्रवण  क्षेत्रों  के  कार्यक्रम  को  कार्य  कवित  किण  रहा  ।  प्रति-ब्लाक

 औ  लिए 7.5  लाख  रुपये  की  वार्षिक  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  है  भोर
 राज्य

 सरकार  द्वारा

 इतनी  ही  राशि  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  वित्तीय  एवं  भौतिक  लक्ष्य  उपबन्ध  में  दिए  गए  हैं  ।

 संविधान  के  जल  एक  राज्य-विषय  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  में

 सिचाई  के  लिए  जल  क्षमता  के  पूर्ण  उपयोग  की  समस्या  के  बारे  में  सचेत  संसाधनों  की

 उपलब्धता तथा  समय-समय  पर  अन्य  प्रतिबंधों  के  इस  दिशा  में  अधिकतम  संभव  प्रयत्न

 किए जा  रहें  राज्य  में  किसी  केन्द्रीय  दल  के  भेजन  की  आवश्यकता  महसुस  नहीं  हुई है  ।

 क
 कपास  के  मूल्य

 द

 2510:
 डा  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  मन्त्री  यह  बतान  की  क कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्पादक  आ क्या  महा  als  तथा  अन्य  कपास  राज्यों  में
 ं  कपास  के  लाभकारी

 मूल्य
 निर्धारित  करने  में  असाधारण  विलम्ब

 हुआ  है  ;

 वर्ष  1981-82  में  कपास  की  कैसी  फसल  होने  का  अनुमान a  वसूली  के  लक्ष्य  क्या

 है  भोर  31  जनवरी  ,  1982  तक  राज्यवार  कितनी  वसूली
 aq

 चुकी  है  ;  ओर
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 oe

 कया  wore  कों
 करकटयनग

 विमला  से
 सहास

 राज्य  में  एकाधिकार  वापस

 वसूली  योजना  पर  बहुत  बु
 प्रभाव  पढ़ा  हैं

 म

 कार  नो ०  स्वाधोसाभतो कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  sin

 भारत  सरकार  ने  1981-82  के  alan  के  लिए  कपास  की  नीति  पर  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा

 की  गई  सिफारिशों  पर  विचार  किया  तथा  यह  निर्णय  लिया  किं  मौजूदा  परिस्थितियों  में  ag

 1981-82  के

 ea

 के  लिए  कच्चे  कपास  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  घोषित  करने  को  कोई

 आवश्यकता  नहीं है
 फ्  जहां  तक  महाराष्ट्र  का  सबंध  एकाधिकार  कपास  अधिप्राप्ति  योजना  के  तहत  ग  बंटी

 मूल्यों
 का  निर्धारण  करना  महाराष्ट्र  राज्य  सरंकार  का  उत्तरदायित्व है  ।  राज्य  सरकार  कच्चे

 कपास का  गारटी  मूल्य  उनके  द्वारा  महाराष्ट्र  कच्चा  कपास  (arfersrifta  परि संस्करण  तथा

 1971  के  तहत  गठित  को  गई  समन्वय  .  समिति

 की  सीमा  रियो  YH  आघार  पर  निर्धारित  करती  थ
 &

 वह  1981-82  में  कपास  के  उत्पादन  के  अनुमान  चालू  कृषि  वह  के  समाप्त  होन
 के  पश्चात  हो  उपलब्ध  हो  सकेंगे  ।  तथापि  Titan  अनुमानों  के  अनुसार  1981-82

 में  कपास  का  उत्पादन  करीब  80  लाख  गांठे  170  किलो  ग्राम  का  ae
 i का  अनुमान

 है

 जहां  तक  अधिप्राप्ति  के  लक्ष्य  का  संबंध  यह  उल्लेखनीय  कि  भारत  सरकार  कपास

 के  अधिप्राप्ति  केसंबंध  में  कोई  राज्य बार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  करती  भारतीय  कपास

 निगम  द्वारा  3-1-1982  तक  तथा  महाराष्ट्र  सरकारो  विपणन  संघ
 द्वारा  1 19  1982

 त़क  राज्यवार  की
 ग  र् ि  खरीद  का  विवरण  में  feat  ग  |  ह

 उपल उपलब्ध  सूचनाओं  के  महाराष्ट्र  में
 न्  सहकारी

 विपणन  संघ  द्वारा

 198  से  कपास  को  खरोद  शरू  को  गई  थी  भी  ten  गरी 19
 (1982  तक

 करीब  10,14  लाख  गाठों  की  खरीद  की  ।
 ध्

 क  .  विवरण

 भारतीय  कपास  fans  झरा  1981-82  के  कपास  sik  कें  31-1-  1982
 तक

 कीं

 गई  कपास  की  राज्यवार  खरीद

 170  किलोग्राम  की  प्रत्येक  गांठ

 राज्य  खरोद

 पंजाब  1,3  2,076

 56,758 हरियाणा

 राजस्थान  97,105
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 पिक नाओ था अ  य

 |

 गुजरात  18,729

 मध्यप्रदेश  1,06,131

 गाध  प्रदेश  28,860

 तमिलनाडु  4,763

 कर्नाटक  4,813

 उत्तर  प्रदेश  247

 की  एलएन

 याग  4,49482

 महराष्ट्र  राज्य  सहकारी  विपणन  सध  द्वारा  वर्ष  1981-82  के  कपास  मौसम  (19.2.82
 तक  )  के  दौरान  की  गई  कपास  की  खरीद  ।

 10.14  लाख  साठ  न

 बल्क  उपभोक्ताओं को  वन
 tWe4IC  सफल
 ए

 2511.  को  खरीदा  कुमार  गंगवार  कया  नागरिक  gta  मन्त्री  यंह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे
 किः  बद

 क्या  दिल्‍ली  के  खाद्य  तथा  पूर्ति  आयुक्त  ने  19  1  के  मध्य  में  ag  भादेश
 दिया  था  कि  बल्क  उपभोक्ताओं  को  गत  इसी  अवधि  के  दौरान  की  गई  सप्ला

 ई  की  मात्रा  ने
 के

 रिक्त  16.5  किलोग्राम  वनस्पति  घी  के  डिब्बों  की  बिक्री  नहीं  की  भौर  किसी  एक  बल्क
 उपभो  कता ने  कोई  खाता  न  रखा  हो  उसे  प्रति  डिब्बे  का  GiaTHT  16.5
 ग्राम  का  एक  टिन  सप्लाई  feat  जायगा  ;

 यदि  तो  उस  आदेश  का  क्या  प्रभाव  तथा  क्या  बल्क
 erat

 at
 भोर से  इसके  प्रति  बड़ों  क्षीण  प्रतिक्रिया  हुई  क्योंकि  उन्हे  बिक्री  कर  की  अदायगी  a  करने  के

 निल
 का  डर  था  ;

 ये  बल्क  उपभोक्ता  रेपसीड  नशा a4]  पाम  तल  कहां  से  कर  रहे  है  जो  कि  घो  &
 स्थान  पर  उपयोग  में  लाये  जा  रहे  कया  इस  वारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  और

 परचून  arte  सप्लाई  ऐसे  प्रतिबन्ध  लगाकर  खोलीं  जानी
 चाहिए  जो  इस  भावश्यक  उपभोक्ता  वस्तु  को  सुगम  तथा  निरन्तर  उपलब्धता  कें  लिए  उचित
 तथा  लाभकारी

 समझे  जायें  ।
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 सूची  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  (st  मोहम्मद  उसमान  :

 व  of ei  थोक  उपभ  ray  को  वनस्पति घी  की  सप्लाई  पिछले  वर्ष  के  उसी

 महीने  में  रिका  की  गई  खरीद  के  अ।धार  पर  नियमित  की  गई  थी  ।  इसका  बिक्री  कर  की  चोरी

 रोकने  में  लाभकर  प्रभाव  रहा  है  ।
 न ४

 :  दिल्‍ली  प्रशासन  को  सावज  निक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  teas  तेल  तथा

 डी  ताड़  का  तेल  दिया  जाता  है  ।  प्रत्येक  कार्डधारी  को  एक  मास  के  लिए  4  तेल

 दिया  जाता  है  ये  तेल  थोक  उपभोक्ताओं  को  नहीं  दिए  जाते  हैं  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  थोक

 उपभोक्ताओं  की  समय-समय  पर  जांच  की  परन्तु  उनके
 परिसरों

 में  कोई  रेपसी ड  अथवा

 पाम  आयल  नहीं  मिला  है  ।

 वनस्पति  घी  की  बिक्री  का  नियमन  किया  जा  रहा  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  केवल

 लाईसेंसधा  री  खुदरा  बिक्रताओं  द्वारा  ही  बिक्री  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।
 ्  दिल्‍ली  में  सम्पत्तियों  का  लेनदेन /

 2512,  डा०  ए०  लाजमि  :

 श्री  रामनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  निर्माण  कौर  आवास  स्त्री  बेची  गई  सम्पत्ति
 के  पंजीकरण  के  बारे  में  7  1%81  के  अतारांकित  seq  सख्या  2512  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  fraat  भूमि  का  लेन-देन  हुआ  और सम्पदा

 Fararea
 फीस  आदि  के  रूप  में  राज्य  को  कुल  कितनी  राशि  की  शुद्ध  हानि  हुई  हैं

 ?

 क्या  व्यापार  में  लगाये  गये  काले  धन  कौ  सहायता  से  मुद्रा-स्फीति  की  ऊची  दर

 और  भूमि  की  लागत  विभिन्‍न  व्यक्तियों  के  पास  सम्पत्ति  के  अन्तरण  में  बेईमान  लोगों  द्वारा

 सरकार को  धोखा  जिससे  समग्र  रुप  से  देश  की  अहं-व्यवस्था  चौपट  हो  रही  क  निष्क

 निकालने  के  लिए  सरकार  कौर  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  गृह  कर  विभाग  के  रिका  के  सहयोग
 2

 सभी  मकानों/फ्लेटों  भूमि
 का  कोई  सर्वेक्षण  किया  जायगा  ;  और  म

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  श्रीवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  :  से

 सुचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 राष्ट्रीय  राजधानी
 कभ  .

 2513.  डा०  Yo  य०  भाजपा

 ost  जगदी दा  टाइटलर  :  क्या  निर्माण  कौर  झ्रावास  मन्त्री  नगरों  की  जनसंख्या  में

 राष्ट्रीय  राजधानी
 क्षेत्र  और  बड़े  नगरों  में  भीड़-भाड़ के  बारे में  31  1981  के

 तारांकित  प्रदान  संख्या  213,  23  1981 के
 तारांकित  प्रश्न  संख्या  47  कौर  153  तथा

 7  19581  के
 उत्तर  के  were  मे  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ह

 क्या  उत्तर  हरियाणा
 सकारो

 और  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  के  विचार  प्राप्त

 हो  गए  है  ;
 |  अ

 (a)  दिल्ली  र  महानगरों  at  qa  निकट  छोटे  नगरों पर  दबाब  कम  करने  के

 लिए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  सम्बन्धी  नियोजन  और  विकास  में  क्या  प्रगति
 हुई  है  ;

 दिल्‍ली
 के  थोक  बाजारों  में  भीड़  भाड़  को  ध्यान  में  रखकर  त  arn  बाजारों  को

 अलग-अलग  ज जगह  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये है  ;  aire

 समेकित  ग्रामीण  विकास  योजना  और  कुटीर  उद्योगों  में  और  अप  धक  चीजों  के  उत्पादन

 बड़े  उद्योगों में  उन  चीजों के के  उत्पादन  पर  रोक  लगाने  आदि  सहित  बड़  नगरों  के  भौद्योगिक

 क्षेत्रों  के  वाणज्यिक  ओर  प्रशासनिक  गतिविधियों  के  विकेन्द्रीयकरण  के  लिए  उठाये

 गये  कदमों  का  ब्योरा  क्या  हैं  ?  क

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  श्र  श्रीवास  मन्त्री  मोल्स  नारायण  fag)  :  जी

 eft  |

 र aw |  )  राष्ट्रीय  राजधानी  क्ष  त्र  योजना  जिसे  1970  में  प्राधिकार  प्राप्त  नभ |. बोडने  अनुमोदित
 किया  दिल्‍ली  तथा  स्तर  प्रदेश  तथा  af  aint  राज्यों  के  दिल्‍ली  कें  समीपस्थ

 त्रों में  सुनियोजित  विकास  करने  तथा  इन  राज्यों  में  पता  लगा  गए  इर्द  fag  के  कस्बों  के

 विकास  विचर  किया  गया  ध  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  अन्तर्गत  चिह्नित  बदं-गिने  के  नगरों के
 अधीन  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  दी  जाती है डे  |  ऋण स्वीकृत  न  ।  विकास  हेतु  इस  योजना  के

 काम  सीमत है  amd  कि  राज्य  सरकार  द्वारा सयता  अनुमोदित  परियोजना  को  लागत
 के

 50  To

 5  नगर  मेरठ  तथा  हापुड़  प्रदेश समतुल्य
 निधियों  का  प्रावधान  हो  ।

 गुड़गांव
 त  था  पानीपत  तथा  अलवर  क्षत्र  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के

 भन्तगंत  fa
 afaa  दिए  जा  रहे  हैं  ।  यह  योजना  छठी  अवधि  के  दौरान  जार  हैं  योजना

 न  केन्द्रीय
 सहायता

 देन  के  लिए  केन्द्रीय  क्षत्र  के  अन्तर्गत  योजना  बजट  10  करोड़  रुपये  का

 |
 प्रावधान  किया

 गया  है

 :
 यह  दिल्‍ली  को  aeq  योजना  में  हैं  ।

 2
 (1)  जेसा

 कि  औद्योगिक  विकास  विभाग  ने  सूचित  fear  हड  3  nam  के  संस्थापन

 की  वत तेमाल  नीति  के  अघोन  10  लाख  से  अधिक  जनसख्या  वाले  महानगरों
 के  नगरीय  क्षत्र  के  भीतर मानक  ax  arfoums  औद्योगिक  गतिविधियों

 लिए  तथा  19  नगणना  के  भ  ऊपर  जनसंख्या  वाले

 नगरों को  नगर  पालिका  सीम्  प  भीतर  q  *  क  |
 जारी  नहीं  किए  जाने  हैं  ।

 (2)  छठी  योजना  प्रलेख  में  ,  मध्यम तथा  बीच  के  नगरों  में  anenifaa

 ज्यिक  तथा  व्यापारिक  संस्था  पनाओं  गठन  को  क्षत्रिय  प्रेरणा  देन  की

 व्यवस्था  हैं  ।
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 (3)  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में लगभग  1000  मद्दे  मात्र  उत्पादन  के  faa  रखी  गई  है  ।

 लघु  उद्योग  क्षेत्र के  लिए  आरक्षित  इन  मदों  उत्पादन  मध्यम  बड़

 एककों  के  लिए  निषिद्ध  होगा  ।  द्

 (4)  छठी  यो  जना  प्रलेख  के  केन्द्र  दरा  प्रचलित  योजना  के  ares  सभी
 ब्लाकों  में  स्वीकृत  ग्रामीण  विकास  परियोजना  रहेगी ।

 क

 ..  हिन्दी  अधिका
 रियों  के  पदों  हेतु  भर्ती  नियमों  में  असंगति  जा

 2514.  श्री  रास  विलास  पासवान  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करें  कि  :

 उनके  AAA  और  सम्बन्धित  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  हिन्दी
 नरिया

 के

 पद  हैं  और  इन  पदों  के  वेतनमान  तथा  भर्तो  नियम  क्या  है

 यद्यपि  इन  पदों  की  जिम्मेदारियां  समान  है  तदापि  इनके
 भक्तों  नियमों

 में

 गतियाँ
 और  भेदभाव

 हैं  ;

 इन  असंग  तियों  के  निरन्तर  बने  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन भर्ती  नियमों  में  एकरूपता  लाने  के  लिये  कब  तक  कार्यवाही  पुरी  ml  लोगो  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  अनसारी hath पति  ह  f

 एकत्र  को  जा
 रही  है  ओर  प्राप्त  हो  जाने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जा  क) से

 (4)  सुचना

 पदम  नगर  में  डी०  डी०  go  द्वारा  माकिट  को
 स्थापना

 2515.  श्री  त्रिलोक  चन्द्र  :  क्या  निर्माण  और  श्रावास  मन्त्री  यह  की  कृपा .  करेंगे
 किः  पं

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकारियों  ने  पदम  नगर
 में  एक  मार्किट  बनाने

 की  योजना  तैयार  की  =  और  इसके  लिये  फ्लैटों  की  नीलामी  की  है  ;  और

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  इस  योजना  के  अंतगर्त  एक  मुख्य  डाकघर  के  लिये  स्थान

 निर्धारित  किया  गया  यदि  तो  दिल्‍ली  विकास  दिल्‍ली  नगर  निगम  और  दिल्‍ली

 प्रशासन  में  से  कौन  सा  संगठन  प्रस्तावित  माकिट  को  दिल्‍ली  प्रशासन  की  गुलाबी  बाग  कालोनी

 ate  अन्धा  मुगल  के  साथ  जोड़ती  हुई  ओवर  ड्रेन  ao  40  का  निर्माण  कार्य  हाथ  में  लेगा  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  :  तथा

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है-तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 =  ca  wh ba  if  यात्रा
 सुवा

 रेखा  परियोजना  के  लिए  कृषि  के  बारे  में  विश्व  बं

 सिचाई  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 16.  श्री  बापूसाहिब  परलोक

 (#)  क्या  agaé  wit  सुवा  रेखा
 नदी

 जो  तीन
 राज्यों

 से  होकर  बहती  है
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 के  निर्माण  के  लिये  ऋण  की  अदायगी  के  बारे  में  म सरकार तक
 साथ

 चर्चा  के  लिये  fara

 aia
 i

 italia

 afe  तो  उसके  क्या  प  है|  निकले  ;  ओर

 (7)  यदि  तो  fara  बैंक  से  ऋण  के  भुगता  न  किस अ
 ि

 और  ऋण  की

 राशि  तथा  उसकी  वापसी  की  शर्ते  क्या है  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  हो  विश्व

 बैंक  मूल्य  निर्धारण  शिष्ट  मंडल  ने  1981  में  भारत  का  दौरा  किया  था  और

 स्वर्ण  रेखा  और  परियोजना  के  बारे  में  बिहार  भीर  उड़ीसा  की
 राज्य

 कारों  और  केन्द्रीय  सरकार  के
 अधिका  रियों

 के  साथ  faarz-fi  वमशं  किया  था  |

 और  उनकी  मुल्य  निर्धारण  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  ज  रही  है  ।  परियोजना

 के  सहायता  की  मात्रा  और  शर्तों  आदि  के  बारे  में  अमी  तक  बातचीत  की  जा  रही

 है  ।-

 शहरी  कमी
 को

 कोर्स
 म  है  ene bs

 2517.  पो  बापू  साहिब
 शल

 कर  :  क्या  निर्माण  और  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे  कि  =

 क्या  शहरी
 '  कॉम  को  ine  मं

 हियो  ह  हो  सही  भि  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिये
 कोई  वित्तीय  तथा

 ियस्तण
 मे के  उपाय  राज्य  सरकारों  को  भेजे  गये AMISE  ME  है  ;  यदि हां  तो  वे  उपाय  क्या

 a  = है  ;  कौर

 कया  शहरी  भूमि  उपलब्धता  में  वृद्धि  के  लिए  कोई  डोस  नीति  और  कार्यक्रम  बनाया
 थ  | गया है  ?

 x
 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  नारायण  सिंह  )  :  नगर

 भूमि  सीमा  तथा  19  16.0
 के
 के  प्रवृत  हो  जाने  के  अनुसरण

 राज्य  सरकारों से  निम्नलिखित  उपाय  करते  का  अनुज  ae)  किया  गया
 था

 i

 (1)  रिक्त  भूमि  पर  नगरीय  भूमि  कर  लगाना

 (2)  भवन  सहित  भूमि  जहां  ऐसी  भूमि  विनिर्दिष्ट  सीमाओं
 से  अधिक  पर  नगरीय

 भरम  कर  लगाना  |

 (3)  ि मर्दिष्ट  सीमाओं  से  अधिक  निमित  क्षत्र  पर  बर  लगाना  ।

 (4)  भूमि पर  विकास  प्र
 गिना

 छ  fa  वे विकसित  हो  जाएं  ।

 (5)  उस  भूमि  पर  of  प्रभार  लगाना  जहां  यह  जिस  उपयोग  में  लाई  जा  रही  है
 gam  मनन  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  की  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  हो  ।
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 (61.  वादि  रहित  नगरीय  संघटीकरण  वाली  कृषि
 भूमि

 के  अन्तरण  पर  प्रतिबन्ध

 तथा

 (6)  बृहद  योजना  क्षेत्रीय  विनियमन  पालिका  उन  विधियों  द्वारा  लगाए गए  कुछ  प्रकार
 =~ ४  . ..  के  प्रतिबन्धों  को  हटाना  जो  नगरी प्र  सीमा  की  धारणा  के  विरु

 राज्य  सरकारों  ने  नगरीय  क्षेत्रों  में  आवास  बोर्डों  तथा  नगरीय  fasta  प्राधिकरणों

 द्वारा  पूंजीनिवेश  के  माध्यम  से  विकसित  नगरीय  yin  को  पूति  करन  के  उपाय  किये  हैं  ।

 कोश  नगरीय  प्राधिकरणों  आवास  बोर्डों  तथा  राज्य  सरकारों  ने  भूमि  अजन  विकास  को

 |  छठी  योजना  में  afar  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  16.2 विस्तृत
 रूप  में  आरम्भ  किया

 लाख  स्थलों  के  विकासों  राज्य  क्षत्र  में  485  करोड़  रुपये  व्यवस्था
 है

 ।  सामुहिक  भा बास

 योजनाओं  को  प्रोत्साहित  किया  जाना है  ।  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  नगरों के  एको  कृत  विकास  के
 > ि लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  यो  जना  अंतगर्त  दिए नगर  ऋणों  से  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  नगरों में

 नियम  तथा रिहायशी  योजनायें  आरम्भ  की  गई  ः  Hy,  dix  बीमा  सामान्य  बीमा

 वाणिज्यिक  बैंकों  जैसे  वित्तीय  अभिकरण  भूमि के  विकास  तथा  प्राईवेट  एवम  सार्वजानिक

 करणों  gal  मकानों  के  निर्माण  में  सहायता  कर  रहें  हैं  ।

 पर्चम  बंगाल  में  तुफान  पोड़ितों  को  केन्द्रीय  सहाय

 2518.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र
 र

 धो  जायफल  :
 श्री  सुधीर  कुमार  गिरि  क्या  कृषि  मंत्रो  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तुफान  पीड़ित  लोगों  और  24  परगना  तथा  on  जिलों  के  क्षेत्रो  को  केन्द्रीय

 सहायता के  लिए  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  करा  22  जनवरी  को  दिये  गए  अनुराध

 तरकारी
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और  a

 तूफान  पीड़ित  लोगों  को
 (a)

 राज्य  सरकार  द्वारा  किये  गए  अनुरोध  का  ब्यौरा  ar है
 दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  ह ैतै  थ  ७  2

 कृषि  att  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री
 कमला  :

 तथा

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अपने  ज्ञापन  द्वारा  4688  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  मांगी

 दौरे  के  दौरान  राज्य  सरकार  ने  राहत  सम्बन्धी  उपायों  के  लिए  अतिरिक्त केन्द्रीय दल  के
 निधि  प्रदान  करने  का  अनुरोध  fea  था  ।  इस  (९४  निम्नलिखित  कार्यो ंके  लिए  राज्य  सरकार

 की  कुल  माँग  5906.92  लाख  रुपये  की  थी  क

 न

 i.  स्वास्थ्य  तथा  कल्याण  288.28

 1599.84 2.  निःशुल्क  राहत  तथा  अनुग्रह  सहायता

 3.  सिंचाई  तथा  जल  मार्गों  की  मरम्मत  तथा  पुनरुद्धार  2176.00
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 4  विभिन्‍न  क्षेत्रों--कुटीर  लघु  मात्स्पिको  842.80
 लोक  निर्माण  पशु  पालन

 शिक्षा  तथा  वानिकी  में  क्षतिग्रस्त  परिसम्पत्तियों
 की  मरम्मत  और  पुनरुद्धार  ।

 वा
 थ

 नः  5906.92
 +  ——

 केन्द्रीय दल
 जिसने  6  तथा  8  1982  के  बाच  पश्चिम  बंगाल का  दौरा  किया

 की  रिपोर्ट  तथा  राहत  कार्यों  से  सम्बन्धित उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों के  आधार

 पर  भारत  सरकार  ने  प्रभावित  व्यक्तियों  की  राहत  अं  स

 क

 फोन से  क्षतिग्रस्त  हई

 19  -82  के  दौरान  1817.  87  लाख सार्वजनिक  सम्पत्ति  की
 तथा

 रूद्राक्ष  के
 व

 za  757.50  लाख  रुप रुपये  तथा  1982-83  दो  न  |  ये  के  afaaaa  व्यय  की  सीमा की  मंजूरी
 |  विस्तृत दो  राका  सरकार  को  दी  गई  करोग  सहा  पता  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :

 1991.82

 राहत  कार्य  :

 (1)  तूफान ग्रस्त  क्षेत्रों  में प् yy
 सा  वैश्विक

 स्वास्थ्य
 सम्बन्धी  उपाय  80.00

 50.00 (2)  प्रभावित  क्षेत्रो ंमें
 45  दिन  के  लिए  बच्चों  वती

 स्त्रियों/दूध
 पिलाने  स्त्रियों

 के  सिद
 पोषाहार

 कार्यक्रम  2

 (3)  मृत  तथा  गुमशुदा  व्यक्तियों  के  रवा  रों  को  1000//  4.17
 ध  प्रति  परिवार  के  हिसाब  से  अनुग्रह  शि का  भुगतान

 28.17 (4)  लघु/सी  मा  नत  भूमिहीन  श्रमिकों  तथा  समाज  के

 अन्य  कमजोर  वर्गों  के  मवेशियों  लिए  चारे  की  सप्लाई

 तथा  पशु  चिकित्सा
 al  ब्यवह्था

 पुनर्वास :

 (1)  क्षतिग्रस्त म
 नों  की  मरम्मत  तथ

 ale  दे
 लिए  70.00

 सहायता

 (2)  तूफान  में  मारे  गए  पशुओं  के  aae  दूसरे  पशु  खरीदने  54.00
 के  लिए  छोटे  और  सींमान्त/भूमिह्ीन  किसानों  को  क्रमश

 लागत  के  25  प्रतिघात  तथा  33/1/2  प्रतिशत  की  दर  से
 राज  सहायता
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 यता  63.20 (3)  कुटीर  उद्योग
 मालिकों  के के  लिए  राज  सद

 उद्योग  इकाइयों
 को

 अ

 ह रों  यथा os  tet  बदलने/मरम्मेत
 सूत  तथा  अन्य  कच्चा  माल |  के  लिए

 ता  द

 (4)  नाव  और  जाल  मत्स्य  पालन  के  तालाबों की  35.85

 मरम्मत  करने  रियासी  दर  की  आंगुलिक
 खरीदने  के  लिए  मछुए  को  सहायता

 कुल  *

 तुफान  से  क्षतिग्रस्त  हुई  सार्वजनिक  सम्पत्ति  को
 मरम्मत/पुनरुद्धार  :

 (1)  24  परगना/मिदनापुर  में  क्षतिग्रस्त  हुए  adzq-aqT  और  799.06

 = जल  निकासी  सेवाओं  की  मरम्मत  TAT

 (2)  स्वास्थ्य  केन्द्रों  भवनों  भवनों  58.55

 चिकास/पी०  डब्ल्यू०  बी०  की  सम्पत्ति  की
 द्वार

 (=)  तूफान  प्रभा वित  क्षेत्रों  में  हस्तचालित
 त

 नलकूल  खोदकर  222.00

 तथा  अन्य उपायों  द्वारा  पीने  के  पानी  की  argha  को

 पूर्ववत  बनाना  ट

 कृषि  सम्बन्धी  :

 (1)
 '

 अतिरिक्त
 च  ल

 मृदा  परीक्षण  sifting  को  स्थापना  18

 फसलों को
 उगाने  के  लिए  छोटे  और  सीमान्त  किसानों

 को  लवण  रोगी  धान
 के  हरी  घास

 बनाई  जाने  वाली  वनस्पतियों  के  बीजों नों  और  जैविक
 खाद

 की  प्रति  करना

 रोजगार
 के  अवसर  पेदा  करना

 तूफान  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  250.00

 गौर  भूमिहीन
 श्रमिकों  को  अतिरिक्त  उपयोगी  रोजगार

 प्रदान  करने  के  लिए  चालू  प्लान  योजनाओं  तथा  योजना

 तथ के  दायरे  में  आने
 व वाली  उसमें  शामिल  करन  के

 लिए  पात्र  सईं  योल  ब  ध भ्फ््प निर्माण  कार्यों  में  तेजी  लाना

 1081-82
 tn  दौरान  स्वीकृत

 किये
 गए

 व्यय  की  कुल  1817.87

 अधिकतम  सीमा
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 का  कक  के  ि

 1982-83

 250.00 (1)  तूफान  से  क्षतिग्रस्त  हुए  तटबंधों  की  मरम्मत

 (2)  हस्तचालित  नलकूप  आदि  खोदकर  पीने  के  पानी  की  196  00

 आपूर्ति  को
 पू बं वत

 बना  1  +

 (3)  THe  से  क्षतिग्रस्त  हुए  क्षेत्रों  के  ee  तथा  सीमान्त  61.50

 किसानों  को  सह।यता

 =  म्हं
 (4)  रोजगार  के  |  भावसार  पेंदा  करना :

 तूफान
 से

 प्रभावित
 क्षेत्रो  में

 dame
 के  अतिरिक्त  250.00

 अवसर  पैदा  के
 लिए  चालू

 भालू  स्पिनितो
 के  निर्माण

 कार्यों  में  तेजी  लाना

 1982-83  कै  दो  स्वीकृत  व्यय  की
 अधिकतम

 सीमा  757.50

 1982-8. 1981- “82
 तथा

 83  का  सकल  योग योग द
 2575.37

 <<  aft  aint  wine  में  शाद

 2519.  श्री  acamtata  fers :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यूरिया  ‘peta  की  1980  को  क्या  aaa  थी
 ;

 इस  समय  इसकी  कीमत क्या

 इसकी  कीमतों  में  जो  कि  हमारे  देश  के  _  के  लिए  भावुक  के

 भया
 कारण

 क्या  सरकार  किसानों  को
 पूरिया

 avert
 eg  राजसहायता  देने  को  तेयार

 भोर

 स्
 यदि  नही ंuy ता तो  इसके  कया  कारण  हें  ऐ

 fer  तथा  ग्रामीण
 विक कास  मंत्रालयों में  राज्य  स्त्री  करार  alo

 र

 क  1.45  रु०  प्रति  किलो  मि |

 2.35  रु०  प्रति  किलोग्राम  ।

 कच्ची  सामग्री  पैट्रोलियम  पर  की  लागत  मेकेंजी  से  बृद्धि  होने
 तथा  आयातित  उसकों  और  सरकार  द्वारा

 उर्वरकों

 पर  राज्य  सहायता  के  भार  को  कम  करने  की

 गद
 से  खुदरा

 an
 में  बुद्धि  हुई  है
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 तथा  (z)  यूरिया  का  qeq  vet  से  ही  चामा  सहायता  प्राप्त है  ।

 उड़ीसा  में  समुद्री | क 2" ह  तूफान  थ  |  त fa  जान-माल और  qatatt  को  क्षति

 क्या  कृष  मो 2520.  श्री  हरिहर  सोरन  t  बत  कृपा  करेंगे  कि

 ्
 (*)

 कया  हाल  में  उड़ीसा  भोर  बंगाल  तट  पर  भाये  समुद्री  तूफान  1981)  के

 कारण  हुई  क्षा ति  के  बारे  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा  कोई  मुल्यांकन  किया  गया है  अथवा  राज्य

 कारों  द्वारा  मूल्यांकन  किया  जाना है  ;

 यदि  तो  दोनों  राज्यों  में  समुद्री  तूफान  से  कुल  कितनी  जान-माल  और

 पशुओं

 की  क्षति  हुई  भोर

 सरकार  द्वारा  राहत  भर  grata  के  बारे  में  क्या  उपाय  किए  गए  z  ?

 कथा  भोर  matty  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री उपमंत्रो  कमला  :  तथा

 पश्चिमी  बंगाल  तथा  उड़ीसा  सरकार  से  प्रा
 स्त

 ज्ञापनों  के
 अनुसार  हुई  क्षति  का

 राज्य-वार  विवरण  नीचे  दिया  गया  है
 द

 afsant  बंगाल

 प्रभावित  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  37  लाख

 पत  व्यक्तियों  की  संख्या  198

 गुमशुदा  व्यक्तियों  की  संख्या  219

 मवेशियों  a Ia  ay  को  ६  37,400

 सम्पत्ति को  पहुच लि  जैसे :--

 बचाव  grat,  सार्वजनिक  43.44  करोड़  रपये

 को मात्स्यिव  पंचायत  की  तथा

 सम्पत्ति/विद्यालाय  भवनों  को  पहुंची  पुनरुद्धार  के  रूप

 क्षति

 उड़ीसा

 बो  ae सख्या  12.97  ल

 ae a  2

 गुमशुदा  की सख्या  40

 पश  धन  हानि  417

 सम्पत्ति  को  पहुंची  क्षति  223  लाख  रुपये

 पश्चिमी  बंगाल

 केन्द्रीय  दल  के  दौरे  तथा  राहत  कार्यों  से  सम्बन्धित  उच्चस्तरीय  समिति  की  सिफारिशों
 द्
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 भारत  सरकार  ने  प्रभावित  व्यक्तियों  को  राहत  पहुंचाने  और  उनके  पुनर्वास  तथा  क्षतिग्रस्त
 सम्पत्ति की  मरम्मत  और  पुनरुद्धार  के  लिए  1981-82  के  दौरान  1817.87  लाख  रुपये  तथा

 1982-83  के  दौरान  757.50  लाख  रुपये  के  व्यय  की  अधिकतम  सी  मा  की  मंजूर  गी  दी  ।  इस
 राशि  में  मृत  तथा  गुमशुदा  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  अनुग्रह  राशि  के  प्रभावित  श
 में  आरम्भ  किए  जा  रहे  आपात  पोषाहार  क्षतिग्र स्त  मकानों  की  मरम्मत  तथा

 पुनरुद्धार  के  लिए  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  और  भूमिहीन  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए
 तथा  atone  आदि  बदलने  करने  के  लिए

 मछुओं
 और  कुटीर  उद्योग  के  मालिकों  आदि  को  राज-सहायता  देने  की  भी  व्यवस्था

 उड़ीसा
 ि

 राज्य  सरकार  ने  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  मांगी है  राज्य  '  सरकार  के  पास
 871  लाख  रुपये  की  बायटिक  सीमान्त  राशि  जिससे  वे  आपात  wea  व्यय  की  व्यवस्था  कर

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  प्रभावित  परिवारों  में  राहत  सामग्री  जेसे  भोज  तथा  कपड़े
 वितरित  किए  गए  थे  ।  राज्य  सरकार  ने  क्षतिग्रस्त  मकानों  की  मरमत  के  लिए  भी  गृह  निर्माण

 अनुदान  स्वीकृत  किए  हैं  ।  दिवंगत  व्यक्तियो  के  परिवारों  को  अधिकतम  1500  रुपये तक  की

 राज्य  सरकार  ने  प्रभावित  ब्थक्तियों का  बकाया भनुग्रहू  अनुदान  राशि  भी  मंजूर  की  गई  है

 पड़
 ra

 ऋणों  को  परिवर्तित  करने  तथा  ga:  सुची कर रा  करने  लिए  भी  कदम

 बकाए  दें
 e  म्

 सख्तयारनामा  के  माध्यम  से  ध्रधिकार  का  स्थानान्तरण

 2521  श्री  कमलनाथ  :  क्या  निर्माण  भोर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  प्लाटों  के  आवंटनघारी  ऊचे  मुल्यों
 पर  खरीदारों के  पक्ष  में  भपरिवतंनीय  मुख्तियार  नामा  बनाकर  पट्टे  की  श

 तों  का  उल्लंघन  करके

 अपन  अधिकारों  का  स्थानांतरण  कर  रहे  और  ्

 क्या  दिल्लो  प्रशासन/डी ०  डी०ए०  को  इस  कोय  की  जांच के  लिए  AtAT-

 बेदन  प्राप्त  हुए  यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ate  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  fag) :  भोर

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नाता  श्राफ  तप  स्ट्रास  आफ  क्रम  दीपक  समाचार
 सी

 2522  श्री  के»  ए०  राजन :  कया  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या
 भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद ने  अधिक
 qa

 चाले  ढारों  की  भर  अधिक
 तथा  उत्तम  ठन  देने

 वाली  नी  भेड़ों  की  नई  नसल  विक  सित
 क की  य

 टाइम्स  साफ  दा  2S  जनवरी अ  FOL]  मार QR9
 ड्  क  ध  .

 ह
 यदि
 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 नई  नस्ल  के  कुल  किने  भेड़  और  पक्षी  बाजार  में  भेजे गए  हैं  ?
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 कि  ——

 कुकी  तथा  ग्र  लिका  मन्त्री  राज्य  मन  तरी  AITOATO  :  (*)

 जी  श्रीमान ।  राष्ट्रीय  ड  गल  में  मवेशी  की  दो  नस्लें  यानी  करण

 स्विस  तथा  करण  फ़राइज़  विकसित  की  गई  स्थानीय  साहीवाल  गायों  की  ae  संकर  नस्लों  तथा

 अमेरिकन  ब्राउन  स्विस  सांडों  तथा  स्थानीय  थर पारकर  गायों के  फ्रीजियन  सांडों  के  साथ

 प्रजनन  के  परिणाम  करण  स्विस  तथा  करण  फ़राइज़  नस्लें  है  ।  करण  स्विस  305  दिनों

 में  औसतन  3077  लीटर  दूध  देती  हैं  ।  इसी  तरह  करण  फ्राइज  305  दिनों  में  3600  सीट
 qa

 देती है

 भेड़  की  नस्लें  यानी  भवि वस्त्र  तथा  अविका लिन  केन्द्रीय  भेड़  मथा  ऊन

 अदि का नगर  में  विकसित  की  गई  अवि वस्त्र  और  अविका लिन  नस्लें  स्थानीय  चोक  ना  भेड़ों  के

 ad  संकलित  नस्लों  भीर  रैम्बो लेट  मेढ़ों  तथा  स्थानीय  मालपुरा  भेड़ों  तथा  रम् बो लेट  मेढ़ों के  क्रमश

 प्रजनन  के  परिणाम  हैं  ।  अ/ववस्त्र  और  अविकालिन  से  वस्त्रों  ओर  बढ़िया  गलीचों  के  लिए

 क्रिया  3  तथा  1.9  क्लिोग्राम  ऊन  मिलती  है  ।

 मुर्गी  पालन  के  सम्बन्ध  इस  ag  नस्ल  रिलीज  समिति ने  दो  नस्लों  यानी  केन्द्र nu
 पक्षी

 इज्जतनगर  से  अण्डे  देने  वाली  आई  एल  आई  80,  और  मांस है तु  मुर्गी
 पालन  केन्द्र  पर  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजना  पंजाब  वीएचपी  झ

 afer
 पाना  से  आई  बी  एल  को  रिलीज  करने  की  सिफारिश  की  है  ।  नस्ल  आई  एल  आई  ga

 दड़बे  और  मुर्गी  दिवस  के  आधार  पर  ओऔसतने  260  भर  265  अण्डे  500  दिनों  की  आयु
 तक  देती  है  ।  भाई  बी  एल  80  नाम  की  नस्ल  का  भार  8  सप्ताह  में  11  किलों  से  अधिक  हो

 जाता है  ।  मुर्गी  पालन  प्रजनन  पर  अखिल  भारतीय  समन् तरित  अनुसंधान  प्रायोजना  के  अन्तर्गत  अनेक

 तसलों  के  समूहों  के  चयन  के  माध्यम  से  ओर  उसके  बाद  उनके  संकरण  से  ये
 नस्लें

 रिलीज

 की  गई  हैं  ।

 सितम्बर  981  तक  करण  स्विस  गोपों  की  बेचने  के  माध्यम  से  रिलीज  की

 जाने  वाली  संख्या  निम्नलिखित  हैं

 ats  204

 गाय  716

 भोसर  31

 1229 बछड़ा  a

 सन  1977  से  1982  तक  गर्भाधान  के  लिए  विस्तार  परिचालन

 संघान  प्रयोजनाओं  और  प्रमुख  गांवों  को  करण
 स्विस

 भोर  करण  फ़राइज़  के  सांडों  के  वीरें
 तरी

 निम्नलिखित  मात्राएं  दी
 गई  हैं

 27,854  मात्राएं करण  tata

 13,220  मात्राएं करण  फ्राईज
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 संख्या  परिचालन  अनुसंधान  प्रायोजना  और  राज्य  के  भेड़  ओर  ऊन,/पशु  पालन  विभागों

 को  दी  जाने  वाली  अधीनस्थ
 चोद

 वालिए  भेड़ों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  हैं  :

 अवि वस्त्र  da  574

 अवि काल नि  मेढ़  ]  4  a

 30  1982  को  मुर्गी  की  भाई  भाई 8 80  तथा  बाई  बी  एल
 80  sai  ककी

 रिलीज
 के

 लिए
 सिफारिश  की  इसलिए  सप्लाई  की  गई  संख्या  qa है

 उड़ीसा  में  चावल  पैदावार  क्षत्रों में  गेहूं  क की  उत्स  खेती

 2523.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  क  थि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  किसानों  में  गेहूं  लोकप्रिय  हो  ग  मा
 |  उ

 यदि  तो  चावल  की  पैदावार  करने  वाले
 राज्य ज्यों  में

 गेह  ज के
 उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 हेतु  उठाये  जाने  वाले  s  पस् तावित  कदम  क्या

 उड़ीसा  गेहूं  की  खेती  के  विस्तार के  लिए  aa  तक  क्या  नीति  अपनाई  गयी ह
 भोर

 a

 (=)
 aaron  at  ब्योरा  क्या  है  ?

 fia  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  (sit
 are

 :

 जी  aft

 से  घान  उगाने  वाले  जिसमें
 उड़ीसा  भी  शामिल  क  बह  ft  सान

 दन  बढ़ाने  के  लिए  जो  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं  (1)  भूमिगत  जल  की  ब्य वहा यं ता
 का  उपयोग  (2)  विशेष  रूप  से  अधिक  पैदावार  देने  वाली  किस्मों  के  बीजों  और

 उर्वरकों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  समय  पर  व्यवस्था  करना  भोर  (3)  सही  समय  पर  धान  और
 दोनों  फसलों  की  बुवाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  चावल  की  सामुदायिक  नसं रियो  लगाने  सम्बन्धी

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  को  क्रियान्वित  करना

 अन्तर्राष्ट्रीय  नदियों  के  बहाव  क्षत्रों  में  भूमि  का  कटाव

 2524.  श्री  जयन्ती  पटनायक  :  कया  ale  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 (#)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  अंतर्राज्यीय  नदियों  के  बहाव  क्ष तों

 में  भूमि  कटाव
 की  गम्भीर  समस्या  है  और  राज्य  सरकारें  इसके  लिए  प  उपाय  नहीं  कर  रहो

 है  क्योंकि  इस  योजना  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  धनराशि  नहीं  दी  जाती

 क्या  सरकार  का  सम्बन्धित  राज्यों  में  नदियों के  बहाव  क्षेत्रों के  लिए  धनराशि
 निर्धारित  करने  का  विचार  है  ताकि  कार्यक्रम की  उपेक्षा  न  की  जा  और
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 क  न  2  =

 मध्य  प्रदेश  उड़ीसा  सरकारों  द्वारा  महानदी के  बहाव  क्षत्र  को  बचाने पर  गत  तीन

 ast  में  कितना  व्यय  किया  क्या  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  किया  गया  व्यय  सम्बन्धित  राज्यों  में

 नदी के  बहाब  क्षत्र  के  समरूप  है  ?

 ह्  anita  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  कार  वी०  :
 at  जी  हां  ।  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  सवा  क्षेत्रों  में  मृदा  संरक्षण  तथा  सिन्धु  गंगा  बेसिन
 की  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  स्रवण  क्षत्रों  में  समेकित  जल  विभाजक  प्रबन्ध  की  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजनाओं  के  अन्तर्गत  केवल  37  स्रवण  क्षेत्र  आते  इन  सरवण  क्षत्रों  की  सुची को  दर्शाने  वाला
 विवरण  एक  में  शिया  गया  गया  इस  समय  योजनायें  भारत  सरकार  भोर  राज्य  के

 बीच  50.50  की  हिस्सेदारी  के  आधार  पर  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  और  राज्य  बराबर  का
 a  शबान  दे  रहे  हैं  ।  चूकिये  स्रवण  अधिकतर  अन्त-राज्य  स्वरूप  के  भारत  सरकार

 é 100  प्रतिशत  सहायता  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 राज्यों  से  जानकारी  एकत्र
 की

 जा
 रही  है  और  लोक  सभा  पटल

 पर  रख दी
 जायेगी  |

 ्र

 पोज ना वार  और  राज्यवार  स्रवण  क्षत्रों  कें  नामों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 स्रवण  क्षत्र  ् क्रम
 संख्या  राज्य

 1  2  3

 नी  ग  ——
 1.  नदी  घाटी  परियोजना  के  स्रवण  क्षेत्रों  में  मृदा

 संरक्षण  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 ब्यास  (1)  हिमाचल  प्रदेश

 चम्बल  (1)  मध्य  प्रदेश

 (2)  राजस्थान

 3.  दमन गंगा  (1)  गुजरात

 (2)  राजस्थान

 घटती  वाड़ा  (1)  गुजरात

 (2)  राजस्थान

 5.  रोड  (1)  महाराष्ट्र

 गिरीबाता  (1)  हिमाचल  प्रदेश

 गुनती  (1)  त्रिपुरा

 द्वारा  ड  (1)  मध्यप्रदेश
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 (T*)

 1  2  3

 (2)  उड़ीसा

 कंगसावती  (1)  पश्चिम  बंगाल
 10  कु  डा  (1)  केरल

 (2)  तमिलनाडु
 11  लोअर  भवानी  (1)

 तमिलनाडू
 12  मच्छर ढ  (i)  भास्कर  प्रदेश

 (2)  उड़ीसा

 13.0  माही  (11  गुजरात

 (2)  राजस्थान

 14  माता  तिला  (1)  मध्य  प्रदेश

 (2)  उत्तर  प्रदेश

 15  मयूराक्षी  (1)  बिहार

 16  ATT  सागर  (1)  भास्कर  प्रदेश

 (2)  कर्नाटक

 (3)  महाराष्ट्र

 17  निजाम  सागर  (1)  भांबरी  प्रदेश

 (2)  कर्नाटक

 (3)  महाराष्ट्र

 18  पगलाडिया  (1)  असम

 19  पीएम  पद  (1)  आंध्र  ser

 (2)  महाराष्ट्र

 20  पोहुरू  (1)  जम्मू  और  कश्मीर

 21.0  रामगंगा  (1)  उत्तर  प्रदेश

 22  १1)  बिहार
 रेन गालों

 मांदिरा

 (2)  मध्य  प्रदेश

 (3)  उड़ोसा

 23  सुखना  लाख
 (i)  चण्डीगढ़

 24  सतलुज  (1)  हिमाचल  प्रदेश
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 ऋम  संख्या  स्रवण  क्षत्र  राज्य

 (2)  पंजाब

 25.  त  ott  (1)  मध्य  प्रदेश

 26.  तीस्ता  (1)  सिक्किम

 (2)  पश्चिम  बंगाल

 27  gaz  (1)  कर्नाटक

 28  उकाई  (1)  गुजरात

 (2)
 चाय

 प्रदेश

 (3)
 ट्र

 29  दामोदर  हराकर  (1)  aralezt - faaT ara  fi

 2,
 fara  —siar  बेसिन  के  aa  क्षेत्रों  की  बाढ़

 प्रवण  नदियों  के  स्रवण  क्षेत्रो ंमें  समेकित  जल

 जक  प्रबन्ध  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना
 ।

 यमुना  से

 (2)  चत्तर  प्रदेश
 ऊपर  गंगा  (1)  उत्तर  प्रदेश

 (1)  हरियाणा a

 (2)  राजस्थान

 (3)  दिल्‍ली

 गिनती  (1)  उत्तर  प्रदेश

 सोन  (1)  उत्तर  प्रदेश

 (2)  मध्य  प्रदेश

 (3)  बिहार

 पुनपुन  (1)  विहार

 अजय  (1)  बिहार

 (2)  पश्चिम  बंगाल

 रूपनारायण  (1)  पश्चिम  बंगाल
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 ee

 दिल्ली
 सीन  ऐज  ए  fazt  श्राफ  cara  शोषक  समाचार

 2525.  sit  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह |  |  ह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि  :  ः

 |
 %

 क्या  सरक  र  का  ध्यान  4  198  इडियन  एक्सप्रेस में  दिल्‍ली  सीन
 ऐज  सिटी  माफ  स्तर  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया है  जिसमें
 निम्न  प्रकार  प्रकाश  डाला  गया

 (@)  देगों
 |
 जिला  केन्द्रों  का  विकास  पर्याप्त  मकान

 बनाने  में  बिल्ली
 विकास  के

 असफल रहने  ,  और  बाहर से  अ

 call  रण  अनधिकृत  निर्माण  में  विधि  ह हई  है  और  किराये  तथा
 wots  ened

 ne

 _  सरकारी  भूमि  पर  अवैध  कब्जा  और  निर्माण  करने  का  संजय  अपराघ  बनाना  |

 दिल्‍ली  में  उपनगर  अथवा  रिग-नगरों  की  रोजना  ;  cal  यौगिक  इकाइयों  की
 की  स्थापना  को  रोका  जाना

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  भार
 xn

 (7)  दल्ली  की  सफाई  करन  निर्माण  सम्बन्धी  नियमो  मे  z  धन  करके  उसे  ana
 अपराध  बनाये  अधिक  मकानों  का  निर्माण  करने  भी  बहुत  समय से  लम्बित  पढ़  मामलों
 को  निपटान  के  लिए  अन्य  निकायों  से  सहयोग  करने  के  कार्यवाही गई

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  ale  श्रीवास  मन्त्री  stew  नारायण  :  जी

 हों  ee

 तथा  (  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  हैफंतथा  सभा  पटल  पर  दी  जाएगी
 _  al सपर  बाजार  के  भंडार  की  जाच  ड  |

 2526.  टो०  एस०  नेगी  :  क्या  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या यह  सब्  है  कि  सुपर  बाजार  नयी  दिल्‍ली  में  उठाईगीरी की  घटनाओं  में  वृद्ध

 हुई हे
 भर  यदि  तो  30  मई  1981  की  जांच  के  दौरान  31

 द  थीं
 जांच  की

 तुलना  में  कितन  मूल्य  का  क्रिया  स्टाक:कम  पाया  गया  कि

 क्या  1  1981  से  30  जनक  1981  TH  सुपर  बाजार
 ने  कुछ

 लाभ  कमाया

 कौर  क्या  यह  लाभ  ।  1980  से  1980  म  कमाये  गए  से
 क्रिया

 बम  है  भीर  यदि  तो  तत्संबन्धो  कारण  क्या  ह ैहं  और  ह

 178,  1981  से
 सुपर  नयी ait  दल्ली  की  प्रबन्ध  की  कितनी

 doe  ष्  द  लर  कपि  सनद  dow  oer  of
 हुई

 तो
 at  दक  a  कारण हैं

 ?

 कुकी  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  (a  मोहम्मद  उसमान
 :
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 1980  भोर  को  समाप्त  होने  वाली  हहियों  में  स्टाक  में  गयो

 कमी  का  मुल्य  aly  उसका  प्रतिशत  नोचे  दिया  गया  है

 31.12-1980  को  30.6.1981  का  समाप्त

 |  |  ह
 छमाही  छमाही

 मूल्य
 क

 3.14  लाख  4.09  लाख  रुपये

 * कुल  बिक्री  व
 का

 |
 प्रतिशत

 ॥  प्रतिशत  0.40  -  प्रतिशत ~~

 ser  बिक्री
 के  अनुपात  में  स्टाक में  पाई ई  जाने  वाली  कमी  के  प्रतिशत  कुल

 तीन  वर्षों  से  कमो  होती  जा  रही  ra

 अभी  लेखा-परीक्षा  की  जानी  हैं  । वर्ष  1980-81  के  लेखकों क
 परीक्षा  के  पूरा  होने  के  बाद  ही  स्पष्ट  स्थिति  उपलब्ध  होगी  |

 :  कुछ  सदस्यों  की  पूर्व-व्यस्तता  के  कारण  पहली  मई  81  से  प्रबंध  समिति  की

 कोई  बैठक  नहीं  हो  सकी  है  ।
 x

 सरकारी  आवास  के  लिए  प्रतीक्षा  सची

 |  2527.  थो  हरिहर  सोरन  ब्या  निर्माण  और  आवास  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नई  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  अन्य  सरकारी  संगठनों
 में  नाम  कर  रहे  विभिन्‍न  क्षेणी  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कया  सरकारी  आवास  प्राप्त

 करने के  लिए  31  1981  को  प्रतिक्षा  सुची  पर  थे

 उनकी  क्ष  NT-41T  संख्या  क्या  है  भीर  वे  किस  टाईप  के  ease  के  पात्र  हैं  ;

 कया  यह  सच  है  कि  के  क्वार्टरो ंके  पात्र  केन्द्रीय  सरकार के  बड़ी  संख्या  में

 कर्मचारियों  को  पिछले  कई  वर्षों  से  प्रतीक्षा  सुची  में  रखा  गया  हैं  क्योंकि  काफी  समय  से

 के  क्वार्टरों  का  निर्माण  कार्य  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  हाँ  तो  के  क्वार्टरों  का  निर्माण  शीघ्र  कराने  तथा  उन्हें  जारी  करने

 हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  भोर

 a¢  1982-83  में  जारी  किए  जाने  वाले  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  की  कुल

 संख्या के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 संसदीय  तथा  निर्माण
 tite  atata  मन्त्री  (sit  सोनम  नारायण  fag) :

 अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  43811  फानन
 करारी

 सामान्य  पूल  वास
 31-12-81

 की  स्थिति के

 के  लिए  प्रतीक्षा  सुची  में
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 अ  ————  ses

 बास  का  टाईप  घासों  को

 5570

 ato  23776
 *  सी  4360

 डो  4400
 डी०

 लय
 2539

 go  1680

 |  956

 fo  11  126

 ०  111  104
 बन नाब अनल

 ot  योग  43811

 तथा  मिस्रो  रोड  में  पहले  ही  56  के  क्वार्टर  बनाये  जा  चुके  हूँ ओर  उन्हें  अक्तूबर  1981  में  सामान्य  ga  में  शामिल  किया  गया  है  ।  के  16  और
 क्वाटर  राम  कृष्ण  पुरम  में

 निर्माणाधीन  है  ।  इन  क्वाँरों  का  निर्माण  कोर्ट  प्रेस  के  कारण  रुका
 हुआ है

 टाइप  अणु  160

 ‘ay’  1480
 ———

 लोग  3985
 ee

 थे  क्वार्टर  त्वरित  कार्यक्रम  के  aaa  बनाए  गए  हैं  ।

 हिम चनस्पति घो के घो  के  जमाव के  कारण

 2528,  श्री  एम०  रामगोपाल  रेडडी  गरीब  पूति  मन्त्री  यह  बताने  का  कृपा
 करेंगे  कि

 2
 क्या  सरकार

 ह
 महसूस  करती है  कि  वनस्पति

 +R  बाला
 थी  के  पी  अभाव

 श
 कारण

 इसकी  दिल्‍ली  ate  ara  नग
 मे

 हो  रही  है  है

 यदि
 तो  क्या  सरकार सरकार ने  इस  सम्बन्ध में  कुछ  घी  के  व्यापारियों  को

 पिछले  छः
 महीनों

 में
 गिरफ्तार  किया  है

 श
 i

 क्या  वनस्पति  घी  का  अभाव  कुप्रबंध  के  कारण  है  या  इस  के  असत्य  कारण  कौर
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 (a)  क्या
 मा

 रोश
 नि  कार्डधारियों

 को  वनस्पति  घी  की  वितरण
 सम्बन्धी  अपनी

 वर्तमान  alfa  में  धन कि

 कृषि  तथा  नागरिक  पूति  मदिरालयों  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस  att  anit)
 तथापि  :

 :
 स्थानीय

 व  :  वनस्पति  वी  की  कुल  सन्तोषजनक  रही  है  ।

 स्वरूप  की  अस्थायी  कमियों  से  इकार  किया  जा  सकता  है  तीन  मतदान नों  के  दौरान

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  वनस्पति  की  चोरबाजारी  के  पाँच  मामले  at  किए  गये  है  ।

 व  घ  तल  वर्ष  1980-81  के  दौरान  वनस्पति  का  उसको  7.17  लाख

 मीटरी  टन  की  अनुमानित  मांग  की  तुलना  में  8.27  लाख  मीटरीटन  हुआ  ।  वर्ष  के  पिछले

 वर्ष  के  उत्पादन  से  20  प्रतिशत  अघिक  उत्पादन  हुआ  ।  सीधी  खपत  क  लिए  प्रयोग  जाने

 वाले  देशी  तेलों  क्रि  तुलना  में  वनस्पति  घी  के  मूल्य  काफी  कम  होने  की  मांग

 विशेष  त्योहार  क  मौसमों  के  बढ  |  लेकिन  कुल  मिलाकर  वनस्पति घी  की

 उपभोक्ताओं  क कोई  कमी  नहीं  है  सब  मिलाकर  इसकी  उपलब्धता  संतोषजनक  रही  है  |.

 वनस्पति  का  उपलब्धता  व्यवस्थित  करने  की  दृष्टि  से  दिल्‍ली  प्रशासन  लाइ  रा  .  सदस्य

 विक्रेताओं  को  निद  श  दिए  हैं  कि  वे  उपभोक्ताओं  को  एक  पखवाड़े  के  लिए  पति  कुमारी  5
 1  कि०  ग्रा०  तक  वनस्पति  बेचने  के  लिए द

 बालि
 काड  का कि०  ग्रा०  तक  की  दर  से  वनस्पति  दें

 भावइयकता  नहीं है  ।

 डी०  डो०  Qo  प्लेटों  के  स्वामित्व  ध्रघिकार

 लला 9529.  st  एम०  रामगोपाल  रेडडी :
 at  जो ०  नरसिम्हा  रेडडी :

 श्री एच०  एन०  नाजे  गौडा :  कपा  निम रि  और  arara  मन्त्री
 मह  nit

 को

 कृपा  करेंगे
 कि

 ्  सर  कार  दिल्‍ली  मे  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फलेटों के  आबंटितियों  को

 स्वामित्व  अधिकार र  देन  का  विचार  कर  रही है  ओर

 इस  निर्णय  से  आबंटितियो  को  क्या  लाभ  मिलेंगे  ?

 संसदीय  कायें  तथा  निर्माण  और  भावास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  fag):  (¥)  नहीं

 प्रद
 डी  नहीं  उठता  |

 कर्नाटक  में  सिचाई  परियोजना  के  पूरे  होन  में  बिल्व

 2530. श्री  ato  कार  झमन ना :
 कया  सिंचाई

 म
 मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  न  घ्यान  मे  यह  बात  भा भाई  है
 कि

 कर्नाटक  में  बड़ी  सिचाई

 नामों  का  कार्य  निर्धारित
 oe

 से  काफी

 त

 पाछे
 हैंः

 उन  परियोजनाओं  के  नाम  कपा  हैं  और  उन्हें  कब  पूरा  किया  जाना  था  ;  और
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 नप  नप

 (71)  उन - परियोजनाओं  को ला  पूरा  करने  के
 सलिए  क्या

 कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव

 है  ?

 सिचाई  मंत्राल
 हमे  wet  लिवा  कन  जी  हां  कर्नाटक  की

 कुछ  निर्माणाधीन
 वृहद

 है  को  प्रारम्भिक समय  सारणी  के  अनुसार  पूरा
 नहीं  किया

 गया हैं  ।  ee

 कर्नाटक  में  ऐसी  5  बृहद  परियोजना  हैं  जो  इस  aa)  के  armies  आती  और

 वे  निर्माण  की  अग्रिम  अवस्था
 जर्तानदाना

 मे  पूरा  होने  प्रारम्भिक  और  संशोधित

 तारीखों
 ह से संघन्घि झ

 सूचना  निम्न  प्र  .

 SS  ण

 क्रम  परियोजना  का  नाम  पूरा  होने  की  पूरा  होने  की

 सख्या  प्रारम्भिक  तारीख  संशोधित  तारीख

 1979-80  1982-83 तुगता  उच्च-स्तरीय  नहर

 भद्रा  परियोजना  छटी  '  Qistayt  1984-85

 घाटा प्रभा  चरण-तीन  i  च्  19  84-85  सांतवी  योजना
 ह 4.  माला  प्रभा  नन  1983-84  छठी  योजना

 et 5.  अपर  कृष्ण

 मिन

 1956-87  1990*

 तक  पूर  होन  की  संभावना  हद

 राज्य  सरकार ते  4ISa
 ह

 क  ब  समव  wre  पूरा  करने  के  लिए

 पर्याप्त  परिव्यय  भोर  इस्पात  ओर  कोयले  जेसे  अन्य  निवेसों  की  करन  के  लिए

 कदम  हैं  ।  -
 |

 fn  aaa राजस्थान  कृषि  विश्वविद्यालय  sab

 253).  श्री  afe  चन्द्र  जन :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  छ कपा  करब  fr

 राजस्थान  में  कृषि  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  हेतु  क्या  प्रगति
 ई

 और

 इस  प्रस्ताव  को  आज  तक  अन्तिम  रूप  न  देने  के  क्या  कारण

 -  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  (sit  आर०  alo  स्वा  :
 तथा  :  1980-85  के  दौरान  2.70  करोड़  रुपये  के  प्रावधान  से  एक  अलग  कृपि
 विद्यालय  ais  करने  का  प्रस्ताव  राजस्थान  राज्य  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना के  प्रारूप  में

 शामिल  है  ।  परन्तु  जना  आयोग  में  कार्यकारी  दल  की  चर्चाओं  के  दौरान  यह  facta  किया
 गया  कि  एक

 अलग  कि  विश
 वविद्यालय  तथा  पित  ने

 के  पर १  रतीय  अनुसंधान
 परिषद्‌  तथा  दूसरे  ं  के  साथ  परमं  कर

 ः

 ak  अधिक  जांच
 करने  की  araganat

 द  ज
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 नव

 है  ।  राज्य  के  लिए  छठी  योजना  के  प्रारूप  के  लिए  वित्तीय  आबंटन  को  आयोग  ने  कम
 कर  दिया  था  और  इसलिए  एक  अलग  कृषि  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  रह  कर  दिया

 गया था  |  े

 इसके  बाद  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय  योजना  मंत्री  को  राज्य  की
 छठी  ats

 में  एक  अलग  कृषि  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  को  शामिल  करन  की  प्रार्थना की  ओर

 यह  सुझाया
 कि  यदि  योजना  आयोग  कृषि  विश्विद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  इस  प्रावधान  को

 शामिल  करने  के  लिए  योजना  की  राशि  की  सोमा  बढ़ाने  में  कठिनता  पाये  तो  राज्य  कम
 प्राथमिकता  वाल  दूसरे  मदों  पर  आबटन  को  स्वीकृत  छठी  योजना  सीमा  के  अन्दर

 ही  एक  अलग  कृषि  विश्वविद्यालय  के  लिए  आबंटन  की  राशि  को  समायोजित  कर  लेगा  ।

 केन्द्रीय  योजना  मंत्री  ने  सुझाया  कि  वर्तमान  उदयपुर  विश्वविद्यालय  का  नाम  बदलकर

 कृषि  विश्वविद्यालय  कर  दिया  जाये  और  इसके  गेर-कृषि  महाविद्यालयों  को  वर्तमान  उदयपुर
 ‘fatafaaraa  से  अलग  कर  दिया  जाये  और  उनको  राजस्थान  में  किसी  अन्य  विश्वविद्यालय से

 सम्बद्ध  कर  fear  जाये  ।  इसके  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  महानिदेशक  की

 अध्यक्षता
 में  दिल्‍ली  में  राजस्थान  सरकार  के  और  उदयपुर  विश्वविद्यालय  के  अधिकारियों  की  एक

 क  उस  बैठक  में  राजस्थान  सरकार  के  कृषि  उत्प।दन  आयुक्त  ने  सुचित  किया  कि  राज्य

 सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  से  एक  अलग  पद  विश्वविद्यालय  खोखन  का  निणेय  लिया  है  ।  तथापि

 कृषि  न्र-विद्यालय  के  मुख्यालय  के  स्थान  आदि  और  अलग  होन  के  बाद  '

 gfe  घटक  महाविद्यालयों  के  मावी  सतर  के  बारे  में  कुछ  विवरण  तेयार  किये  जाने  है  ।  इसके  बद

 राजस्थान  कुकी  उत्पादन  आयुक्त  ने  परिषद  को  ag  सूचित  किया  कि  उक्त  निर्णय  के  कार्यान्वयन

 के  लिए एक  प्रारूप  मन्त्रिमण्डल  ज्ञापन  तैयार  कर  गया  है  ।  इसके  बाद  इस  स्थिति  के

 परिवर्तन  के  विषय  में  परिषद  को  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  सूचना  नहीं  दी
 थ  _ मार तोय  खाद्य  निगम  का  काम  क

 Ce
 2532  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  काम  को  कम  करने  के  लिए  कदम  उठाये  गए

 जिसके  बारे में  थी  मंत्री  ने  17  जनवरी  1981  को  मद्रास  में  भारतीय  निगम  क्षे  fra
 कार्यालय  भवन  की  आधार  शिला  का  शिलान्यास  करते  समय  कहा  और  +  1

 उन  राज्यों  और  संगठनों  के  नाम  क्या  जिन्हें  सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  निगम
 e की  ओर  से

 चीनी  और  उर्वरक  के  रखरखाव  का  काम  सौंपा  है  ?

 ः
 कुकी

 तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्री
 वीरेन्द्र  :

 q  7-1-1982  को  भारतीय  खाद्य
 निगम  के  जोनल  कार्यालय  भवन  की  आघार-शिला  रखते  हुए

 r=srfs  तन्या
 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  Aegan फ़नलाजतच्ता  ae  कार्यभार

 केन्द्रीय  कपि  मंत्री  ने  नि  होने  के  बारे  में
 उल्लेख ‘

 क्या  था  लेनी  अभी तक  कार्यभार में  कोई
 कमी  नहीं हुई  है

 ।

 (3)
 निगम  को

 विशेष  रूप  से  निदेश
 किए  गये  थे  कि  वे

 ााधिय
 गेर  पोटाशिक  उर्वरकों
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 को  हैंडल  करने  और  लेवी  बीनी  का  वितरण  करने  विषयक  कार्य  करें  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  को
 भोर  से  इस  कायें  को  हैंडल  करने  के

 लिए
 फिलहाल

 किन्हीं

 राज्यों  अथवा  अन्य  संगठनों  से
 अनुरोध

 करने  का  प्रइन  ही
 नहीं

 उठता उठता  1...

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  रा  का
 an

 2533.  थी  के०  राममूर्ति

 थ्रो
 Allo  THe  रा कदा  कना

 निर्माण
 ण  और  mara मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे
 कि

 |

 द

 क्या
 हाल  में

 नई
 दिल्ली  नगरपा

 ने  तीन  का  भावंटन  ऐसे  लोगों
 को  किया

 जो
 इस  पत्र  नहीं

 क्या  104.0  सागों
 के
 के  दावे  की  उपेक्षा करके  एक  क्योड़क  एक  अवयस्क  को  आबंटित

 किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इन  faatcat
 के

 स्थान  ब्यौरा  क्या  है  और
 उसके

 भाबंटितियों

 के  नाम  क्य  +

 ऐसे  सुप्रबन्ध  के  लि

 ae  see
 fei

 े  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की
 गई

 है  ?

 संसदीय  ea
 at  मंत्री  भीष्म  नारायण  :  तथा

 =
 :  नही ं।  ह

 तथा  :  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  में  गन्दो  भा सत् तव zat  बस्तियों
 को  हटाना

 ् 2534.  श्री  के०  राम  मति

 श्री  बासदेव  श्राचायं  क्या  Soe 4
 *

 झोर  झावास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि  :

 कार  तथा  नगरीय  विकास  की उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  स्थानीय
 झपकी

 केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  1980  मे  हुई  अपनी  बेठ =  ae |  ee
 hal

 सिफारिशों  के

 गन्दी  बस्तियों  हटाने  के  लिए  पर्याप्त  निधियां  प्रदान  नहीं  की  है

 क्या  यह  सच  है  कि  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  की  कोई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना में

 नहीं  क्योंकि  योजना  आयोग  ने  परिषद  को  18  वीं  बठक  में  प  रत  संकल्प  को  अवरुद्ध  कर

 दिया है  ;  |  र

 यदि हां
 ती  इसके  क्या  कार  ट्रै

 संसदीय  कराये  तथा  निर्माण  ate  आवास  मंत्री  (eit  भीष्म  नारायण  1-
 4-74  से  गन्दी  बस्ती  क्षत्रों में  पर्यावरणीय  सुधार  योजना न न्यूनतम

 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  एक
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 1982  ड
 सिंचित  aa  ee

 अग  के  रूप  में  राज्य  क्षेत्र में  चलाई  जा  रही  है  ।  राज्य  सरकारों से  अनुरोध  fear  गया  है  fs

 Hadad aa  Pare  owe  saazctar पम वे  गन्दी  बस्ती  निवासियों  के  fac  ASE  सेवाओं ee |  था  करने के  लिए  अपनी  योजना  मेंਂ

 आवश्यक  निधियों
 की  व्यवस्था  करें  ।  योजना  आयोग के  पर  से

 राज्य
 सरकारों  द्वारा

 गीत  योजना  प्रावधान  बनाया  जा  रहा  है  ।

 तथा  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  को  बनाते
 राष्ट्रीय  विकास  परिषद

 ने  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  कई  योजनाओं  को  संसाधनों  के  राज्यों  को  हस्तान्तरित
 किया  था  केन्द्र  द्वारा  प्रवतितकोई  नवीन  योजना  आरम्भ  करत  के  लिए  केन्द्र

 के
 लिए  कोई

 गुंजाइश  नहीं  थी  और  afer  दी  बस्तियों  का  पर्यावरणोीप्र  सुधार  करन  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित

 योजना
 आरम्भ  करने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  feat  जा  सका  ।

 *
 हिन्दुस्तान  लोवर  चिट  कुमार  दोष  से  समाचार

 (2535.
 att  इन्द्रजीत  गुप्ता  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बतान  की  कृपा  च

 क् क्या  3  1981  के  एज  में  हिन्दुस्तान  लीवर  चिट  fe

 भिषेक  से  प्रकाशित  समाचार  के  बारे  में  डिब्बा  कृषि  उत्पादों  के  निर्जलोक रण  के  लाइसेंसों  के

 पीन  ऋ
 के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  जांच  करवाई  ;  और

 (a)  यदि  हाँ  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले हैं  ?
 ae

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  कमला  कुमारी  :  भर
 (a)  fesai  बन्द  कृषि  उत्पादों  के  निजीकरण  के  लाइसेंसों  के  बारे  में

 प्रकाशित  समाचार  में
 दुरुपयोग  के  सम्बन्ध  में  इस  वात  उल्लेख  किया  गया  है  fr  कम्पनी  a  मूल्यांकन  वर्ष  1980-81
 तक  भाव

 कर  अधिनियम  की  धारा  के  अन्तर्गत  कृषि  विकास  अलाव स  का  दावा  fear
 हालांकि वह  इनका  कई  वर्षों  से  उत्पादन  नहीं  क्र  रही ंहै  ।  इसकी  जांच  की  गई  हैं  और  स्थिति
 यह  है  कि  कम्पनी  ने  लाइसेन्स  के  अन्तर्गत  भाने  वाली  मदों  के  लिए  किसी  अलाउंस  के  बारे  में

 कोई  दावा  नहीं  किया  है  उसन  जिस  अलाउंस  के  बारे  में  दायर  frat  $a नह ह  सन-फ्लावर
 गेहू  मन्था  और  गंजनी  डेरी  विकास  stat  कुछेक

 gta  फसलों के  उत्पादकों  को  सुलभ  की  गई  सेवाओं  से  सम्बन्धित  हैं  ।
 म

 बे़डे  लेन  और  नई  दिल्ली  के  बीच  सम्पर्क  मार्ग

 2536.  श्री
 के०  लक प्पा  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री

 qe
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उसको
 जानकारी  में

 बात  आई  है  हि  मू
 नियम

 एकेडमी  स्कूल  ane

 लेन  तथा  राजा  नई  1
 का  सम्पा  मारों

 इस
 क्षम  में

 क्वार्टरों  के  निर्माण  के

 कारण  जीर्ण-शीर्ण  स्थिति  में  है  ;

 बया  उनकी  जानकारी  में  यह  बात  भी  आई  कि  ठेकेदार ईट  या  निर्माण  स
 teat

 को  सड़क  पर  रखकर
 सड़कों

 का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ;
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 स्थिति  में  सुधार  करने  तथा  सड़  की  मरम्मत  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ;  ओर

 ठेकेदारों
 को  किस
 को  किस  कानून  के  अन्तर्गत  भवन  निर्माण  सामग्री  को  सड़कों  पर  जमा

 करने  दिया  गया है  ?

 संसदोय कार्य  तथा  निर्माण  गौर  मन्त्री  भीष्म  नारायण  ha  जी
 a

 से
 ठेकेदारों  से  जो  sar  रों  का  निर्माण कार्य  रख  अपेक्षा  की  जाती

 हैकि  वे  ईटों  भर  अन्य  निर्माण  सामग्रियों  के  बद  सड़क  पर  ही  न  लगायें  ।  नाली

 में  अस्थाई त बनाने  के  gfe लया  के  निर्माण  कार्य  आदि  से  रो  और
 पर  रुकावट  आ  सकती  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  fara  को  यह  सुनिश्चित  करने  को  कहा  गया  है  कि  सरकारी  क्वार्टरों  के

 निर्माण  कार्य  में  व्यस्त उनके  ठेकेदार  इस  क्षत्र  की  सड़कों  में  ईटों
 भर

 "es  सामग्री  के

 चट्टे  न  लगाये

 -  afvadt  बंगाल  को  छोड़  कर  न्य  राज्यों  में
 हुडको मी

 दोस्  नं सवो  aiaatge Tate

 2537.  st  gata  सेन  :  क्या  निर्माण  मन्त्री  ag  बताने  की  कृप  करेंगे
 कि  ;

 a
 कि  zeal  ने  पश्चिमी कया यह  सच  है  बंगाल  राज्य  के  अतिरिक्त  अन्य  12  राज्यों

 में  80  योजनाएं  स्वीकृत  की  है ं;  और
 क्

 यदि  at,  तो  पश्चिमी  बंगाल  इसमें  शामिल  करने  क्या  कारण  है  ?

 संसदीय  कार्य  सथा  निर्माण  और  प्रवास  मंत्री  भीष्म  नारायण
 :  आवास

 तथा  नगर  विकास  निगम  ने  अपनी  बोड़ें  की  67  वीं  बैठक  में  12  राज्यों  ane  प्रदेश

 जम्मू  व  मध्य  राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश  और  नागालैण्ड  मे
 80

 योजनाएं  स्वीकृत  की  है  |

 राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  जब  कमी  योजनाएं  प्राप्त  होती  ड्वेन  |  है  अपन  माग

 निर्देशकों  के  अनुसार  उनकी  मजूरी  देता हैं  ।  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  ।  उपयु  क्त  (%)  में  दा

 गई  सुचना  29-12-1981  को  हुई  बोर्ड  की  57  थीं  बैठक  में  मंजूर  की  गई  योजनाओं से  सम्बन्धित

 है  ।  31  -1-19  80  को
 गौ  हुडको

 न  पश्चिम  ania  राज्य  के  विभिन्‍न  एजेन्सियो ंके  ललित  39

 सेयोजनाओं की  स्वीकृति  दी  है  ।  इन  योजनाओं  की  परियोजना  लागत  43.6
 करोड़

 रुपय  है  जिसमें

 63  क  रोड़  स्वयं  | geal  की  ऋण  वचनबद्धता

 ge के  स्टालों  से  घी  को  बिक्री

 2538  डा०  वस
 त

 कुमार  पंडित  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 प  य  दि  वि  अ  तल्ख़

 क्या  acc  दग्ध  की  केन्द्रीय  डेरी  नगर  में  दूध  के  स्टालों  पर  घी  की  बिक्री
 करती  यदि हाँ  तो  किस  मूल्य

 दलल  दुग्ध  योजना  ने  asa  ६  क
 हैं  कपी

 1982  तक  कुल
 कितनी  मात्रा  में  घी  का  उत्पादन  किया  और  दिल्ली

 अप  tater
 स्टालों  और

 we
 के

 माध्यम से  कुल  घी  की  कितनी  मात्रा  में  fawn

 उपयुक्त  महीनों  में  से  प्रत्येक  के  दौरान  संसद  भवन  परिसर र  दूध  के  स्टालों
 से  घी  की  कितनी  मात्रा  में  बिक्री  की  और

 1  प्रत्येक  स्टाल  से  समान  वितरित  हेत  कोई  निधारित
 कौर  afe  ल्  तो  उसके  बया  कारण  है

 ?

 कृषि भी  ग्र
 aes  क  eee
 ग्रामों  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  (AT  AITo  Ato  :

 जहां t  ga  योजना  द्वारा  बेचे  जाने  वाले  घो  के  वर्तमान  मूल्य  नीचे  दिए

 गए  है

 पैकिंग  बिक्री  मलय

 करों

 1  किलोग्रम  टिन  .
 रब

 2  किलोग्राम  टिन  +
 alee; zr धप |  1982  तक

 प्रत्येक  his!  bobel  गए  तथा  दुध  के  भवन

 +

 स्टालों  और  बूथों  (Fara  संसद  का  परिसर  भी

 शामिल है  के  जरिए  बेचे  गए  घी  की  कुल  मात्रा  को  प्रदर्शित पक रने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है

 प्रिंयालय  में  रखा  गया-देखिए  संख्या  एक०  eo  3505/18]  हि

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  सारे  दिन  खुले  रहने  वाले  उपलब्ध  विभिन्‍न  से  घी

 की  fast  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  पास  पर्याप्त  घी  उपलब्ध  होने  की  अवधि  के  दौरान  इन स्टालों  की

 मांग पर  निर्भर  करती  है  ।  जब  कभी  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  पास  पर्याप्त  घी  की  मात्रा

 उपलब्ध  नहीं  होती  है  तो  आमतौर  पर  संसद  दिल्ली  दुग्ध  योजना  कौर  कृषि  भवन के  सारे

 दिन  खुले  रहने  वाले  स्टालों  सै  ही  बिक्री  की  जाती है
 ।  =

 लेखन  सामग्री  के  कार्यालय  में  कम  चोरियों  को  सख्या

 खन  सामग्री  की  सप्लाई 2539.  ढा  ए०  यू  आजमी :
 कया  निमत्रंण  और  श्रीवास  मन्त्री  लेख

 तथा  sar

 र

 नियम  के  बारे  में  21  1981  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  4726  के

 उत्तर  के  सबन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि er
 साबित  के

 प्रयोग  .  सम्बन्धी  नियमों  को

 a
 —~

 ad  हुइ  ह
 १ अद्यतन  बनाने  के

 54
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 ज

 aadia  कार्य  तथा  निर्माण  ऑर  आवास  wat  (sn  ‘er  नारायण  Fee)

 सम्बन्धी  नियमों
 को  aaa  बनाने का  कार्य  आरम्भ  कर  दिया लेखन  सामग्री  के

 प्रयोग  सम्बन्धी
 गया  है  ।  यह  कार्य  जटिल  प्रकृति का  है  इसलिए  इसे  पुरा  करने  में  कुछ  समय लग  सकता है र  नाय

 एशियाई  aa  गांव  में  दुकानों  का  आबंटन  f

 2540.  श्री  कमर  राय  प्रधान  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa:  aa

 क्या  यह  सच  है  te  एशियाई  खेल  सी  री  नई  दिल्‍ली  में  काफी  की  दुकान
 भोर  टावर  रेस्टोरा का का  आबटन  पाच  वर्ष  की  भुवन  के  लिए

 लाइसेंस  के  आधार  पर  किया  गया

 n
 यदि  at

 तो  इस  बारे  में  sare  क्या  है  ;
 अचा  हु  बामन  म

 Am)  यह  आबंटन  किन  कारणों
 से  सहकारी

 समिति
 प्रणाली  के  अन्तगंत्त

 नहीं

 किया

 गया

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ake  श्रीवास  मन्त्री  (sit  भीष्म  नारायण  fag  जो

 नही ं।  ्

 उठता  ॥ तथा
 ina

 2  प्रश्न  ही  नहीं

 किसानों  को  आय  में  ifs

 2541.  staal  जीतौ  पटनायक :  क्या
 कृषि

 म
 त्री  यह  aaa  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  हाल ही  में

 et

 ७ क्लिप  सम्बन्धी  आय  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 कृषि  क्षत्र  में  कुछ न नई  नीतिया  तैयार  की  है

 यदि  हों  तो  सरकार  द्वारा  अपनाई  ग  दे  af नई  नीतियों के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों के
 किसानों  को  क्या  नए  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  अथवा  दिए  जाने  विचार  है  ;  भोर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  गया  है  ?

 कृषि  ate  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  alto  हेड  स्वा
 :

 वि  तथा से  हाल  ही  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  1982  को  उत्पादकता  वर्ष  के  सरूप  में
 मनाएं

 उ

 नए  de  qa  कार्येक्रम  की  घोषणा  करने  के  पश्चात  कृषि  मंत्रालय  के  कृषि  और  सहकारिता
 विभाग  ने  एक  ठोस  कार्यकारी  कार्यक्रम  तैयार  किया  है  जिसमें  कृषि  उत्पादन  तथा  उत्पादकता

 में  वृद्धि  करने  ने  लिए  अभिज्ञात  किए  गए  कार्यक्रमों  को  शामिल  किया  गया  है  ।  कृषि  उत्पादन

 में  वद्ध  बनने के  उपायों  में  निम्न  कार्य  शामिल है  सामुदायिक  नक्सलियों  तथा  क्  निकट  प्रद  शन
 awa  पज  2a  कल  2

 कार्यक्रमों  का  विस्तार  अधिक
 उपज

 देते  शय  उर्वरकों  तथा  मीना  शिव
 हूँ  ख अधिक  प्रयोग  ब  उन्नत  फार्म  उपकरण  लॉक  पिय  बनाना

 तथा
 उनका  वितरण
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 at aig  प्रेमी  in  dat  सहित  सहकारों  तथा  बचिदिपक  बैंकों  के  माध्यम  से  कृषि  ऋण  को

 अधिकतम  आसपास  कृषि  उत्पाद  |  ण  परि संस्करण  तथा  विपणन  के

 लिए  भवस्थापनात्क  सुविधाओं  को  सुदृढ़  करना

 डस  कार्यक्रम  से  न  केवल  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  मदद  मिलेगी  बल्कि  किसानों  को

 भाव  में  भी  वृद्धि  होगी  ।  किसानों  को  गहन  कृषि  विकास  मिनिकाय  वितरण  के  aga
 चनींदा  क्षमता  वाले  जिलों  में  उर्वरकों  की  खपत  को  बायो  गस  |

 बारानी  खेती  के  लिए  आयानों  को  लवणीय  तथा  क्षारीय  भूमि  के  सुधार  और  ऐसे  अन्य

 कार्यक्रमों  को  ग्राम  स्तर  पर  शरू  करने  के  लिए  अधिक  लाभ  पहुंचाया  जायगा  ।

 a  «एए राज्यों  में  अंदर  भूमि  का  रकबा

 2542,  श्री  एम०  रामगोपाल  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्षेत्रफल क्या  सरकार  ने  इस  समय  प्रत्येक  राज्य  में  पड़ी  बंजर  भूमि

 के  दारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हैः  और

 इस  afa  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा
 रहे

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  चार  ato  स्वा  hat  )
 भर  परती  भूमि  संबंधी  भांकड़े  भूमि  उपयोग  सांख्यिकी के  एक  भाग  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  एक

 ये त्रित कि  4  जाते  है  ।  ये  भाड़े  कुछ  समय  उपरान्त  उपलब्ध  होत ेहै  ।  परती
 भूमि

 का  राज्यवार

 ब्यौरा  नवीनतमद  शनि  वाना  एक  विवरण  संलग्ग  है  ।

 26  कौर  27  1982  को  नई  दिल्‍ली  में  कृषि  विकास  पर  _  राष्ट्रीय  गोष्ठी

 में  राज्य  सरकारों  ने  इस  बात  पर  सहमति  प्रकट  को  कि  उत्पादकता  ag
 1982

 के  दौरान  3  से

 5  लाख  हेक्टर  पुरानी  परती  भूमि  खेती  के
 अत्यंत

 लाया  जायेगा  ।  वें  इस  प्रयोजन  के  लिए

 उपयुक्त  कार्य  क्रम  तैयार  करेगे  ।

 -

 चालु  परती  भूमि  के  श्रलावा  परती  अवगत  1978-79

 ener

 राज्य  चालु  परती  भूमि  केअलावा  परती  भूमि

 nn

 अन्य  प्रदेश  1053

 असम  122*
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 राज्य  ary  परती  के  अलावा
 परती  भूमि

 924 बिहार

 गुजरात  414*

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मी  र

 कर्नाटक  625

 केरल  27

 मध्य  प्रदेश  933

 महाराष्ट्र  843*

 मणिपुर  उपलब्ध  नहीं

 261 मेघालय

 नागालैण्ड  426

 उड़ीसा  138

 पंजाब

 राजस्थान  21:8

 सिक्किम  धि

 448 तमिलनाडु

 2Q*
 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  607

 पश्चिम  बंगाल  212* -

 सद्य  शासित  क्षेत्र  381

 अखिल  मारनीय  :  9547

 “>> eee
 *  ad  1978-79  के  आंकड़  न  होने  उपलब्ध  नवीनतम

 जानक।री  का  उपयोग

 किया  नया  है  ।

 उर्वरकों  को  खपत  कि  ्

 2543.  भो  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सरकार  ने  गत  फोन  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  राज्यवार  रासायनिक  खाद्य

 की  खपत  के  बारे  कोई
 अध्ययन  किया  है  :

 (=)
 gual  ep walt  में  प्रति  ag  मारी  वृद्ध  हई

 )  यदि  तो  इस  वृद्धि के  कारण  कृषक  पर  कितना  अतिरिक्त  भार  पड़ने  की

 संभावना  है  ह

 वर्ष  1981-82  में  अनुमानित  खपत  क्या  है  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  :
 बर्ष  1979-80  से  1981-82  के  दौरान  राज्यवार  उर्वरकों  की  खपत  संग्लन  विवरण  में  दी  गई

 है  ।  उर्वरकों  की  खपत  भौर  आपूर्ति  का  सरकार  द्वारा  नियमित  रूप  से  प्रबोधन  किया  जाता  है  ।

 1980  से  पुर्व  मूल्यों  में  7  बार  निरन्तर  गिरावट  आई  ।  तथापि  1980

 तथा  1981  में  मुख्यत :
 कच्चे  माल  तथा  आयातित  उवंरकों  की  लागत  में  अत्यधिक  वृद्धि

 भाने  के  कारण  और  उर्वरकों  पर  सरकार  द्वारा  वहन  की  जा  रही  राज  सहायता  को
 बनाए

 रखते

 की  आवश्यकता  के  कारण  उर्वरकों  के  मुल्यों  को  बढ़ाना  पड़ा  था  ॥

 की  तुलना  में
 औसतन

 उर्वरकों के  मुल्य  8.6.1980  से  पूर्व  उर्वरकों
 के  प्रचलित  मुल्यों की

 62  प्रतिशत ब  हाए  गए  हैं  ।

 1981-82  के  दौरान  पोशाक  तत्वों  के  रूप  में  उर्वरकों  की  खपत  का  अनुमान

 61130
 लाख  मीटरी  टन  लगाया  गया  है  ।

 ag
 alin

 1970-81  तथा  1981-82  के  दौरान  उर्वरक  की  खपत

 fate  पीर  gate नौकरों  हन

 क्रम  To  राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  1979-80  1980-81 च्  1981-82
 ्

 नथ
 आंध्र  प्रदेश  534.8  575.59  655.74

 कर्नाटक  366.41  343.87  384.06

 केरल  105.61  97.53  96.23

 तमिलनाडु  537.94  491.30  518.45

 5.  पांडिचेरी  9.71  12.06  12.97

 गुजरात  377.54  356.87  388.68

 मध्य  प्रदेश  159.64  196.85  263.19

 420.99  560.59
 महा  राष्ट्र

 421.12
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 ह  ह  a

 अतारांकित  sat  2543  के  अनुबंध  का  शेष

 शक्  राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  1979-80  1980-81  1981.8?

 स०  अनुमानित

 राजस्थान  135.  163.20

 10  Mar,  दमन  व  दीव  4.61  4.10  4.57

 11  0.23  0-25 दादरा  भर  नगर  हवेली  0.22

 12.  हरियाणा  215.45  230.82  259  1.0

 13  पंजाब  682.15  75360  802.25

 14  उत्तर  प्रदेश  1009.11  1150.59  1219.06

 15  हिमाचल  cat  13.95  16.19  18.81

 16.  जम्मू  व  कश्मीर  20.93  20.70  25.02

 17.  दिल्ली  5.68  4.76
 8.46

 18.  चण्डीगढ़  2.42  2.20  0.82

 19  बिहार  184.40  204.54  226.73

 20.  असम  6.76  9.31  11.29

 21.  siaitet  67.38  76.36  87.38

 22  पश्चिम  बंगाल
 240.72  282.83  258.46

 3.02  3.00  3.57 23  मणिपुर

 मेघालय  1.85  2°56  2.°9 24,

 25  नागालैंड  0.09  0-07  0.44

 26  2.13  1.69  3.43
 त्रिपुरा

 27  अरुणाचल  प्रदेश  0.08  0.06  0.12

 28  मिजोरम  0.06  0.07  0.05

 29  सिक्किम  0.72  0.42  0.79

 30  अंदमान  व  निकालकर

 द्वीप  समूह  0-02  0.  14  0.05

 31  fara  बोर्ड  132.7]  120.85  154.24

 a  ee
 5255.51  5515.56

 —_—-———
 afea

 भारत
 :

 Fe  नद:यमममसनदादवनन
 61

 0.32
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 ा
 aa  रपालिकाश्रों  का

 sie
 किया  जाना

 2544.  डा०  Yo  यू  ०  झा जमी :  r  आवास  मन्त्री  यह ्  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 द

 त  तीन  वर्षों  में में  सरकार  ने  कितनी  नगरपालिकाओं  को  बर्बादी गत  कडा  हूं  प

 इस  चात  की  स्पष्ट  घोषणा  करते  हुए  कि  भविष्य  में  किसी  कायिक  गरी  के  wife

 ये  किसी  नए नगरपालिका  को  बर्खास्त  नहीं  किया  उनके  लिए  चुनाव  कराने
 हेतु  क्या  कदम

 उठाने का  विचार  है  ?

 . . संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  (sit  मिस  नारायण  (*)
 स्थानीय  शासन  राज्य  का  विषय  है  और  इसलिए  इस  मंत्रालय  के  पास  विगत  तीन  ब्  it  के  दौरान
 नगरपालिकाओं  की  बर्खास्तगी  के  बारे  में  सूचना  नहीं  है  ।  इस  मन्त्रालय

 he ame
 सूचना

 के  अनुसार  1981  से  1982  की  अवधि  के  दौरान  लगभग '  250  early
 निकाय  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  थे  ।

 नगर  पालिकाभओों  का  चुनाव  कराना  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत

 हैः
 आर  इस  मंत्रालय  के  पास  इस  विषय  की  सूचना  नहीं है  ।  स्थानीय  शासन  दौर  नगर  विकास

 की  केन्द्रीय  परिषद  की  18  वीं  बेठक  में  इस  पर  चर्चा  हुई  थी  तथा  स्थानीय  शासन  और  नगर

 fasta  की  केन्द्रीय  परिषद  तथा  अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  की  कार्यकारी  समिति  की

 a
 1930  में  हुई  सातवीं  संयुक्त  बैठक  संकल्प  फिया  कि  स्थानीय  निकायों  जो

 स्त  क  मामले  में  यथाशीघ्र  चुनाव  कराये  जाने  चाहिए  ।  यह
 leit

 सभी  राज्यों  संघ

 ous  त्रों  को  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  भेज  दिया  गया  था  |  ह  |.
 थी

 कि  सिचाई  परियोजनाओं  कं  ata  ate
 भ

 2545.  श्री  नारायण  चोबे

 थी  हरिनाथ  मिश्र  ही

 ait  मगन  भाई  वरोट

 ait  विजय  कुमा
 ait  एस०  एस०  घणा

 |...  वो  ०  al  देसाई  ज्

 ait  न  साथ  लि

 ही  ato
 ee Ito  ABlIET मी  faatg  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  देश  में  बड़ी  और  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  की  लागत  केवल  दस

 वर्षों  में  लगभग  4,000  करोड़  तक  बढ़  गई  है  ;.  और

 इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  इतने  अधिक  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  7
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 यदि हो  ब्यौरा  क्या है  ।

 सिचाई  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  जियाद  रहमान  अ  भर

 1,4.1971 से  31.3.1981  तक  के  पिछले  10°
 att  स्वीकृत  को  गई  बृहद  मध्यम

 परियोजनाओं की  लागतों  में  4157  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  है  ।  इस
 वृद्धि  का

 राज्यवार  ब्योरा

 संलग्न  है  ।

 (a)  बृहद  परियोजनाओं  को  पण  करने  में  8  से  10  वर्ष  मध्यम
 परियोजनाओं को  पण  करने  में  3  से  5  वर्ष  लगते हैं  ।

 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  देरी  होने  के  कुछ  कारण  ये  हैं  :-

 (1)  राज्य  सरकारों  द्वारा  TAT  संख्या  में  परियोजनाओं का  निर्माण  किया  जिसके

 परिणाम
 स्वरूप

 प्रबंध  संबंधी  एवं  तकनीकी  सा eal
 क

 कमी  होना

 (2)  भूमि  के  अधितर हम  में  कठिनाईया ं;

 (3)  कार्यालय  के  दौरान  परियोजनाओं  |  |  भास्कर  में  पविरतेन  ;

 (4)  पूर्ण  अनवेषणों  की  कसी ;

 (5)  निर्माण  आयोजन  एवं  मानिटरिंग  संग  sit  को
 eat

 होना ;

 (6)  दुलर्भ  सामग्रियों जेसे  सीमेंट  आदि  की  भनुस्पलब्धता

 विवरण

 wee  एच  मध्यम  परियोजनाओं  को  लागत  में  वद्ध

 रुपयों
 ह  क  क  ee  ee

 क्रम  राज्य  लागत  में  विधि

 2

 —  क  क

 1  भआान्घ्र  प्रदेश  154.95

 2  क़सम  30.32

 3  बिहार  213.63

 4  378.75 गुजरात

 5  हरियाणा  75.00

 हिमाचल  प्रदेश  2.16

 जम्म  कश्मीर  56.05
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 a

 2

 8.  क्लासिक  133.67

 केरल  141.15

 10.  मध्यप्रदेश  488.69

 I}.  महाराष्ट्र  528.58

 12  मणिपुर  39.30

 13  मेघालय

 14.  नागपाल

 15  उड़ीसा  427.15

 16.  पजाब  80.94

 17  राजस्थान  331.91

 18.  सिक्किम  -

 19  तमिलनाडु  36.23

 20.  त्रिपुरा  4.33

 21.  उत्तरप्रदेश  848.12

 22.  पश्चिम  बंगाल  154.46
 eee

 उप  जोड़  राज्य  4125.46

 संघ  राज्य  क्षत्र  31.55

 कुल  we  4157.01
 —-——— एएस

 —_—  —— यम

 अनेक  माननीय  सदस्य  खड़े  हो  गये  |  ae

 थ्रो  सच  दण्डवते  :  मैंने  अत्यंत  महत्वपूर्ण  विषय की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया

 ager भी  इस  बारे  में  चिन्ता  होनी  चाहिये  ।  प्लस  परिषद  गठित  करन  में  जानबूझकर  बिलम्ब

 किया  जा  रहा  है  क्योंकि  सरकार  को  wa  है  कि  कुछ  सजग  पत्रकारों  को  उसमें  स्थान  मिल

 जायेगा  aa:  परिषद  के  गठन  में  जानबूझकर  विलम्ब  किया जा  रहा  भाप  किस  प्रकार  कार्य

 चाहो  करेंगे  ?  क्या  आप  इस  विषय  पर  चर्चा  की
 अनुमति  देंगे

 ?

 झ्रध्यक्ष
 महोदय  :  मैं  इसकी  जांच  करूगा ।
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 लिखित  उत्तर

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला

 sit  अटल  बिहारी  वाजपेयी  f  ।  अध्यक्ष  महो
 दिल्ली

 मेट्रोपोलिटन  कौंसिल

 इस  पालंमेंट के  एक  कानून  के  अनुसार  बनाई  गई  है  =

 प्रो  मधु  दण्डवत :  इस  सम्बन्ध में  आपकी  क्य
 टिप्पणियाँ

 ?

 ara  महोदय  मैं  इसकी  जांच  करूगा  ।

 प्री  mea  बिहारी  बाजपेयी  :  इस  कौंसिल  के  निर्माण  में  देरी  न  नी  चाहिए

 थ्रो ०  मधु  दण्डवत  आप  इस  विषय  में  कुछ  टिप्पणी  कीजिए  ।  यह  एक  मह  वपूर्ण
 मामला  र  :

 भो  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  एक  aga ही  गम्भीर  मसले  को

 तरफ  भापका  ध्यान  आर्कषित  करना  चाहता  हूं  ।  पिछले  सप्ताह  भी  मै  ने  इस  मामले  को  उठाया
 था  लेकिन  आपने  एलान  नहीं  किया  था  ।  पिछली  22  फरवरी  से  बिहार  में  जड़ी  शायरी  से  सम्बन्धित

 जितने मी  लोग  हैं  जज  अथवा  अनन्य--सभीं  हड़ताल  पर  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखिए,-यह  स्टेट  सब्जेक्ट  है  ।

 at  राम  विलास  पासवान  :  लेकिन  बिहार  में  न्यायालयों  का  काम  पूरी  तरह  है  ।

 —  झष्यक्ष  महोदय  :  मैं  बया  कर  THAT  हूं  ।  t

 शी  कार  एन०  :  अध्यक्ष  लोकसभा  में
 बवाल

 की  सीट  मरी

 नहीं जा जा  tal हैं  ।  इसके  लिए  मेरा  एडजश्रमेंट  मोशन  है  ।
 ह

 *
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  यहां  कई  बार  डिस्कशन  हो  चुका  है  मै ंदो  बार  यहाँ  पर

 इसकी  अनुमति  दे  चुका  हूं  ।

 Ne  AY  दण्डवत  :  गढ़वाल  में  गन्दी  राजनीति  चलाई  ज  रही  है  ।

 हरिकेश  बहादुर  निर्वाचन  आयोग
 ति  संवैधानिक  दायित्वों  का  समु

 चित  निवंहन  नहीं  किया  जा  रहा  इसीलिए  चनावों  बिलम्ब fi  1  जा  रहा  है  ।  सरकार

 नवम्बर से  पुर्व  चुनाव  नहीं  करायेगी  ।  आप  कृपया  सरकार  को  निदेश दें  कि  वह  निर्वाचन  आयोग

 को  पूरा-पूरा  सहयोग  द  |  द्

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवातों

 ह

 ली  धानों  है एक्सप्र स पर स  पर  बम  फैंका
 फिदा  हटा  दी  गई  थींਂ

 अध्यक्ष  महोदय  a  सगी

 धो  सत्य  साधन  चक्रदतों  :  राजघानी  एक्स प्र  स  के  यात्रियों  की  मी  कोई  सुरक्षा  नहीं  रेल
 मन्त्री  को  एक  वक्तव्य  देन  चाहिए  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  8  1980

 थी  जयपाल  fag  कश्यप  :  अध्यक्ष  कया  गढ़वाल  में  चुनाव  नहीं  कराए  जाएंगे  ?

 न  a

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  केवल  श्रीराम  नगीना  मिश्र  को  बोलने की  अनुमति  दी  है

 थ्री  रास नगीना मिश्र  व्यक्ष  होली  का  ad  एक  राष्ट्रीय  पर्व  है  जिसके  लिए

 इस  सदन  में  केवल  एक  दिन  है  कि  9,  10  और  11  ara  को  तीन

 दिन  के  लिए  छुट्टी  होनी चाहिये  ।
 = 2

 1"

 द  अवाक
 ह द  द

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 नगर  भूल
 श्रघिकतम  सोमा  at  तीसरा  संशोधन  1981

 संसदीय  wry  तथा  निर्माण  शौर  श्रावित  मन्त्रालय  में  मंत्रों  भीष्म  नारायण  fag)
 मैं  नगर  भूमि  (afaaar  सीपा  और  1976  की  धारा  46  की  उपधारा

 (3)  के  अंतगर्त  नगर  भूमि  अधिकतम  सीमा  ओर  तीसरा  संशोधन  1981

 तथा  अग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक  4  1982  के  राजपत्र में

 सुचना  संख्या  सा०  का०  नि०  7  में  प्रकाशित  हुए  तथा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा  पटल  पर

 क  नही रखता  हूं  ।  न्गा

 में  रख  nu— tfag  संख्या  एल०  eto  3490  (82)
 ]

 माविया  वस्तु  1955  के  अंतगर्त  अधिसूचना  भारतीय  खाद्य
 निगम के  ag  1980-81  के  वारिक  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुह के  कारणों  को  दर्शनी  वाला  विवरण

 we  तथा  ग्रामीण  घोर  विकास  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  बीरेन्द्र  :

 Wissiats

 पत्र सभा  पटल  पर  रखता हूं

 (1)  आवश्यकता  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा
 (6)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  भघिसुचनाओं  तथा  अग्रेजी
 की  दकन  od  प्रति  ।

 सा०  ato  fro  38  जो  दिनांक  30  1982  के  भारत के

 राजपत्र  a ७०  प्रकाशित  हु हए  थे  और  जिनके  द्वारा  दिनांक  16  नवम्बर  1979

 की  अधिसूचना  संख्या र —
 fire  627  (a)  में  कतिपय

 संशोधन
 किया

 क गया है  ।

 गन्ना

 -(faaeaen)

 aa  ी  qT,  1982,  जो  दिनांक  24  1982
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 ae

 की  भोर  ध्यान
 aid

 के  भारत  के  राजपत्र  में
 अधिसूचना  संख्या  alo  (atadt  sitar

 प्रवेश  परीक्षा
 प्रकाशित  हुआ  था  ८ चत  करता  /

 में
 रखे  गये--देखिए  संख्या  एल०  eto  3491/82]  गलित

 (2)  भारतीय  खाद्य  निगम  का  वर्ष  1980-81  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखा  वर्ष  समाप्त

 होने  के  बाद  नौ  महीने  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न रखें  जाने

 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेज़ी  |

 में  रखा  देखिये  संख्या  yao  eo  3492/82  न्नााएलँ

 पशु  कल्याण  मद्रास  के  aq  1978-79  के  प्रमाणित  कर्नाटक  डेरी  विकास

 निगम  बंगलौर  के  ad  1977-  8  तथा  राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम

 जयपुर  के  वर्ष  1978-79  को  समीक्षाएं  तथा  वाचिक  रिपोर्ट  भोर  विलम्ब के
 कारण  sata  बाला  विवरण

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों में  राज्य  मंत्री  भार वो

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  पशु  कल्याण  मद्रास  नियम  1962  के
 नियम

 24 के  उपनियम

 (4)  के  अंतगर्त  पशु  कल्याण  मद्रास  के  वर्ष  1978-79  के के  प्रमाणित  लेखाओं

 = (fe  दी  तथा  अग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  प्रतिवेदन

 प्रिस्थालय  में  रखा  गया
 —kfau

 संख्या  एल०  टी०  3494/82]

 (2)  कम्पनी  afafafara,  1956  की  घारा  619  के  अन्तर्गत  निम्नलि fan
 पतों  tees तथा  ग्रेजी  की

 एक-एक
 प्रति :

 कर्नाटक  डेरी  विकास  निगम  बंगलोर  के
 चे

 1977-78

 के  कार्यक्रम  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (a)  कर्नाटक  डेरी  विकास  निगम  बंगलोर
 वर्ष

 1977:  8  at

 ध्  विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक

 लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 प्रिन्थालय  में  रखें  गये  देखिए  संख्या  एल०  टो  ०-3494/82]

 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  के  aq

 1978-79  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा |

 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम
 जयपुर

 का  वर्ष  1978-

 79  का  विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक
 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणिया ं।

 में  रखे  गये  —tfaa  संख्या  Wao  टो ०  7495/82]  rr
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 सभा-पटल  पर  रखे  गये
 चर्चों  सावनी

 अनुदानों की  8  मान  1982

 भरूपर  मांगें  1981-82
 aero

 शोक  गद
 कें  विषय को  भोर  ध्यान  दिलाना

 ————  <a

 (3)  उपयुक्त मद
 (2)

 के
 गर  उल्लिखित  पत्रों को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाले
 दो  वि  तथा  भ  प्रेमी  ।

 [a=aTA
 नय  में  aq  देखिये  सख्या  एल०  to

 3496/!  1

 ह  oes

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी

 समिति
 ी  कार्यवाही  सारों डा

 4.  डा०  राजेन्द्र  ही
 बाज

 क्यों  ies
 :  मैं  सभा  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी

 समिति  के  दसवें  प्रतिवेदन  से  ह ैwad ह  १६  सारांश  तथा  अग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखती हुं  ।

 ह

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्रों सम्  समिति

 दसवां  प्रतिवेदन  |  ew

 5.  डा०  रा  दीवारो  वाजपेयी

 लाम  रा
 गये  पत्रों  संबंधी  समिति  का

 दसवां  प्र निवेदन  ql  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत
 ती  a

 es  ne  oe  थ
 aro

 (:  चा  प्लावन  ATT  1981-82

 रेल  स्त्री  (att  चन्द्र  q  reg  1981-82 के  बजट  के  सम्बन्ध में
 tay  का  एक  जि अनुदानों  की  अनुप  feat  तथा  अप्रजा  प्रस्तुत

 करता  हू  |

 —_—  नन  नक

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 UHe  बो०  बी०  एस०  तथा  एम०  डी०
 पाठ्यक्रमों  में

 प्रवेश  के
 लिए

 .  आयोजित
 cd

 ima  परिवारों  में  मगर  i

 थ्री
 सुक  के

 क ०  एल०  भगत  :  में  शिक्षा  समाज  कल्याण  मन्त्रों  का  ध्यान

 अविलम्बनीय  a
 क

 ग  प  तत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  ओर |  लाता

 हूं तथा

 उनसे  अनुरोध
 करता

 तय  दें  |  |
 हूं  कि  वह  इस  बारे में

 एक  प्त द  प्रय

 दिल्‍ली  में  मेडिकल  संस्थानों  में  एम०  बी०  ato  एस०  और  एम०  डी०  पादपों  में  प्रवेश

 के  लिए  आयोजित  परीक्षाओं  में  कथित  कदाचार  ॥
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 17  1903  भविलम्वनीय  लोक  महत्व  के  विषय  मोर  eal
 प्र्  ==

 यान  sl
 दिक्षा  फिर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  शोला

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय
 अपने  एम०  ale  बी०  एस०  पाठयक्रम  में  प्रवेश  के  लिए  प्रवेश  परीक्षा  ca

 तथा  सन इकोत्तर  feat  भर  डिप्लोमा  पाठ्यक्रमों  के  लिए  संवीक्षा  परीक्षा  आयोजित  करता /
 है  ।  fez ली  विश्व-विद्यालय  के  एम०  बी०  बी०  एस०  पाठयक्रम  तीन  कालिजों  द्वारा  संचालित
 किए  जाते  हैं  ।  विश्वविद्यालय  के  स्नातकोत्तर  पाठयक्रम  इन  तीनों  कालेजों  में  तथा  राउ  जवानी

 ककी  कुछ  मान्यताप्राप्त  संस्थाओं  में  भी  संचालित  किए  जाते हैं  ।  एम०  alo  बी०  एस०
 क्रम  के  लिए  प्रवे शप री क्षाएਂ  प्रत्येक  वर्ष  जून  में  और  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  के  लिए
 संवीक्षा  परीक्षाएं  फरवरी  में  आयोजित  की  जाती  है  ।  विंमान  वर्ष  के  दौरान  स्नातकोत्तर  पाट दुपहरी
 में  प्रवेश  के  लिए  संवीक्षा  परीक्षाएं  28  1981  को  आयोजित  की  गई  ।

 कि  नई  दिल्‍ली  से  प्रकाशित  एक  समाचार-पत्र  ने  26  1982  को  एक  रिपोर्ट  छापी
 faa  यह  आरोप  लगाया  गया  ि  28  1982  को  विकलांग  विद्या  के  लिए  होन  वाली

 परोक्ष  के  कुछ  प्रश्न-पत्र  लीक  हो  गए  हैं  ।  रिपोर्ट  में  ag  भी  सुझाव  दिया  गधा  कि  विश्वविद्यालय

 ने  परीक्षाओं  में  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाया  और

 विद्या  के  कुछ  प्राधिकारी  प्रवेश  परीक्षा  के  परिणामों  में  घांघली  करने  में  लगे  हैं  ।

 समाचार-पत्रों  में  रिपोर्ट  प्रकाशित  होने  के  तुरन्त  बाद  दिल्‍ली  विश्बविद्य/लय  के  परीक्षा

 नियन्त्रक  ने  समाचार-पत्रों  के  सम्पादक  को  एक  पत्र  लिखा  था  और  समाचार-पत्र  में  गए

 आरोपों  के  में  कुछ  और  जानकारी  चाही  थी  ।

 विश्वविद्यालय  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  उन्हें  संवीक्षा  परीक्षा  में  बेठ  कुछ ढ  उम्मीदवारों  -
 भर  दिल्‍ली  की  जूनियर  डाक्टर  एसोसिएशन  से  भी  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए थे

 |  इन  aFaT-

 बदनों  में  यह  कहा  गया  था  कि  पिछली  परीक्षाओं  में  परीक्षा  कमरों  में  गलत  तरीके  अपनाए  गए

 निरीक्षण  की  व्यवस्था  अपर्याप्त  थी  और  कि  कुछ  नकली  उम्मीदवार  परोक्ष  हाल
 में  घुस  आए

 भारी  ।  इन  बातों  पर  चिद्वध्रिद्यालय  के  सबंधित  प्राधिकारियों  दारा  विचार  किया  गयो

 और  उन्होंने  आगामी  परीक्षाओं  में  ऐसे  क्च  रों  के  होने  की  सामना  को  रोकन ेने  के  लिए

 कदम  थे  ।

 28  1082  को  हुई  संवीक्षा  परीक्षा  समयानुसार  हुई  थी  भोर  मुझे  प्राप्त

 रिपोर्टों  के  198 2  की  परीक्षा  के  लिए  किए  गए  प्रबन्धों  में  पिछली  परीक्षाओं

 में  देखने  में  आई  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए  गए  थे

 दिल्‍ली  विषव  विद्यालय  इस  बात  के  लिए  सजग  है  कि  इसके  शक्षणिक  स्तरों  भर

 qual  कीं  विश्वसनीयता  बनी  रहे  ।  cafe  परीक्षाएं  आयोजित  रने के  लिए

 किए  जा  सकने  वाले  किसी  मी  सुधार  पर  विचार  करने  के  लिए  उत्सुक  तथापि  मैं  ओदरणीय

 सदस्यों को  यह  विश्वास  दिलाना
 चाहूंगी

 कि  यदि  विश्वविद्यालय  द्वारा  आयोजित  की  जाने  वाली

 परीक्षाओं में  तथाकथित  कदाचार  में में  लिप्त  विश्वविद्यालय  के  किसी  प्राधिकारी  का  मामला

 कार  के  नोटिस में  पात  गया  तो  उसकी  जांच की  जाएगी और  दोषी  पाए  जाने  वालों  के  विरुद्ध
 है

 समुचित  कारवाही  दी  जाएगा  ्
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 Snes

 coe  '**

 प्राग्भक्त
 महोदय

 :
 bl  थोड़ा  सा  तो  ख्याल  करना  चाहिए

 "7"
 अध्यक्ष  महोदय  :  सदन  में  डिडक्शन  at  है  ।  यदि  कोई  और  प्वाइन्ट  लगाना  चाहें

 भोर  लगा  सकते  हैं  ।  afer  इस  तरी  के  से  arg  रोज  करने  इससे  सदन  की  गरिमा  घटती  है
 .

 कौर  सारा  कुछ  करते  हैं  ।
 ्  |

 (  ग्य  |  wee

 इसको अध्यक्ष  महोदय :  |  करते  ऐसा
 ata & He ara 7 za@q *1

 बनती  हो  ।  भाप  तो

 अच्छा  रास्ते  हैं  ।
 ऊपर

 कौर  सारी  तरफ
 लॉग

 द  खाते  हैं
 ला

 at
 WEA  महोदय  गढ़  वाल  पर  वो  बका  बहत

 क
 हो  खुद चकी

 ॥

 ध्रध्यक्ष  महोदय  प्रजातन्त्र  है  |  इट-इज-नाट-माई-डिक्टेटर्‌शि  शिप  ।

 क  श
 "*  ह  झ्

 (
 वक्तव्य भी

 मगर  मुझे  खुशी है  कि  मंत्री  महोदय  ने  काफी
 दिया  है  ।  मैं  विशेष  रूप  से  उनके  द्वारा  दिए  गये  इस  आश्वासन  का  स्वागत  करता  हुं

 fies
 यदि  उनकी

 जानकारी में  अनियमितताओं  के  चिशी  मामले  लये  जायेंगे  तो  ऊपर  कार्यवाही  को े  जायेगी

 यह  समाचार  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  हुआ  जिनमें  विशिष्ट  आरोप  nent  गए  थे

 Sales

 a
 में  यह  भी  कहा  गया  था  कि  कार्यालय  में  इस  सम्बन्ध  में  काफी  wer  उपलब्ध

 é1F मैं
 1  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  समाचार  पत्र  के  कार्यालय  में  उपलब्ध  साक्ष्य  के  बारे में

 पत्र  व्यवहार  किया  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनके  पास  कोई  सुचना  अथवा  साक्ष्य  भेजा

 गया  क्योंकि  समाचार  पत्र  में  यह  कहा  गया  कि  उनके  पास  aed  मौजद  हैं  ?  मैं  ug
 आश्वासन  भी  चाहता  हूं  कि  विशिष्ट  आरोपों  की  जांच  की  जाय  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  की  गई
 कार्यवाही  से  अवगत  होना  चाहुंगा  ।  मै  जानना  चाहता  कि  परीक्षाओं  के  सुचारू  संचालन  को

 afa  दीक्षित  करने  के  लए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?  यदि  परीक्षाओं  के  सम्बन्ध  में  किसी

 प्रकार  की  कमियां  तो  उन्हें  किस  प्रकार  दूर  किया  जायेगा  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  इन  दो

 at  के  बारे  में  जानना  चाहता  क्या  उन्होंने  हिन्दुस्तान  टाइम्स  से  पूछताछ  की  है  अवधि  नहीं  ?
 क्य  उन्होंन  कोई  लक्ष्य  दिया है  या  नहीं  ?  मन्त्री जी  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 en  में  tar qa घटनाओं  वी  पुनरावृत्ति  को  रोकने  की  दिशा  मे  उन्होंन  क्या
 कार्ली

 की  है

 गीत
 मुझे

 इनके  बारे  a  ही  पुछना  है  |  थ

 siiwat at  शोला  कौल :  माननीय  सदस्य  ने  किए  गए  विशेष  पायों  के  बारे  में  gore  मैं

 सदन  को  विश्वविद्यालय  द्वारा  किए  गए  विशेष  उपायो ंके
 बारे  में  जानकारी  देना  चाहती  हूं  ।  वे

 इस  प्रकार  हैं
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 —  eee

 (1)  do  लो०  पि०  भा  के  हाल में  परीक्षा  लेना  ।

 Y (2)  केवल
 उम्मी द

 तार  परीक्षा  भवनों में
 प्रवेश  दिया  जानें

 (3)  saat  की  र संख्या  180  से  बढ़ाकर  240  करन
 mh

 (4)  पर्यवेक्षकों  की  संख्या  बढ़ाना  ।

 (5)  अनुभवी  और  निष्पक्ष  कार्मिकों  की  प्रवेश कों  के  रूप  में  नियुक्ति  करना  |

 (6)  परीक्षा  भवनों  में  शेष  उम्मीदवारों  में  से  उन  उम्मीदवारों को  अलग  करना  किनको

 किसी  UF  1  अन्य  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  में  पहले से  प्रवेश  मिला  हुआ  है  ।

 (7)  उत्तर  पुस्तिकाओं  पर  क्रम  संख्या  लिखना  |  mo

 के  दौरान  फर्जी  रोल-नम्बर (8)  year

 (9)  नकल  करने  गौर  पुछताछ  करने  की  सम्भावना  को  रोकने के  लिए  परीक्षा  भवनों  में

 तरण
 के  लिए  चार  प्रकार  के  भिन्न-भिन्न  क्रमों में  प्रश्नपत्र  छापना  |

 प्रावधान

 ध्रध्कय  महोदय  में  केवल  एक  प्रश्न  पूछा  को  अनुमति  दू  गा

 मधु  दण्डवत  यदि  चुनाव  आयोग  ने  भी  यह  पुछा  है  कि  क्या

 चुनाव  कराए  सकते  हैं  तो  आपको  यह  पुछना  चाहिए  कि  चुनाव  कराए  जा  सकते
 ्  |

 हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  यह  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  यहां  केवल  भाप  में  से  alg एक

 हुं  भोर  कार्यवाही
 का  संचालन  करता  हूं  ।  मैं  कायंवाही  का  संचालन  करता  ै  चर्चा  की

 मति  देता  हूं  ।  ह  किसी  विषय  पर  चर्चा  को  रोका  नहीं  है  ।  मैं  किसी  वि
 पय

 पर  चर्चा  को  रोकना

 भी  नहीं  चाहता  और  न  ही  मैं  किसी  विषय  पर =  at  को  रोक  गो  ।  य
 यही  मैं  कर  सकता  हूं  ।

 आपने  कोई  आदेश  देने  के  लिंग  मुझे  तानाशाह  जसी  ताकतें  नहीं  दी

 Me  मधु  दण्डबते  बिल्कुल
 गर

 महोदय  |

 | a
 ध्

 अध्यक्ष  महोदय
 भाप

 मेरी  ठ  जाएं और  निर्णय  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 Sito  दण्डवत :  मैं  आपसे  सहमत हूं
 जब  हम  प्रधान  मन्त्री  को

 ताकतें  दे  सकत  हम  आपको  ऐसी  ताकतें  कसे  दे  देंगे  ?  मैं  यह  कहता

 हूं  कि
 जो  मामला  चल  रहा  है  हमें  भी  उस  पर  चिन्ता  है  और  मेरा  आपसे  अनुरोध

 a ८
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 ला  बिग  लए

 अध्यक्ष मह  श्राप  अध्यक्ष  की  कुर्सी पर
 same  कारवाही

 चलाइये ओर  तब  आ
 जानेंगे  कि  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 ज

 Sto  मधु  दण्डवत  :  मेरा  केवल  यह  अनुरोध है  कि  भाप  सदन  मे  at  के  नेताओं  को

 अपने  कक्ष  में  बुलाइये  भोर  यह  पता  करने  का  प्रयत्न  कीजिए  कि  क्या  रास्ता  नि
 कसता

 या
 सेक wea  महोदय :  यह  मेरा  काम  नहीं  है  ।  मैं  आपको  केवल  कार्यवाही ही  सम्बन्धी  चर्चा  के

 ।  मैंने  मापकों  बुलाया  भी  है  ।  भाप  सदन  में
 जिस

 प्रकार  की  QF MTUTGae aaf HAT
 चाहते

 z  उसके  लिए  मैंने  आपको  स्वीकृति  दी  भीर  मैं  ऐसा  दुबारा  भी  करने  दूगा ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  चुनाव  कराने  में  विलम्ब  के  प्रश्न  पर  चर्चा
 की  जो  सकता

 है
 ह

 ह
 अध्यक्ष  महोदय :  यह  चर्चा  नियमों  के  अनुसार  होनी  चा

 क  से  बाहर  केवल

 नियमों  के  भीतर  ही
 चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 2

 प्रो ०  मधु  दण्डवत :  हम  बात  से  सहमत  यह  चर्चा  नियमों  के  भीतर  होगी  |

 ***
 "

 **

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  अपनी  बात  से  एक  इच  भी  इधर  उधर  डिगने  वाला

 नहीं हूं  ।

 ब  **
 क्

 थ्रो ०  मधु  दण्डवत :  आपको  इस  र  होने की  जरूरत  नही ं।
 ब

 (82  oe

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों  हम  सरक।र को  मजबूर  करना  चाहते

 श्रेय

 क
 महोदय :  भाप  मजबूर  कर  सकते  यही  लोकतन्त्र  है  ।

 ‘ie  मधु  दण्डवत  :  हम  इस  सुझाव  को  मानते  हैं  ।  कायें  मत  ण  समिती  नियमावली के
 दायरे के  हम  यह  देखें  कि  यह  चर्चा  कैसे  की  जा  सकती

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  मैं  सुझावों  पर
 fastest  सकता हूं  ।  मैं

 लोगों के  बेहत्तर  हितों  को  ध्यान  में  रखकर  कार्यवाही  को  संचालित  करने  कीਂ  कोशिश  कर  रहा

 हूं--हमारे पास  सम्पूर्ण  देश  के  प्रतिनिधि  हैं  यदि  आप  व्यवधान  पेदा
 करते  रहेंगे  तो

 तो  मैं  कया  कर

 सकता हुं  ?

 sito  मधु  दण्डवत  इस  बारे  में  कार्य  मन्त्रणा समिति  में
 विचार  ह  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियमों  के  अंतगर्त  जो  कुछ  भी  चर्चा  की  सकती  वह  चर्चा  हो

 सकती  है  ।
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 प्रो ०  मधु  दास  a  हॉक  हम  इस  ew
 कमला

 समिति  में  उठायेंगे

 हम  उस  मामले को  उठाये

 े  a

 अध्यक्ष  महोदय :  मैंने  किसी  सब्जेक्ट  को  दबाना  नहीं
 किसी

 का  मुह  बन्द  नहीं  किया

 मुह  बन्द  आप  करना  चाहते  मेरा  मुह  बन्द  करना  चाहते  यह  कॉम  न  करें ।  यह
 रोज-रोज  शोभा  नहीं  ता  ।  यह  हाउस  आपका है  और  मेरी त  रह से  कि  हाउस को  चलाने
 के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।  लेकिन  इस  तरह  से  व्यवधान  करके  कसे  हा 1a  चल  सकता  है  ।

 ait  हरिकेश  बहादुर  :  मेम्बरों  के  हितों  को  रक्षा  करना  आपका  काम  है  ।

 aIeTAy  महोदय  वह  तो  मैं  कर  रहा  हूं  ।

 ज  \  मेद  मंद  ह

 अध्यक्ष महोदल :
 आप  मुझ  पर  इस  बारे  में

 चोद
 र नहीं  लगा ग

 कते
 ।  यह  मत् यप धिक  असंगत

 बात  है  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर :  महोदय  ऐसा  न नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  चुनाव  कराना  मेरा
 काम  नहीं  यह  चुनाव  आयोग  काम  ह  ।

 थी  हरिकेश  बहादुर  :  कुछ  हद  तक  आप  सरकार  से  चुनाव  आयोग  को  सहायता
 करने  को  कहू  परन्तु  अ।प  ऐसा  नहीं  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  नहीं  कह  सकता  |  भाप  मुझसे  मत  कहलवाओ

 प्रो ०  ay  arsadq  मैं  भ परे
 सहयोगियों  के  निवेदन  करता  हूं

 कि  े  इस  मामले
 को  काय  मन्त्रणा  लॉन  में

 वर

 JST  और  इसे  वहीं  निपटाएं
 है  om

 ।
 वहाँ  हमेशा  च्चा

 हो  सकती  है  ।
 न

 न्यच्वप्य

 भी  रामविलास  पासवान  (atsAgz)
 दीवानों

 में

 गोह
 रहा  परिचय  बंगाल  में

 चली  होने  जा  रहा  है  ।  *

 eee

 दाध्यक्ष  महोदय  :
 मि०  आप  सही  सारा  काम  करते  और  दूसरा  कोई  काम

 नहीं है  ।

 भी  राम  विलास  पासवान
 :  हम  तो  as  हुए  थे  लेकिन  इस  तरह  से  नहीं  होना  चाहिए  ।

 wee  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 ध््रध्यक्ष  महोदय :  मैं  सरकार  और  —  को  यहां  fas  मैंबर
 म मन कर  चलता  हूं  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  सरकार  चुनाव  आयोग को  सहयोग  नहीं दे  रही  है  |

 अध्यक्ष महोद

 तो  मैं  क्या  करू  ।  मैं  तो  इसमें
 इच  पेशीं  कर **  १

 wo  बहो दम

 :  मैं  आपको  भावाज  यहां  पैदा  कर र सकता  gt

 ait ह  दा  बहादुर  भाप  कम  से  कम हम  यही  ब  सरकार  से  कह  सकते  यह

 सही  गाद  ह  अह  सल  1  की  मांग  है  ।

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  लोक  सभा  अध्यक्ष  के  रूप  क्या  आपको  गढ़वाल  सीट  खली

 देखकर  दुःख  नहीं  होता  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  बहुत  से  स्थान  ent  ग  यहां
 पर  HS —=  सदस्य  एक  रेखा  को

 पार  कर  जाते हैं  ।

 जि  न  ०  «  मैंद  नंद  जैद

 शी  मनोरम  बागड़ी  9००  ४००  coe

 कुछ

 झ

 mre  न
 किया  जाए  । ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मे  री  aa  af

 coe

 मनीराम  बागड़ी  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  सदन  से  कर  चले
 ea

 उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय :  भगत  जो  मैं  समझता  हूं  कि  आप  पहले  बोल  ख़ुद के
 ह ै7

 sit  एच०  ष्क्ठ  एल०  भगत :  मैं  मन्त्री  जी  से  कुछ  eq8e  करण
 rg

 हूं  ।  मुझे
 इस  बात  की  खुशी  है  कि  मन्त्री  महोदय ने  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दिया  है  ।  मैं  उनके

 इन  आश्वासनों  का  स्वागत  करता  हूं  कि  लो  गई  परीक्षाओं  में  बताई  गई  हेरा-फेरी
 प्राधिकारियों  द्वारा  हेरा-फेरी  होने  के  विशेष  मामले  तो  कार्रवाही  की  जाएगी ं1

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  प्रथम  पुष्ट  पर  प्रकाशित  एक  रिपोर्टे  में  कहा  गया है  कि  प्रश्न-पत्र  का  पहले
 चल  जाने  परीक्षा  में  हेरा  फेरी  भोर  wee  कौर  अन्य  बातों  के  बारे  में  उनके  पास  काफी

 सबूत  है  ।
 ये  aga  गम्भीर  आरोप  है  ।  मैं  माननीय  सदस्या  से  ag  जानना  चाहता हूं

 fe
 बय  संबंद्ध

 अधिकारियो ंने  हिन्दुस्तान  टाइम्स  से  पूछ  ताछ  की  है  भोर  न्या  उन्होंने  समाचारपत्र के  प्राधिकारी
 से  सबूतों  का  पता  बताने  का  अनुरोध  पा  नहों  ।  यदि उ

 os
 का  तो  मैं

 जानना  चाहता  है  कि  उसका  क्या  परिणाम
 दोर  प्राधिकारियों  दे

 afa  '
 ड  ना  नन शक  क

 करने
 hel  fag |e

 कार्यवाही  बूत्तान्त
 हय aa

 सद्  किया  गया ee  गया  है  ।

 272



 17  1903
 ना

 लोक

 नहत्ते
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 ग  ae

 कदम  उठाए  ह है  वि कि  भविष्य  में  एसी  अनियमितता लाद  स  म में  यह  कहता  कि  उन्होंने  कोई

 ।  परन्तु  मेरा  कहने  का  अभिप्राय  यह  है  कि
 ए
 नक उपाय  नहीं  किया  है  प्रवेश  परीक्षा

 लेने से  सम्बन्धी  f  पति  में  सुधार  लाने  के  लिए  उनको  कदम  उठाने  situ  a  समाचारपत्न  में

 यह  लिखा है  ि  सके  पास  इस  सम्बन्ध  में  काफी  सबूत  |

 श्रीमती  शीला  कौल  :  एम  नन ेस  एस  पाठयक्रम  और  स्नातकोत्तर  डिग्री  ओर

 डिप्लोमा  संबधी  जांच  परीक्षाओं  में  दाखिला  लेने  सम्बन्धी  प्रवेश  परीक्षा में  अपनाए  गए

 गलत  तरीके  और  Ws{iqi<x  के  बारे  में  स्थानीय  समाचार  पत्रों  में  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 att  ः
 ह्  )

 sind  शीला  कौल  :  जैसे  ही  यह  समाचार  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  वेसे  ही

 परीक्षा  नियंत्रक  ने  समाचार  पत्रों  में  लगाए  गए  आर पों  के  बारे  में  विस्तृत  ब्योरे  बनाने  के

 लिए  को  परन्तु  उसके  पत्र  का  कोई  जवाब  नहीं  दिया  गया  ।  अगले  दिन  संपादक

 ने  समाचार  पत्र  में  एक  स्पष्टीकरण  भी  प्रकाशित  किया  था  ।  परन्तु  जसा  कि
 &

 मांगी  गई  सूचना  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  नहीं  मिला  ।

 -  थ्री  उत्तम  राठौर  उपाध्यक्ष  ऐसे  मामलों  में  हमें
 od

 सबूत

 करना इस  लए  नहीं  मिल  पाता  क्योंकि  जिस s  faa  को  इससे  लाभ  हुआ है  वह  उसे  प्रकट  नहं

 वह  इसलिए  भेद  नहीं  खोलेगा  शनि श्वा हता  |  दूसरे  जो  व्यक्ति  बिचौलिये  का  काम  करता  है

 अगली  बार  उसे  पैसा  नहीं  मिलेगा  ।  मैं  माननीया  मन  त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं कि  क्या

 वे  पारिस्थितिक  प्रमाण  जिसे  26  198४2  के  समाचार  पत्र  में  दिया  गया  हैं  उसे  मानने

 को  पार  है  और  इसके  अलावा  विश्वविद्यालय  प्राधिकारियों  को  इन  परीक्षाओं  में  गलत  तरीकों

 के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  संगठनों  की  शिकायतें  कब्र  मिली  और  उन्होंने  इन  खामियों  को  टूर  करने

 का
 कब  निश्चय  फिया  ।  क्या  ये  बातें  विद्वत  परिषद  के  सामने  लाई  गई  थी  ?  जो  इन

 परीक्षाओं
 को  नियंत्रण  करने  वाली  सर्वोच्च  निकाय  है  ?

 दिनांक  26  के  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  एक  समाचार  में  यह  मी  बताया  गया
 2

 है  कि  विकलाँग  विज्ञान  का  प्रश्न  पत्र  समय  ga  प्रकट  हो  गया  था  ।  इस  प्रश्न  पत्र  के  समय  पू

 प्रकट  हो  जाने  के  बारे  में  एक  विशेष  आरोप  लगाया  गया  था  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कपा

 इस  परीक्षा  पत्र  को  बदल  दिया  गया  था  ।  यदि  नहीं  तो  क्या  वे  इस  बात  से  संतुष्ट  थे  कि  प्रश्न

 पत्र  समय  ga  प्रकट  नहीं  हुये  :  समय  पूर्व  प्रकट  हुआ  प्रश्न  पत्र  प्र  स  (Aaare- qa}  को  नहीं

 दिया  जा  सकता  ।  केवल  एक-दो  या  दस  पन्द्रह  ब्यक्ति  ही  इसके  बारे  में  जान  पायेंगे  ।  क्या

 art
 मन्त्री  ने  इस  are  में  जाँच  की  थी  कि  क्या  26  को  यह

 समाचार  प्रकाशित
 >

 हो  जाने ने  के  पश्चात  परीक्षा  पत्र  को  बदला  गया  था  अगर  यदि  नहीं  तो  aay  2

 eR  भोर  भी  लगाया  गया  था  कि  aw,
 परीक्षा  में  पहले  दस  स्थानों

 पर  आये  विद्यार्थियों को  स्नातकोत्तार  पाठ्यक्रमों  wr  लिम क्य ्र  से
 ली

 गई  परीक्षा  में  इतना
 कंचा  स्थान

 प्राप्त
 नहीं

 हुआ  anita
 हो  सका  ?
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 न  बागा  o-oo

 अन्त  फर्जी  उम्मीदवारों  क
 बारे

 भी  एक  आरोप  लगाया  गया है  ।  मैं  यह  जानना

 ज  को  प्रवेश  देने  के के  लिए  क्या
 ee

 चाहूंगा  कि
 विश्वविद्यालय

 ने

 है  ।

 _
 श्रीमती  शीला  कौल :  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  कि  हमें  तत् स्थानिक  साक्ष्य  दिये  जाने

 चाहिए  a  ताकि  हम  आरोपों  के  वारे  में  जांच  करा  सकें  परन्तु  कोई  भी  व्यक्ति  सामने  नहीं

 आया ।  माननीय  सदस्य  ने  सहमा  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  साक्ष्य  पेश  करता  al  वह  भविष्य  में

 धन  अजीत  नहीं  कर  पाता  ।  परन्तु  जब  आपके  समक्ष  कुछ  भी  नहीं  है  तो  आप  किसी  मामले  की

 साक्ष्य  तो जांच  कसे  करा  सकते  है  ।  कुछ  न  कुछ  तो  हमारे  सामने  होना  ही  aa  ।  उन्हें  कुछ

 हमारे  पास  भेजने  चाहिये  थें  ।  विश्वविद्यालय  के  प्राधिकारों  ने  समाचार  पत्र  के  प्रबन्धकों  से
 ै

 भी  पूछा  परन्तु  किमीं  ने  भी  नहीं  बताया  कि  क्या  अनियमितता  बरती  जा  रही  ष  और  कोई

 तट स्थानिक  प्रमाण  नहीं  दिया  ॥  मुनि  नल  इस  बात  की  थी  ।  (a quate)  war  कि  मैंने  श्री

 प्राधिकारियों  ने  कमियों  को  दूर  करने भगत के  प्रश्न  के  उत्तर  मैं  कहा  कि  विश्वविद्यालय के

 के
 लिए

 उपाय  किये  ताकि  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  कोई  अनियमितता  न  बरती  जाए

 मुझे  माननीय  सदस्य  से  यह  जानकार  खुशी  होगी  कि  कोई  ऐसा  fa

 ा
 है  1

 जिसने  प्रथम  स्थान  प्रप्त  विया  हो  भोर  उसे  प्रवेश  न  मिला  हो  यदि  मुझे  ऐसे  विद्यार्थियों के
 नाम  दिये  जाये  तो  मैं  इस  सम्बन्ध  में  जांच  +र  सकती  हूं  ।  मुझे  नाम  मालूम

 नहीं
 ge.

 il
 ait  उत्तम  राठौर :  समाचार  पत्रों में में  ये  आरोप  wy  है  कि  परीक्षा में

 प्रथम दस  विद्याथियों  ने  कभी  परीक्षा  में  कभी  भी  प्रथम  स्थान  प्राप्त  नही
 किया ।  इसलिये  मैं  यह  पूछना  चाहर  हूं  कि  क्या  सरकार  कोई  तददेश्यी  जांच  करने  विचार

 देखती
 है  1  चाहे  यह  जाँच  weedy  परिषद  द्वारा  ही  क्यों  न  को

 he
 ?  थ

 श्रीमती  शीला  कौल :  विश्वविद्यालय  की  a wo aHleay  परिषद  की  बैठक  जल्दी

 ही  होन  वाली  हैं  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  तथ्यों
 नन

 में  यह  परिषद  जाँच  करेगी  |

 थी  कठ  लक प्पा  :  महोदय  भाषी  अनुमति  से  समाचार  पत्रों  की  रिपोर्टों  के

 भाधार  पर  एक  गभीर  मामला  उठाया  गया  है  ।  क्षण  भर  के  लिये  हम  समाचार  पत्रों

 की  खबरों  पर  पूर्णतया  विश्वास  न  करें  ।  परन्तु  इस  संदर्भ  में  मैं  प्रधान  मन्त्री  के  उस  बयान  का

 हवाला  देना  चाहता  हूं  जो  उन्होंने  4  ata  को  दिल्‍ली  में  बी०  सी०  राय  शताब्दि  समा  रोह  के

 अवसर  पर  भाषण  के  दौरान  दिया  था  ।  वहां  उन्होंन  स्पष्ट  रूप  में  कहा  था  कि  चिकित्सा  Wsa-
 क्रमों एव  विषयों  की  प्रतिष्ठा  एवं  स्तर  को  शिरने  नहीं  दिया  जगना  चाहिये  अन्यथा देश के  सामने
 एक  ad  गीर  समस्या  Tz  हो  जायेगी  ।  इसलिये  उनके  बान  को  ध्यान  में  रखते  हुये  हम  यह  कहना
 चाहेंगे  fr  Fa fir नन  क्यों  तथा  मुख्य  रुप  से  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  ए

 एक  संगठित
 प्रयास  किया जा  रहा है  जहਂ  न  केवल  दस  प्रकार  को  हेरा  फेर करा  चल  रही है  बल्कि  प्रभावी
 व्यक्तियों  के  ञ जा रहा ट्र तक्षेप नथ

 के  कर्मचारियों
 को

 sisais
 से  सह  तक  कि
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 विद्यालत  की  पवित्रता  को  भी  दूषित  किया  जा  रहा  है  ।  यह  सच  है  कि  शिक्षण  को  पवित्रता  को
 में भी  ऐसा  हुआ है  । भी  दीर्घित  किया जा  रहा  हैं  ।  बम

 श्री  अटल  बिहारी  व  जपेगी :  कर्नाटक  के  बारे  में  आए प  क्या  काटना  चाहेंगे  ?

 श्री  न  लक प्पा  :  मैं  आपको  बताऊँगा  कि  उस  अवधि  में  भी  कण  हुआ  at

 भी  भटल  बिहारी  वाजपेयी  क्लासिक  में  |  a  ee

 श्री  क्क्  :  कर्नाटक  में  एसी  स्थिति  नहीं  है  ।  परन्तु  महोदय  केरल  में  उनका  T3-

 जोड़ है  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  केरल  विश्वविद्यालय के  इसनर  विभाग में  भारी  घोटाला

 होता  है  ।  मगर  वह  घोटाला  हैं  मध्यम  स्तर  के  विद्यार्थियों  को  बहुत  अधिक  ie 1 F  देना  ताकि  बे

 हर  संस्थान  में  प्रवेश  प्राप्त  कर  सकें  ।  वे  कर्नाटक  की  शिक्षण  संस्थाओं  में  भी  प्रवेश  प्राप्त  कर

 सी  व्यवस्था  दूसरे  राज्यों  जिसमें  केरल  भी  हो  सकता  में में  सरकार  चलाने  वाले ei

 व्यक्तियों  द्वारा  की  जातों है  ऐसी  खबर  छपी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सम्बन्धित  विषय  पर  आइये ।

 शी  के  ०  लक प्पा  मैं  किसी  के  खिलाफ  कोई  आरोप  नहीं  लगाना  चाहता  |  परन्तु

 यह  अत्यन्त  गम्भीर  विषय

 ्  विश्वविद्यालय  एक  स्वायत्त  शासी  निकाय  तथा  इसक  संचालन  पर  सरकार

 नियंत्रण  नहीं  भर  भारत  सरकार  हर  बार  उनके  प्रशासन  में  .  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकती  ।

 परन्तु  शिक्षा  का  स्तर  तथा  एम०  बी०  dle  एस०  और  एम०  डी०  की  जाली  उपाधि लेन  वाले

 व्यक्तियों  की  सख्या  में  विधि  होती  जा  रही  है  ।  हेरा-फेरी  प्रवृत्ति  से  देश  वास्तव  में  क्षुब्ध  है

 और  यह  बहत  ही  बुरी  बात  हैं  कि  विश्वविद्यालयों  में  भी  इस  प्रकार  त्र  सदाचार  चल  रहा है  ।

 यदि  ऐसा  चलता  रहा  तो  हमारे  देश  का  भविष्य  कैसा  होगा  ?  जाली  उपाधि  प्राप्त  ये  विद्यार्थी

 जब  बाहर  जाकर  अपना  कायें  शुरू  करेंगे  तो  भाप  उनसे  क्या  आशा  कर  सकते  हैं  ?  यह

 बाजी  बड़े  समान  पर  चल  रही  है  परन्तु  इस  प्रकार  की  हेरा-फेरी  को  एक  घटना  दिल्‍ली  में

 .  इस  प्रकार  की  कुछ  घदनाएं  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  विभिन्‍न  मागों  में  घटित  होने  की  ख  बर  ही

 छपी  है  ।  यह  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  ।  भारत  सरकार  इस  बारे  में  आँख  नहीं  ara कर
 सकतीਂ  |  परीक्षायें  एवं  पाठ्यक्रम  आयोजित  करने  के  लिए  farafearaal  को  अपनी  शक्ति  यों  का

 प्रयोग  सही  ढंग  से  करना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  जाने  चाहिए ।

 मेरे  मित्रों  ने  परीक्षा  भवन  में  चलने  वाले  कदाचार  की  सूचना  दी  जसे  पैसा  देने  और

 पह  क  कि  पेपरों  में  रद्दोबदल  शौचालयों  में  सारे  प्रश्नों  के  उत्तरों  को  बता  देना  भर  ये
 ~

 सब  कुछ  विश्वविद्यालय  के  अधिकारियों  की  सांठ-गांठ  से  किया  जाता  व  बा  =
 g  वल  का  भी

 s a
 प्रयोग  करते  ।  जाली  व्यक्ति  परीक्षाएं  दे  रहे  है  ।  वे  परीक्षा  भवन  में  हथियारों  का  प्रयोग  कर

 रहे  धमकियां  दे  रहे  है  ।  वे  निरीक्षकों  को  धमकी  देकर  सभी  प्रकार
 के

 चत्तर  लिख  रहे  हैं  ।

 एक
 योग्य  विद्यार्थी  द्वारा  लिखी  गई  उत्तर-पुस्तिकाओं  पर  ऐसे  विद्याथियों के  रोल  do

 लिख  दिये
 जाते

 हैं
 जिन्हें  लिखना  भी  नहीं  आता

 ।
 तब

 उसे  सबसे  अधिक धक  an  मिलते  हैं  ।  ऐसे
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 अंक  प्राप्त  करने  मामले  भी  प्रकाश  मे  भाये  हैं  1.0  बडे  ने  प  संगठित  aqua  से

 यह  सब  हो  रहा  है  ।  हमें  ऐसे  मामलों  की  भी  ate  करनी  चाहिये  ।  .

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  कोई  ण  नहीं  इस  बारे  में  पहले  ही
 रिपो  की  जा  चुकी  है  तथा  विभिन्‍न  aaa ryt  के  बारे  में  भी  खबरें  छपी  हैं  दें  ।  हमें यह  भी  सूचित
 किया  गया  है  fs  fazafaaraat  में  ad  बन  गए  हैं  जिन  व्यक्तियों  कुलपति  बनने  का

 प्रयास  किया  था  परन्तु  जिन्हें  यह  पद  दिये  जाने  से  मना  कर  दिया  गया  वे  भी  समाचार-पत्रों  में

 इस  प्रकार  के  लेख  लिख  रहे  हैं  और  भ्रम  पदा  कर  रहे  इसलिए  इन  संगठनों  में  कुछ  भी

 किया जा  सकता  F-¥  |

 _..  जाली  उपाधियां  प्रदान  करने  जैसी  संगठित  त्रदाचारों  के  लिए  विश्वविद्यालयों  को  मंच नहीं

 बनाया  आना  चाहिए  ।  थे  तो  शिक्षण  स्थल  हैं  ।  मैं  माननीय  शिक्षा  मंत्री  से  अनुरोध  करता हूं
 किवे  म  यह  बतायें  कि  किसी  विश्वविद्यालय  a  इन  सभी  कलाकारों  को  समाप्  करन के
 लिए  शिक्षा  मंत्रालय  ने  कोई  मागं दर्शी  सिद्धान्त  मांगे  है  ।  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  को  रोकन
 के  लिए  क्या  विश्वविद्यालयों  में  कोई  ऐसा  तन्त्र  है  जी  इन  बातों  का  पता  लगाकर  हਂ  प्रकार के

 कदाचार  को  रोक  सके  ?  यदि  नहीं  तो  इन  गतिविधियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  देने  का  प्रस्ताव  है  ?  क्या  ये  सिद्धान्त  शिक्षा  मंत्रालय  की  जानकारी  में  लाये  गए  है  ?  क्या
 वे  कतिपय  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  कड़े  कानन  और  नियम  बनाने  यह  सुनि निश्चित

 करने  के  लिए  किसी  तंत्र  का  स्थापना  करन  पर  विचार  करेंगे  कि  ier  सस्थाओं  की  पवित्रता

 पूर्ण  स रूप  से  कायम  रखी  जाये  तथा  rayafamraa  की  जाली  उपाधियां  न  बेची  जाएं  ,  परीक्षाएं
 फर्जी  उम्मीदवारों  द्वारा  न  दी  जाएं  तथा  देश  के  स्तर  में  रही  गिरावट  को

 रोका  जा
 सके  ?  कया  शिक्षा  मंत्री  ने  इन  बातों  का  पता  लगाने  और  शिक्षा के  स्तर  को  उठाने

 तथा  इससे  सम्बन्धित  उपाधियों  की  यथार्थता  एवं  शिक्षा  संस्थाओं  मे  अनुशासन  बन।ए  को उठाने रखने के

 faq  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए हैं
 ्

 श

 श्रीसती  शीला  कौल :  माननीय  सदस्य  ने  अभी  मागंदर्शी  fear rat  a1  जिक्र  करते हुए

 यह  पूछा  हैं  कि  सरकार  इम  दिशा  में  क्या  sag  कर  रही  है  ।  मैं  यह  कहना ਂ  चाहूंगी कि
 विश्वविद्यालय  का  कायें  है  वस्तुपरक  ढंग  से  परीक्षाएं  आयोजित  करना  तथा  उनकी  विश्वसनीयता

 को  सुनिश्चित  करना  ताकि  लोगों  का  विश्वविद्यालयों  पर  विश्वास  रहे  ।  हमारे  विचार  में  विश्व

 विद्यालयों  पर  विश्वास  रहे  ।  हमारे  विचार  में  विश्वविद्यालयों  से  यही  agar  की  जाती है  ।

 परीक्षा
 ढंग  से  आयोजित  करने  के  लिए  विश्वविद्यालयों  के  प्रबन्ध  मण्डल  ही  जिम्मेदार हैं  ।

 अध्यापक  एवं  विद्यार्थी  दोनों  ही  इसके  लिए  जिम्मेदार  मैं  कहना  चाहूंगी  कि  परीक्षाओं  के

 आयोजन  से  समाज  वो  सम्बद्ध  करना  होगा  ।  मै  यह  आशा  करती  हूं  कि  ये  तीन  मुख्य  वंग  इस

 कार्य  को  ईमानदारी  से  सम्पन्न  कराने  के  लिए  कुछ  पद्धति  तैयार  करने  के  लिए  मिलकर  काम
 करेंगे  ।  में  इस  देश  को  जनता  से  »पील  करना

 चाहूंगी
 कि  वे  हमारी  परीक्षा  garrett  से  इस

 प्रकार  के  कदाचार  को  पूर्णतया  दू  रन  इक
 सस्य  को से  य्  ्  सम्बद्ध  क  रगे  की  कि  मैंने  पहले

 कहा  रक  qq  के  प्रबन्धकों  तथा  समाज  को  इस  प्रकार  की
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 अल  ee  ee

 अनियमितताओं  को  समाप्त  करने
 के  जहां  कहीं  भी  वे

 ऐसा
 कर

 सकते
 मिलकर  कार्य

 करना  होगा  ।

 a
 आपको  यह  सूचित  करके  खुशी  होगी  fe  हमें  जूनियर  डॉक्टर  एसो

 दिल  से  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  पत्र  में  कहा  गया  है  कि  वे  इस  वात  से  बहुत
 चिन्तित

 पर  वे  अब  चालू  वर्ष  के  लिए  दिए  गए  प्रबन्धों  से  खुश  हैं  ।  ऐसा  उन्होंने  कहा है  ।  मानवीय

 सदन  ह  ने  समाचार-पत्रों में  प्रकाशित  खबरों  का  उल्लेख  किया है  जिसमें  कहा  गया है  कि  ऐसे  व्यक्ति

 लिए
 रुपये

 का  लेन-देन  करते  हैं  ।  इसका  विश्वविद्यालय  से  कोई  सम्बन्ध भी  हैं
 जो  इन  कार्यों के

 नही ंहै  ।  दो  व्यक्ति  ऐसे  हो  सकते हैं  —fasat  और  जोनी  ।  परन्तु  उनका  विश्वविद्यालय  से  कोई

 सम्बन्ध  नदीं  है  ।  वे  विदवश्दिलय  के  कमंचारी  नही  उनका  विश्वविद्यालय  से  aly  सम्बन्ध

 नही  वे  किसी  कोचिंग  संस्था  के  कर्मचारी  हो  सकत ेहैं  ।  जसा  कि  भाप  जानत  हो  हैं  थे  कोचिंग

 संस्
 es  गस  पेपर  छापती  हैं  ;  और  हो  सकता है ंहै  कि  इन  पेपरोंਂ  में  दिये  गए  sea  कई

 बार  परीक्षा  में  पूछ  भी  लिए  जाते  हैं  परन्तु  ऐसा  नहीं  होता  कि  पेपरोंਂ  के  सारे  प्रश्न  ही
 कि  गस  पेपर  के  सारे  ma परीक्षा  में  पुछ  लिए  जायें  ।  मुझे  ऐसी  आशा  है  ।  मैं  भाशा  करती

 परीक्षा  में  नहीं  पूछे  जा  सकते  क्योंकि  यह  तो  एक  कोचिंग  अकादमी  1  इसके  faq  यही
 aun  सिद्धान्त  है  कि  हमें  मिलकर  एक  पद्धति  या  कोई  प्रणाली  तैयार  करनी  होगी  जिसके  द्वारा

 हम  इन  चीजों  को  रोक  सके  ।  आपको  भी  इस  कार्य  में  शामिल  होना  होगा  |

 तुझे  भी  इसमे ं२  निहित  होना है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  को  इसमें  सन्निहित  होना  है  भीर  यह

 zen  है  कि  हम  इस  प्रणाली  से  छुटकारा  पा  जाते  हैं  जो  अव  विद्यमान है
 अथवा  हम  maa  हैं

 कि  ag  विद्यमान हैं  ।  i

 थी  कुसुम  क्षण  मति  उपाध्यक्ष  जब  ताने  घंटे  में
 पीचेज

 प्रश्न  करने

 की  प्रणाली  के  स्थान  पर  परीक्षा  वस्तुनिष्ठ  प्रणाली  भावजेक्टिव  टेस्ट  लो
 ge

 को  गई

 थी  तब  हमने  यह  आशा  की  थी  कि  विद्यार्थियों  को  पूरा  न्याय  मिलेगा  ।  लेकिन  अब  हमें  अपने

 अनुभव से  यह  पता  लगा  है  कि  परीक्षा  की  किसी  भी  प्रणाली  को  दोषी  नहीं  ठहराया  ee  सकता

 अपितु  उस  स्थान  को  दोषी  ठहराया  जाना  जिसे  नस  प्रणाली  को  कार्यो  ्  करने  की

 जिम्मेदारी  हग  जाती  माननीय  मंत्री  जी  ने  कनिष्ठ  डाक्टरों  की  सन्तुष्टि  के  बारे  में  स्पष्ट

 रूप  से  बताया  है  भीर  मुझे  खुशी  है  कि  कनिष्ठ  डाक्टरों  की  यह  एसोशिएशन  तथा  लोकनायक

 जयप्रकाश  नारायण  अस्पताल  की  एसोसिएशन  भी  उन  अभ् यु पायों  को  प्रकाशात्पादकता  से  सहमत

 हैं  जोर शिकायतें  प्राप्त  ढोने  के  बाद  किये  गए  हैं  और  व  उन  अध्यायों  के  बारे  में  तहत  खुश  हैं  ।

 मैं  एक  विशिष्ट  बात  पर  भा  रहा  हूं  |  मंत्री  महोदय के  वक्तव्य  म यह  स्पष्ट  रूप से
 ब  Taq  गया

 है  कि  यदि  विश्वविद्यालय  द्वारा  क  परीक्षा  में  अपनाए  गएं  थित  कलाकारों
 में  विश्व  विद्यालय  क ेके  कर्मचारियों  के  सम्मिलित  होने  कोई  घटना  सरकार  की  जानकारी पें

 उत् उस  सम्बन्ध  aa  तत्काल  साथा
 मत

 लाई  जाती  है  तो  सर रकार  शिकवा  करना  चाहेगी  जो  कुछ
 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा है  उसे  दो  हटाए बि  =  उदाहरण  प्रस्तुत  करूगा और  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना

 चाहूँगा
 कि  सरकार हको  कनिष्ठ  डाक्टरों  की  उसी  एसोसिएशन
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 ह  ————

 से  एक  बैक  ड्राफ्ट
 के  बारे  में  कोई  भम्यावेदन  प्राप्त  हुआ है  जो  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  को

 चिकित्सा  विज्ञान  की  संकाय  के  उप-रजिस्ट्रार  द्वारा  1981  में  एक  चिकित्सा  सीट
 के
 बारे  में  प्राप्त

 किया  गया  था  क्योंकि  उन्होंने  सख्त  आरोप  लगाये  हैं  कि  उन  सीटों  को  बड़े  ऊंचे  दामों पर  देवा

 गया  यदि  सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  feat  गया  है  तो  सरकार
 ने  क्या  कदम

 gard  हैं  और  दूसरे  उत्तर-पुस्तिकाओं  को  नष्ट  करने  के  बारे  में  है--परीक्षाओं  के  नियंत्रक ने
 feata  27  1982  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  छपे  एक  पत्र  के  माध्यम  से  बताया

 है  जो  निम्न  प्रकार  है:--विश्वविद्यालय के
 नियमों  के  अनुसार  सभी  परीक्षाओं  की  उत्तर

 पुस्तिकाओं  को  परिणामों  के  छपने  की  तारीख  से  तीन  महीने  तक  सुरक्षित  रखा  जाना  होता  है  ।

 प्रत्येक ऐसे  मामले  अथवा  मामलों  में  जिनमें  कोई  प्रत्याशी  जांच  के  लिए  आवेदन  करता है  और

 जब  पुनः  जांच  कर  ली  है  तो  केवल  सम्बन्धित  उत्तर-पुस्तिकाओं  को  ही  तीन  महीने  के  बाद
 a |  |  लेकिन  वास्तव  में  नियम  यह  कहता  हैं  मैं  केवल तक  सुरक्षित  रखा  जाना  होता

 विद्यालय के  कलण्डर  वर्ष  1967-68  से  उद्धत  कर  रहा  हूं  जहां  से  उन्होंने  निम्न
 अकार  उद्धत

 को  परिणामों  के  छपने  के  बाद  से  तीन  मास  समाप्त  होने  तक

 रजिस्ट्रार  के  नियंत्रण  में  सुरक्षित  रखा  जाएगा  ।'

 लेकिन  ata  में  विश्वविद्यालय  के  वब  197  के  अधुनातन  कलण्डर में  यह  स्पष्ट  रूप

 से  बताया  ne  मैं  उद्ध,त  करता  हूं महन
 प्रत्याशी  द्वारा  गैर-ईमानदारी  और  अनुचित  साधनों

 के  प्रयोग  को  चार
 मि  के  भीतर

 परीक्षाओं  के  नियंत्रक  की  जानकारी  में  लाया  जा  सकता  ट  क्र

 इसका  मतलब  ag  हुआ  कि  यह  अवधि  परिणामों  के  छपने  के  बाद  से  तीन  मास  नहीं  है  ।

 और  पुराने  रिकार्ड  को  नष्ट  करने  के  बारे  में  रिकार्ड  तष्ट  करने  aarat  नियमों  में  यह  भी  बताया

 गया
 हैकि  में  उदृत  करता  हूं

 प्रशन  पत्रों  की  उत्तर  पुस्तिकाओं  को  ही  जिनकी  दोबारा  जाँच  की  गई

 परिणामों  की  जाँच  सम्बन्धी  आवेदन  पत्र  तथा  परीक्षाओं

 =  की  उत्तर  पुस्तिकाओं  सभी  को  तीन  वर्षों  तक  सुरक्षित  रखना  होता

 मैं  पुस्तक  रिकार्ड  नष्ट  करने  संबधो  नियमों  में  से  sqa  कर  रहा  हूं  ।  विद्यमान  नियमों

 के  घ्यान  में  रखते  g  nag  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सर  रार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 उपयुक्त  कदम  उठायगी  कि  ये  उत्तर  पुस्तिकाएं  तीन  वर्षों  तक  सुरक्षित  रखी  जाती  हैं  मेरा  यह

 स्वयं का  अनुभव  है  जब  मैंने  अपनी  स्नातक  की  परीक्षा  दी  उस  समय  एक  उत्तर  पुस्तिका  में

 शून्य मक
 प्राप्त  हुए  इस  बीच  जब  मैंने  जांच  के  लिए  आवेदन  किया  तो  मुझे  शुन्य  की  बजाय

 48  प्रतिशत  अंक  मिले  ।  ऐसा  किसी  इरादे  से  नहीं  किया  गया  था  लेकिन  ऐसा  उत्तर  पुस्तिकाओं  की

 पुन:गणना  करते  समय  हो  गया  था  ।  आप  इन  उत्तर  पुस्तिकाओं  को  जल्दी  में  नष्ट  किए
 बिना  सुरक्षित  रखते  हैं  तो  जब  कभी  कोई  ऐसा  आरोप  लगाया  जाता  है  ता  विद्याथियों  को  संदेह

 or देते
 है

 विद्याथियों
 की  संतुष्टि के  लिए

 इनकी  जांच  कराई  चग  सकती  ह ै। प्त
 हम्
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 फ्क्

 इन  टिप्पणियों क  यान  eran  सासन
 बंती

 जी  हम  जानना  चाहूंगा  कि

 क्यों  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए उपचारात्मक  भम्प्रयाय  ताकि  इन  कदाचारों  को

 समाप्त  कर  विधियों  के  दिमागों  में  बैठी  शंकाओं  को  दूर  किया  जा  सकें

 उपाध्यक्ष  *  होदय  मन्त्री जी  उत्तर  दें
 a

 sty  सती  झोला  कौल  :  माननीय  सदस्य  ने  उस  अभ्यावेदन  के  बारे  में  पुछा  है  जो  भेजा

 गया  था  ।  उप  रजिस्ट्रार  को  एक  अशगाविदन  भेजा  गया  था  ।  मसौदा  भेजा  गया  |  सरकार  को

 रजिस्ट्रार  द्वारा  भेजा  गया  कोई  भी  प्राप्त  नहीं  हुआ है है  लेकिन  यह  सच है  कि  ऐसा  एक

 मसौदा उ  प  रजिस्ट्रार  द्वारा  प्राप्त  किया  गया  था  जो  इनुस  घान  अध्ययन  ale  आफ

 रिसर्च  की  जानकारी  में  लाया  गया  माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  पत्रों  की  उत्तर  पुस्किओं

 लम्बे
 को  नष्ट

 करने
 के

 वरि  में  भी  पूछा  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नियम  हैं  ।  ये  नियम  काफ

 समय से  लागू  हैं  |  पिछले  नियम  32.0  अथवा  31  वर्षों  से  विद्यमान  थे  ये  नियम  पहले  ही

 विद्यमान  थे  ।  कुछ  नए  नियम  भी  बनाए  गए  हैं  |  नियम  यह  है दै  एक  प्रश्न  पत्र  की  उत्तर  पुस्तक

 कौओं  की  3  महीने  केलिए  रखा  जाता  है  लेकिन  यदि  किसी  उत्तर  पुस्तिका  की  कोई  पुन  जांच  होती

 है  तो  उस  उत्तर  पुस्तिका  को  3  वर्षों  तक  रखना  पड़ता है
 और  बाकी  उत्तर  पुस्तिकाओं  को

 3  मास  समाप्त  होनेपर  नष्ट  कर  दिया  जाता  है  ।  पुराने  विनियमन  के  अंतगर्त  यही  नियम
 x

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  एडुआर्डो  फैली रों  ।

 श्री  एडुआर्डो  फैली रो  :  उपाध्यक्ष  जेसा  कि  प  को  ज्ञात  है
 >

 इस  देश  एकेडेमिक  शिक्षण  प्रणाली  ऐसी  जों  ज्यादातर  राज  सहायता  पर  चलती  हे  और

 इससे  भी  अधिक  राज  सहायता  तकनीकी  शिक्षण  अलावा  व्यावसायिक  किस्म  जैसे  मेडिकल  शिक्षा

 के  उच्चतर  शिक्षण  संस्थाओं  को  दी  जाती  है  विद्यार्थी  इस  देश
 के

 विशेष  सुदिधा  प्राप्त  वर्गों

 से  है जिनकों  यह  धन  मिल  रहा  है  इस  देश  के  सीमित  संसाधन  जिन्हें  हमारे  लोगों  की
 अधिकाँश से  ले  लिया  जाता  है  जिन्हें  भीषण  यातनाओं  में  से  गुजरना  पडता  है  ताकि  वे  देश  के  लिए

 उपयोगी  सिद्ध  हो  सके  भीर  वे  इस  महान  राष्ट  की  प्रगति  और  विकास  में  अपना  योगदान दे  सके ं।

 इसके  अंतगर्त  न  केवल  feared  ही  आते  हैं  बल्कि  इसके  अन्तर्गत  समस्त  दक्षिण  वग  भाती

 जिसमें  अध्यापक  भी  शामिल  इनको  विशेष  सुविधा  प्राप्त  वग  की  सजा  दी  जा  सकती

 है
 इस

 मूल  प्रश्न  यह  उठता है  कि  क्या  |  शेष  रूप  से  विद्यार्थियों  के  लिए  और  सामान्य  तौर

 पर  शिक्षण  वग  के
 लिए

 राष्ट्र  द्वारा  किए  गए  समस्त  बलिदानों  के  कोई  परिणाम  निकर  ले  हैं
 \

 यहं  दुर्भाग्य  की  बात  इस  विषय  पर  सरकार  को  अवय  ध्यान  देना  समाजवादी  देशों

 लोगों  बी  वचनबद्धता  इतनी  महान  होती है  ।  हम  उनकी  विचार  धारा  से  सहमत  नही

 मैं  उनकी  अधिकांश  विचार  घारा  से  समय  नदी  हूं  लेकिन  वचनबद्धता  इतनी  महान  है  और

 और  अध्यापक  वर्ग  इतना  अधि  समाप्त  तथा विद्यार्थी  राष्ट्र  के  प्रति  समर्पित  हैं  निष्ठवान है
 यहां  तक  कि  पूजीवादी  समृद्ध  देशो ंमें  जहाँ  संसाधनों  की  भरमार  जेसे  संयुक्त  मिलि  अमेरिका

 तथा
 कनाडा  विद्यार्थी

 अध्ययन  करते  हैं  हो  सकता ह ैहै  वे  राजनीति से
 गा

 परिचित  हो  जाये  कौर
 ae राजनीति  में  माग लेने  वे  कभी  भी  संस्था  के  भवन  अथवा  agar  देश  की

 बहुमूल्य  cfiecrairct  को  नष्ट  करने  की  सीमा  कभी  भी  जायेंगे  नहीं  ।
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 भविलम्नीय  महत्व  के  विषय  थ  की  भोर  ध्यान
 दिलाना

 8  मान  1982

 —  ए

 उपाध्यक्ष  महोदय  पर  आइए MUERN  of अपन  मूल

 z भो  एडुआर्डो  फे नीरो  :  मैं  अपने  मूल  प्रश्न  पर  भा  रहा  R  |  ag  मूल  प्रश्न है  ।  घ्यान

 क्षण  प्रस्ताव  में  जब  एक  व्यक्ति  का  नाम  सुची  में  सबसे  बाद  में  आता  है  तब  वह  मूल  weal  के

 मुश्किल  से  ही  की  अन्य  विषय  उठा  सकता  है  ।  मल  प्रदान  यह  क  सरकार  इस

 ओर  ध्यान  देगी  ale  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  इस  सीमित  संसधनों  का  प्रयोग  जिन  उद्देश्यों के
 लिए  उन्हें  लगाया  गया  है  ।  उन्हीं  के  लिए  किया  जाये  कौर  यह  एक  शिक्षण  संस्थाओं में  वही

 कायथ हो  जिसकी  उनसे  अपेक्षा  की  जाती  है  और  श्वज्िद्यालय  की  चौखट  के  भीतर  केवल  शैक्षिक

 उत्कर्ष  ही  पदा  किया  जाये  और  जो  लोग  किसी  अन्य  कार्यों  के  लिए  सम्मानित  है  उन  दरवाजा

 दिखाया  जाए  |  थ

 जहां  तक  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  का  सम्बन्ध  यंह  बात  स्वीकार  करनी  होगी  कि  यह  तो

 निश्चित  है  कि  यह  सबसे  खराब  विश्वविद्यालय  में  से  नहीं  यह  एक  सर्वोत्तम  वविद्यालय

 है  ।  केरल  विश्वविद्यालय  तथा  बम्बई  विश्वविद्यालय  के  बारे  में  बताया  गया  है  ।  तुलनात्मक  रूप

 से  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  बेहद  खराब  विश्वविद्यालयों  में  से  नहीं  है  यहां  ऐसी
 बास

 महीं  है
 कि  हम  इससे  सन्तुष्ट  हो  इत्मीनान  से  बैठ  गए  |

 मन्त्री  जी  ने  कनिष्ठ  डाक्टरों  की  एसोसिएशन  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  का  क्र  किया  है
 जिसमें  उक्त  परोक्ष  में  विश्वविद्यालय  द्वारा  हाल  ही  में  उठाए  गए  कदमों  की  प्रशंसा  की  गई  है  ।

 मैं  एक  भीर  वक्तव्य  का  उल्लेख  करना  चाहुंगा  जो  उसी  .  समाचार  दि  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में

 दिया  गया  ar  fi  जिसके ६  रा  ये  बातें  सामने  आई  हैं  ।  दि  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  वक्तव्य  निम्न  प्रकार
 दिया  गया  है

 :

 राज-अर्थात  शायद  27  1982  को  लेडी  हाडिन  मेडिकल  कालेज के  डाक्टरों  के  एक
 वर्ग  ने  यह  बताया है  कि  अब  तक  परीक्षा  आयोजित  करने  का  स्तर  |

 पिछले  ag

 के  स्तर  a  aga  ही  अच्छा  था  ।  लेकिन  भव  देखना  यह  है  कि  उत्तर  पुस्तिकाओं
 की  उनक  ख-रखाव  तथा  ताज़िकी  बनाने  का  कार्य  कसे  किया

 | 2 जाता है  ।

 इस  तरह  इस  वर्ष  परीक्षा  के  समय  कुछ  बहुत  ही  बढ़िया  उपाय  किए  गए  हैं  और  समस्त
 विद्यार्थियों  द्वारा  उनकी  प्रशंसा  की  गई  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  चाहेगा  कि  इन  उपायों  चाल  रखा

 जाना  चाहि  ये  उपाय  केवल  इस  ag  तक  सीमित  न  रहकर  आने  वाले  वर्षों  में  भी  जारी  रहें
 इस  वर्ष  इस  समय  इस  बात  को  देखने  का  sea  कि  परीक्षाओं  में  कोई  भी  कदाचार  उत्पन्न  न  हो
 और  भाने  वाली  जो  कि  उत्तर  पुस्तिकाओं  के  जाँच  करने  की  स्थिति  में  कदाचार  बरते

 जाने  के  विषय  में  सन्देह  अथवा  यहाँ  तक  कि  शंका  करने  की  भी  कोइ  गुंजाइश  न  हो  ।  इसके

 लिए मैं  मन्त्री  महोदय  से  कुछ  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  किकया वे  ये  सभी  उपाय  करेंगे  जिनका  मैं

 wie सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  aia  कर  रहा  हूं  कि  मूल्यांकन  प्रणाली  की  विश्वसनीय  यता  का
 श्वसन  दिया  जाए  और  किसी  भी  ब्यक्ति  के

 दिमाग  मे
 में  इस  बात  का  सन्देह  करने  कोई

 T
 सन्देह  करने  की  कोई  गुंजाइश  न  रहे  कि  नथ  @*  a  नहीं  किया  गया  है  ।
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 रहै  ह  के  faq
 17  1903  लोक  महत्व  के न  विषय  को य

 की  भोर  ध्यान  दिलाना

 पहला  प्रश्न  जो  उठेगा  वहू  यह  है  कि  क्या  इस  मानव
 भतीजावाद  और  रिटायर

 '  कर  ए  ।  fara  दार  उत्तरों की  जांच  कम्प्यूटर
 द्वारा  की  जिससे  मानव  रा  aa  या  कम्प्यूटर  द्वारा  जांच  अभी

 की  जायेगी  या  बाद में  कपा  सरकार  हम  इस  सम्बन्ध  म  विश्वास  दलायेगी  कि  उसका

 विद्यालय  द्वारा  कम्प  यूटर  के  प्रयोग  करने  और  प्रश्न  पत्रों  की  कम्प्यूटरों  द्वारा  मूल्यों  करवाने  का

 विचार  है  ।  =

 ns प्रो० सध दण AW  दण्डवत  नि  पाया  कम्प्यूटर ने  100  में  से  856  अक दे
 दिये थे  ।

 श्री  एडुआर्डो  क  सर  हमेशा  मैं  समझता  हूं  कि  frat  कौर

 अन्य  द्वारा
 मैं

 बात  को  उठाऊ गा

 az  प्रोफेसर की  इस  मामले  को  अपने  नियन्त्रण  में  रखना
 उपाध्यक्ष  महोदय

 चाहता  है  !

 श्री  एडुआर्डो  फिरो  मैं  वश्वविद्यालय  से
 काफी  act  तक  दूर  नहीं

 कि
 मैं  प्रोफेसर

 कीं  इज्जत  करना ही  बचन  जाउ  |

 श्री  सत्य  साधान  चक्रवातों  इसमें
 भेद

 करें
 ।  आप  मूल्यांकन  के  ‘fing  सारणी यन  के

 लिए  कम्प्यूटर  का  प्रयोग  करना  चाहते  22  ag  पा  अनन्त-मिलता  बातें

 श्री  एडुआर्डो
 एलोरा  दोनों  ही  अवस्थाओं  क्यों  कि  थे

 बस्कुतिष्ठ  अशन-पता
 ह

 ao

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इस  बारे  में  मन्त्री  महोदय  जवाब  ag  नहीं  ।

 श्री एडु्प्राों  :  इस  ज्ञापन  के  माध्यम  से  मौलाना  आजाद  मेडिकल  कालेज  के

 छात्रों ने  ने  कम्प्यूटर  द्वारा  उत्तरों  की  जांच  की  माग  की  है  |  क्या  विश्वविद्यालय  द्वारा

 कम्प्यूटर  से  उत्तरो  को  जांच  करायी  जायेगी  ?  इस  बात  का  उफनेगा  न  करते  हुए  कि  छात्रों  ने  क्या

 कहा है  |  वास्तव  ता  और  यह  देखत ेहुए  कि  सन्देह  कि  कोई  गु  जाइए  न  क्या
 सरकार  जांच  अवस्था  में  कम्प्यूटर  का  प्रयोग  करेगी  ?  क्या  सरकार  यह  मी  सुनिश्चित  करेगी कि

 सम्बन्धी  ag  कार्य  तिदवविद्यालय  प्राधिकारियों  द्वारा  न  करके  किसी  बहरी  विशेषज्ञ मूल्यांकन
 एजेंसियों  जैसे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  या  एन०  सी०  ई०  Mo  zo ०  द्वारा  कराया  जाय  ?  मूल  यां  कन

 के  शक  या  सन्देह  को  दूर  करने  के  लिए  अत्र  तक  जो  प्रक्रिया  अपनाई  जाती है  वह  यह  कि

 केवल  हुए  हैं  ।  उम्मीदवारों  के  नाम  दर्शाये  जाते हैं  क्या  उसके  स्थान  पर  ऐसी  प्रक्रिया का
 पालन  जायेगा  जिसके  अन्तर्गत  घोषित  परिणाम  में  फेल  हुए  उम्मोदवारों  द्वारा  प्राप्त  अक

 भोर
 क  छात्र  द्वारा  प्राप्त  प्रतिशत  अ  कोको  भी  दर्शाया  जायेगा  ।  ag  इसलिए  भी  महत्वपूर्ण

 stat  को हैक  बहा  चल  सके सके  कि  अनुसूचित  रजा ति  के  मिलने  वाले  5  प्रतिशत  aval  का  लाभ
 TS  Bh  Ree:  ee  ना  7  ar कौर  किसी  लगन तय

 विषय  में  डिप्लोमा  करने
 पर  मिलने  वाले  2 2  ALG  ज  का  लाम  वास्तव
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 अविलम्बनीय  लोक
 महत्व  के  विषय  वी

 are  ध्यान
 दिलाना  8  1982

 ee

 में  योग्य  लोगों  की
 न  कि

 रक

 पत्र  देने  वालों  को  ।  क्या  सरकार  इन  Tite  मुद्दों  पर

 ठोस
 कार्यवाही

 करेगी  2

 कीमतों  शे  लला  कौल :  उस  सके  बारे  में  पहने  माननीय  सदस्य  ने  पुछा  है

 स्पष्टीकरण  देना  चाहती हूं  |  ड्राफ्ट  3(0  रु  ।  अधिक  पूछताछ  के  बाद  पता  चला  कि

 ag  उसी  उम्मीदवार  ने  भेजा  था  जिसका  नाम  पहले  1  शायद  किसी  ऐसे

 व्यक्ति  ने  जो  उसे  उत्तीर्ण  उम्मीदवारों  शी  सुची  में  नहं  देखना  चाहता  थ
 यह ड्राफ्ट  भेजा

 ag  कठिनाई  में  फंस  जाये  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  कैलोरी  ने  जानना  चाहा है  कि  क्या  जो  प्रणाली  हमने  च  हई  है

 हम  उसे  ही  जारी  रखेंगे  ।  चू  कि  हमने  पाया है  कि  यह  प्रणाली  चल

 सह  nae इसे  जारी  रखा  जायेगा  लेकिन  हम  चाहेंगे  कि  इसमें  और  सुधार ह  |

 |  जहां  तक  मूल्यांकन  और  साररीप्रन  के  लिए  कम्प्यूटर  के  प्रयोग  कि  जाने  की

 का  सम्बन्ध  ह हम  वस्तुनिष्ठ  जिनमें हां  या  नहीं में  उत्तर  देना  होता  के  सम्बन्ध में
 इसका  प्रयोग  गिर  सकते  हैं  ।  परन्तु  अन्य  se  में  इसका  प्रयोग  करना  कठिन  होता है  ।  जेसा  कि

 प्रोफेसर  दण्डवत  ने  कहा  कि  वस्तुनिष्ठ  प्रश्नों  के  लिए  कम्प्यूटर  का  प्रयोग  सहा  ;  अन्य  मामले में

 ag  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 भी  एड्आर्डो  फैली रो  :  ये  परीक्षा  वस्तुनिष्ठ  परीक्षाएं  होती  उनमें  सिफ॑  निशान

 लगाना  हां  या  नहीं  मी  नहीं  लिखा  श्री  ।

 जिनका  उत्तर  तीन  या  चार श्री मती  शीला  कौल  :  लेकिन  कुछ  लिखित  प्रश्न  भी  होते  हैं

 वाक्यों में  देन ा |  होता है  ।  इनको  इनमें  शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  |  जहां  तक  मूल्यांकन  का

 प्रदान  इस  बारे  में  हम  सजग
 हैं  ।  मूल्यांकन  करने  के  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  ने  कुछ  स्वतन्त्र

 बाह्म  एजेंसियों  के  साथ  व्यवस्था  की  है  जो  फि  प्रश्नपत्रों  और  अ  क  देन के  बारे  में  देखोगी ।
 प्रायः  इनको  नहीं  प्रदान  बाह्म  एजेंसी  इसको  देखेगी  ॥

 श्री  एडुआर्डो  फुलौरी  :  मैं  इस  वारे  में  स्पष्ट  नहीं  हुं  ।  क्या  वे  मूल्यांकन  के  लिए  कम्प्यूटर

 के  प्रयोग  के  वारे  में  विचार  करेंगे  ?  अगर  वाह्य  एजंसियों  को  लेना है  ।  तो वे  are  विशेषज्ञ

 एजेंसी र  से  संघ  लोक  सेवा  आयोग  या  एन०  सी०  ई०  आर०  टी ०  हो  होना  चाहिए  कोई  अन्य  बाहा

 एजेंसी  मैं  संघ  लोक  सेवा  आयोग  और  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  के  बारे  में  जानना  चाहता  ह्

 मिलती  शोला  कौल
 :  मुझे  यह  खेद  मैं  अपको  नहीं  बताना  नहीं  क्योकि  वहां

 > भी  अनियमितता यें  ठ  |  इसलिए  इस  gg  पर  मैं  चुप  रहना  चाहती हूं  ।  फिर
 नाओं  वी  जांच  की  जायेगी  ।  जहां  तक  कम्प्यूटरों  प्रयोग  क  प्रश्न  ज

 कुछ  आपने  अभी  कहा
 हम  जहां तक  इस  वारे  में  जहां  तक  सम्भव  हो  इसका  नने  की  कोशिश  करेंगे  |

 श्री  एड्श्रार्डॉ  फेलीरो :  कोकोम
 के  बारे  में  कया  राय है  ?

 शोभती  शीला  कोल  :  यह  एक  अच्छा  सुझाव है  ।  हम  इसे  अपनाने की  कोशिश  करेंगें
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 17  1903  नियम  377  के  अधीन  मामले

 इस  दफा  हम  विश्वविद्यालय  से  अनुरोध  करेंगे  कि  वह  दोनों  ही  पास  और  फेल  हुए  छात्रों
 के

 अक

 दर्शाये  ।
 इससे

 उनके
 माता-पिता

 भौर  अन्यों  की
 तसल्ली

 हो  सकेगी  ।

 हर

 नियम  377  के  अधीन  साल

 अह  का कनाल  मान  सरोवर  की  तीर्थयात्रा  के  लिए  वि oh

 अध्यक्ष  पारत  चीन  सम्बन्धों  के  सामान्यीकरण श्री  खरीदा
 की  प्रक्रिया चल  रही  हैं  ।  हम  इसका  स्वागत  करने  हैं  ।  चीन  के  तत्कालीन  विदेश  मन्त्री  की

 भारत  यात्रा  के  दौरान  जहां  चीन  मे  स्थित  कैलाश-मानसरोवर  नामक  पवित्र  तिथि-स्थन  की

 यात्रा  प्रारम्भ  किए  जाने  के  संदर्भ  में  समझोता हु  वहां  व्यापार  सम्बन्धों
 को  arse

 करते  के

 मैं सम्बन्ध में  भी  परम्परा  सहमति  प्रकट  की  गई  |  मैं इन  दोनों  बिन्दुओं  पर |  निम्न  बातें  विदेश  मन्त्री

 जी  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ्

 1.  केलाश  मानसरोवर  यात्रा  को  इस  वर्ष  a ay ¢ ल  के  अन्तिम
 सप्ताह

 थो  मई  के  प्रथम

 सप्ताह  में  प्रा  रम्भ  कर  दिया  जाना  चाहिए  |

 2
 यात्रां  हेतु  वीसा  माग्रेशन  कार्यालय  पिथौरागढ़  A  खोला  जाना 1  चाहिए  ।

 3:  कम  से  कम  पाँच  हजार  तीर्थ  यात्रियों  को  इस  वर्ष  इन  स्थानों में  भेजे  जाने  की  ag

 मति  हेतु  चीन  सरकार  से  वार्ता  जानी  चाहिए  ।

 4.  इस  परम्परागत  यात्रा  माग  को  और  अधिक  सुविधाजनक  तथा  सुगम  बनाने  हेतु
 सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  वार्ता  करनी  चाहिए  तथा  ओर  अधिक  भ  मदद इस

 हेतु  प्रदेश  सरकार  को  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  यात्रा  मार्ग  में  टूरिस्ट  डि
 स्पेंसर

 सस्ते

 गल्ले  की  दुकानें  तथा  टेलिफोन  केन्द्र  भादि  शीघ्र  खोले  जानी  चाहिए  ।

 5.  इस  यात्रा  मार्ग  को  यात्रा  अवधि  को  घटाने  के  लिए  आवश्यक  है  कि  जी-कालापानी
 तक  मोटर  मार्ग  का  निर्माण  दूत  गति  से  करवाया  जाए  |  इस  स्थिति  में  नेपाल  व  अन्य  देशों  में

 हिन्दू  तिरे-यात्री  भी  इस  स्थान  की  यात्रा  करना  चाहेंगे  !

 6.  स्थान  जो  कि  इस  यात्रा  माग  का  महत्वपूर्ण  केन्द्र  स्थान  z  यहां  एक

 जाने  हेतु हवाई  अड्डे  का  निर्माण  करने  तथा  इसे  वायु दूत  सेवाओं  से  शीघ्र  सम्बद्ध  fer

 रिक  उड्डयन  विभाग  से  वार्ता  की  जानी  चाहिए  |

 इस  यात्रा  ant  के  घारूचल-सुन्सियारी  क्षेत्रों  के  निवासियों को  जिन्हें  लिखित  के  क्षेत्र

 का  ब्यापक  अनुभव  है  उन्हें  ट्र रिस्ट
 गाइड

 की  ट्रेनिंग
 दे  यात्रा  ट्र  दस  के

 मार गेद शेन
 का

 दायित्व  सौंपा  जाना  चाहिए  ।

 इस  यात्रा को  सामान्य  ब्यक्ति के  लिए  सुलभਂ  बनाने  हेतु  सामान्य  यात्रा  गाड़ियों

 तथा  जनता  भोजनालयों  की  भी  ब्यवस्था  होनी  चाहिए  |
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 91.0  तिब्बत  क्षेत्र  में  यात्रा  के  संयोजन  हेतु  तक ला कोट
 में  कूले  कार्यालय  खोले  जाने  हेतु

 चीन  सरकार  से  वार्ता  की  जानीं  चाहिए  ।

 lo.  चीन  क्षेत्र में  यात्रा  को  अ  धक  सुगम
 व  उपयुक्त  बनाने  हेतु  ताकि  यात्रियों  को

 सामान्य  भारतीय  भोजन  आदि  प्राप्त  हो  इस  सजदा में
 चीन  सरकार

 से  वार्ता  की  जानी

 चाहिए  ॥

 त्र  जाए 11.  निषिद्ध  जोली वी  से  भागे
 के

 क्षत्र  को  घोषित  किया

 चाहिए  ।

 12.  अधिक  उपयुक्त  होगा  इस  यात्रा  की  व्यवस्था  एवं  ate  हैत
 एक  समिति

 यात्रा  लाईन  क्षेत्र  के  सरकारी
 प्रतिनिधि

 भारी
 सम्मिलित धड  . बनाई  जानी  चाहिए  +

 13.  स्वामी  |  परमानन्द द  जी  जिन्हें  इन  पुष्य  स्थानों  की  यात्रा  का 5 व्यापक  अनुभव है

 जिन्होंने  इस  सनद  में  पुस्तक  लिखी  उस  पुस्तक  को  सरकार  को  चाहिए  कि  अधिक  मात्रा  में
 छपवाने  की  व्यवस्था  करे  ताकि  यात्री  इस  पुस्तक  के  माध्यम  से  यात्रा  का  पूर्वानुमान  कर  सकें

 विदेश  मन्त्री  से  aqua  कि  उपरोक्त  क्रम  में  ति शीघ्र  का  वाही  करने  की

 १ कृपा  करें  ा

 ओलावृष्टि  और  मारी  वर्षा  से  प्रभावित  क्षत्रों  में  राहत कार्य  के  fare
 हिमाचल  प्रदेश  को  वित्तीय  सहायता —————— माना

 भी  कृष्ण दत्त  सुलतानपुरी  :  हाल  ही  में  हिमाचल  में  भीषण  भोल!वृष्टि  तथा

 हिमपात  ह  ||  जिनक  कारण  काफी  नुक़सान  हुआ  हैं  ।  खड़ी  फसलें  नष्ट  _
 हैं

 सड़कों  भादि  को  भी  भारी  हानि  पहुंची  ।  इसके  अतिरिक्त  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित

 रों  के  अनसार  अति  शीत  आदि  के  क।रण  कई  व्यक्तियों  की  भी  मत्य  हई  हिमपात  के

 कारण  सारी  यातायात  एवं  संचार  की  व्यवस्था  ठप्प  हो  गई  जिसके  कारण  वहां  की  जनता

 को  अधिक  कठिनाईयों  का  सामना  पड  रहा  है  |  इस  महत्वपूर्ण  समस्
 को

 सभा  में  उठाकर  सदन  एवं  सरकार  का  ६  वन  अਂ  कपिल  कराया  जाना  उचित है  ।
 न

 इसके  अलावा  जिला  सिरमौर  में  बता  नदी  furtz  लाला गढ़ में  सरका  नदी  तथा  छोटी

 छोटो  नदियों  में  बहुत  पानी  आने  के  कारण  बहुत  से  लोगों  की  जमन  खराब  होई  है  |

 जिला  शिमला  में  सेब  के  वक्ष  नष्ट

 ह
 च्े

 ै ठ  ।  सरकारी  जवानों  मे ंमे ंजो  वन  विभाग  द्वारा  वृक्षाਂ

 aa  हुआ  था  ।  वह  भी  नष्ट  हो  ग  = ए  ।  शिन  भूमिहीन  लोगों  को  20  सूत्री  प्रोग्राम में  भूमि  दो

 गई  थी  उनकी  भूमि  भी  उससे  नष्ट  हो  गई  हैं  जिसकी
 aa

 करना  राज्य  सरकार  के  बक्शी  बात
 जो  zt नहीं रही  है  ।  मैं  भारत  सरकार  के  datag  मंत्रालय  दार  मांग  करूगा  कि  हिमाचल  प्रदेश

 सरकार  को  आर्थिक  रूप  से  ज्यादा  से  ज्यादा  सहायता  प्र weld
 a xy i दान  जाए  राज्य  at

 कार  जो  यह  नष्ट  हुई दुई  फिर  वृक्ष  और  गरीब
 लोगों  की  भूमि  मकान  सड़के  इत्यादि  जो  भी

 खराब  हुई  sant  पू aft  कर  सक  1
 .
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 किल  क  थी  feria  nese  की
 a  oe

 दारों  ठेकेदारों  द्वारा  कथित
 Wat को

 ख

 er

 श्री  दौल  राम  सारण  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम : ग्  के  अधीन  खान  मजदूर

 भयंकर  शोषण
 के  शिकार  के  संबन्ध  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं
 :

 Raat  महाराजपुर  जिये  गधा-खोर  मी  कहते  गुरुकुल  इन्द्रप्रस्थ  अनंतपुर

 सरायकटन  क्षत्र  की  पत्थर  की  खानों  और  वहां  लगे  क्रेशरों  पर  दस  हजार  से  भी  अधिक  खान

 मजदूर
 को  म  करते  इन  खान  मजदूरों  का

 ठेकेदार  बुरी  तरह  से  शोषण  कर  रहे  हैं  ।

 ये  खान  मजदूर  राष्ट्र  उत्तर  प्रदेश  बंगाल  और  ठेक े_  grr

 हरियाणा  के  हैं  ।  इन  हजारों  मजदूरों  का  ठेकेदार  द्वारा  कोई  रिकाड  नहीं  रखा  जाता  ।.  इनमें  से

 अधिकांश  स्थानीय  भाषा  हिन्दी  नहीं  समझते  ।  इन्हें  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नहीं  दी  जाती  ।  आवास

 बच्चों  की  शिक्षा  ;-  शुद्ध  पानी  की  भी  कोई  व्यवस्था  नही ंहै
 बरसात  का  इकट्ठा  हुआ

 गन्दा  पानों  पीते  जिससे  सेकड़ों  मलेरिया  आदि  से  बीमार  हैं  ।  इन्हें  सस्ते  भाव  पर  अनाज

 ः
 आदि

 हा जीवनों  पयोगी  वस्तुए  देने  की  भी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 अन्तर्राज्यीय  विस्थापित  मजदूर  न्यूनतम  मजदूरी  afafaaa  आ दि  श्रमिकों

 के  लाभ  कौर  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  बनाए  गए  किसी  कानून  के  अस्तंगत  इन्हें  कोई  सुविधा

 उपलब्ध  नहीं  हैं  भोर  न  ही  कोई  व्यवस्था  है  |  इन  हजारों  मजदूरों  का  भयंकर  शोषण  कौर

 उत्पीड़न  हो  रहा  है  ।  ये  मजदूर  केवल  ठेकेदारों  के  रहम  पर  जी  रहे

 इन  हजारों  मजदूरों  की  चिन्ताजनक  स्थिति  से  इनकी  रक्षा  की  जाए  ।  इनका  शोषण

 उत्पीड़न  समाप्त  किया  जाए  ।  ये  मजदूरों  को  सहकारी  समितियां  बनाकर
 उन्हें  पट्टे  पर

 दी  जायें  gr  ही  क्रशर  लगवा  कर  दिए  जायें  और  ठेकेदारी  प्रथा  समाप्त  करके  इनका  शोषण

 समाप्त  किया  जाए  |

 आशा  है  सरकार  का  श्रम  विभाग  इस  ओर  ध्यान  देकर  gee  राहत  दिलाएगा ॥

 राजस्थान  में  बिजली  के  संकट  को  हल  करने  के  लिए  दो  शोर
 परमाणु  बिलों

 ागााएयल्‍स्‍यतल्‍ए।।एी केन्द्रों  की  स्थापना  क

 प्रो ०  नीमला  कुमारी  शक्तावत  :  भारत  में  बिजली  का  संकट  ओर  अधिक

 बदता  था  रहा  दे है  इससे  कृषि  तथा  लघु  उद्योग  बहुत  अधिक  प्रभावित हुए  हैं  राजस्थान  की  स्थिति

 और  भी  अधिक  दयनीय  है  ।  राष्ट्र  के  गौरव  का  प्रतीक  राजस्थान  परमाणु  बिजली  घर  8  वर्ष

 से  लगातार से  लगाता  बीमार  चल  रहे  हैं  ।  वर्तमान  में  राजस्थान  परमाणु  बिजली  घर  aq

 बीमार  चल र रहे  हैं 5  ।  विमान  में  राजस्थान  तथा  मध्य  प्रदेश  के  बीच  चार  ब्लो  परियोजनाओं

 नने  साझ  दारी  है  गांधी  सागर  और  सतपुडा  से  मध्य  प्रदेश  राजस्थान  को  बिजली  नहीं  दे  रहा
 इधर

 evant  द
 परमाणु  बिजली  घर  का  यह

 रिका
 है  कि  नियमित  रूप से  8  दिन  भी

 +
 लकर
 इसक  बन्द  ola  रच लगातार  यह  नहीं  चला  व  अ  M  कृष  तथा  उद्योगों  को  भारों  क्षति

 हुई  हैं
 ।
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 हमें  स्वदेशी  ईधन  तथा  मारी  पानी  ह  उपयोग  इस  में  हो  ऐसी  व्यवस्था  करनी

 होगी  ।  एक  जांच  कमेटी  बनानी  होगी  तथा  उन  यों  को  दूर  करना  होगा  जिस  से  यह

 आठ  दिन
 भी  लगातार  नहीं  चल  पाता  ।

 थोरियम  को  यूरेनियम  में  बदलने  के  परीक्षण  करने  होंगे  क्यों कि  var  अनुमान  हैकि

 दुनिया  का  80  प्रतिशत  थोरियम  आक्साइड  भारतीय  खनिज  सम्पदा  है  ।  तारापुर  परमाणु

 बिजली  घर  जो  अमेरिकन  ईधन  पर  आधारित  अब  उसकी  नि भेंर ता  किम  हो  जायेगी

 तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  को
 आत्म  निर्भर  बनाना  ।

 राजस्थान  प्रान्त  के  पिछड़ेपन  को  देखते  हुए  विद्युत  की  भारी  कमी  भोर  कटोती

 को कम  करने  के  लिए  रावत  माटा  में  कार्यरत  दो  इकाइयों  के  स्थान  पर  दो  दौर  इका  इयां

 लगाई  जा  सकती  है  पर  शतं  यह  हो  कि  ये  इकाइयां  स्वदेशी  हों  ।

 इसके  अतिरिकत  प्रान्त  के  पांचों  संभागों  में  5  ada  पावर  प्लांट  जाने  afer

 जिस
 से  पिछड़  हुए  राजस्थान  के  व्यक्ति  हरित  क्रान्ति  की  ओर

 बढ़
 सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जो  कुछ  लिखित  में  दिया  fas  वहीं  रिकार्ड  में

 जिसे
 ar

 महोदय  ने  पहले  ही  स्वीकृत  कर  दिया  है  ।

 राजस्थान  के  ZATY zt  जिले  के  भील  क्षेत्रों  में  मय  कर  सुखे  की

 धरी  सीखा  माई  :  नियम  377  के  अधीन  मैं  एक  वबकक्‍्तब्त  दे  रहा  हूं  ।

 इस  सदन  में  पहले  मी  अनेक  सत्रों  में  राजस्थान  गौर  देश  के  अन्य  भागों  में  सुखे  st

 स्थिति  पर  अनेक  बार  चर्चा  की  जा  चुकी  है  ।  परन्तु  डु  भरपूर  जिले  के  भील  क्षत्रों  में  स्थिति  इतनी

 चिन्ताजनक  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  भर  कुछ  विशेष  योजनाओं

 द्वारा  वहां  भूख  से  पीडित  लाखों  लोगों  को  राहत  पहुंचना  बहुत  अत्यावश्यक  हो  गया  है  ।  इन भीलों

 का  रहने  का  अपना  ही  तरीका  है  भर  ये  अपना  जीवन  परम्परागत  तरीके  से  अलग  से  बिताते

 हैं
 भर  भौतिक  सभ्यता  से  परे  रहते  हैं  ।  उनके  जीविका-उपजाने  के  तरीकों  में  कोई

 नहीं  हुआ  है  ।  संक्षेप  में  जो  वे  कुछ  रोजाना  जुटा  पाते  हैं  उसी  में  गुजारा  करते  हैं  ।  फसलों
 के  पूरी

 तरह
 नष्ट  होने  सरे  उनका  जीवन  दूर  हो  गया

 उत्तर  प्रदेश  में  ओलावृष्टि  से  प्रभावित  लोगों  के  लिए  राहत  कार्य

 धो  हरिके दा  बहादुर  :  गोरखपुर  तथा  उत्त र  प्रदेश  के  अनेक  जिलों  में  ओले

 पड़ने  से  जन-घन  की  मारी  क्षति  हुई  है  ।  अनेक  लोगों  की  मृत्यु  हुई  हे  तथा  करोड़ों  रुपये की
 फसल  नष्ट  हो  गई  हैं  ।  इस  उपल-वृष्टि  से  लाखों  कृषक  परिवार  भुखमरी  के  कगार  पर  पहुंच

 गये  हैं  तथा  प्रदेश  की  अथ  व्यवस्था  भी  प्रभावित  हुई
 है  ।  मैं  भारत  सरकार  से  माँग  करता

 कि  जिन  परिवारों  के  लोग  मरे  हैं  उन्हें  तत्काल  भारिक  सहायता  प्रदान  की  जिन
 किसानोंकी फसल  नष्ट  हुई  है  उन  का  लगान  माफ  कर  दिया  जाय  आर  उन्हें  मुआवजा  प्रदान

 की  Ta किया  जाय  ae  से  प्रभावित
 क्षत्रों  के  छात्रों

 की
 फीस  माफ  अ  जातिय  तथा  जिन  के  मकान
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 ताना  वाना

 अर्थिक  सहायता  उपलब्ध =
 क्षतिग्रस्त  हुए  हैं  उन्हें  rea  बनाने

 mee के  लिए  थनी  सहायता  लद  कराई  जाय  ।  लोगों  को

 उपलब्ध  कराया  जाना  मानवीय  दृष्टि  से  अतिआवश्यक  एव इन  सुविधा भों  का  उप  बरत

 (ata)  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  के  कनिप्ठ  इ  जीनियरों  की  समस्यायें  7

 शी  घ्राण  विश्वास  :  नियम  377  के  अधीन  मैं  एक  वक्तव्य
 देता  हूं

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  अभियन्ता  अपने  विभाग  के  कुल  अभियन्ताओं

 का  75  प्रतिशत हैं  ।  उन्हें  अखिल  भारतीय  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  आधार  पर  इन्ही  निर्धारण  में

 feat  या  Seeding  योग्यता  होने  पर  भर्ती  फिया  जाता  है  ।  पहले  उनको  10  वर्षों  के  बाद

 पदोन्नति  मिल  जाती  थी  परन्तु  अब  भारी  गतिरोध  होने  की  कारण  उन्हें  22-23  वर्षों  के  बाद मी

 एक भी  पदोन्नति  नहीं  मिलती  ।  वर्तमान  मी  उनको  वित्तीय  सहायता  देने  की  भी  कोई  जाइए

 नहीं है  भर  न  ही  पदोन्नति  की  बजाय  अगले  ग्र  ड  में  उन्हें  सलेक्शन  ग्रड  दिए  जाने  को  व्यवस्था

 वास्तव  में  16-17  वर्षों  की  सेवा  के  वाद  भी  वे  सेवा  निवृति  तक  उसी  पद  पर  बने
 रहते

 हैं  यद्यपि
 कनिष्ठ  अभियन्ता  का  कार्य  और  जिम्मेवारियां  काफी  अत्यधिक  होती  लेकिन  उन्हें  भी

 डाफ्ट  मैन  के  समान  ही  वेतनमान  दिया  जाता  है  ।  गत  12  ast  से  वे  agar  शि  कीमतों

 को  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  समक्ष  रख  रहे  हैं  परन्तु  उनकी  वे  शिकायत  दूर  नहीं  की  गयी

 ana  स्थिति  यह  है  कि  भनक  पदोन्नत  पद  सलेक्शन  ग्रह  पद  कौर  स्थायी  पद  रिक्त
 =

 नी

 हैं  ।  इन  परिस्थितियों  में  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  लम्बे  समय  विद्यमान

 कनिष्ठ  अभि  यंत रा ओं  की  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  कुछ  कार्यवाही  कर  मैं  य  भी  मांग

 करता ह ूहूँ
 कि  समन्वित  मंत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  स्पष्ट  करते  हुए  सदन

 में  एक  ब्यक्ति  दें  ।  wat

 तत्परता  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  f  2  बजकर  10  मिनट तक  के

 लिए  स्थगित  हुई  ।
 गेर

 लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  क
 mame  2  बजकर  10

 :
 मिनट स०  प०

 ग  हुम
 कचरा

 समवेत  हुई ।

 महोदय  कीन  a

 क

 बजट  1982-83
 सामान्य  wat

 उपाध्यक्ष  महोदय  1982-8  *  के  सामान्य  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  नियत  समय  16

 घटे  श्री  सुनील  मंत्रा  ।  आपके  दल  को  54  मिनट  का  समय  दिया  गया  है  बोलने

 वालों  मैं  दो  सदस्यों के  नाम  सर्वश्री  सुनील  मंत्रा  और  सत्यसाधन  tt

 श्री  सुनील  wat  ता  उत्तर

 बतानी

 महो
 fsa

 f  धारित  कया  गया
 है  कि  प्रत्येक  at  फरवरी  कार्स  तपन  सरकार  का  बजट  लोकसभा

 में  प्रस्तुत  किया  जाना  चा  हए  ।  पिछले  हम  एक  नई  बात  यह  देख  रहे  है  कि
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 लए  —  aa

 बजट  एक  मुरत  तौर  पर  लोक  में  प्रस्तुत  नहीं  किया  जाता  ।  बल्कि  एक  विशेष  स्वरुप

 तैयार  करने का  प्रयत्न  किया  गया  है  विशेषकर  जब  से  व  तर  रकार  1980  से  सत्ता में  आई
 बजट  किश्तों  में  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  ।

 ध  चित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  बजट  प्रस्तावों  के  संबन्ध  में  हमें  बजट  पर  चचा  करने

 आर  जैसा  कि  vr  के
 s

 afafaa  करों ela  अपने  बजट  भाषण  बताया  537  करोड़  रुपये

 लगाने  के  लिए  अपनी  सहमति  देने  को  कहा  लेकिन  जहां  तक  मेरा  अनुमान  मैं  ग्रह  सिद्ध
 क करने  का  प्रयत्न  करूगा  कि  ये  कर  वास्तव  में  622.86  करोड़  रुपये  के  हैं  ।

 उदाहरणों  यदि  भाप  पेट्रोल  कौर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  संबंध  में  waar  मुल्य  बृद्धि
 को  जिसे  भारत  सरकार  ने  11  जुलाई  1981  को  घोषित  किया  तो  इस  देशके  लोग

 को  1070  करोड़  रुपये  के  अतिरिकत  भुगतान  के  रूप  में  इसे  वहन  करना  होगा  ।  लेकिन

 ट्र  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादकों  पर  मुल्य  वृद्धि  के  रूप  में  जो  1070  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त

 भार  पड़ा  है  वह  बजट  प्रस्तावों  की  चर्चा  की  परिसीमा  के  भीतर  नहीं  है  ।  मापकों  एक
 ओर

 उदाहरण  देता  हूं  ।  1980  में  सरकार  ने  पैट्रोल  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादों  कीमतों  में

 वृद्धि  की  जिसके  फलस्वरुप  लोगों  पर  2080  करोड़  रुपये  का  भार  पड़ा  ।  फिर  1981

 में  पेट्रोल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मुल्यों  में  और  वृद्धि  की  गई  ae  लोगों  को  उस  मुल्य  वृद्धि
 के  लिए  1195  करोड़  रुपये  देने  पड़े  ।  और  फिर  जुलाई  1981  में  पैट्रोल  तथा  पैट्रोलियम
 उत्पादों  के  मुल्य  में  भीर  वृद्धि  को  गई  जिसके  लिए  लोगो  को  1,070  करोड़  रुपये  देने  पड़े

 इस  14  महीने  की  अवधि  में  मूल्य  वृद्धि  के  रुप  में  लोगों  पर  4,345  करोड़  रुपए  का

 aq  डाला  गया  लेकिन  मुल्य  वृद्ध  के  रूप  में  इस  विशाल  राशि  पर  इस  संसद  में  इस  लोक -

 सभा  में  कोई  चर्चा  नहीं  की  जा  रही  है  ।  यह  बजट  चर्चा  की  परिसीमा  से  बाहर

 aq  यदि  बजट  किसी  सरकार  की  आर्थिक  नीतियों  को  दर्शाता  है  भोर  वह  सरकार  जब

 तब  इस  प्रकार  की  भारी  मूल्य  वृद्धि  के  रुप  में  अपनी  आर्थिक  नौतियों  को  कार्यान्वित  करती  रहती

 है  तो  संसद  में  बजट  प्रस्तुत  करने  और  लोगों  को  बुलवाकर  उस  पर  चर्चा  करने  से  क्या  लाभ है
 जबकि  लोगों  पर  थोपे  जा  रहे  भारी  मूल्य  वृद्धि  मारी  आयात  भारी  शास्त्रियों  हमेशा  बजट  चर्चा

 की  of  सीमा  से  बाहर  रहते  हैं  ।  इस  सरकार  ने  बजट  तेयार  का  यह  नया

 तरीका  निकाला  है  यह  अब  एक  परिपूर्ण  बजट  नहीं  रह  गया  हैं  ag  किश्तों  में  बजट  है
 स्तव

 मेमें  नहीं  जानता  कि  राज  जिस  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  है  वह  बजट  की  कौन  सी  किश्त है
 क्योंकि  |  अप्रैल  1982 से  1983  तक  न  जामे  कितनी  और  मूल्य  वृद्धियाँ  की

 जाएगी ~ जिन्हें  सभा  की  चर्चा  से  बाहर  रखा  जायगा  इसे  यह  भी  नहीं  जानती  ।  ् i
 सर्वप्रथम  मैं  स्पष्ट  शब्दों  में  इत  बात  का  विरोध  करता  हूं  कि  बजट  तैयार  करने  को

 ag  तरी  न  केवल  संविधान  में  निहित  भावना  के  प्रतिकूल  है  बल्कि  जहाँ  तक  संसद  का  प्रश्न

 है  यह  कतान्त्रिक  चर्चाओं  पर  भी  एक  कुठाराघात  है  जिस  तरीके  से  इस  देश  में  बजट
 =  =  rat तैयार  किया  जा  रहा  है  में  उसका  विरोध  ह  हुं  कौर  स

 दल  की  भोर
 से  इसका  कड़ा

 विरोध  करता  हूं 1  om
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 लिलि  लनकककरतनन

 बजट  सरकार  को  F  य  आधारभूत  नीतियों  को  प्रतिबिम्बित  करता है  ।  बजट  सरकार

 कौ  आधिक  नी  यां  हैं  जिन्हें  यह  बजट  प्रतिबिम्बित  करता  है  ?

 वित्त  मन्त्री  ने  बड़ी  चतुरता  से  बड़ी  बुद्धिमानी से  इन  नीतियों  को  छुपाने  का

 प्रयत्न  किया  है  लेनिन  वित्त  मन्त्री  आपको  मालम  होना  चाहिए  कि  टोकरों  में  पड़ी

 मछली की  शाक  सब्जियों  से  चाहे  कितना  भी  ढक  लो  उसमें  बदबू  आती  रहेगी  ।  aa

 चतुर  प्रयत्न  भी  आपके  बजट  के  वास्तविक  प्रकृति  और  लक्षण  को  नहीं  छुपा  सकते

 क्योंकि  जो  प्रभाव  पड़ते  हैं  उनमें  से  मी  बदबू  आती है  और  उन्हें  छुपाया  नहीं जा 1  सकता  ।

 fray  जनंत्ररी  के  महीने  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  दल  ने  श्री  टिन  जून  को  अध्यक्षता

 में  इस  देश  दौरा  फिया  में  श्री  क्नाँप्ित  विशव  बैंक  अध्यक्ष  ने  भी  देश का

 दौरा  किय

 उधर  इस  ag  27  फरवरी  को  बजट  सभा  aa)  को  प्रस्तुत  किया  गया  |
 (

 जब  हमने  विपक्ष  की  ओर  से  वित्त  मन्त्री  से  यह  सुचना  प्रप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  fara  बेक  दल  के  -  दौरों  का  कथा  प्रयोजन  तो  वित्त  मन्त्री  ने

 राज्य  सभा  में  बताया  तथा  इस  सभा  में  भी  दोहराया  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  अध्यक्ष  तथा

 विश्व  बैंकों  के  अध्यक्ष  शिष्चारता  के  नाते  उनसे  मिले  थ  ।  यह  कुछ  हास्यास्पद  भीर  अजीब  सा

 लगता
 है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का  दल  तथा  faq  बैंक  अध्यक्ष  वाशिंगटन  से  नी  तक

 का  लम्बा  हवाई  रास्ता  तय  करके  वित्त  मन्त्री  के  कमरे  केवल  हेलो  कहने  के  लिए  भाए  थे

 बेटियों  भाए  थे  ?  क्या  वे  किसी  बरात  में  सम्मिलित  होने  के  लिए  आए  थे  2  मुझे  .  प्रयोजन  तो

 मालूम  नहीं  लेकिन  ये  सज्जन  यहाँ  आए  और  उन्होंन  कुछ  समय  भी  यहाँ  व्यतीत  ।  इन

 सज्जनों  ने  विभिन्‍न  मंत्रालयों  चर्चा  की  उन्होंने  क्या  चर्चा  की  इस  बात  को  सभा  को  न  बताना

 ही  वित्त  मन्त्री  ने  उचित  समझा  ।  और  बुद्धिमानी  भी  यही  है  कि  इसे  सभा  को  न  बताया  जाये

 उन्होंने  समा  को  सुचित  नहीं  क्रिया  ।  लेकिन  यद्यपि  वित्त  मन्त्री  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के

 दल  तथा  fara  बैंक  के  दल  के  दौरों  के  वास्तविक  प्रयोजन  तथा  प्रभाव  छुपाने  का  भरसक  प्रयत्न
 |

 किया  थापी  मेरे  विचार  से  वित्त  मन्त्री  ने  सभा  के  सम्मुख  जो  बजट  प्रस्ताव  रखे  ्  उनसे

 यह  स्पष्ट  है  कि  वे  दल  इस  देश  में  किसी  see  से  ही  आए  थे  |

 अब  हम  रेलवे  बजट  तथा  सामान्य  बजट  दोनों  एक  साथ  लेते  है  तो  एक  तस्वीर  भरती

 इस  देश  में  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  जानता  कि  भारत  सरकार  भारतीय  रेलों  के  विश्व

 बैंक  से  90  करोड़  डालर  ऋण  लेने  के  लिए  बातचीत  कर  रही  है  और  इस  देश  को  यह  भी

 मालूम है
 कि  विश्व  बैंक  ने  भारत  सरकार  पर  18  शत  लगाई  हैं  ।  यदि  भारत  रकार  इन्हें

 स्वीकार कर  लेती  है  तो  ऋणा  दे  दिया  जाएगा  |  कुछ  ही  दिन  पीछे  सरकार न

 उन्हें

 |  हमें  बताया  था

 कि  विश्व  बेक  ने  जो  शर्तें
 लगाई  हैं

 हैं  भारत  सरकार  न  अभी  स्वीकार  नही ंजी  है  यद्यपि
 क वे

 शर्तें  सरकार के  वि  a  att  =  क

 aa  यदि हम
 sia  करोड

 रुपय ेके  अतिरिकत  खर्च  पर  विचार  faa  पिछले
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 दिसम्बर  महीने  में  पूरक  अनुदानों  के  रूप  पारित  करने
 के  लिए  eur  को  बाधित  किया

 गया  आर  दि  हम  उस  वर्ष  रेलवे  बजट  के  माध्यम  से  ढाले  गए  26  करोड़  रुपये  के

 रिक्त  भार  फ्र  भी  fears  तो  दो  महीने  की  अवधि  के  भीतर  ही  कुल  भा  567  करोड़
 > रुपये  बैठता  ष्  |  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  यह  सरकार  Peas  अन्वेषण  जिसके  इशारों  पर

 किसके  हितैषी  प्रभाव  में  बजट  बना  रही  जहां  तक  रेलवे  बजट  का  बन्ध  यह
 केवल  267  करोड़  रुपये  के  प्रस्तावों  को  ही  लेकर  प्र तुत  नहीं  फिया  गया  ।  वास्तव  में  यह

 की शि  567  करोड़  रुपये  है  ।  300  करोड़  रुपये  के  बाद  बजट  की  अन्य  किस्त  प्र

 जात गई  कौर  यह  श्री  स्टीफन  जिनका  दूर  संचार  यह  कार्य  नहीं  करता  और  सम्पक  ff

 पर  और  लोगों  की  सभी  शिकायतों  के  बारे  में  बताये  जाने  पर  वह  कहते  ९.  यदि  टेलीफोन

 कार्य  नहीं  करता  तो  उन्हें  वापस  किया  जा  सकता  हैं  ।  यह  बात  उन्होंन  यहाँ  भी  कही  है  ax

 कलकता  में  भी  कहो  वह  100  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  वृद्धि  प्रस्ताव  लेकर  भाए

 य1०  मघ  दण्डवत  यह  टेलीफोन  शताब्दी  इसलिए  ।  अग

 ay
 bale

 मंत्रा  :  इसके  faa  मन्त्री  ने  32  करोड़  रुपये  की  एक  और  बद्धी
 2

 का प्रस्ताव  या  ।  जहां  तक  डाक  और  दूर  सचार  का  रन  हू  मात्र 32  करोड़  FT

 नहीं  a  ImY RUE ड़  रुपये  का  प्रशन  है  अत  300  करोड  रुपये  जमा  100  atte  कुन

 कर  400  करोड़  रुपये  बैठते  हैं  और  रेलवे  बजट  के  267  करोड़  रुपयों  को  मिलाकर  ag  राशि

 667  करोड़  रुपये  बैठता  है  इसके  अतिरिक्त  वित्त  मन्त्री  22  करोड़  रुपये  के  प्रीत  लेकर  आए

 इस  का  अर्थ  यह  हुआ  कि  तीन  aga  की  अवधि  के  भीतर  हो  हम  पर  1300  करोड़
 रुपये

 हे  भी  अधिक  अतिरिक्त  मार  पड़ा  ।

 अब  देखना  यह  है  कि  क्या  faa  aa  का  जो  बज  उसका  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा कोष  के

 ऋण  और  अर्न्ताष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्तों  से  कोई  सम्बन्ध  हैं  या  नदीं  ।  अन्तराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 की एक  wd  य  फि  खाद्यान्न  सम्बन्धी  राज  सहायता  तथा  प्रकार  की  अन्य  ज
 सहायताओं

 को  कम  किया  जाए  अथवा  समाप्त  ही  कर  दिया  जाए  ।  उन  साधारण  लोगों  को  जिन्हें  आप  मौका

 q = बे-मौका  समाज  के  कमजोर  वर्ग  की  aa  देने  ये  राज  सहायताएं  मदद  के  रूप  जाती हैं  ।

 पिछले  आपकी  खाद्यान्न  सहा  ता  700  करोड़  रुपये  की  थी  ।  पिछल  विजय  हम

 ट्रीय  मुद्रा  कोप  के  ऋण  als  तत्सम्बन्धी  शर्तों  पर  चर्वा  कर  रहे  थे  तो  हमन  आपके  प्रतिष्ठित

 भूतपूर्व
 वित्त  मन्त्री  श्री  आर०

 वेकटरामन कशकालशटभक जि
 से  बार-बार  आग्रह  फिया  था  ।  उन्होंने  बताया  था

 कि  जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध है  ,  राज  सहायताओं  और  विशेषकर  खाद्यान्न  |

 सहायताओं  को  कम  करन  का  प्रदान  ही  a0 Agi  उठता  ।  संभवतया  भूतपूर्व  वित्त  मन्त्र
 की  वात

 रखने  के  लिए  आपन  बजट  प्रस्तावों  में  700  करोड़  रुपये  की  उसी  राशि  को  aie
 पता  के  रुप  में  रखा  है  ।  अब  मैं  आपसे  एक  प्रश्न  पूछता हूं  |  बजट  भाषणों  में

 area  कहा  हैं  कि
 को  व्यापक भारत

 सक  SECT
 वितरण  प्रणाली  बनाने  से  आपका प  स  आपका  बताने  से  आपका

 तक प्राय  दूर  दराज  के  देहाती  भी  इस  ut  को  पहुंचाना और  उद्देश्य  यह
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 होगा  कि  देश  के  हर  गाँव  में  उचित  दर  की  gra  हो  -  से  का  के  कमजोर  ant  के
 लोग  wot  दैनिक  जरुरतों  at  वस्तुएਂ  उचित  दर  पर  खरीद  सकें  ।  अतः  यदि  आप  साव «
 जनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  करें  भर  दूर  दराज  के  तथा  दुगने  देहाती  क्षत्रों  में  भो

 इस प्रणाली  को  लागू  करें  तो  खाद्यान्नों  की  ढुलाई  की  लागत  अधिक  होगी  ।  और  यदि  आप
 ana  की  अधिक  से  अधिक  खरीद  करत ेहै

 तो  उसे  रखने  की  लागत  बढ़  जाएंगी  इसके
 अतिरिक्त  1981-82  के  70)  करोड़  रुपये  के  वास्तविक  और  वित्तीय  मुल्य  के  होने  से  1982-
 "83  के  700  रू रोड़  रुपयों  के  बराबर  नहीं  है  ।  खाद्यान्न  सम्बन्धी  राज  सहायता  के  faq
 पिछले  वर्ष  के  700  करोड़  रुपये  और  इस  वर्ष  के  700  करोड़  रुपये  अपने  वास्तविक  मूल्य  में
 बराबर  नहीं  हो  सकते  इसकी  मांग  घट  गई  भोर  इसे  और  भी  घटा  दिया  गया
 कितना  घटा  दिया  गया है  ?  जहां  तक  रेलों  का  सम्बन्ध  है  आज  दैनिक  आवश्यकता  की

 ae  वस्तुओं  पर  भाड़ा  की  दरों  पर  रियायत  मिल  रही  थी  किन्तु  रेल  मन्त्री  महोदय  ने  इस
 सभा  को  यह  सुचित  किया  कि  अब  चावल  उर्वरकों

 खाद्य  तेलों  पर  भाड़ा  सम्बन्धी  रियायते  भागे  से  नहीं  मिलेंगी  जो  उन्हें  अभी  तक  faa

 रही  थों  ।  इसका  अथ  यह  हुआ  कि  खाद्य  तेलों  आदि  भारी  का  उपभोग

 वाले  लोगों  को  76.85  करोड  wie  अधिक  तक  का  भुगतान  करना  होगा  ।  अतः  गत  वर्ष

 700  करोड़
 की  खाद्य  सम्बन्धी  आधिक  सहायता  मे  प्रभावी  रूप  से  यदि  अधिक  नहीं  तो  150

 करोड़  रुपये  की  कमी  कर  दी  गई  है  ।
 थ

 अब  मैं  किसानों  के  बारे  में  कहूंगा  ।  उर्वरकों  सम्बन्धी  afar  सहायता  के  प्रदान  को  ही
 ले  लीजिए  ।  गत  वर्ष  के  बजट  में  उर्वरकों  हेतु  आधिक  सहायता  679  करोड़  रुपये  कं  थी  ।

 चालू
 ag  में  आप  ने  इस  आधिक  सहायता  को  कम  करके  386  करोड़  रुपया  कर  दिया  है  इसका  अभि

 प्राय यह  हुआ  कि  293  रुपये  की  कटौती  कर  दी  गई  ह  ।  यदि  afar  सहायता  में  यह

 कटौती  वित्त  मन्त्री  द्वारा  आवश्यक  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्तें  को
 लागू

 करने  के  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बताती  तो  और  क्या  बताती  है  ?-  इसके  अति  रिक्त  आपने

 1981  में  उर्वरकों  के  मूल्यों  को  बढ़ा  fears  यूरिया  के  मूल्य  को  2000  रुपये  प्रति  टन

 से  बढ़ाकर  2350  प्रति  टन  कर  दिया  गया  ।  यदि  ऐसा  करना  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  दिये

 गये  आदेशानुसार  भारिक  सहायता  को  समाप्त  करना  नहीं  है  तो  भर  क्या  है  ?
 अन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  के  ऋण  की  एक  शत  यह  थी  कि  लोकोपकारी  सेवाओं  में  भी  उनके  मूल्य  ढांचे  में  सेवा

 की  लागत  अवध्य  ही  प्रतिबिम्बित  होनी  चाहिए  ।  राज  भा  आपने  बजट  प्रस्तावों  में

 देशीय  grezntel  ।  लिफाफों  के  मूल्य  में  वृद्धि  कर  दी  है  ।

 वित्तमन्त्री  महोदय  ने  सीमेंट  के  सम्बन्ध  में  उत्पादन  शुल्क  पर  100  प्रतिशत  वृद्धि  का

 प्रस्ताव  रखा  है  ।  मामूली  पोर्टलैंड  सीमेन्ट  के  मूल्य  को  बढ़ाकर  400  प्रति  टन  कर  दिया  गया

 है  ।  इससे  प्रतिवर्ष  158.73  करोड़  रुपये  की  आय  होगी  ।  इसके  अतिरिक्त  आप  दोहरी  मूल्य
 पद्धति  लागू  करते  जा  रहे  यह  एक  दूसरा  मजाक  कल  तक  जबकि  आपने  अपने  बजट
 प्रस्ताव  रखें  थे  भोर  जब  तक  इन  पथ  स्वीकार  नहीं  कर

 लिया  तब  तक  देश  में  उत्पादित
 सारी  सीमेन्ट  नियन्त्रण  पद्धति  के  अंतगर्त आ  गई  है

 और  राज  किस  प्रकार का  शासन  चल  रहा
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 ऋण  re  चूसने  वालों पर  कुछ  नियन्त्रक  प्रक्रियायें  लागू  काए है  उसमें  राष्ट्रीय क  रण

 जाने  के  नास
 पा  धोखाधड़ी  की  जा  रही

 aa deez F ated} neq fa

 सीमेन्ट  के  वितरण  तथा

 नन सीमेन्ट  के  +  निर्धारण  पर  नियन्त्रण  था  |  हर  ee  पद्धति के  नाम  से  आप  सारे

 मामले  पर  नि  न  हटा  रहे  हैं  ।  आप  अब  नि  गण  Tor >ata  का  प्रयास  क्यों  कर
 रहे  हैं  !

 क्या

 ऐसा  इसलिए**  भीर  gat  wee  राजनीतिज्ञ  राज  पैसा  बन  प
 =  a |

 श  a
 *(व्यवधाः

 *"*सामान्य  जगता  को  हानि  पहुचा  र
 हू  सिद्ध  सहा  ह  क  साधन  ऐसा कਂ

 रहे  yee

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  नाम  लीजिए  ।  वे  अपनी  रक्षा  करने  के  लिए  यट
 =

 नहीं हैं  ।

 थ्री  एस०  एम०  लारेस  )  उन्हे **  का  बहुत  गयें  है  ।

 थो  सुनील  मेरा  FF  के  कारण  राज  सारा  देश  और  करोड़ों  लोगों ******

 oe

 उन्होंने
 योम  दिए  में  दत

 सभा

 हे

 वलय  wal  हैं॥  में  बाय उपाध्यक्ष
 seen:

 य

 वाही  वृत्तान्त  को  रख  गा*

 eee
 ee

 चाय
 उपाध्यक्ष म ठ

 yaa  :  भाप  भावुकतापूर्ण  बातों  को  क्यों  ला  रहे  हैं  Pere  ।  दोनों

 इस  सभा  के  सदस्य
 नहीं  हैं  ।

 मैं  यहां  इस  पर  चर्चा  करने  की
 अनुमति नहीं  दू

 गा  ।
 मैं  उनके  नामों

 को
 कार्यवाही ही  वृत्तान्त  से  निकाल  हुआ

 श्री  सत्यसाघन  चक्रवर्ती  कया  उनका  नाम  लेना  पाप  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उन  लोगों  का  नाम  लेने  से  बचने  का  प्रयास  करिए  जो  इस

 सभा  के  सदस्य  नहीं  हैं  ।  हमें  इस  सभा  का  कार्य  नियमों  के  अनुसार  चलाना  ह ै।

 थ्री  सुनील  मन्ना  दोहरी  अल्प  निर्धारण  पद्धति  के  अन्तर्गत  क्या  होगा ।
 वर्तमान  इकाइयों  से  समस्त  उत्पादन  का  33.4  प्रतिशत  भीर  नयी  रुगण  इकाइयों  का  50

 प्रतिशत  सी  मेंट  खुले  बाजार  में  आयेगा  अनिवायें  रूप  से  आगामी  बारह  मासों में  बढ़कर  दुगुना
 मौर  तिगुने  हो  जायेंगे  ।  द

 मह  इन  नेशंस  उपायों  के  बावजूद  सरकार  यह  दावा  करने  का
 दुस्साहस

 कर  रही  है
 कि

 बह  मध्यम  att  के
 के  लोगों  को  आवासीय  इकाइयों  के

 निर्माण
 करने

 हेतु  प्रोत्साहन
 बी इससे  बढ़कर  दस  न

 दूसरा  कोई  निर्मम
 म हास्य नहीं  हो  सकता

 पदम
 केन  अध्यक्ष पीठ  क  |  |  "  र  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  |
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 हि om
 इसके

 अतिरिक्त
 जहाँ  —  योजना  ज  के  लिए  संसाधनों  के  सृजन  करने  का

 सम्बन्ध  मैं  यह  बताना  चाहेगा  कि  इस  बजट  में  दिये  गए  आंकड़ों  के
 अनुसार  1982-83

 के

 लिए  केन्द्रीय  योजना  परिव्यय  11000  करीब  रुपए  की  होगी  जो  1981-82  के  लिए  संशोधित
 नो  से  1767  करोड़  रुपए  अधिक  है  ।  इस  परिव्यय  की  व्यवस्था  आंशिक  रूप  से  बजट के

 नियतन  और  आंशिक  रूप  से  आन्तरिक  संसाधनों  के  सृजन  द्वारा  करनी  होगी  ।  केन्द्रीय  योजना

 के  लिए  कुल  परिव्यय  के  प्रति  बजट  सम्बन्धी  समन  का  अनुपात  जो  1981-82  में  73  प्रतिशत

 था  उसके  1982-83  में  कम  होकर  66  प्रतिशत  हो  जाने  का  अनुमान है  ।  दर्स  रे  शब्दों
 आन्तरिक  संसाधन  जो  1981-82  में  2457  करोड़  रुपए  के  1982-83  में  बढ़कर  3657

 a
 करोड़  रुपए  हो  जाने  को  सम्भावना  ।  परिव्यय

 में  18  प्रतिशत  की  वृद्धि  के  लिए धन  की
 व्यवस्था  बजट  में  किये  जाने  वाले  नियमों  में  8  प्रतिशत  की  वृद्धि  करके  और  आन्तरिक  संसाधनों

 में  लगभग  10  cama  वृद्धि  करके  की  जायेगी  ।  ऐसे  मारी  आन्तरिक  संसाधनों  का
 सृजन  किस

 प्रकार fa  at  जायेगा  ?  .

 वित्त  मंत्री  महोदय  जैसा  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोप  ने  पहने  ही  सिफारिश  की

 बजट  सत्र  के  पश्चात्‌  आप  कोयले  और  बिजली  के  सम्बन्ध  में  मूल्य  वृद्धि  करते  जा  रहे  हैं  ।  वित्त

 मंत्री  मुल्य  वृद्धि  के  लिए  कृत  संकल्प  है  ।  यदि  योजना  नियतन  तथा  आन्तरिक

 स्रोतों  से  संसाधन  सूजन  यदि  कुछ  आभास  देते  तो  लोगों  को  सरकार  की
 ओर  से  और  कड़े

 कदमों  के
 लिए  तयार  रहना  चाहिए  t

 यद्यपि  मंत्री  जी  ने  बई  सर  सभा  में  कहा  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  sat  कोष

 मण्डल  अथवा  विश्व  बैंक  शिष्टमण्डल  का  उनके  बजट  निर्माण  में  कुछ  मी  हाथ  नहीं  मैं  जोरदार

 शब्दों  में  यह  ब्र  हता  हूं  कि  उनके  ase  की  तैयारी  के  मामले  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोप  पूरी  तरह

 सम्बन्धित  है  और  यह  बजट  यह  दर्शाता  है  कि  मंत्री  जी  ने  न  केवल  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की
 शर्तों  को  स्वीकार  किया  बल्कि  ag  इस  बजट  के  माध्यम  से  उन  शर्तों  को  कार्यान्वित  भी  करने

 जा  रहे  हैं  ।

 faa  मंदी  ag  कह  सकते  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोप  से  ऋण  लेने  ह  . eg  anaitar
 करने  से  पूर्वे  हमारी  यही  घोषित  नीति  थीं  और  हम  उन्हीं  घापित  नीतियों  को  कार्यान्वित  कर

 रहे  हैं  ।  उनके  इस  तक  का  पुर्वानुमान  करते  हुए  मैं  उनको  याद  दिलाना  चाहता  |  कि  लदन  के

 दि  ने  सितम्बर  के  महीने  में  उनके  बारे  में  क्या  लिखा  और  उसे  में  उद्धत
 करता

 सरकारें  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोप  के  कठपुतलियों  के  रूप  में  चित्रित  faa  जाद  के
 लिए  इस  प्रकार  है|  छुक  हैं  कि  वे  स्वयं  अपनी  औषधि  लेना  अधिक  पसन्द  करती
 हैं  और  उनके gue  की

 स्वयं  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोप  द्वारा  मोन  प्रशंसा  की  जा

 रही  है  ।  गत  18  महीनों  में  ब्राजील  स्वयं  किये  गए  उपचार  का  सर्वत्तिम  उदाहरण
 है  ।  सभी-अभी  हाल

 हँ
 ही  भारत  ने  भी  ऋण  के  लिए  प्रर्थना-पत्र  देने  से  पूर्व
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 अनेक  उपायों  को  ae ड्  दिया  जिन्हें
 ह  जानता

 था  कि  कोष  कटौती  रहेगा

 हर
 हए

 अन न्तराष्ट्र er  मुद्रा  कोष  wat का  राजनीतिक  प्रभाव कम  हो
 जाता

 है
 है

 ,  महोदय  अब  उनके  लिए  यह  कहने  का  कोई  आधार  न  रह  जाता  है  कि
 राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  के  लिए  समझौता  करने  से  पूर्व  भी  वे  इन  नीतियों  क  अनुसरण  कर
 रहे  थे  ।  इस  बात  को  पुरी  तरह  जानते  हुए  तथा  पूरी  तरह  इसका  अनुमान  करते  हुए  कि

 tera  मुद्रा  कोष  की  यही  शर्तें  वहू  अपना  आधार  तैयार  कर  रहे  थे  और  ्  को  बढ़ा
 रहे  थे  और  ऐसा  वह  केवल  इन  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  लोगों  को  सन्तुष्ट  करने  के  लिए  ही
 कर  रहे  थे  और  इस  बजट  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  ये  शर्तें  प्रतिबिम्बित  हो  रही  हैं  ।

 यहां  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  gi  मन्त्री  जी  इस  सुभा  के  समक्ष  इस  दावे

 के  साथ साथ  भाये  हैं  कि  उन्होंने  मुद्रा-स्फीति  की  दर  जी  23.3  प्रतिशत  1980

 कम  करके  15.9  प्रतिशत  1981  और  अब  4.9  प्रतिशत  1982  कर

 दिया  है  ।  हम  मुद्रा-स्फीति  की  रूढ़िवादी  परिभाषा में  नहीं  रखते  देश  के  कुछ
 लोग तो  मुद्रास्फीति  के  विरुद्ध  किए  गए  उनके  प्रयासों  में  जब  भाप

 gare
 पर

 नियन्त्रण  करने  का  दावा  करत ेहैं  at  मापकों  ag  देखना  चाहिए  कि  बाजार  में  मुख्य
 जब  कभी  भी  हमें  सभा  पटल  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  तो  उन्होंने

 सदैव  मुद्रास्फीति  को  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  रूप  में  मापने  का  प्रयास  किया  हैं  ।
 गृहिणी

 बाजार
 में  जाती  है  और

 वहू  वस्तुओं  को  खुदरा  मूल्यों  में  खरीदती  है  न  कि

 मुल्यों  में  ।  गृहणियों  को  खुदरा  मुल्य  तथा  उपभोक्ता  मूल्य  देना  होता  है  ।  अतः  मन्त्री जी
 को  उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक  को  देखना  चाहिए  न  कि  थोक  मूल्य  सूचकांक  को  ।  किन्त ुवह  कभी

 भी  उपभोक्ता  सूचकांक  को  ध्यान  में  रखने  के  लिए  सहमत  नहीं  हुए  ।  मैं  उनको  ag  बताऊंगा कि
 उनका  यह  दावा  कि  उन्होंने  मुद्रास्फीति  की  दर  को  अब  कम  करके  4.9  प्रतिशत  कर  fea

 किस

 प्रकार  सही  नहीं  है  ।

 1980  में  आप  कहते  कि  मुद्रा  स्फीति  की  दर  23.3  प्रतिशत  उपभोक्ता

 मुल्य  सूचकांक  वर्ष  1960)  371  बिन्दू  पर  था  ।  आपका  दावा  है  कि  1981  -

 में  आपने  मुद्रा-स्फीति  की  दर  को  23  3  प्रतिशत  में  घटाकर  15.7  प्रतिशत  कर  दिया  i.  उसी

 वर्ष  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  371  विन्दु  से  बराबर  411  पर  पशु  च  गया  ।  जब  आप  ag  दावा
 करते हैं  कि  मुद्रास्फीति  दर  को  अपने  बबर  15.7  [1981  4  9  प्रतिष्ठित

 1982  कर  दिया  तो  शिमला  शहर  में  किन  श्रम  ब्यूरो  द्वारा  बनाया  गया  उपभोक्ता  मुल्य

 सूचकांक  411  farg  में  1981  में  460  बिन्दू  पर  पहुंच  गया  ।  कृपया इसे

 स्पष्ट  कीजिए  ।  यदि  आप  मद्रास्फोति  &  लड़ने  में  सफल  रहे  हैं  तो  भाप  उपरोक्त  बात  का
 स्पष्टीकरण  कसे  करेंगे  ?  उपभोक्ता  मलय  सूचकांक  उसी  अवधि  में  371

 ban स े्  बढ़कर  460  दर
 > छठ  fa  2  प  were q पहुंच  गया  है  जबकि  दाना  मास्को तति  की  दर  को  घटाकर  4.9

 प्रतिशत  तक  से  mate हैं  क्या  मुल्य
 सूचक खुरच  कापर कि

 460
 पहुंच  गया  fat

 294



 17
 meg,

 1903
 (sy

 बजट  1982-83  सामान्य  चर्चा

 द्

 मन्त्री  ane हम  भाप आप के  दावे  को  स्वीकृत  नहीं  करते  हैं  ।  भाप  मुद्रास्फीति  ला  पाने  में

 गरि
 वित

 कि  भाप  हमारे  जीवन  के  अनेक  क्षेत्रों में  भी  असफल

 रहे  हैं  ।  उपभ उपभोक्ता  You  सूचकांक  में  इतना  बड़ा  अन्तर  क्यो ंहैं
 ?  आधिक  सर्वेक्षण  में  आपने

 जो

 कुछ  ee  हैं ैं  मैं  उसी  को  यहां  उद्धत  करता  हूँ  :-

 अवघि  में  इन  दोनों  सूचकांकों  में  मुल्य  अन्तर  अघिक  स्पष्ट  होता  गया

 दोनों  सूचकांकों  के  बिना  अन्तराल  न  केवल  दोनों  प्रकार  के  मूल्यों  के  बीच  के  समान्तर

 के  कारण  है  बल्कि  उपभोक्ता  मलय  सूचकांक  की  उन  मदों  पर  भी  भ  री  दबाव  पड़न ेके  कारण

 हग  जिनके  थोक  तथा  खुदरा  मलय  हाल  ही  के  वर्षों  के  दौरान  निरन्तर  बढ़ते  गये  हैं
 खाद्य  फल  दूध  से  बनी  ws  मछली  तथ  जिन

 मूल्य इन  वर्षों  में  बढ़ते  गए  इनका  दवाब  थोक  मूल्य  सूचकांक  की  तुलना  में
 al

 मूल्य  सूचकांक  पर  दुगना  पड़ा  है
 "

 मैं  वस्तुतः  यही  बात  करना  चाहता  हूं  यदि  आप  खाद्य  फल  सब्जियों
 मछली  तथा  माँस  की  बात  छोड़  दें  तो  फिर  बाकी  क्या  बचता  यही  वस्तुए

 तो  सामान्य  आदमी  की  दैनिक  उपयोग  में  आती  हैं  इनके  fear  साधारण  ब्यक्ति  सपना  जीवन

 नहीं  जी  सकता  ।  आज  इन्हीं  वस्तुओं  की  कीमत  निरन्तर  बढ़ती  जा  रही है ंन  यदि  आपका

 ag  दावा  कि  भाप  मुद्रास्फीति  से  सफलता  पुर्वक  लड़  रहें  तो  इन  सभी  वस्तु भों  के  मूल्य  गिरने

 च'हिए  थे  ।  वे  तो  धड़ाधड़  बढ  आपके  art  हो  स्वी फारो कित  में  कि  वे  धड़ाधड़  बढ़े

 इस  ag  दुगने  हो  गये  हैं  जसा  कि  पिछले  से  पिछले  ag  हुआ  था  ।

 फिर  आपने  aga  बजट  में  भी  निर्यात  ब्यापार  के  बारे  में  कुछ  कहा  है  ।  नियति  व्यापार

 की  वर्तमान  किस्तें  क्या  है  ?  आप  क्या  है  कि  जहाँ  तक  निर्यात  व्यापार  का  dare  इसमें  14

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई
 है  ।  परन्तु  यदि  आप  आर्थिक  सर्वेक्षण  पर  नजर  डालें  तो  आप  पारयेगेकि  वित्त

 वर्ष  1980-8  |  के  अप्रेल  अक्तूबर  महीन ं  के  बीच  व्यापार  अन्तराल  314441  का  था  चित्त  वर्ष
 1981-82  की  इसी  अवधि  में  मद  अन्तराल  2923  करोड़  गए  AT

 इसका  अथ  है  कि  विगत  ag  की  तुलना  में  आपके  अदायगी  घाटे  की  लगभग

 बराबर  ही  थी  ।  भोर  आप  विगत  ag  जितना  भारी  आयात  gi  करते  रहें  ।  यदि  भाप  200

 करोड़  रुपये  की  नगर  राशि  को  छोड़  ता  दोनों  वर्षों  के  आंकड़  समान  > ष  परन्तु  भाप

 यह  दावा  कसे  कर  सकते  हैं  कि  जीवन  के  हर  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़  रहा  ।  ज्ञापन  दावा

 है  कि  इस्पात  का  उत्पादन  18.7  प्रतिशत  बढ़  रहा  सीमेंट  के  उत्पादन  में  15  प्रतिशत  vada

 उसकों  में  51.9  प्रतिशत  की  भक्नोधित  तेल  में  61.2  प्रतिशत  पेट्रोल  पेट्रोलियम
 18.4  प्रतिशत  की  वर  हई  तथा  खाद्यानों  का  13.4  करोड़  टन  रिका उत्पादों  उत्पादन

 हुआ  है  अब  उपरोक्त  वस्तुओं  का  आयात  कुल  आयात  वित्त  लगभग  60  प्रतिशत  तक

 पहुंच  गया  था  ।  परन्तु  इस  वर्ष  सी
 पैट्रोलियम  उत्पादों  तथा  अन्य  मदों के  उत्पादनों

 में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  यह  भली  प्रकार  आशा  की  जा जा  सकती  है  कि  भाया भा
 यात  faa  घटना

 चाहिए  t  यदि  ऐसा  है  तो  वित्त  ad  (981-82  के  लिए  भी  इतना  ही  घाटा  कक हो  ?  पिछले
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 से  पिछले  ag  अदायगी  ara  से खात में  बकाया राशि  5500  करोड़  रुपए की  थी
 लगता

 हैं  विगत
 वर्षों

 में  भी  यही  रहा  होग
 इस  ब्र  का  मी  eqse}  रण  होना

 अन्तर्राज्यीय  से अब  आप  द्वारा  मुचाकोस  प्राप्त  किए  गये  ऋण  के  बारे

 में  आपने  कहा है  कि  हम  ऋण  का  भगतान  कर  सकेंगे  ।  हम  5000  करोड़  रुपए  की  राशि  पर

 ब्याज की  राशि  लगभग  500  करोड़  रुपए  प्रतिशत
 nt

 ।  अपनी  उक्त  राशि

 वर्ष  मे
 अदा

 करनी है  ।  वर्तमान  ऋण  को  राशि  900  करोड़  रुपए है  ब्याज  की  राशि  10  प्रतिशत  के  -  हिसाव

 से  500 कर रोड़  रुपए  होगी  और  मूलधन  की  10  fixal  में  से  प्रत्येक  किश्त  500
 करोड़

 रुपए

 की  होगी  ।  अतः  वर्ष  1984-85  सेः  प्रतिवर्ष  2,000  करोड़  रुपये  की  अदायगी  कर  नी  पड़े  गी

 इस  प्रकार  हम।रा  विदेशी  ऋण  जारी  रहेंगा  फिर  आप  उन्हें  ऋणपत्रों  किस  प्रकार

 लौटा  पायेंगे  यहां  मैं  अपना  sala  APTUSezlq  काष तथा  विश्व

 बैक  के  अधिकारियों  द्वारा  किए  सवाल  क  भोर  दिलाना  चाहुंगा ।
 1980  के  आरम्भ  ये  होने  वाले  दशक  में  उन  विकसित  देशों  की  क्या  स्थिति  होगी  fare  आप

 होकर  अपनी  वस्तुएਂ  निर्यात  करना  चाहेंगे  ?  फिर  सर्वेक्षण  में  कहा  गया  है  fe  ag
 बेरोजगारी  तथा  मन्दी  की  मांग  जारी 1980  के  वाद  मुद्रास्फीति  मुल्यों  में  af  रहेगी  ।

 कि  fast  के  विकसित  प  जनवादी  देश  द्वारा यह  आसानी  से  निष्कर्ष  निकाला  सकता

 अपने  खेतों  की  रक्षा  की  नति  का  पालन  जारी  रहेंगा  और  मापकों  कष्ट  नीति  के  समक्ष  अपनी

 चीजों  का  निर्यात  इन  देशों  को  करना  ही  पड़  गा  और  यदि  यही  स्थिति  जारी  रही  at  वर्ष

 1984-85  तक  जिनकी  आपको  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  कारण  की  अदायगी  स्वरुप  प्रतिवर्ष  2000

 करोड़  रुपए  की  राशि  का  भुगतान  करना  यदि  आप  यरोडालर  तथा  पेटोडालर  बाजारों

 से  भर  अगे  ऋण  की  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  तो  फिर  आप  कस  और  कहां  से  अदायगी  घाटे  की  बकाया

 राशि
 को  पूरा  करने  के  लिए  घन  जुटा  पायेंगे  ?  क्या  आपका  ख्याल है  कि  आप  अदायगी  घाटे की

 बकाया  रानी  को  समाप्त  कर  देंगे  तथा  अतिरिक्त  आय  करना  शुरु  कर  देंगे  ताकि  आप प्रतिवर्ष

 aren
 य

 मुद्रा  कोष  का  2000  करोड़  रुपए  का  ऋण  अदा  कर  ते  जायें  आपको
 पहले  ऋणों

 की  अदागी  करने  हेतु  नमे  ऋण  लेने  होंगे  ।  जितना  आपसे  भाप  ऋण  लेंगे  उतना  आप  देश

 की  कं  मे

 में  डुबाते  जायेंगे  |  यही  बात  दक्षिण  पूर्वे  एशिया  के  और  तृतीय  विजय  के  देशों  के

 हुआ
 है
 ह्

 आपकी  दृष्टि  निर्यात  व्यापार  पर  है  और  इसीलिए  आप  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रयत्न

 कर  रहे
 हैं  भाप  कमंचारी  वर्ग  को  बताते  रहे  हैं

 कि  अपना  अस्तित्व  बनाये  रखने  तु  उत्पादन
 > बढ़ाना  ही  होगा  ।  और  गत  12  महीनों  के  दौरान  इस  देश  के  आर्थिक  at  a  a  प्रतिशत

 18  20  प्रतिशत  तथा  हिन्दी  क्षेत्रों  में  तो  उत्पादन  के  60  प्रतिशत  की  भी  शव  की
 परन्तु  उक्त  उत्पादन  वृद्धि  परिणाम  निकला  ?  आपकी  नीति  ती  है  आपके
 उत्पादन  योग्य  तो  बाजारों  में  आपकी  सप्लाई  आसानी  और  व्य  कम  ह पगे  ।  यहीं बात
 आप  स्कूलों व  कालेजों  के  लड़के  लड़कियों  को  पढ़ात ेहैं  ।  परन्तु  जबकि  —  उत्पादन  बढ़

 =
 गया  हैं  तो  मूल्य

 प  क्यों  हुए
 ?  )  > Goo  Seo oe लिए  कंबल  एक र  स्पष्टीकरण  हैं

 मौर  वह  ag  कि  संस्कारी  aa  पर  ए
 पूंजीपतियों  का  पूर्ण  नियंत्रण  एकाधिकार
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 आय  Le.

 नि  a  अधि  ध  —
 a.

 वादी  पू  जीती  क
 सरकारों

 व्यवस्था
 एक

 सोच  दूरी  है  अन्यथा  उत्पा उत्पादन  बढ़ने
 पर  भी

 मूल्यों  को  नींचे  ल।ता  कयों  tar  नहीं  है  आप  कभी  भी  मुल्य  नीचे  नहीं  लायेंगे ।  प्रधान  मंत्री  ने

 इस  ay  को  उत्पादकता  ag  घोषित  किया  है  और  आपने  श्रमिक  वर्ग  को  उत्पादन  बढ़ाने  केलिए

 कठोर  परि श्रम  करने  को  कहा  है  उत्पादन  बदना है  तो  उत्पादकता  बढ़ती है  लीर  इसके  साथ  ही

 मुल्य  भी  बढ़ते  जाते  हैं  ।  भर  जब  श्रमिक  अपके  पास  मंहगाई  भत्ता  माँगने  आते हैं  जब  केन्द्रीत

 सरकारी  कमेंट्री  मह  गाई  भत्ते  की  चार  fast  देयर  होन  की  वात  करते  अदायगी
 माँगते  हैं  तव  वित्त  मंत्रो  महोदय  काफी  कुछ  कहकर  ala  टालते  वास्तविक  बात  कोटा

 देने  तथा  उचित  जबकि  देते  से  बच  में  माहिर  हैं  ।  समाचार  qt  में  आ  चका  कि  सरकार
 ।  यदि  ये  बात  केन्द्रीय मह  गाई  भत्ते  को  रोक  देने  तथा  उसे  जब्त  कर  लेनें  की  बात  रही

 सरकारी  33  शप  तोश्च निक  ait  को  उत्पादन  बढ़ाने कम चा  रियों  के  साथ  हु
 को  कहते  > 2  भोजन  उत्पादन  बताते  हैं  तो  भाप  उनकी  मजूरी  और
 म

 हाई  at  को  रोककर  उन  कठोर  आघात  करते  हैं  ।  यही  आपकी  आर्थिक  नीति
 जन्म  श्रमिक  वर्ग  विरोध  या  आन्दोलन  करता  है  तब  भाप  अनिवार्य  सेवा

 रख  रखा  अधिनियम  तथा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  जम  fama  बनकर  लाते  है  ।  विधान

 आप  किसके  विरुद्ध  उपयोग  में  ला  रहे  हैं  ?  क्या  काला  बाजार  तथा  जमाखोरी  कर  बालों के
 काला  बाज  र  करने  वालों  का  मामला  भाव  तो  उनके  काले विरुद्ध जहां

 त  न  को  वैघ

 aa  बनाते  जा  रहे  हैं  ।  आपने  धारक बांड  जारी  किए  है  तथा  1000  करोड़  रुपए  दे  श्रमिक

 के  ऋण  प्राप्त  fat  हैं  ।  बात  अच्छी  बात है दे  क्या  आपकी  कार्यकुशलता  को  खद्योत  है  परन्तु

 भाप  fra  तरह  की  आर्थिक  नीति  की  बात  करते  हैं  तथा  क्या  इसका  हम  करते  :

 एकाधिक
 र  वादी  पू  जमीदारों  तथा  निहित  स्थानों  के  ata  आपकी

 हिमायत  _  का
 = पता  चलता  ठ  -

 एक  तरफ  तो  भाप  श्रमिकों  को  दबाते  उनकी  मजदूरों  पर  रोक  लगाते  हैं  और  दूसरी
 ।  aq  1960  में  बिड़ला  वधुओं  का  मुनाफा तरफ  आप  बिड़ला  टाटाओं  की  स्थति  सुदृढ़  करते  हैं

 बढ़कर  121.15  करोड़  रुपये  हुआ  क्या  टाटा  का  710.03  करोड़  रुपये  यह  लाम
 पहुं  चौथा  है

 आपने  बिड़ला  तथा  टाटा  बन्धुओं  का  आप  शल्य  बढ़ा  रहे  हैं  ताकि  इन  उद्योगपतियों के  मुनाफे
 बढ़ ।  परन्तु  श्रमिकों  की  मंजूरियां  दवा  दी  गई  हैं  तथा  कम  रखी  गई  हैं  ।  यही  आपका  आर्थिक

 दशक है  ।

 राज  हर  कोई  मानता 2 ै  कि  यह  देश  एक  घाटे  आर्थिक  संकट  में  है  ।  परन्तु इ  ल  विक
 सकट की  मुख्य  उत्पत्ति  स्रोत  क्या  है  ?  ag  संकट  किसन ेपदा  किया  है  ?  आप  एक  भी  ऐसे

 देश का  उदाहरण  नहीं  दे  सकते  जहां  इस  प्रकार  का  व्यापारी  लोकतंत्र  चलता  है  दुनिया
 भर  में

 भाप  ऐसे  किसी  भी  देश  का  नाम  नहीं  बता  सकते  जहां  निरंतर  30  वर्ष  तक  एक  a  दल  का

 रहा  हो  ।  यहाँ  तक  अमेरिका  में  भी  जार्जवाशिटन  रावत  भी  12  ag  से  अधिक  शासन

 नहीं  कर  पा  1  था  परन
 तु  प  '  भारतीय  ||  काप्र  a  का

 मान्य  था  क
 वहू  30  वर्ष  तक  देश

 पर  शासन  करता  रहा  है  और  तीस  वर्ष  के  इस  एक  दलीय  शासन  में  आपने  केसा
 भारत

 बनाया
 ह ै।
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 माप  कूछ  ऐसी  भा wife  नीतियों  का  पालन  करते  आ  रहे  हैं  जो  किसी  भी  प्रकार  एक

 विकासशील  देश  के  लिए  rasa  सिद्ध
 नहीं  ती  re a

 |
 आपकी

 एक  नीति  अधिकाधिक  कर

 च्  a  का  जट  दिखाने की  है  और  तीसरी  नीति लगाने  की  है  दूसरी  नीति  अधिक  से  अधिक

 एकाधिकार वादों  गृहों  को  ज्यादा  लाभ  पहुंचाने  की  है —s  आप  ऊचे  चे  दिखा

 स  |  ह

 अब  जहां  तक  कराधान  का  सम्बन्ध हवा  19  50  में  उत्पाद  शुल्क  के  रु  दय  52

 करोड़  रुपये  अदा  किया  करते  थे  परन्तु  अब  के  बजट  में  हम  8340  करोड ़ड़  रुपए  अदा  कर  रहे  हैं
 >

 परिणामत  मूल्यों  में  अधिकाधिक  वृद्धि  हो  ष  e  ।  और  जितना  भारिक  आप  घाटे  का  बजट

 आज  भारत  को  स्वाधीनता  का  34  वर्षीय दिखायेंगे  उतना  ही  मदद  वृद्धि  होगी  ।  भत
 2  और  मलय  में  विधि  का  अन्त  परिणाम  क्या इतिहास  मुल्य  वृद्धि  इतिहास

 है  जब  हमारे  कारखानों  भोर  मिलों  मे  बना  माल  बाजार  में
 a  तो  लोग  उसे  खोदने  की  स्थिति  में बिक  के  लिए  जाता  नहीं  हैं

 कयोंकि  काले  बाजार  में  प्रति  सो  ग्राहकों  में  से  70  ग्राहक  किसान  होते  हैं  आपके  34  ag  के

 शासन  के  परिणामस्वरूप  उनकी  क्या  स्थिति  है  ?
 कुल  ग्रामीण  जन  संख्या  के  6  प्रतिशत  लोगों

 के  पास  कुल  कृषि  योग्य  भूमि  का  40  प्रतिशत  भाग  है  ।  क्योकि  किसानों  के  पास  जमान  नहीं  है
 इसलिए  उसकी  क्रय  शक्ति  भी  नहीं है  क्योंकि  उसके  पास  क्रय  डालना  नहीं है  भोर  क्योंकि  100

 ग्राहकों  में  से  30  किसान  होते  हैं  इसलिए  जो  माल  हमारे  मिलों  और  कारखानों  में  जनता है
 परन्तु  रकय  नही  पाता  ह ैहै  इसलिए  राज  हमारा  औद्योगिक  .  उत्पादन  नहीं  बढ़  रहा है  और

 नई  मिलें  तथा  कारखाने  नहीं  लग  रहे  हैं  ।

 जब  श्रीमती  गांधी  हमारे  देश  की  प्रधान  ग  स्त्री  बनी  तब  देश  में  पंजीकृत  adam  की

 संख्या  60  लाख  थी  भोर  राज  इनकी  संख्या  2  करोड़  से  अधिक है  sate  faa  सख्या  में

 रोजगार  के  अवसर  पदा  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ।  इसका  रण  ag  है  कि  संख्या  में  कारखानों  का

 निर्माण  नहीं  हो  रहा  ।  इसलिए  देश  एक  दुष्चक्र  की  लपेट  में  ।  यह  आपकी  आर्थिक  नीतियों

 कप
 परिणाम

 प्रश्न  यह  है  कि  इस  संकट  से  कसें  उबर  जाये  ?  अगले  दिन  प्रधानमन्त्री  4 —  विपक्षी

 को  कहा  था  कि  आपके  पास  कोई  विकल्प  नहीं  परन्तु  हमारे  हमारे  पास  विकल्प  यदि

 भाप  समस्या भा  भौर  संकट  का  समाधान  चाहत  ताो  अपको  बड़े  समान  पर  भूमि  सुधार  करने
 क्योंकि  देहातों  ग्रामीण  जनता होंगे  जो  कि  आप  अपने  उपकरणों  के  शासन  मे  नहीं  कर  सके

 का  6  प्रतिशत  भाग  अचल  सम्पत्ति  के  मालिक  आपकी  राजनीति  का  अधार

 रहे
 ।  बाप  इस  आधार  पर  चोट  करना  नहीं  चाहते  |  आप  इस  आधार  को  तो

 नहीं  चाहते
 आप  कुल  ग्रामीण  जनसंख्या  के  6  प्रतिशत  भाग  को  तो  जमींदार  तथा  आपका

 आधार है  नष्ट  करना  नहीं  चाहते हैं
 प्रो 6 |

 ।  भूमि  वितरण  का  कार्य  हालांकि  यह  कानों  और  कानूनों
 में  भी  किसी  भ

 pa  कांग्रेस  पार्कों  वाली  राज्य सरकार  ज्  नाना ही
 स्वत  नहों हीं  किया  है  ।  राज  भाप

 ata  वैकल्पिक  उपाय  की  कर  रहे  हैं  कि  विपक्षी  बलों  के  पास  ज  उपाय  नहीं  है  ।
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 श
 इसका  वैकल्पिक  उपाय  है  भर  यह  कार्य  कर  रहा  है  ।  यदि आप  पहाड़  के  सामने  आंख

 कहें  कि बन्द  करके  खड़े  हो  जायें  अ  कोई  पहाड़  नहीं  देखता
 तो  क  या

 qe Beal roe * arts
 तकंसंगत

 होगा  कि  पहाड़  नहीं  है  ?  पश्चिम  बंगाल  में  यह  वैकल्पिक  उपाय  कार्य  कर  हा  है और
 आप  वहां

 वैकल्पिक  उपाय  को  नहीं  देख  रहे  हैं  ।

 मैं  आपको  एक-एक  करके  उदाहरण  दूगा  ।  आप  निधन  at  के  लोगों  को  बात  करते

 आप  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  बात  करते  पश्चिम  बंगाल में
 वामपंथी  सरकार  के  शासनकाल  में  चलाया  गया  जो  राज  ga  रहे  हैं  मैं
 समझता  हूं  उन्होंने  अपरेशन  बर्गा  के  नाम  तो  सुना  होगा  ।  आपरेशन  बर्गा  योजना  अन अन्तर्गत  30

 a
 1981  तक  11  लाख  3  हजार  बटाईदारों  का  नाम  पंजीकृत  किया  ।  उनके  नाम  दर्ज

 किए  गए  ।  पहले  आपके  पास  इस  तरह  का  कोई  कानून  नहीं  था  ।  जमींदार  उन्हें  प्रीति  भी  समय

 कभी  भी  बेदखल  कर  सकतਂ  था  ।  अब  हमने  कानून  का  संशोधन  frat  है  कि  किसी  मी  बटाईदार  को

 उसकी  जमीन  से  बेदखल  नहीं  फिया  जा  सकता  है  ।  पहले  आपके  कानन  के  अनुसार

 दार  को  ag  साबित  करना  पड़ता  था  कि  वह  बटाईदार  है  ।  अब  भूस्वामी  को  यह  साबित  करना

 पढ़े  ा  कि  वह  मेरा  बटाईदार  नहीं
 है  ।  यह  अन्तर  इन  11.0  लाख  3  हजार  बटाईदारों  में

 जिनके  नाम  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  पास  पंजीकृत  50  प्रतिशत  अनुसूचित  जाति  भोर

 सुचित  जनजातियों  के  हैं  ।  यह  कसे  हो  सकता  है  कि  उन  राज्यों  में  जहां  आपकी  पार्टी  शासन

 रही  आपके  लिए  इन  बटाईदारों  के  लिए  जो  या  तो  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसूचित

 जाति  अथवा  मुस्लिम  समुदाय  के  किसी  तरह  की  की  कायंवाही  करना  सम्भव  नहीं

 भाप  कहने  हैं  कि  आपके  पास  वैकल्पिक  उपाय  है  ।  कया  यही  वैकल्पिक  उपाय  है  ।
 कज

 ्  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी  दिलाने के  सन्दर्भ  जब  सिद्धांत  शंकर  राय

 पश्चिम  बंगाल  के  एक  मन्त्री  उन्होंने  एक  अध्यादेश  जारी  किया  ar  जिसमें  कृषि  श्रमिकों  के

 fe
 8  रुपये  10  पेसे  न्यूनतम  मारी  देने  को  बात  कही  गई  थी  ।  परन्तु  आपके  सरकार  ने  इसको

 कभी  भी  क्रियान्वित  करने  की  कोशिश  नहीं  की  वामपंथी  सरकार  के  सत्ता  में  भाने  के  बाद  प्रति '
 या  किसान  सभा  ने  किसानों  को  संगठित  किया  और  8  रुपये  10  पेसे  की  न्यूनतम  मजूरी

 की  मांग  की  और  यह  उन्हें  ara  केवल  उन्हें  8  रुपये  10  पैसे  की  न्यूनतम  मजूरी
 मिली है  अपितु  उन्हें  मंहगाई  भत्ता  देने  की  एक  योजना  भी  बनाई  गई  जिसके  तहत  मूल्य

 सूचक  के  बढ़ने  पर  8  रुपये  10.  पसे  में  भी  वृद्धि  होगी  ।  अब  यह  9  रुपये  25  पसे  हो  गई  है  ।

 ऐसे  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  एक  पैंशन  योजना  भी  है  जिनकी  उम्र  60  वर्ष  से  अधिक  हो

 रही है  यह गई  है  और  जिनकी  देखभाल  करने  वाला  कोई  नहीं
 है  ।  उन्हें  वाद्य  क्य  पेंशन

 वैकल्पिक  उपाय  है

 ait  के०  लक प्पा  पे
 शमीम

 माल  के  बारे में  बोल  रहे  सामान्य  बजट  पर  नहीं  ।

 श्री  सुनील  मात्रा  जी  at  प्रधान  मन्त्री  वैकल्पिक  उपाय  जानना  चाहती  हैं  ।  इस  वैकल्पिक

 उपाय  क  हम  aaa  बंगाल  में  अमल  में  ला  रहे  हैं  ।
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 ही  क  का

 वहां  4  एकड़  पानी  वाली  भूमि  और  6  एकड़  शुष्क  भूमि  पर  कोई  लगान  नहीं  है  धौर

 ऐसी  जमीन  पर  किराया  समाप्त कर  दिया  गया  है  ।

 40  रुपये  तक
 एकाकी  ऋण  खाते  में  डाल  दिया  गया है  ||

 अब  मैं  भू-जोत  afafaaa  1  979  की  बात  करता  भाज  afer  बंगाल  में  52  लाख

 जोत है  न  कैं

 श्री  Fo  लकप्पा  :  मे
 एक

 2
 का  प्रशन  ।  आप  क्या  afeaaq  बंगाल  के

 पर  यहां  बोलन  की  अनुमति  दे  रहे

 *(sqqqita

 >
 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  लक प्पा  यह  आम  चर्चा  ।  द्र

 र 4तई रोक
 नहीं  है  ।

 -

 ड  धपो  दल  के  पास श्री  सुनील  मंत्रा  :  प्रधान  मन्त्री  यह  आरोप  लगा  रही  हैं  कि
 कोई  बेंकल्पिक  उपाय  नही ंहै  ।  हम  इस  safe  पाय  को  fae  ह  az  wt  से  पश्चिम  बंगाल

 में  अमल  में  ला  रहे  हैं  सीमित  शक्तियों  और  केन्द्रीय  सरकार
 ant

 राम बंगाल  की  वामपंथी

 इस  वे  कल्पा सरकार  पर  अनेक  रुकावट  डालने  के  बावजूद  भी  वहां  क  पर  कार्य हो  रहा  है  ओर  इस

 वैकल्पिक  उपाय से  इस  बात  का  नील  सकता  है  कि  बजट  में  आपका
 झुकाव

 किस  तरफ  a
 ञ सीके  पक्ष में  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  कार्प  कर  रही  ke  ?  आपकों  एक  उदाहरण

 ws

 शै जो  सत्य साधन  चक्रवर्ती  वहां  सीमेंट  क  i |  a  ।  asl  ६

 *(व्यव  '**  +.

 पिछले MON थी  सुनील  मेरा :  तीन  वर्षों में  आप  पहने  a  5000  करोड  रुपये  का  घाटा  पार

 कर  चुके  हैं  जो  कि  आपने  समूची  छठी  की  अधि  के  लिए  निर्धारित  फिया  ।  आप  इस

 धन  को  कहां  से  लेंगे  ?  .

 11.0  एम०  एम०  लारेंस  :

 ककी
 दम  जोग

 हैं

 5000  करोड़  रुपये  से  अधिक  का

 भो वर ड्राफ्ट  लेकर
 पूरा  age

 |  जाये  व्  ैं

 |:  ड
 ः  eee

 **

 उपाध्यक्ष
 महो  दय  . 7  शान्ति  कृपया

 बै
 बैठ  जाइये  ।  श्री  चक्रवर्ती  ।

 ***

 उपाध्यक्ष  महोदर  :  यदि  ag  नहीं  मान  रहे  हैं  तो  मैं  क्या  कर  सकता  ।  वहू  नहीं  मान

 रहे

 श्री  सुनील  मन्ना  आप  लोकतन्त्र  की  दुहाई  देते  आप  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की
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 आपको  बताया ो लोचना  करते  हैं  परिचय  बंगाल  क  वर  शदीद
 ों  का  ऐसा  या  है  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 अर्जित  TTA  क  नाव  रि fc जद कानून  कौर  आवश्यक यक  वस्तु  पश्चिम  बंगाल  की  सर  कार  गापका एक एक  भी

 नहीं  करेगी  जिससे  किसी  व्यक्त  की  व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  का  हनन  होता  है  । ऐसा  कानून
 पश्चिम  उ el  राज्य  में  आपने  किसी  मी  अपराधी  नेतायों  को  जो

 ets
 मार रहे

 राष्ट्रीय किया ग  ददा

 अधिनियम  अथवा  किसी  निवारक  नजरबन्दी  अधिनियम  के  तह
 रत  जेलों  में  बन्द  नहीं

 गया है
 श

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  वित्त  मंत्री  ने  —  कि  राज्यों  को  कितना  घन

 आप  पश्चिम  बंगाल  में  अपनी  सरकार  के  लिए  अधिक  भाग
 की

 माँग  कर  सकते  हो  ।  उन्होंने  इस

 बारे  पें  घोषणा  की  है  ।
 {my  .

 यह  देश श्री  सुनील  मेल  समक्ष  वेक  a  लोग  28.0  रोज  देख  रहे  हैं  कि
 कि  आपकी  सरकार की  नीतियां  जिससे  जनता  का  घोर  शोषण  हो  रहा व्यार  RUST  है  के  स्थान पर  दूसरी
 नीति  भी  हैं  जो  कि  पिछले  पांच  act  से  लागू है  और  जिसे जिसे  वामपंथी  सरकार  समूचे  देश  की  जनता

 ह के  सामने  रख  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष म  qq  दिल्‍ली  की  ala क  sy

 श्री
 सत्यसाधन  कृपया  परेशान  न  होइये  उन्हे हे  बोलने  र का अधिका ध  +

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नहीं  कह  रहा  मापक  कोई
 मतलब  नहीं  है

 ।
 कृपया

 उठ

 जाइये  |  यह  मेरी  जिम्मेदारी है  मेरा  काम  आपकोਂ  मार्ग  निर्देश  देना है  ।  मुझे

 चाही  व्यवस्थित  तरीके  से  चलाना  है  |  कोई  मेरा  काम  नहीं  कर  सकता है  कृपया  आप  बैठ  जायें  ।

 सुनील  आप  अपना  argo  जारी  रखिए  ।  मैं  जानता

 an  एम०  एस०  पीठासीन  अधिकारी  को  निष्पक्ष  '  रूप  में  काम  करना  होता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  ठीक है  ,  मैं  पुरी  तरह  से  निष्पक्ष  कृपया  बस  जाइये  |  उनका

 समय  पुर  हो  रहा  > @  ।  मुझे  उन्हें  कहना  पड़ेगा  फि  वह  अपने  विषय  पर  बोलें  ।  मुझे  केवल  उन्हें

 मार्ग  1  है  ।  किसी  और  को  सभा  की  क्य वाही  चलानी  नही  होती है  इसके  लिए में
 ्

 जिम्मेदार  ।  आपको  मझे  मार्ग  निर्देश  देने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।  2 ul
 भट  भी  सुनील  मन्ना  यहां  सरकार  के  इंस  रवैये  से  और  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की

 तस्वीर सारे  देश  के  समक्ष  आ  रही
 है

 श्री  इन्दिरा  गाँधी  की  सरकार  पश्चिम  बगाल  की  सरक।र के

 समक्ष  सरकार  वट  पदा  कर  रही  है  | हर  प्रयास  fro  जा  रहे  जिन  लोगों  न ेअ  आपको  चुनावों
 2  J

 में  हराया  खनको  रा  नैनो  तिक  रूप  से  if  za  किया  जा  रहा  ह  |  es  अली नए  भापने  काम

 के  बदले  अनाज  कार्यक्रम के  पश्चिम  बंगाल
 को  दिए  जाने  बाले

 t  ाद्यार  a  मेन  केवल  कटोती

 की  है  अपितु  उसे  देना
 बन्द  भी

 कर  दिया हैं  आपके  अपने  न  के  अनुसार  पश्चिम  ania
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 में  काम के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  काफी  संतोषजनक  रूप  से  चलाया  गया  है  ।
 sal

 में  यह  वहाँ

 अच्छे
 से  चल  रहा  इसलिए  भाप  वहां  काम  के  बदले  अनाज  कार्येक्रम इ इ  से  आप जो  नाम

 दे  सकते  के  तहत  दिये  जाने  वाले  खाद्यान्न  को  सप्लाई  न  करके  वहाँ  के  ल लोगों  को  परेशान
 > कर  र  र  आप  नए  नाम  के  तहत  भी  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  खाद्यान्न  सप्लाई  नहीं

 कर  रहे  हैं  आपन  इस  प्रयोजन  के  लिए  सप्लाई  पूरी  तरह  से  रोक  दी  हल्दिया  में  एक

 रसायन  काम्पलेक्स  की  स्थापना  करन  का  एक  प्रस्ताव  था  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  ही  कहा  था  कि

 हल्दिया  में  जहाज  को  मरम्मत  करने  वाला  एक  faa  स्थापित  किया  जायेगा  ।  पश्चिम  बंगाल

 की  सरकार  ने  इलेक्ट्रानिक  कॉम्प्लेक्स  को  स्थापना  करने  के  लिए  कलकत्ता  के  साल्ट
 पैक

 केग

 में  100  एकड़  जमीन  अलाट  की  है  ।
 ‘

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  भाप  भाषण  समाप्त  करें  ।  आपका  समय  खत्म  हो  गया

 श्री  सुनील  AAT  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  आजकल  आपके  लिए  विकल्प  प्रस्तुत

 कर  रहा  मत  aa  देश  &  राजनी  तिक  क्षितिज  में  धीरे-घीरे  उत्पन्न  हो  रहे  इस  विकल्प  को

 समाप्त  करने  और  खत्म  करने  के  लिये  जान-बूझकर  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  प्रत्येक  सदस्य  के  प्रति  fare  हूं  ।

 sil  सुनील  मन्ना  आपके  बजट  प्रस्ताव  वही  प्रस्ताव हैं  जो  भाप  इस  देश  को  गत  30  वर्षों

 में  दे  रहे  हैं  भर  इस  देश  में  आपके  शासन  का  यह  ती  परा  वर्ष  है  ।  यह  एकाधिकार वादी  सैनिक
 तथा  जनता-विरोधी  कौर  श्रमिक  वर्ग  का  विरोधी  है  और  आजकल  इससे  ऐसा  संकट  उत्पन्न  हो

 गया है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा-कोष के  ऋण  को  करार  करते  हुए  आप  इस  देश  की  आधिक

 fax  पिता  का  समझौता  कर  रहे  यदि  इस  पद्धति  को  अपना  गया  तो  इस  देश की

 चाक
 निरपेक्षता  के  साथ  समझौता  किया  जाना  आवश्यक  है  ।  मैं  आधिक  नीति  का

 विरोध  करता  हूं  जो  इस  बजट  में  दिखाया  गया  है  भर  जहां  तक  हमारी  पार्टी  का  सम्बन्ध  है  हम

 इस  बजट  में  रखे  प्रत्येक  प्रस्ताव  का  पुरी  मजबूती  के  साथ  विरोध  करेंगे  ।  आपका  बहुत  धन्यवाद  ।

 श्री  यशवंतराव  चन् हारा  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपनी  पार्टी  की  ओर से  इस

 बजट  पर  चर्चा  में  संक्षिप्त  भाग  लेता  हूं  ।  मैं  देश  में  सभी  कठिन  आर्थिक  कारणों  ध्यान में

 रखते  हुए  अत्यन्त  मुश्किल  समय  में  इस  बजट  को  पेश  करने  के  लिये  वित्त  मंत्री  के  प्रति  आभार

 प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  अंडे-व्यवस्था  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  स्थिति  का  सही  अनुमान लगाते  हुए

 उन्होंने  एक  ऐसा  बजट  प्रस्तुत  किया  है  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  निश्चित  रूप  से  ही  हम  री  ay  -

 आस्था  को  सुदृढ़  अर्थ-व्यवस्था  बनाने  और  इसे  और  मजबूत  बनाने  की  पद्धति  में  सहायक

 बहुत  से  संसद  सदस्य  और  अनेक  समाचार-पत्र  कह  रहे  थे  कि  वे  इस  युवा  वित्त  मत्री  से
 *

 बहुत-सी  ब
 बातों  की  आशा  कर  रहे  थे  और  यह  बिलकुल  ठीक  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  युवा

 faa  मंत्री व के  युवा  कंधों  पर  बहुत  भारी  बोझ है  ओर  ag  अत्यन्त  बुद्धिमान है
 ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  ag  बदल  गए  हैं  ।  पव  e

 श्री
 यशावन्तराव  चव्हाण  :  मेरे  विचार  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  जब  कभी

 ह
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 मैंने  पाया है  फि  बजट  अच्छा  था  तो  मैंने  प्रतिपक्ष  की  भोर  से  मी  यही  कहा  है  कि  यह  अच्छा

 था  मेरे  चदलने  का  प्रश्न
 प्रश्न

 ही
 नहीं

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  मा  ननिया  सदस्य सदस्य  ठीक  कहू
 दें

 रहे
 उन्हों ने

 अपना  दृढ़  निश्चय  वना

 लिया  है  1a

 अध्यक्ष  महोदय  प्रोफेसर  q
 उनमें  शामिल  न  grea  ।

 fafeaa. श्री  यदावन्तरोव  चव्हाण  :  कम  से  कम  मैंने  अपना  दूर  x  TRAT.  बन  तो  लिया है  लेकिन
 | उन्होंने  अपना  कोई  इरादा  नहीं  बनाया है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  केवल  CH  अच्छा  मजाक  ह्  ate  इसे  अन्यथा  नहीं  लेना  ~

 थ
 चाहिए  ।  ्

 का

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  क्योंकि  अब  मैं  इस  बजट  पर  एक  विभिन्‍न  दृष्टिकोण  से  चर्चा

 कर  रहा हूं  मैं  वित्त  मत्री  की  तुलना  में  अधिक

 दत
 महसूस  कर  रहा  |  उनके  वाम पक्षीय

 बैड
 हुए

 सहयोगी  भी  अधिक  राहत  महसुस  कर  रहे  हैं

 बजट  प्रस्ताव  हमारे  देश  की  प्रशासनिक  पद्धति  में  क्सी  विशेष  प्रयोजन  के  लिए  अभिप्रेत

 हैं  ।  मेर ेसे  पहले  के  वक्ता  ने  इस  बजट  को  आलोचना  की  है  कौर  उसे  एक  प्रकार  का  ऐसा

 बजट  कहा  जो  किस्तों  में  स्वभावतया  समय-समय  पर  आर्थिक  मामले  उठत ेहैं  n  इ  सो
 प्रकार  निपटाया  जाना  होता  ।  लेकिन  वित्तीय  ag  के  अन्त  में  प्रत्येक  प्रशासन  को--चाहे इस
 देश का  हो  अथवा  बाहर  का  हो  चाहे  समाजवादी  देश  का  हो  अथवा  गेर  समाजवादी  देश  का  है  ।

 लगाना  इता  स्थिति  का  और  अपनी  उपलब्ध  पूजी  तथा  अपने  संसाधनों  का  जायजा  लेना

 आयामों  ag  बारे  में  अनुमान  पड़ता  है  भोर  इसके  उपरान्त  इन्हें  ठीक  तरीके  से  बांठने  का

 प्रयास  करना  पड़ता  है  ।  .

 मान  लीजिए  कल  को  कोई  अप्रत्याशित  घटना  हो  जाती है  ।  क्या  वे  कह  सकते
 हैं  कि

 हमारी  पद्धति  की  तुलना  में  कोई  अन्य  पद्धति  इस  मूल्य  मूल्य  ढाँचे  को  नहीं  बदलेगी  |
 ?  मैं

 देखता हूं  कि  समस्त  आलोचना  भाजकल  विश्व  में  हो  रही  कुछ  वास्तविकता भों  को  स्वीकार  करने

 से  मना  करना  मानसिकता  पर  भरा  रित  है  क्योंकि  मैंने  विशेष  रूप  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा-कोष

 क॑  साथ हु और  विश्व  बेक  भर  उनके  neater
 isa?

 की  भारत  यात्रा  और  हमारे  लोगों के  बैठकों

 के  वारे  में  की  गई  आलोचना  को  सुना है  ।  यदि  वे  हमको  प्रभावित  करना  चाहते  थे  तो  wife  फिटन

 से  दिल्‍ली  तक  सभी  योजनायें  करना  और  यहाँ  पर  मन्त्रियों
 के

 साथ  रखी-भोज  और  इंटरव्यू

 करना  आवश्यक  नहीं  था  ।  आप  कहीं  से  भी  प्रभावित  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  है  द
 कि

 विश्व में  कौन-सी  पद्धति  कार्य  कर  रही  है  ?  आप  इसे  स्वीकार  न  करें  अथवा  इसे  स्वी कार  ने

 करना  चाहें  लेकिन  प्रशन  यह  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  ने  भी  आजकल  विश्व  में  कुछ  ऐसे  संस्थागत
 a प्रबन्ध  fad  हुए  हैं  बौर  भारत  उनमें  गत  35  वर्षों  से  भाग  ले  रहा  ठ  ।  हमने  उसमें  हिस्सा

 जो लिया  है  भौर  दूसरी  सरकार  ae  हाँ  पर  ने  भी  इस  पद्धति  में  भाग  लिया था  ।  इसमें  कोई
 गलत  बात  नहीं  है  ।  लेकिन  सैद्धान्तिक  कारणों  से  कुछ  लोग  आजकल कायें

 से
 कर  रहे  इन  संस्थागत
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 q रते प्रबन्धों को  मानसिक  रूप  से  स्वीकार  नहीं  ह  दो  aver  है  इन  संस्थागत  प्रबन्धों को
 अपनी  स्वयं  की  कमजोरियाँ  इनमें  कुछ  खामियाँ  ल ेलकिन  निश्चित  रूप  से  ऐसी  कोई  स्थिति

 है  जिनमें  वे  a flat  विश्व  के  खिलाफ  कार्य  करते  हैं  ।  विदा  बेक  और  अन्तर्राष्
 ट्रीय  मुद्रा-कोष

 के

 मचों  जब  कमी  हमें  अवसर  मिले  हमने  इस  सरकार  को  खुले  रूप  से  ये  बातें  कहीं  थीं  कि

 इस  पद्धति  में  कुछ  खामिया ंहैं  और  इन्हें  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 ay
 लेकिन  क्या  हम  उत्पन्न  हुई  इन  कुछ  उपयोगी  सुविधाओं  लाम  नहीं  उठायेंगे  ?  गत

 ,  दशाब्दी में  1987  में  जब्र  fees  में  तेल  संकट  उत्पन्न  हुआ  तो  प्रत्येक  देश  हक्का-बक्का रां
 गया

 इस  यह  सरकार  नहीं  afag  मैं  कहुंगा  कि  श्रीमती  गांधी  की  पिछली  सरकार  कौ  भोर

 से  मैंने इन  सम्मेलनों  में  भाग  लिया  था  और  समाजवादी  देशों  के  प्रतिनिधियों  से  मी  मिला

 क्योंकि इन्  न  मंचों  में  कुछ  सामाजवादी  देश  भी
 हैं  और वे  भी  चिंतित  थे  कि  इस  fara ar  भविष्य

 ता  होगा
 ।

 मान  लीजिए  हम  इससे  उधार  नहीं  लेते  हैं  ।  मैं  इस  संस्था  से  ऋण  लेने  के  बारे  t
 में  बहुत

 इच्छुक  नहीं  हं  ।  उदाहरणों  मान  लीजिए  हमने  उधार  न  लेने  का  निर्णय  किया  है  और  यदि  संसद

 इस  ज्ञापन  की  सलाह  पर  निर्णय  लेती  है  कि  हमें  इससे  उधार  नहीं लेना  चाहिये  तो  हम  कहाँ
 ll क्या  हम  अपनी  विदेशी  मुद्रा  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  ?  क्य

 हम  केवल  यही  कहेंगे  कि  खेद है  कि  हम  कुछ  प्राप्त  नहीं  कर  सके  हैं  अतः  बसों  को  बन्द  कर
 कृषि  उत्पादन  को  रोक  दो  क्योंकि  अधिक  उकेरा  ओर  पेट्रोलियम  उत्पाद  नहीं है  सभी

 कार्यो  को  रोक  दो  क्योंकि  हमने  के  रूप  में  किसी  से  धनराशि  उधार  न  लेने  का

 निर्णय  किया है  ।  क्या  कोई  '  विकल्प  है  ?  famed  कया  है  ?  पश्चिम  बंगाल  में  क्या  हो  रहा
 केवल  यह  बताने  का  क्या  लाभ  है  जबकि  प्रधान  मन्त्री  ने  किसी  विकल्प  के  न  होने  के  बारे  में  कहा

 ar?  उन्होंने  एक  राष्ट्रीय  विकल्प  के  बारे  में  कहा  था  जिसमें  किसी  एक  विशेष  राज्य  के  बारे रे

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  ।  जब  आपने  अपनी  उपलब्धियों  के  बारे  में  कहा  था  तो  मी
 _  अपनी  उपलब्धियों  के  बारे  में  शिकायत  नहीं  है  ।  आपकी  उपलब्धियाँ  चाहे  जो  कुछ  हों  तो  निश्चित

 रूप  से  यदि  वे  अच्छी  हैं  तो  वे  अच्छी  हैं  लेकिन  यह  न  मान  लें  कि  अन्य  राज्यों  ने  ऐसा  नहीं  कियਂ

 है  ।  परिचित  बंगाल  राज्य  ने  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  आदि  बारे  में  थोड़ा  कार्य  किया

 बहुत  से  अन्य  राज्यों  ने  भी  गत  20  वर्षों  में  इस  वारे  में  कुछ  किया  है  ।  आप  इन  बातों  को  नहीं
 जानते  1961  महाराष्ट्र  ने  इस  वारे  में  काय  किया  था  ।  उन्होंने  भूमि  को
 गौतम  सीमा  सम्बन्धी  कानून  आदि  के  मामले  को  शुरू  किया  ।  जिस  वात

 का  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  यदि  आप  बजट  का  अनुमान  लगाना  चाह  za

 aga)  निश्चित  रूप  से  कुछ  आन्तरिक  वास्तविकताओं  भर  अन्तर्राष्ट्रीय
 चविकतामओों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  यदि  आप  ऐसा  करते हैं  तो

 अनप
 आप  समझ  सकेंगे

 कि  faa  मन्त्री  ने  हमारी  अ-थेंब्यवस्था  के  लिए  क्या  किया है  |  मैंने  कहा है  गर  मैं  इसे  दोहराता
 हूं  कि  वित्त  मंत्री  ने  निश्चित  रूप  से  आन्तरिक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  ere  क के  संदर्भ  में  हमारी
 मथें-व्यवस्था  को  सक्षम  बनाने  की  पद्धति  को  बनाने  के  fy

 बनाए  के  लिये स्  बजट
 ट

 में
 बहुत-सी  बातों
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 का  समावेश  किया  यह  एक  उपलब्धि  है  जिसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन
 दुर्भाग्यवश

 आलोचना
 करते  हुए  झ

 वास्तविकताओं  को  ध्यान
 में

 ele
 रखा  मया  है  ।  मैं  चाहता  ge

 ब

 को  senator
 :  वास्त

 Fen  इस
 बाल

 पर
 fe  कसती

 ह ैकि  आप  इसे  किस

 दृष्टिकोण  से  देखते हैं
 थ  ्

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण :  स्वभावतया  मैं  इसे  अपने  ened  से  देखूंगा  ।  मैं  आपको

 अधिकार  देता  हूं  कि  आप  इसे  अपने  दृष्टिकोण से
 ae

 सो  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  वर्ग  के

 t's  बंतराम  च  हाथ  :  यह  भाप  झुकाव  di  मैं  इस  बारे  में  कुछ  सहायता  नहीं कर

 सकता हूं  ।

 विश्व  में  और  भारत  में  आजकल  एक  महत्वपूर्ण  वास्तविकता  मुद्रा-स्फीति  की  एक

 प्रकार की  मुद्रा-स्फीतिਂ  यदि  भाप  इसे  यह  कहना  चाहते  लेकिन

 मुद्रास्फीति
 [4  का  कुछ  तकनीकी  अथवा  अन्य  अथ  हो  सकता  है  ।  मैं  इस  बारे  में  नहीं  जाना  चाहता

 हूं
 ।

 af  न  साथ  ही  हमारी  ya  समस्या  उद्योग  सामाजिक  विदेशी  मुद्रा  रिज
 artfe,  विदेशी  निर्यात  कौर  आयात  आदि  के  dad  में  भारत  की  को  एक

 सक्षम  अथक-व्यवस्था  बना  और  इन  सभी  बातों  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  यह  समाचार
 छह  सूक्त

 काय  भीर  मैं  न  केवल  इस  वर्ष  के  लिये  अथवा  गत  दो  वर्षों  के  लेकिन  गत  तीस  अथवा  पैंतीस

 वर्षों  लिये  दावा  करना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  ने  औद्योगिक  विकास  और  देश  के  लिये  एक

 राष्ट्रीय  सक्षम  अरे-व्यवस्था  का  निर्माण  करने  सम्बन्धी  एक  नीति  प्रदान  को  ऐतिहासिक  भूमिका
 थी  ।  पहली  art  हमें  पता  चला  कि  हम  एक  महान  राष्ट्र  बन  सकते  हैं  alt हम  एक

 दिन  एक  महान  राष्ट्र  बनेंगे  ।  मैं  सैनिक  शक्ति  के  संदर्भ  में  ray  चीत  नहीं  कर  रहा  मैं  महान
 शक्तियों  के  संदर्भ  में  बातचीत  नहीं  कर  रहा

 श्री  सत्य सा घन  चक्रवर्ती  :  हम  इस  पर  सहमत  नहीं  हैं  ।

 श्री  यशवंतराव  जब  मैंने  कहा  कि  इस  वर्ष  के  बजट  को  ह ेदेखा  Waar  ैं

 इस  बारे  में  बाद  में  चर्चा  करुंगा  कि  किन  बातों  पर  एक  बजट  को  देखा  जाना  चाहिये  तो  स्व  RT-

 बतया  हमारा  मस्तिष्क  गत  ad  के  बजट  में  पहंच  जाता है  वित्त  मंत्री  जी  के  आर्थिक  सर्वेक्षण

 भोर  उनके  भाषण  के  पहले  भाग  में  बड़ी  बारीकी  से  जांच  पड़ताल  की  गई  है  ।  मैं  तो  य  4  कहू  गा

 कि  इस ब बात  का  बड़  संक्षेप  में  और  अति  उत्तम  सर्वेक्षण  कियां  है है  कि  हम  क्या  प्राप्त  कर

 दे
 वित्त  मंत्री  जी  के  भाषण  के  परा  4,9  और  10  में

 विशेष
 रूप  इस  बात

 को
 देखता  हू  कि  उन्होंने  कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादन  की  नई  ऊचाई  औद्योगिक  क्षेत्र  में  उत्पादन की  नई

 | क ae ऐसे
 अन्य कई पक

 क्षेत्रों  की  जो  atfan  विकास  के
 लिए  बहुत

 जरुरी  और

 महत्वपूर्ण  के  बारे में  सुचना दी  है
 वट  1  इस  पृष्ठ  लगी य  =  a  में  हमें  ag

 mil
 है  कि  ्  प्रक्रिया  में
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 गा
 1932.

 aa  ee
 _  ‘Gs  see

 भागे  जारी  रखती है  ।  इसमें  हमें  फिसलना  नहीं  है  ।  यदि  फिसल गए ig,  तो  यह  भूल  हमारे

 इतिहास  को
 प्रभावित  करेगी ।  मैं  सोचता  हूं  क्रि  आज  तक  भारत  जो  लगातार  प्रगति

 +  की  है  उससे  '  दल  1982 का  भारत  1952,  19  2  या  1972 के  भारत  से  एकदम  कायें

 बदला  हुआ  नजर  आता  है  ।  यह  हमेशा  आगे  प्रगति  करता  रहा है
 और  अब  भी  प्रगति  कर  रहा

 और  जब  हम  इसके  बारे  में  बात  करने  हैं  तो  हमें  कुछ  वास्तविकताओं  पर  विचार  करना  पड़ता

 है  ।  अन्यथा  आप  पूर्वी  भारत  की  समस्या  कैसे  हल  कर  सकते  हो  ?  पश्चिमी  सीमा  की  समस्या  का

 समाधान  भाप  कैसे  निकाल  सकते  हैं  ।  हमें  देश  की  अन्य  कई  समस्या यों  का  मुकाबला  करना  है  ।

 लेकिन  कमी  यह है  श्री  चक्रवर्ती --  आप  कृपया  हम  पर  क्रोधित  न  जब  आप
 हमें

 हमेशा

 यह  स्मरण  कराते  हैं  क्रि  आप  पऱ्चिमी.बंगाल  में  कण  कर

 न

 अ।प  सर्वे  बर  भारत  को  at  जाते
 सचाई  तो  यह  है  कि  अप  भारत  को  जानते  हो  नही हैं

 cl
 श्री  एम०  एम०  MITA :  आप  देव  भारत  को  याद  रखत  हैं

 श्री  aaa  राव  चव्हाण :  बंगाल  में  आपकी  उपलब्धियों  के  बारे  में
 ह्म  aga  नहीं

 कर  रहे  हैं  ।  इसके  लिए  आपको  उसकी  मुझे  शिकायत  नही है a  ।  लेकिन  यह

 इस  प्रकार  हु  जसे  कि  एक  ऐसा  ड्रामा  gare  गया  कि  आपके  पास  राष्ट्रीय  विकल्प  है
 हैं  ।  इस  लिए  आपकी

 और  आप  इसे  राष्ट्रीय  विकल्प  के  रूप  में  ससद  के  समने  प्रस्तुत  कर  रहे

 आपके  छोटे  से  राज्य  में  जो  भी  उपलब्धि  रही  उसकी  भारत  से  तुਂ  ना  करके '
 देखो

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  वे  यह  नहीं  भूले  होंगे  कि  पश्चिम  बंगाल  भारत  में  ही  ह ैa  (saa)

 et  यदावन्तराब  चव्हाण  :  मैं  यहां  विस्तार  में  नहों  जाएगा  तो  यह  विश्वास
 करता

 g  कि  भाप  मी  उतने  ही  भारतीय  जितने  fs  हम  ।
 मेरा  यह  पक्का  विश्व  है  कि  आप

 ऐसे  ही  है  ि

 मैं  गत  वर्ष  के  निष्पादन  के  बारे  में  बात  कर  रहा  था  ।  वित्त  मंत्री  जी  ने  इसका  विवरण

 दिया है
 ।  उनके  अनुसर :

 '
 पैट्रोलियम  ओर  पैट्रोलियम

 रों  कास्टिक  माल  डिब्बे  और  वाणिज्यिक  वाहनों  जैसे  अनेक
 तै ठ .  उद्योगों  में  पहले  से  कहीं  अधिक  उत्पादन  होने  की  आशा  मैंने  उनका  भ  पण

 उन  उपलब्धियां  के  रुम्बन्ध  में  थाना  गव  हआ
 a

 जो  हमारे  देश  न  प्राप्त  को  ो  क्योंकि

 थे
 न
 गाइ  मामूली  चीजें  नहीं  हैं  ।  यह  कोई  केवल  कानून  बना  देने  जेसी  बात  नहीं  है  ।  सभी

 दायित़्वों  को  अधिक  उत्पादन  हेतू  संगठित  रूप  में  Mala fi  पति  से  काम  पर  .  लगा  द ेदेने का
 शै ना  n  ।  आज  का  संसार  किसी  देश  की  शक्ति  ओर  विकास  को  उस  देश  दुबारा  इन  उपरोक्त

 त्रों  जो  मैंन  वित्त  मंत्री  जी  क  भाषण  म॑  से  पढ़कर  सुनाए  की  गई  प्रगति  और  उत्पादन
 ।  में  सोवियत  रुस  दारा  किए  गए के  आधार  पर  आंकना  है  काय  fasqie  के  बड़-बड़  दावों

 incl:
 था  ।  ये  करें-निष्पादन  पेट्रोलियम  और  पेट्रोलियम  इस्पात तथा  ऐसी  ही

 अन्य  वस्तुओं
 से ध  सम्बन्धित  वे  सस  र  को  वहू  जतिन  का  प्रयास  कर  रहूं  थे  कि  aig fae

 पत
 के  मामले में

 भी

 वे  oufa a wees

 कर  सं  ड्  ।  यही  f  ofa
 हमारी  है

 पिला  द  |
 मिमी  कर  रहे

 वित्त  मंत्री  जी  को  अपने  नजारे
 और

 संसाधनों  का

 ब्यान  रखते
 उनका

 भरपूर
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 ee  पारित  —————  अज

 लाभ  उठाते  प्रगति  की  यही  गति  बरकरार  रखनी है  ।  मैं  जब  यह  कहता हु  कि  उन्होंने

 बड़िया  काम  किया  तो  मैं  यह  केवल  संसदीय  waar  में  नहीं  कहता  वास्तव  में  उन्होंने

 अति  उत्तम  काम  किया  है  ।  उन्हें  मुद्रा-स्थिति  का  मुकाबला  करना  है  ।  उन्हें  और  अधिक  संसाधन

 जुटाने  हैं  ।  उन्होंने  कर  बढ़ाने  में  कोई  दिखाई  21  उन्होंने  500  करोड़  रुपये से
 अधिक  राशि  के  कर  लगाए  हैं  ।  उन्होंने  ऐसा  प्रयोजन  से  किया  ?  उन्हें  कुछ  नए  आधिक

 anise:  यदि  आप  बजट  का  जरा  सा  मी  मूल्यांकन कार्यक्रमों  के  लिए  व्यवस्था  करना  हैं  ।

 या  परीक्षण  करना  चाहते  तो  आप  भारिक  विकास  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  लिए  किए गए

 प्रावधानों  के  आधार  पर  ही  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  इसके  वाद  दूसरा  मानदंड  होगा  कि  समाज के
 मेरे  विचार  में कमजोर  ant  के  लिए  सामाजिक  न्याय  दिलाने  हेतु  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ।

 तीसरा  मानदंड  होगा  कि  अधिक  महंगाई  बढाए  बिना  कर  के  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  ।
 यदि

 लगाने  से  मुद्रा-स्फीति  होती  तो  निश्चित  रुप  से  कोई  भी  इसकी  उपयोगिता  पर  सन्देह कर
 सकता  है  ।  मैं  देखता  हू  कि  कर  लगाने  का  जो  भी  प्रयास  उन्होंने  किया  है  उसे  उन्होंने  इस  प्रकार

 किया  है  कि  उससे  म  हगाई  न  बढ़  प्रत्येक  बजट  के  बाद  इस  के
 भाषण  दिए  जाते

 हैं कि  कीमतें  बढे  गई  हैं  ।  मुझे  किसी  भी  सदस्य  से  ऐसी  कोई  शिकायत  सुनने  में  नहीं  आई  है
 वित्त  मंत्री  जी  को  इस  बात  का  श्रेय  दिया  जाना  चाहिए  कि  उन्होंने  इस  प्रकार  कर  लगाने  का

 प्रयास  किया  है  कि  उसका  कीमतों  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  भर  गरीब
 लोगों

 को  इससे

 कोई  कठिनाई  उत्पन्न  न  हो  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  इसका  आपको  तीन-चार  महीनों  यदा  qa  |

 ह
 श्री  यथावत  राव  चव्हाण  :  यह  उनकी  अनय  की  मविस्यवाणी  है  ।  यह  उनकी  पक्की  qi<-

 है  कि  की  परतें  अवद्य  वे  इस  सम्बन्ध  में  किसी  की  वात  नहीं  मान  सकते

 श्री  चित्त बसु  :  आंसुओं  के  acre  !  लेकिन
 उन्होंन  तो  यह  कहा

 दै
 कि  वहां  आँसू  भी  है  !

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  कमी-कभी  आंसू  भी  अच्छी  किस्म  के  होते  हैं  और  कभी-कभी

 ये  दुखी  कर  देने  बाले  होते  है  ।  यदि  वे  आंसू  भी  तो  खुशी  के  आंसू

 ri  में  यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहा  था  सकी  TAT  का  मुल्यांकन  करने  के  निष्  क्या-क्या

 ।  कुछ  का  मैंन  जिक्र  tear  है  ।  उस  सुची  में  और  भी  बढोतरी की  जा  सकती  है  ।  यदि
 .  हम  इस  लाईन  पर  बजट  का  मूल्यांकन  करने  का  प्रयास  करते  तो  मैं  यह  ही  कहूंगा कि

 उन्होंने  निशचित  ey  से  »हत्वपु्णं  कार्य  fear  है  ।  महत्वपूर्ण  आर्थिक  क्षत्रों  के  लिए  किए  गए
 प्रावधानों  के  बारे  में  विचार  कीजिए  |  मैं  और  अधिक  मां  कड़े  नहीं  देना  चाहता  क्योंकि

 इससे  भाषण  बोझिल  हो  है  ।  ऊर्जा  का  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  लीजिए  ।  अज  पूरे
 fara में  जब  भी  क्सी  देश  की  बर्थ-व्यवस्था  के  बारे  में  विचार  किया  जाता  तो  ऊर्जा के  प्रश्न
 को  सबसे

 अधिक  महत्वपूर्ण  माना  जाता  ।  उन्होंने  ऊर्जा  के  लिए  क्या  किया  है  ?  उन्होंने गत
 ag  लगाई गई  पूजी  की  तुलना  में  90  प्रतिशत  अधिक  पूजी  निवेश  का  प्रावधान  किया  है  ।

 के  Ags
 MATE  q  प्रावधान  है  ।

 भारत  में ऊर्जा  का  wea fan  महत्व
 विशेषरूप  से

 ऊर्जा  सर म्
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 pean  —  प

 है  ।  गैलरी  दुनिया  के  देशों  में  प्रत्येक  देश  ऊर्जा  की  इस  समस्या  ग्रस्त है  और  इस  विशेष

 मामले  में  वह  खाड़ी  देशों  में  अथवा  अन्य
 विक्रेता  देशों  में  बढ़ते हुए  तेल  के  मूल्यों से

 a तथा  पेट्रो-डालर  और  यूरो-डालर  के  भार  से  बना  x or  37  को  भी  वास्तविक  राष्ट्रवादी

 कोई भी  ऐसा  व्यक्ति  देश-भक्त  ada  आगे  आएगा  और  यह  कहेगा  कि  आने  वाली  दादी

 ,  भा  गामी  वर्षों
 हमें  इतनी

 प्रगति में  मैं  यहां  फिर  कुछ  अधिक  अवधि  बता  ह

 अवश्य  कर  लेनी  चाहिए  कि  हमें  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्र
 कोण

 है  कोई

 ऋण  लेने  की  भाव द्य कता  न  पड़  |

 श्री  सुनील  मात्रा  तीन  वर्षों  का  क्या  हुआ
 ?

 इसका  पता  नहीं है थो  aaa  राव  चव्हाण :  ।  तीस  ag  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 कोष  ने  ऋण  देने  का  प्रावधान  भी  नहीं  कर  रखा  था  ।.  आपको  यह  बात  मालूम  नहीं

 मैं उस  संघर्ष  के  बारे  में  बताऊ  जो  इसके  लिए  हमें  करना  '  है  ।  हम  fara  बैंक  से

 ऋण  लेते  रहे  हैं  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  एक  अत्यधिक  अनुदार  संस्था  है  कोई भो  ऋण
 दाता  हमेशा  अनुदार  होता  चाहे  उतारा  सम्बन्ध  पश्चिम  से  ढ्  चाहे  पुत्र  से  ।  इसमें  कोई

 विशेष  हैं मैं  बीस  जिसमें  प्रो०  देवता  भी  शामिल अन्तर  नहीं  है  ।  हमें  तके  देने  होते

 की  समिति  के  बोलन ेके  लिए  अपन  देश  का  प्रतिनिधि  हुआ  करता  था  ।  तब  प्रो०
 दंडवते  aaa  उन  मामलों  पर  यहां  चर्चा  करना  चाहते  जिन  पर  मुद्रा  सम्बन्धी  सुधा रों  के  लिए

 हम  वहां  विचार  करते  थे  ।  मैं  सदैव  यहां  उन  पर  विचार  करने  का  अवसर  चाहता  था  |

 इसमें  मूझे  आपका  कोई  समर्थन  नहों  मिला  ।  हम  यहां  उन  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकें ।  देश

 को य  लग  जाता  किपता  वास्तव  में  वे  स्थितियां  जो  उस  समय  विद्यमान  थ  पह
 उसमें  से  एक  मामला  मान्यता  अन्तराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अपने  a  नियमों  के  अनुसार  ऋण

 देता  अथवा  करता  था--इसे  विभिन्‍न  नामों  से  पुकारते  हैं  भन्तर'्ट्रोय  मुद्रा
 कोष  को हमारे  किए  जानेवाले  अदा  को  प्रतिशतता के  अनुरूप  ।  अन्तर्राष्ट्रीय

 a
 मुद्रा  कोष  का  यह  मूल  ला  ।  हम  उन्हें  ag  बता  रह ेथे  कि  gfa-

 का  =  | या  के  हों  से  कुछ  अघिक  सहयोग  आश्य  कता  ह  ट  उन्हें  यहं

 बता  रहे  थे
 कि  हमें  उनके  साथ  और  अधिक  व्याह  की  आवश्यकता  हमें  उनके

 संसाधनों  का  उचित  अन्तरण  करने  आवश्यकता  है  ।  जिस  परकार  से  यह  सब  चल  रहा

 था  ऐसा  किया  जाना  था  हमें  अतिरिक्त  सुविधाओं  की  मांग

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  बढ़ाए  गए  फूड  की  सुविधा  |

 att  यशवंत  राव  चव्हाण  :  लेकिन  यह  एक  अतिरिक्त  ats  थी । थी

 थ्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  सात  |  *

 श्री  यदावन्तराव चूहा  ण  :  rin  ऋण  देने  वाला  अपनी  शर्तें  रखता  |  उनका  हम
 पालन  करें  अथवा  हमारा  काम  हमारी  जिम्मेदारी  ।  किसी  ब्यक्ति  पर  कोई  भार
 नहीं  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  सरकार  भीर  देश  की  ओर  से  घोषित  किया  है  कि  यदि  ह्म
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 देखेंगे  की  देश  की

 a
 फायदे के  हित में

 शर्ते  उचित नहीं  तो  हम  उन्हें नकार  देंगे  ।
 cg  बटता  उ  cee  eee

 इसमें  कुछ  मी  गलत  we, थ  x हीं  है  ।  यह  नात  at  रुप  है  स्पष्ट
 कर  वी

 श्री  कृष्णा
 चन्द्र

 हाज़िर :  यह  एक  खर  नी  घोषण  |  उसमें  कुछ गुप्त  समझौते

 af  2

 गइ
 _  श्री  यथावत  राव  चव्हाण  संसद  में  की  गई  घोषणा  एक  महत्वपूर्ण  घोषणा  होती है  ।

 यह संसद  को  निष्ठापुर्ण  दिया  गया  वचन  है  मैं  अपने  भाषण  के  रास्ते  से  नहीं  हटना  चाहता

 इस  वर्ष  का  मुल्यांकन  उन  पू  जी-निवेश  कौर  प्रावधानों  के  आधार  पर  किया  जो  कृषि

 भर  उद्योग  जेस  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  लिए  किया  गया  है  उर्वरक  ऑद्योगिक  योजना  को  एक  अ  ग

 है
 कीं  मु

 24.0  बात  हमें  याद  रखनी  है  वह  है  कि  हम  न  केवल  अपनी  अव्यवस्था  के  एक  विशेष

 महत्वपूर्ण क्ष
 त्र  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  अपितु  हम  छठी  योजना  को  समग्र  रुप  में  कार्यान्वित  करने

 लिली कर  रहे  हैं  जसा  कि  राष्ट्र  को  वचन  दिया  यह  सहज  एक  वार्षिक  बजट  भी  नहीं  है

 अपितु  उ उन  कुछ  वचन  बद्ध ताओं  के  छठे  पंचवर्षीय  कार्यान्वयन  का  एक  अंग  है  जो  हमने  जनता से
 की  हैं

 |  यदि  हम  इस  माषदण्ड  को  स्वीकार  कर  लेते  ता  मै  हू ंकि  वित्त  मंत्री  महोदय

 मापने  शानदार  रुप  से  किया  है  ।  आपको  इसके  लिए  बधाई  देता  हूँ  ।

 दूसरे  जिस  मानदण्ड  का  मैंने  उल्लेख  किया  है  वह है  सामाजिक  न्याय  अकेले  विकास के
 सिद्धान्त  *  सहायता  नहीं  मिलती  |  हमने  अपने  इतिहास  के  30  वर्ष  के  दौर  में  सी  खा खा

 अपने  अनुभव  से  हमने  ag  सीखा  है  क्रि  हम  विकास  में  अपेक्षाकृत  अधिक  विश्वास  रखते  हैं  ।
 एक  समय  हमले  यह  पाया  कि  अमीर  और  अधिक  अमीर  हो  इए  हैं  तथा  गरीब  और

 अधिक  गरीब  हो  गए  हैं  ।  हमें  अपनी  रणनीतियों  को  व्यवस्थित  रना है
 संक्षेप  औद्योगिक  ara ति  विषयक  अपने  अन्तिम  aren  में  प्रधान  मंत्री  ने  यही  कहा  है  बे  हमारे
 उद्योगों  और  अथंव्यवस्था  के  विकास  की  ओर  निहार  रहीं  जिस  तरीके  से  हम  1952  में  कार्य

 कर  रहे थे  उसी  तरीके  से  कार्य  कर  सकते  25  वर्ष  की  आयु  में  आप  उसी  तरीके  से  कार्य
 शि

 रहीं कर  पकते  ।  आपको  अपने  आचरण  भीर  कार्य  का  तरीका  बदलना  होगा  ।

 मैं  और  अधिक  समय  लेना  चाहता  इसीलिए  और  मैं  विस्तार  में  नहीं  चाहता

 उन्होंने  अनेक  कायें  किए  + ठ  ।  कोई  थी  sad  से  अनेक  मामलों  कह  aa  सकता है  ।  निम्न  आय

 वर्ग के  का  मापना  लीजिए  ।  इस  सना  15,000  etc  तर  +  आय  पर  बा  आयकर

 नहीं है  ।  इसके  वेतन  भोत  कमवा  रियों  को  5000  रुपए  सीमा  रखते हुए  20

 प्रतिशत  एक  मानक  कटौती  मिलती  है  ।  1982-83  से  कटौती  की  मानक  5,000  रुपए  को -
 बेमानी  सीमा  के  अधीन  35  प्रतिशत  तक  बढ़ा  गई  ।  जो  एक  अन्य  परिवर्तन  उन्होंन  इस

 से बजट  में  लगू  किया  है  वह  हैं  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  हु  एक  नपा
 विचार

 र  ।  कोई  भी
 इन  विचारों  भागे  वृद्धि  कर  सकता  आर  अधिक  से  अधिक  परियोजना

 क  az  मे  सोच
 किया  झ् ह  >  |  ह सकता  है  यह  काय उन्

 उन ्ela

 जब  कोई  faa  सनदों  बजट  पेश  करने  की  सोचता  है  तो  उसे  बचत  son  Fee

 हेतु  उन  प्रोत्साहनों  के  बारे  में  विचार  करना  होता  है  जो  उसे  देने  होते  हैं  ।  यह  एक  सूचित
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 विशेष  है  जिसे  बहु  बजट  पूर्ण  दिनों  में  अपने  जीवन  के  दोरान  सुनते हैं
 ।  बचत  और

 निवेश  के  लिए  प्रोत्साहन  यह  इस  संदर्भ  सच  >  ||
 हमें  gan

 र  जनन थ्  ॥  बांड  योजना
 at

 विचार

 थ
 करना  हैं

 1

 मैंने  सामाजिक  न्याय  और  कर  प्रयासों  का  उल्लेख  किया  है  ।  उन्होंने  कर सम्बन्धी  प्रयास

 अत्यन्त  सावधानी  पूर्वक  विचार  भोर  जांच  के  पश्चात  किए  हैं  और  यह  कार्य  अत्यन्त  बुद्धिमता

 किया  गया  है  ।  यह  सिफ॑  बजट  कागजात  में  किसी  प्रकार  की  सुची  शामिल  करना  और

 उसके  बाद  कहना  कि  ऐसा  कर  दिया  गया  नही ंहै
 ।  उन्होने  सीमा  शुल्क  कौर  उत्पादन  शुल्क

 के  क्षेत्र में  अप्रत्यक्ष  कराधान  में  सीधा  प्रयास  कियां  है  ।  उन्होंने  इन  दो  क्षेत्रों  से  सभी  निधियां

 एकत्र की  है
 ।  2

 2  इसके  साथ  उन्होंने  यह  देखने  की  भी  कोशिश  को  है  कि  भार  गरीबों  पर  न  पड़े
 गरीब  लोगों  द्वारा  खपत  में  लाई  जाने  वाली  वस्तुओं  पर  न  पड़े  ।  उन्होंने  अत्यन्त  सजग

 विचार  के  पश्चात  38  वस्तुओं  को  छूट  दी  है  ।  मुझे  इस  वात  की  प्रसन्नता  है  कि  उन्होंने इस
 मामले  में  उत्पादन  राजस्व  सम्बन्धी  का  आयोग  की  रिपोर्ट  का  उपयोग  किया  .  उन्होंने  अत्यन्त

 सावधानी  पुर्वक  योजना  तैयार  की  हैं  और  अप्रत्यक्ष  करों  के  माध्यम  से  500  करोड़  रुपए  से
 a भारिक  धनराशि  एकत्र  को  @  ।  इसके  साथ  ही  उन्होने  यह  देखने  भी  सावधानी  बरती  हैं  कि

 निम्न  आय  वर्गो  पर  मार  न  पड़  |  समाज  के  गरीब  लोगों  और  कमजोर  वर्गों  के  हितों  का
 ध्यान  रखने  की  यह  कसोटी  तथा  यह  सोचना

 qe  की  एक  area  प्रमुख  विशेषता  है  |

 कि  उनके  लिए  किया
 चाला  &

 a

 तै  |  है एक  माननीय  सदस्य  से  कम  यह  टिप्पणी  हँसी  पैदा  करती

 थी  atad  राव  चव्हाण  :  यह  बिना  के  हँसी  है  बजट  के  समय  जिस  प्रकार

 की  arataal  की  हम  आशा  करते  हैं  वही  प्रति  ag  दोहराई  जाती  दस  ।  इस  aq,
 waste

 मुद्रा कोष  का  ऋण  एवं  आलोचना  एक  और  विषय है  ।

 प्रो ०  मधुदण्डचते  :  भगवान  का  घन्यवाद  |

 थो  यशवंत  राव  चव्हाण  :  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  वादविवाद  गलत  है  ।  यह  एक  न्याय

 ्  संगत  वादविवाद  है  ।  देश  में  इसके  लिए  सावधान  चाहिए  कि  हम  उन  शर्तों  पर  धन

 उधार  न  लेते  हमारी  प्रभुता  के  खतरे  में  डाल  दें  मैं  नहीं  समझता  कि  कोई  इस  पर

 .  विवाद  करेगा  ।  मैंने  अत्यन्त  सजगतापूर्वेक  श्री  वेंकटरामन  की  बात  सुनी  है  जब  उ  होंने
 wad

 ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  पर  चर्चा  को  उन्होंने  स्थिति  को  बिलकुल  स्पष्ट  कर  दिया  था  ।  इस
 प्रश्न  पर  दो  राय  नहीं  सकती  ।  क्सी  एक  वटाने  में  अथवा  दूसरे  से  केवल  सरकार  की

 समालोचना  करते  जामा  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  लेकिन  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  के

 खिलाफ  दलीले  भी  कुछ  उसी  प्रकार  की  हैं  te  पार्टी के ं  ।  owe  अत्यन्त
 अतिरंजित 7.0  रग  करमा न sor  oar  पर  अन्तरराष्ट्रीय  मुद्रा कोष  के  ऋण

 का  कोई  प्रभाव  नहीं  Bo
 +
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 =

 or  माननीय
 सदस्य  डा०  सुब्रह्मण्यम

 स्वामी  ।  र्

 att  a  चव्हाण  वे  उनक  ara  गावों  द  तग  से  ray क्यों
 ata

 करुं  ।  लेकिन  एक
 अन्य  मुद्दे के  सबंध में  मुझे  डा०  सुब्रह्मण्य  मरवा  मी  के  नाम  की  अवद्य  ब  करना  उन्होंने

 एक  भोर  दूसर rt  मजेदार  टिप्पणी  at है  कि  विमान  बजट  राष्टीय  मतैक्य  को  प्रति  करता

 इस  बात  को  मैं  अपने  माक्सवादी  कम्युनिस्ट  दोस्तों  को  याद  दिलाई  गा-कृपया  इस  राष्ट्रीय

 को  ध्यान  में  रखें  ।

 श्री  सुनील  सजा  काग्रेस  पार्टी  और  Sto  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  यह  है  राष्ट्रीय  ada  ।

 श्री  पर्वत  राब  चव्हाण :  यह  वह  है
 जो  विपक्ष  की  ओर  से  किसी  ने

 कहां  मैं  केवल

 इसे  उद्धृत
 कर  रहा  हूं  ।  मैं  उससे  अधिक  कुछ  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 आधार  पर इसलिए  ,,  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  हेतु  विशेष  प्रावधानों  sta  न्याय  के

 आधार पर  कर  प्रयासों  के  आघार  पर  यह  निम्न  वग  mh  लोगों  कमजोर  लोगों  अथवा

 गरीब  लोगों  पर  अधिक  भार  नहीं  थोपता  ।  यदि  आप  इन  तीन  मानदण्ड  क  स्वीकार  करें
 हो  मैं  कहुंगा  कि  यह  वैजट  समय  की  कसौटी  पर  खरा  उतरा  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  निश्चित  ही

 एक  अच्छा  बजट  दिया  है  ।  oo  a
 veut

 मैंने  बजट  की  कुछ  विशेषताएं  |  मन्त्रों  ने  प्रत्यक्ष  करों  में  रियायतें दी
 लेकिन  अप्रत्यक्ष  करों के  माध्यम  से  उन  पर  निश्चित  ही  कुछ  अधिक  भार  डाला  है

 जो  इसे  वहन  कर  सकते  उन्होंने  वह  किया  है  भोर  मैं  उसे  बार-बार  दोहराना  नहीं
 +

 ।  मैंने  विशेष  बातों  का  भी  उल्लेख  किया ये  दो  प  राव  2  सामा  जक  सुरक्षा  बन्द  पत्र

 परा  करन  >  ay  ट निवेश
 बंधपत्र

 ।  ये  राष्ट्र  की  आवश्यकताओं  को  तरीके

 Ta

 साथ  ही
 इसके  साथ हूं  से  निवेश ढी  इससे  उन  लोगों  को  अवसर  गया  है  जो  एक  विशेष  तरीके

 aga कर  सकते  हैं  ।  ये  इस  at  दो  नए  प्रवर  के  बंधपत्र  गत  ष ri  wait

 प्रकार  का  ate  था  इस  ag

 थी मी  कमल  नाथ  :  जेम्स  बॉंड  ॥

 थ्रो  यथावत  राव  चव्हाण  :  ये  नए  प्रकार  के  बांड  हैं  महोदय  मुख्य  स्थिति  यह  हैं  कि  इस

 बजट  ने  भारतीय  नथ  विश्व  को  स्थिति  और  बढ़ती  हुई  मुद्रास्फीति  एक  यथाथे

 मूल्यांकन  किया है
 और  निश्चित  रूप  से  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  कुछ  घाटे  की  पेश

 = किया  ह  यद  घाटे  का  मुझे  fanfat  देशों  में  भी  मिलता  जिसकी  वे  संतुलित
 बजट  के  बारे  में  चर्चा  करते  है  ।  अमेरि+  के  वर्तमान  राष्ट्रपति  ने  संतुलित  बजट  के  बारे  में

 है  fe  उसे  वहाँ  कहा  जा  रहा  है  ।
 चुनाव  जीता

 '  परन्तु  अब  इतना  अस  af  नत ्

 एक  अन्य  ब्यक्ति  जो  संतुलित  बजट  के  गरे  |  रहे  भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री

 श्री  मोरारजी  देसाई हैं  इन्होंने  दो  वर्ष  तक  जब  जनता  पार्टी cia  सरोद
 घाटे  का  बजट

 दिखाया  था  इतना  उससे  पहले  कभी  नहीं  हुआ  था  ।
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 एक  AAA  सदस्य  :  उन्होंने  अपना  संतान ho  या  &

 श्री  यडावन्य  चव्हाण  :  मैं  आपसे  परा  त  सहमत  =  कि  east  कीमत उन्होंने  इस
 अदा  कर  दो  हैं  यदि  प्रति  आपका  अदय  है  ।  लेकिन  यह  संतुलित  age  मुख्य  era से  पूजी  वादी
 देशो ंके  लिए  बताया  गया  खास  तौर  पर  विकासशील  देशों  में  जहां  समाज  के  निम्न  वर्गों

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  समस्याओं  का  ध्यान  रखना  होता  यदि  आवश्यक  भा  तो  हमें

 घाटा  वित्तपोषण  की  व्यवस्था  करनी  होती  वहां  हम  घाटे  को  बजट  की  हठधर्मी  पर  नहीं

 चल  प्रकृत  |  निःसन्देह  आपको  विवेकपूर्ण  faa  लेने  होंगे  आपको  सावधानी  बरतनी  होगी

 वहां  एक  सीमा  होनी  अवस्थित  किए  जाने  योग्य  तथा  वहन  किए  जाने

 सामा  यह  केवल  ब्य स्थित  हिए  जात  योग्य  नहीं
 a
 ठ  व्यवस्थित योग्य  अपितु  इसे

 किए  जाते  योग्य  ओर  वहन  किए  जाने  दोनों  प्रकार  की  सीमा  होनी  चाहिए
 >

 मुझे  विश्वास  है ंहै ंकि  पित्त  मन्त्री  महोदय  ने  सीमा  स्वीकार  की  ्  वह  Prfewer  a

 व्यवस्थित  किए  जाने  योग्य  तथा  बहन  किए  जाने  योग्य  है  ।  इसलिए  उनका  यह  निर्णय  मूलभूत

 है  ।  यदि  भाप  बजट  की  व्यापार  विशेषताएं  देखें  कराधान  घाटे  का  बजट  व्यापार

 पूजी  निवेश  नए  परिवर्तन  कारी  कदम  जो  उन्होंने  उठाए  तो  मैं  समझता हूं  कि  वह

 हर  ब्यक्ति  जिसमें  राष्ट्रीय  हित  के  प्रति  रूचि  हृदय  से  इस  बात  को  कि  वित्त  मन्त्री

 fr  b अच्छा  काम  किया  है  ।
 J

 उपाध्यक्ष  में  माननीय
 वित्त  मी

 _  डा०  राजन्द्रकूमारी  वाजपेयी  )

 sit FY  बधाई  देते  हुए  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  यह  बजट  .
 q ज  हरिनाथ  मिश्र  पीठासीन
 ह

 सफलता  का  सूचक  है  ।  गत  दो  वर्षों  में  हम  न  विभिन्‍न  कठिनाइयो ंके  बावजूद

 अर्थ-व्यवस्था  को  फिर  से  सही  रास्ते  पर  लाने  में  सफलता  .  प्राप्त  की  जब  हमारी  पंचवर्षीय

 योजना  आरम्भ  की  गई  उस  वक्त  हमें  बताया  जाता  ary  fe  5  वीं  पंच  वर्षीय  योजना

 समाप्त  होने  के  बाद  भारतवर्ष  की  आर्थिक  स्थिति  ऐसी  हालत  में  पोगो  fe  हम  बहुत  से

 मामलों में  अपने  परों  पर  खड़  हो  सकेंगे  और  आज  जिन  बातों  के  जिन  मुह  पर  हम

 बाहर  से  मदद  मांगते  वे  केवल  उस  सीमा  तक  सीमित  रह  गई  हैं  जिन  को  हमें  देश  की

 भारिक  अवस्था  को  या  औद्योगीकरण  को  ठीक  करने  के  लिये  जरुरत  शै Q  चाहे  वे  पूजी

 रूप  में  हो  या  नो-हाऊ  के  रूप  में  हों  ।  राज  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  हमारी  जो  होती  q
 ही

 पंच  वर्षीय  योजना  के  मध्यम  से  और  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  में  पहुंच  कर  हम  इस

 fe
 पति  में  भाये  कि  दुनिया  के  सामन  हम  कह  सकते हैं  कि  हमारी  जो  ates  यो  बनायें

 बे  ठीक  रास्ते  पर  चलीं  और  हम  अपने  देश  की  arith  व्यवस्था  को  सही  रास्ते  पर  ले  जा

 रहे  हैं  ।  सी  भी  देश  को  जो  afar  योजनायें  होती  या  आधिक  अवस्था  होती  है  उसका

 रिफ्लेक्शन उस
 के  बजट  में  आता  उसके

 लाना-बजट
 में  दिखाई  देता  है  तथा  मानसिक

 व्यवस्था का  जो  लक्ष्य  होता  प्रत्येक वर्ष  उस  बात दि  कहकर  बजट  उसका  द्योतक

 होता  है  ।
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 मैं  आप  के  सामने  यह  कहना  चाहती  हूं  कि

 Hd F ae aut al i
 जब  प०  जवाहर  लाल  जी

 ने  देश के  सामने  लग  लिय
 eis

 तरह
 से

 देश  में  समाजवादी  व्यवस्था
 ज  भी  हमार हमारे  क्या  भाव्जेक्टिवज  हों  सरकार  जो  yas  व्यवस्था  हमारे

 जो  कदम  हैं  वे  उन  आज ifeze H  को  लेकर  उन  लक्ष्यों  को  ले  कर  चल  रहे  हैं
 उस  समय  पंडित

 हरि  ह जी  ने  कहां  qT —

 frag  व्यवस्थाਂ  कहने  से  व्यापक  रूप  से  हमारा  क्या  तात्पयं  है  ?

 हमारा त
 पये  ऐसे  समाज  से  है  जिसमें  सभी  को  समान  अवसर  प्राप्त  हो  और

 प्रत्येक  वि  त  को  अच्छा  ata  gay  हो  |  अच्छे  जी पवन  के  लिये  जो
 >

 मानदण्ड  निर्धारित  ५  ag  उत्पादन  के  बिना  संभव  नहीं  ।  इसीलिये  ga  समानता

 पर  भेद  भाव  समाप्त  करने  पर  बल  देना  पड़ता  है  औ  ठ  ड
 वात  का  भी

 सदेद  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  गबीवी  से  समाजवाद  को  विकास  संभव  नहीं
 समाजवान के  विकास  के  लिये  धन  और  पादन  दोनों  हो

 श्व
 ह्

 इस  बार  र
 जो  बजट  गया

 है  इसमें  विशेष  जोर  इस  बात  पर  दिया  गया  है  कि  किस

 तरह  से  प्रॉडक्शन  को  बढ़ा  उत्पादन  को  उत्पादन के के  लिये  वे  सहूलियतें  चाहे  वे

 पब्लिक  सैक्टर  की  और  विशेषकर  पब्लिक  सेक्टर  पर  जोर  दिया  और  साथ  ही  साथ  प्राइवेट

 सैक्टर  पर  जिससे  हम  उत्पादकता  को  ज्यादा  बढ़ाएं  कि  हमारे  यहाँ  जो
 कुछ

 अभाव

 कर  सकें  ।
 इस की  स्थिति हैं  या  जिन  क्ष  at  में में  हमें  कमी  का  अनुभव  होता  हम  दूर

 वजह से  मैं  इस  बजट  का  स्वागत  करती

 >
 इस  बजट  के  अन्दर  जिन  बातों  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  @)  सब  इस

 दिशा में
 मदद  करन  वाली  हैं  और  इनमें  अधि  उत्पादकता  को  बल  मिलने  वाला  है  ।  हम  खास

 तौर पर  यह  देखने  हैं  कि  हमारी  रोजना  को  जो  बढ़त  बड़ी  रकम
 है  और  जो  करीब  करीब

 11  हजार  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  उसमें  को  गई  उसमें  20  सुती  कार्यक्रम  के  जरिये  जो

 गरीबों को  ऊचा  उठाने  करी  योजना  है  और  इसके  अलावा  हमारे  देश  के  बुनियादी  ढांचे  से

 संबंधित  जो  सेक्स  जिनको  हम  इन्फ्रा-स्ट्राचर  कहने  उसको  तेयार  करके  आगे  हम  अपनी

 उत्पादन  व्यवस्था  को  मजबूत  कर  सक ते  उसके  लिए  भी  विशेष  रकम  इस  बजट  के  अन्दर

 रखी गई  ये  ऐसे  कदम  जितसे  हम  उत्पादकता  बढ़ा  सकते हैं  और  जसा  कि  प्रधान  मन्त्री

 जी  ने  कहा  है  fa  यह  वर्ष  हमारा  उत्पादन  का  ag  shefectaa  ऊपर  तो  यह  जो  बजट

 a
 पेश  कपि  गया  यह  एक  से  प्रडक्शन  आ  रिलेटेड  बजट  है  भौर  मुझे  यह  देखकर  विशेष  प्रसन्नता

 उसके  हर  —  के  लिए  एक  विशेष  रकम  बहादुर
 हुई  कि  जो  20  प्वाइन्ट  प्रोग्राम है
 रखी  गई  है  ।

 हम  यह  अच्छी  तरह  से  ते  हैं  कि  चाहे  जितनी  अच्छी  dram  क्यों  न  बना
 लें

 लेकिन  हमारी  जो  पापुलेशन  हमारी  जो  जन-संख्या  यह  मगर  बढ़ो  चली  जाती  तो
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 चाहे  aga  ज्यादा  औद्योगिक  उत्पादन  हम  फर  या  चाहे  जि  पो  at  za  न तरक्की करें  और  afar

 विकास  करें ag  सय  बढ़ती  हुई  आबादी  के  बीच  में  बंट  जाता  है  और  फिर  प्रोग्रेस  परसेंटेज

 कम  लगने  लगती  है  और  ऐसा  लगता
 है

 कि  हम  वहुत  आगे  नहीं  बढ़े  है  अभी  जो
 लेटेस्ट  सेसेरा  हुआ

 उसके  अनुसार  हमारी  mara  करीब-करीब  68  करोड़  से  कुछ  ज्यादा  हो  गई
 है

 ।  इस  बीच

 में  अनेकों  विकास  के  काम  हुए  खेती  में  भी  तरक्की  हुई  है  और  इन  सारी  चीजों  के  वावजूद

 ऐसा  लगता  है  कि  अभी  भी  गाँवों  के  अन्दर  30  परसेन्ट  से  नीचे  ऐसे  लोग  हम

 पथरों  लाइन  वे  नाव  के  लोग  मानते  हैं  ।  कहीं-कहीं  पर  40  परख घट  लोग  भी  पार्टी  लाइन

 ट से  नीचे  आते  हैं  ।  वजट  मैं  जब  उत्पादन  बढ़ाने  की  वात  कहते  तो  इसके  मਂ
 इने  यह

 कि  लोगों  को  देन  की  बात  हम  करते  हैं  और  जब  एम्पलायमेंट  लोगों  को  हम  ह

 तो  इसके  माइने  यह
 हैं  कि

 हम  उन  लोगों  जो  आज  पार्टी  लाइन  के  नीचे  काम  देने

 की  बात  करते  हैं  ।  इस  तरह  से  उनकों  काम  दे  कर  हम  गरीबी  से  लड़ते  हैं  ।  इस  वजह से  भी  मैं

 इस  बजट  का  स्वागत  करती  हु  ।

 इस  बजट  में  जो  एक  ख  स  वात  रखी  गई  ag  फैमेली  प्लानिंग  जो  परिवार
 >

 कल्याण  के  माम  उन के  हैल्थ  गाइड्स  की  एक  नई  ।  मैं  ऐसा  मानती g  अगर

 स्वेच्छिक  तरीके  ले  काम  को  हुम  कराते  तो  इसमें  अच्छो  सफलता  हम  को  सकती  हैं

 कौर  स्वेच्छिक  तरीके  से  इस  काम  को  कराने  के  लिए  ये  जो  हैल्थ  alas  इनका  बहुत  हो

 महत्वपूर्ण  कराम  होगा  ।  परिवार  कल्याण  के  लिए  dee  गाइड  tama में  घूम  कर  में

 शहर-शहर  में  घूम  कर  स्वैच्छिक  तरीके  मे  लोगों  में  परिवार  कल्याण  को  को  सकते

 उसके  बारे  में  लोगों  को  बता  सकते  हैं  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  गांवों  के  अन्दर  जो  हमारी  आबादी  रहती  से

 बहा  पर  काम  को  बढ़ा  कर  हम  वहां  की  अनएम्पलाएमेंट  की  को  Fist  को  हल  कर  सकते  हैं  ।

 ag  अनएम्प्लाएमेंट  का  प्राब्लम  हमारे  देश  के  समता  एक  सबसे  बड़ा  चैलेंज
 एक

 सबसे  बड़ी
 >  |  ह

 चुनौती है  जातकों  की  हमारी  सरकार  हो  स्वीकार  करना  e  इस  चुकौती  भोर  चैतन्य  को

 स्वीकार  करते  हुए  हं  हमारी  सरकार  मैं  समझती  जो  कम्पोनेंट  प्लान की  पिछले  सान  की

 हमारी  स्कीम  उसके  लिए  ज्यादा  रकम  रत्री  हरिजनों  को  एंप्लाएमट  देने की  जो  व्यवस्था
 थी  उसके  लिए  भी  इस  बजट  में  ज्यादा  रम  रखी  गयी  |

 ः
 .

 =  मैं  इन  सबके  लिए  आंकड़  नहीं  देना  चाहती  क्योकि  उसमें  समय  लग  जाएगा  ॥

 लेकिन  जो  आंकड़  हैं  वे  बतात है  कि  सरकार  ने  इन  चीजों  को  बहुत  महत्व  दिया है  ।
 अ  a +  Se
 हमने  ag  भी  देखा  है  कि  बजट  के  अन्दर  लघु  उद्योगों  क  लिए  धनराशि  315  करोड़

 रुपये  से  बढ़ा  कर  करोड़-करीब  349  करोड़  रुपये  की  गयी  दै
 ।  लघू  उद्योगों योगों  से  हमारे  ग्र।मीण  क्षेत्रों

 +  artar को  काफी  लाभ ए: श झ  च
 सकता  e  ।  dist  हमारे  देश  के  सामने  गांवों  मैं  बेरोजगारी  की  समस्या

 nial में  दो  तर  युवक है  ।  एक  तो  वे  है  जो  कि  पढ़े  लिख ेहैं  और  दूसरे
 म म

 ऐसे  काम  दे  पकते  जिनको  कि  लेबर  भोरियन्टेड वे
 हैं

 जो  पढ़
 ७

 उनकों  ह
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 स्कीम  कहते  हैं  उनके  हार  डाका  दार  द  बग  t  उससे  हमारी  काफी  प्रगति  हो  सकती

 विकास  हो  सकता  है
 ।  इस  बजट  में  इस

 बात  का
 ध्यान  रखा  गयां  है  ।

 हमारा  जो  टूटी  प्वाइन्ट  प्रोग्राम  >  उसमें  हमारा  एक  खास  प्रोग्राम है  ड्रिब्गि  वाटर

 का  ।  हमारे  देश  में  ऐसे  विलेज  है  जहां  पर  कि  ड्रिलिंग  वाटर  की  कठिनाई  है  वहाँ  के  लिए  हम

 अच्छा  ड्रिलिंग
 वाटर  देने  की  योजना  बनाए  ।  मुझे  इस  वात  की  खुशी  हूँ  कि  सरकार  का  ध्यान

 इस  बात  पर  गया  है  ।

 हमारे  देश  के  जो  समस्याग्रस्त  गांव  है  उनके  लिए  भी  इस  बजट  में  काफी  रुपया  रखा
 औ

 गया  है  जिससे  कि  हमारे  समस् प्रा ग्रस्त  गाँवों  की  समस्याए  हल  हों  ये  ta  कायें  <  जिनके  द्वारा

 हमारे  गांवों  में  रहने  लोगों  जीवन  स्तर  स्वास्थय  भी  अच्छा  होगा  ।  इस

 के  साथ  हमारी  सरकार  अपने  देश  के  पिछड़  हुए  हिस्सों  के  गरीब  हिस्सों  क
 हमारे

 देश  के  परेशान  लोगों  के  उनकी  तरक्की  के  लिए  भी  काम  कर  रही  है  ।
 के  कार्य  क्रम

 भी  हमारे  राष्ट्र  के  सामने  हैं  ।  ऐसे  कार्यक्रम  हैं  उनके  लिए  विरोध  तौर  से  आयोजन  किया  गया
 प्रत्येक  कार्यक्रम  के  लिए  काफी  बड़ी  धनराशि  रखी  गयी  है  ।

 |
 _  भारतवर्ष  में  जिस  तरह  से  बड़ी  जनसंख्या  उतनी  बड़ी  जनसंख्या  वाले  चीन  या  एक

 दो  और  बड़े  देश  वहां  पर  भी  हम  जानते  हैं  वे  चीन  और  दूसरे  अपने  अपने  तरीके

 aga  अपने  यहां  प्रॉबलम  को  देखते  हैं  और  इसकी  बात  करते  हैं  ।  सन्‌  197।  में  चीन  ने  भी
 फेमली  प्लानिंग  को  बड़े  से  आरम्भ  किया  और  एक  प्रतिशत  ग्रोथ  रेट  कम  क्र  पाए

 वर्ष  में  और  उनकी  ऐसी  योजना  है  कि  करीब  2000  में  नगेटिव  ग्रोथ  बनेगी  ओर  2050

 में  wad  गया  35  करोड़  तक  भा  जायेगी  |

 इस  तरह  से  हम  देखते  हैं  कि  हरएक  देश अपनी  आवश्यकता  के  अनुसार  योजना  को

 बनाता  है  ।  भारतवर्ष  में  मी  हमें  बड़ी  सच्चाई  के  साथ  सब  को  मिलाकर  ag  ard  करना  पड़ेगा

 और  लोगों  के  पास  जाकर  उनकों  समझाना  होगा  कि  हम  क्रि तनी  भी  तरक्की  कर  जब  तक

 इस  कार्यक्रम  को  सफल  नहीं  बनाते  हैंਂ  हम  विकास  नहीं  कर  सकेंगे  ।  जैंता  कि  प्रधानमंत्री जी

 कहा  है  कि  एक  पीपुल्स  मूमेंट  बताकर  जिसमें  हमारे  माननीय  सदन  के  सदस्य  और  जो

 भी  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  और  सब  लोग  इसमें  हाथ  बनाएंगे  और  राजनीति  से
 ऊपर

 उठकर

 जब  इस  कायें  को  नहीं  तब  तक  मूवमेंट  नहीं  बन  पाएगा  |

 _..  मैं  समझती  हूं  कि  समाज  कल्याण  या  परिवार  कल्याण  इनके  लिए  सर  कारें  नेजो  रकम

 रखी  उसका  सदउपयोग  करना  है  और  उसका  सदुपयोग  होगा  ।  इसके  द्वारा  जो  लाभ  होने

 वाला  है  वह  हमारे  सामने  अवश्य  आएगा  |

 a
 राज  जरा त  इस  बात  की  नन् uty  प्रधानमंत्री  जी  ने  कहा  मैं  उनके  ही  शब्दों  में

 कहना  चाहती  हु--हमें  जमीन के  चप्पे-चप्पे  कारखाने  की  द्र  मशीन  हरएक  मजदूर

 और  शिल्पी  से  और  एक-एक  पैसे  का  पूरा  लाभ  उठाना  दै  ।  इस  बात
 के

 लिए  वित्त  मंत्रालय
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 bos | कौर  माननीय  विस  मंत्री  जी  को  बधाई  देती  बजट में  जहां एक  भर  टेक्स  की  भरमार

 नहीं की  गई  वहीं इस  बात  की  पहली  बार  कोशिश  की  गई
 हर  ag  बजट  पेश  होता  था

 थी  कि  नए  >  कस  पात  ae  त  पुरा  करने  की  कोशिश और  इस  बात  आलोचना  होती

 की  गई  है  ।  इस  सर  बचत  से  और  जो  कैपेसिटी  ज्य'दा  से  ज्यादा उसी  द्वारा  खर्चे  को

 कोशिश  की  गई  है  ।  इन  दो  मुद्दो  पर  इत  बजट  पूरा  करन  क्रि  में  विशेष  जोर  दिया  गया
 की  गई  है  भोर  दूसरो तरफ  उत्पादन  में हैं  ।  एक  तरफ  तो  मुद्रास्फीति  से  बचने  बत

 रुकावट  न  अभाव  इन्वेस्टमेंट  में  कमी  न  -  भा  इन  दोनों  का  इस  बजट  में  ध्या  खा  गया हैं
 इस तरह  से  इसको  बैलेंस  किया  गया  ||

 तै हमारे  देश  में  कीमतें  बढ़ती  पए  क्रय  शक्ति  कम  होत  a  तो  उसका  सबसे

 ज्यादा  असर  उन  लोगों  पर  पडता  जिनकी  आमदनी  कम  होती  ।  इसलिए  मुद्रास्फीति  को

 रोकन ेके  लिए  गतवर्ष  भी  शासन  की  तरफ  से  कदम  उठाए  गए  और  इस  बार
 भी  हमारे  बजट

 में  रखा  गया  है  कि  स्मगल सं  और  अन्य  afar  अपराधी  उनके  विरुद्ध  कड़े  कदम  उठाए

 जाएंगे  |  तो  इसका  हमारी  इकानामी  पर  अच्छा  असर  पड़ने  जा  रहा है  |

 इस  बजट  म  जहां  तक  हो  सका  है  sa  बात  को  कोशिश  की  गई है  कि  जो  लोअर
 मिडिल  क्लास  के  लोग  उनके  ऊपर  इस  बजट  का  asa  टेक्स  के  रुप  में  न  पड़ने  पाए  या  कीम
 तो ंके  बढ़ने  से  उन  पर  वजन  न  qs  ।  इस  बात  की  कोशिश  इस  बजट  में  की  गई  है  ।  यह  एक

 अच्छा बज  एक  सही  एप्रोच  एक  सही  दृष्टिकोण  इस  बजट  क  अन्दर  रखा  गया है  ।  में

 समझती  कि  यह  समझाने  की  कोशिश  की  गई है  कि  यह  बजट  किस के  लिए ?  जो  बजट

 आप  लाते  जो  अथंनीति  बनाते  वह  किस  के  लिए  बनात  ?  किस  की  जरुरतों को  पूरा
 करने  के  लिए  बनाते  हैं  इन  बातों  को  सामने  रखा  भोर  समावेश  करक  वित्त  मंत्री

 ने  कौर  हमारी  सरकार  ने  इस  ब्जट  को  है  और  हमारे  सामने  रखा  ।  मं  समझत  हू
 कि  इश

 ससे  वे  आशाएं  पूरी  होंगी  जो  अभी  तक  पुरी  नहीं  हो  पाई  थीं  ।

 इंटरनेशनल  मॉनेटरी  फंड  से  जो  लोन  लिया  गया  है  उसका  जो  क्रिटीसिज्म  उस  तरफ 3
 P= frat  गया  है  उसका  उत्तर  माननीय  चव्हाण  ATA  ही  ‘fa  है  ।  मैं  यहीं  कहन  चाहती  हूं

 कि  ag  कोई  नई  चीज  नहीं  है  सभी  देश  लोन  लेने  हैं  ।  मैं  एक  पुस्तक  पढ़  रही  थी  आई०  एम ०

 एफ० के  सिलसिले  मे  ।  उसमें  यह  लिखा  था  कि  समय-समय  पर  बहुत  से  शोपलिस्ट
 कंट्री जन

 aa

 arg.  लेबल  तरीके  से  अ।पनी  आ-क्यक्ताओ  के  अनुसार  लोन  लिया है  |  आज ह मगर  भारत ने  लोन

 लियां  और  उसको  जरूरत  पड़  गई  है  तो  इसमें  नई  बात  कोई  नहीं है है  |  यह  भी  देखा  गया  हैं  कि

 किसी  देश  ने  तीन  वर्ष  लॉन  लेने  बात  की  और  तीसरे  साल  को  उसको  लान  जरूरत  नही  पी
 हो उसने  तीसरी  साल  लोन  नहीं  दिया  ।  चार  साल  के  लिए  लेना  तय  फरिया  लेकिन  एक  साल  के  बाद

 उसकी  जरूरत  नहीं  पड़ी  तो  उसके  वाद  लोन  नहीं  लिया  ।  यह  जरूरी  नहीं  ं  होता  है  फि

 लिया  ही  जाए  आखिर  तक  ।
 ह

 जब  frat  फंड  किसी  इस्ट्ट्यूशन  से  लोन न  खद  हु  ों
 अपने

 हिसाब से  जितना  जरूरी  होना है  लेते  यह  हमारे  सरकार  की
 दूरदर्शिता  का  द्योतक  है  कि  उसने

 समय  रहते  कदम  उठा  लिया  है =  arte  ~e  tant  उठा  लि WIN  सनक  बनकर  उठा  लिया  है दि  SSL  IIS  अ  भागे  क्या  STARA HAT  से  a
 सकती  है  अपने

 ढेड  बैलेंस  को  ठीक  रखने  के
 लिए  कहीं  न  कहीं  उसकी  पूति  करनी  थी  भोर  वह
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 की  गई  ees  उसके  साथ-साथ  देश  के  अन्दर  हम  पेट्रोलियम  पदार्थों  तेल  का रण  उत्पादन  भो
 बढ़ा  रहे  हैं  ।  उसके  आयात  पर  हमें  बहुत  भारिक  विदेशी  मुद्रा  ay  करनी  पड़  रही  इस

 वास्ते  देश  ब ेके  अन्दर  आयल  का  एक्सप्लोरेशन  और  अधिक  कसे  किया  जा  सकता  कसे तेल  के
 उत्पादन  को  और  ज्यादा  बढ़ाया  जा  है  ताकि  विदेशी  gar  की  बचत  हो  सक  इस  पर  भी

 जोर  दिया  गया  पिछले  महीने  पैट्रोलियम  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  हमारा  अन्दाजा  है  कि  एक

 हजार  करोड़  रुपये  की  बचत  शायद  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  प्रोडक्शन  बढ़  जाने  के  कारण  कौर  a

 यहां  के  रिसोर्सिस  से  हम  कर  सकते  हैं  ।  इस  तरह  से  दोनों  तरह  का  प्रबन्ध  हमने  किया  है  ।  ठीक

 से  सारा  प्रबन्ध  करना  एक  अच्छी  गहरी  का  काम  होता  है  ।  बजट  मी  क्या  है  ?  देश  की  सरकार

 देश  का  बजट  भाव  आय  aly  व्यय  के  हिसाब  से  तेयार  करती  है--भय  कितनी  है  भोर  व्यय

 कितना  है  इसको  देखकर  ही  तयार  करती  ।  प्राइवेट  बजट  में  और  सरकारी  पब्लिक  बजट  जो

 होता  है  उसमें  थोड़ा-सा  ही  अन्तर  होता  जो  जनहित  में  होता  है  उसको  देखकर  भोर  उसको

 थोड़ा  बढ़ाकर  खच  करने  की  गुंजाइश  पब्लिक  बजट  में  रहती हैं  जबकि  व्यक्तिगत  तरीके  से  यह

 माना  जाता  है  कि  हमें  कर्जा  नहीं  लेना  चाहिए  और  जितनी  भय  हो  उसी  में  गुजारा  किया  जाना

 चाहिए  ।  पब्लिक  इंटरेस्ट  में  हर  देश  कज  भी  लेता  है  ।  दुनिया  के  किसी  देना  का  नाम  आप  बता
 दें  जिसने  कर्जा  न  लिया  हो  ।  अगर  भारत  ने  कर्जा  लिया  है  भोर  हम  हमेशा  कज  को  रोपे ७  करते

 माए  ब्याज  देते  भाए  हैं  तो  हमने  कौन  सा  गुनाह  कर  दिया  है  कि  कर्जा  ले  लिया  है  ।  यह  कहता
 कि  हमने  अपनी  सावरेनटी  को  ताक  पर  रख  दिया  है  या  अपनी  आजादी  को  खतरे  में  ढाल

 है  या  डाल  रहे  हैं  या  वित्त  मन्त्री  से  कोई  मिलने  आया है  तो  वह  अपनी  era  डिक्टेट  कर
 रहा

 ह

 ठीक  नहीं  है  भर  ऐसा  कहने  के  MA  यह  होते हैं  कि  देश  को  बहुत  छोटा  करके  देखा  जाए  या  देश

 को  बहुत  छोटा  करके  दिखाया  जाए  ।  मैं  समझती  हूं  कि  हमारी  प्रधानमन्त्री  जी  ने  देश  के  गोरव

 को  इंटरनेदानल  कान्हरे  जिस  में  जा  कर  बढ़ाया  है  और  भारत  के  सिर  को  ऊचा  किया  है  ।  आई०

 एफ०  लोन  की  बात  को  लेकर  गलत  बातें  कही  जाती  भारत  भी  उसका  एक  मैंबर  है
 कौर  इस  नाते  हम  भी  उसके  कंट्रीट्यटर  हैं  और  जो  हमारे  रिप्रजेंटेटिव  रहते  हैं  भाई०  एम०  एफ

 में  उनका  भी  कास्टिंग  वोट  होता  है  समय  समय  पर  ।  तो  अगर  हम  उस  संस्था  से  लोन  लेते

 कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  हमारी  लौंग  एसोसियेशन  कोई  नई  ऐसी  चीज  नहीं  जिनको  ले

 मैंबर  गलत  बातें  जनता  को  गुमराह  करने  के  लिए  कहें  ऐसे  सदस्यों  की  जानक'र

 पर  तरस  आता  उन्होंने  भाई०  एम०  ho  के  '  इतिहास  ale  किंग  को  नहीं  समझा  ।  ठनको

 मालूम  होना  चाहिए  कि  अब  तक  भारत  ने  जो  इंटरनेशनल  जोन्स  लिए  हैं  वह  हमको  अपनी

 इकोनामिक  साख  पर  मिले  है  ।  उसी  को  ज्यादा  कर्जा  मिलता  साधारण  गांव  की  भाषा  में  समझ

 जिसकी  साख  होती  है  ।  जिसकी  साख  ही  नहीं  होगी  उसको  कौन  लोन  देगा  ?  हमने

 हमे  शत  इंटरेस्ट  को पे  बेक  किया  तो  भारत  की  तरक्की  के  अपने  पड  बैलेंस  को  ठीक

 जगह पर  लान ेके  लिए  यह  कदम  उठाया है  ।  पिछले  शासन  के  समय  में  गलत  पौलिसीज  की  व  जह
 से  जो  सैंट बैंक  देश  की  इकाई  मापी  को  हुआ  था  उसकी  जिम्मेदारों  उधर  बैठने  वाले  साथियों  पर

 है  जिनकी  गलत  पौलि सीज  के  कारण  ट्रेड  बलेस  खराब  हुआ  ।  राज  उसको  फिर  से  ठीक  किया
 ह  त  या जा

 रहा
 है  ।  मैं

 समझती  हूं
 यह  बोल्ड  काम  सरब वत गार  न

 है  भोर  द
 IZ  इसमें  cfs; ina  yh  चारों

 तरफ  से  मिलने  वी  आर  सटन  wy  tue  लिए  zo
 वी  भावश्यकता  है  फा

 व
 लागा  भी  इसके  लिए

 सपोट  देगा  t
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 नील

 आखिर
 में  एक  बात  भोर  meat  चाहती

 R» a>  ee

 मंत्रा  जब  बोल  रहे  थे  उन्होंने

 मुख्यमन्त्री
 कुछ  बंगाल

 की ी  चर्चा  की  ।  करीब  एक  सप्ताह  पहले मैं  का  एक  बयान  अखबार

 में  पढ़ा  जिसमें  उन्होंने  यह  लिखा  कि  20  zat  ग  उसको  मैं  कसे  समझ  कितना  क्या  है  ।

 हमारे  बंगाल  में  39  पोइंट  प्रोग्राम  है  |

 सभापति  महोदय  :  उसमें  वह  20  पोइ  ट  है  कि  नहीं  ?

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी :  वह  मैं  कहती  हूं  कि  उसमें  20  पोइंट  प्रोगाम  है  कि
 हीं  ?  भोर  कितना  उसमें  पुरा  हुआ  है  ।  अभी  उन्होंने  वर्गा  भो परेशन  की  बात  या  हदबन्दी

 की  बात  भूमि  सुघार  की  बात  कहीं  ।  तो  पहले  तो  बंगाल  के  मुख्यमन्त्री  ने  20  सूत्री

 ऋम  को  समझने  की  कोशिश  ही  नहीं  और  सुबे  के  इतने  जिम्मेदार  भादमी  होकर  वह  अपने

 36  मोस्ट  प्रोग्राम  को  राष्ट्रीय  20  सूत्री  प्रोग्राम  के  बीच  में  इस  तरह  से  ला  क  के  रखते

 हैं  यह  साबित  करते  हैं  कि  ag  कितने  सीरियस  है  इस  तरह  के  राष्ट्रीय  प्रोग्राम  के  साथ  में  ।  कम

 से  कम  उनको  अच्छे  प्रोग्राम  के  जबकि  वह  प्रोग्रेसिव  पार्टी  के  ब्यक्ति  उसके  साथ  अपने
 को  एसोसिएट  करना  चाहिए  ।  20  सूत्री  प्रोग्राम  में  कोई  एक  प्रोग्राम  बता  दिया  जाय जो

 रीबों  के  लिए  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  आपकी  अपील  पर  वह  जरूर  ध्यान  देंगे  ।  अब  भाप

 कृपया  समाप्त  कर  |  डन

 वर्गा  आपरेशन  को  बात  जहां  तक  इसकी  मुझे  जानकारी है  ,  इसके  पीछे  हम  लोगों  ने

 भोर  दूसरे  gat  में.जो  at  सीमा  की  हदबन्दी  ओर  भूमि  की  हदबन्दी  a  ओर  जमीन  के  लोगों  को

 सब  अधिकार  सब  स्टेट्स  के  लोगों  ने  यह  कई  राज्यों  ag  लेकिन  बंगाल  में  जो

 खास  तौर  से  एक  तरीका  बनाया  गया  भोर  इस  वर्गा  मूवमेंट  के  पीछे  इतने  लोग गों  की  जानें

 इतने  लोगों  का  ast  भोर  किलिंग  हुई  है  कि  जिसका  कोई  aa  नहीं है  ।  वर्गा  मूचर्मेट  क्या

 जब  खेत  में  अनाज  काटकर  लाते  हैं
 .

 सभापति  महोदय  हरिनाथ  :  अब  भाप  समाप्त  करें  आपने  काफी  कह

 दिया  है  ।

 ठोक है डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी :  ।  मैं  केवल  इतना  ही  कहना चाहती हूं  कि  हमारे

 वेस्ट  बंगाल  के  जो  अपने  बहुत  sti  fera  कहते  प्रोग्राम में  साथ
 ल्  =

 उसमें
 उनको  कोई  गलतफहमी  नहीं  चाहिए  ।

 CG)
 fo  कार  नहाटा  :  अध्यक्ष  मेरे  विचार  से  यथा सभो  पा  जसा  ow

 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है--बजट  एक  ऐसा  प्रलेख  है  जिसमे  सरकार  की  के
 प्रस्तावित  कार्यक्रम  परिलक्षित  होते  हैं  और  जिसमें  पिछली  सरकार  के

 पिछले
 काय  न  को

 |  ।  बजट  के
 इस  विस्तृत  संदर्भ  में  मैं  यह  कहना च तुलना  होती  11980  के  बाद

 श्रीमती  इन्दिरा गांधी  क  कार  के  बज  को
 इस  सरकार  के

 मंत्री  re  सफलतापूर्वक  प्रस्तुत
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 किया  गया  है  ।  ag  तीसरा
 बजट  है

 है
 और

 हमारे  वर्तमान  वित्त  मंत्री
 द्वारा

 प्रस्तुत  किया  गया  ag

 पहला  बजट  है  ।

 जिस  संदर्भ  में  यह  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  उस  संदर्भ  तीन  वर्ष  पूर्व  हमारी

 मानसिक  स्थिति  भोर  संरचना  लड़खड़ाती  हुई  थी  ।  मैं  भीतर  आंकड़े  नहीं  देना  चाहत चाहता  किन्तु

 तुलना के
 लिये  ऐसा  करना  आवश्यक  हो  जाता  है  ।  देश  का  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  4.5  प्रतिशत

 घट  गया  औद्योगिक  उत्पादन  1.4  प्रतिशत  कम  हो  गया  थ  कौर  aaa  की  निकासी का
 bd 12.96  से  बढ़कर  16.4  दिन  हो  गया  था  |

 अब  मै  इसके  बारे  में  बतलाऊँगा  जो  हमने  इन  दो  वर्षों  में  किया  है  ।  भसाघारण  प्रगति

 हुई  है
 ।  अपने  बजट  के  माध्यम  से  हमने  एक  निश्चित  दिशा  निर्धारित  की  है  ।  श्रीमती  इन्दिरा

 गाँधी  नेता  में  हमारी  सरकार  ने  और  हमारे  वित्त  मन्त्री  ने  गतिविधि  को  एक  निश्चित  रेखा

 निर्धारित  की  जिसके  द्वारा  अपनी  अधिक  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  हम  एक  निर्धारित  लक्ष्य

 की  भोर  बढ़ना  चाहते  हैं  ।  हमारा  उद्देश्य  केवल  उत्पादन  बढ़ाना  ही  नहीं  है  अपितु  प्रशसन  को

 भी  सुधारना  है  ।  हम  स्थिति  और  वितरण  प्रणाली  को  सुधारने  चाहते  हैं  ताकि  पहले  से  चले  भा

 रहे  शोषण  की  aaa  किया  जा  सके  और  हम  समग्र  राष्ट्र  को  खुशहाल  बना  सकें  ।

 क
 एक  अच्छे  बजट  के  तीन  मूल  तत्व  होते  हैं  ।  अधिक  उत्पादकता  होनी ऑफ

 चाहिये  ।  हमारी  प्रधान  मन्त्री  ने  इस  वर्ष  को  वर्ष  घोषित  किया है  ।  यदि  उत्पादन
 अधिक  तभी  बेहतर  वितरण  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जोवन-यापन  करने  वाले
 व्यक्तियों  की  संख्या  कम  करना  तथा  प्रति  व्यक्ति  भय  बढ़ाना  हमारे  लिए  संभव  हो  सकेगा ।
 इसके  बिना  यह  संभव  नहीं  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  हमारे  वित्त

 = ने  बजट  में  व्यवस्था  कर  ली  है  ।  पूर्ववर्ती  व्यवस्था  की  भोर  ध्यान  दें  ।  गत  at  हमारी  ala

 का  परिव्यय  8,900  करोड़  रुपये
 al  faq  इस वर्ष  के  लिए  11,000  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  fear  गया  है  ।  बेहतर  अधिक  राष्ट्रीय  arg  सृजित  करने  तथा  अपनी  जनता

 के  लिए  अधिक  रोजगार  की  व्यवस्था  के  लिए  ही  बजट  में  अधिक  राशि  का  प्रावधान  किया  गया

 यह  तभी  सम्भव  हो  सकेगा  जबकि  पू  जगत  निवेश  भारिक  हो  ।  पू  जोगी  निवेश

 की  वृद्धि  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  तीन  प्रमुख  समस्याओं  के  जिनकी  ओर  मैं

 ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  योजना  परिव्यय  में  यह  वृद्धि  हुई  है  ।  पटली  समस्या  जिसका  gt

 सामना  करना  पड़  रहा  है  वह  है  पेट्रोल  और  पेट्रोल  से  उत्पादित  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  ।  इससे

 हमारी  विदेशी  मुद्रा  असन्तुलित  हो  गई  है  ।  हमारी  बिदेशी  मुद्रा  राशि  उत्तरोत्तर  घटती  जा  रहे

 थी  ।  दूसरी  जो  आज  हमारे  समक्ष  वह  है  रक्षा  की  समस्या  ।  आज  सभी  जगह  लोग

 रक्षा के  महत्व  की  wat  करते  हमारे  विरोधी  मित्रों  ने  देश  की  समुचित  रक्षा  की  बात
 कही

 हम  सभी  इस  बात  से  सहमत है  कि  aaa  देश  की  सुरक्षा  अत्यधिक  आवश्यक  है  और र  इसको

 wales  महत्व  f
 दिया  जाना  चाहिए  ।  सुरक्षा  हर  कोमल  पर  सुनिश्चित  को  जानी

 चाहिए  ।  रक्षा

 के
 लिए  गत  क

 ag
 ial

 करोड़  रुपये  की
 तुलना

 में  इस  at  बजट  में  5,100  करोड़  रुपये  का
 असम  को  खेरा अ  दि  े  बनी  हुई  है  ।  हमारे
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 तेल  शोधक  कारखाने  बन्द  थे  तथा  site  भी  भ  duet  थी  लिन  इस ह  दि  अभर  at  गहरा  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ा  इन  सभी  saeco  के  बावजूद  देश  की  सिद्धि  शान्ति के  लिए  बजट

 में  वास्तव  में  एक  निश्चित  दिशा  दी  गई  है  ।  इसके  लिए  मैं  अपने  माननीय  वित्त  मन्त्री

 तथा  अपनी  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  जिन्होंने  देश  की  भविष्य  की  समृद्धि  औ
 चेहर प्रगति  की  शक्तिशाली  साधार-शिला  रखी  है  ।  ्र

 :

 केवल  योजना  आवंटन  ही  नहीं  afew  राशि  ar  समुचित  उपयोग  अत्यधिक

 महत्वपूर्ण  तथ्य  है  जिसके  बारे  में  ध्यान  देना  आवश्यक  है  ।  निवेश  का  उपयोग  ऐसे  क्षेत्र  में  किया

 जाना  चाहिये  जहाँ  उसका  उपयोग  सस्ती  दर  पर  और  कुशलतापूर्वक  वस्तुओं  के  उत्पा  दन  के  लिए

 किया  जाए  तथा  जहां  भव संरचना  उपलब्ध  हो  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 प्राक्कथन  को  उद्धत  करना  चाहूंगा  ।  उन्होंने  कहा  था

 उत्पादन  निश्चित  रूप  से  संतुलित  होनी  इसमें  आ  ocean
 i

 *
 स्थिरता  भर  सामाजिक  न्याय  सुनिदिचत  होना  .  चाहिए  ।  सभी  ant को  यह
 भा इवा सन  होना  चाहिए  कि  उनके  साथ  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  a  नहीं  होगा  ।

 जिस  समाज  में
 दस

 गुणों  को  समुचित  भादर  नहीं  दिया  जाता  ag  समाज  समृद्ध

 नहीं  हो

 विकासशील  राष्ट्र  को  अपने  साधनों  का  उपयोग  क्षमता  बढ़ाने  तथा  अधिक

 बचत  agiat  देने  के  लिए  विभिनन  आर्थिक  क्षेत्रों  में  अपनी  पूजी  के  आधर  पर  समुचित
 निर्माण

 का
 प्रयत्न

 करना  चाहिए  ।  2

 +  बढ़  हुए  उत्पादन  कौर  बढ़ती  हुई  बचत  के  अन्त क्षेत्रीय  संतुलित  आवंटन  से  विकास  की
 3

 dag  a  मिलता  भीर  इस  प्रकार  उत्तरोत्तर  प्रगति  होती  रहती  है  ।  हमारी  प्रधान  मन्त्री  ने  जो
 मार्ग-दर्शन  दिये  हैं  और  उन्हें  व्यवहारिक  रूप  दिया  चाहिए  ।  स्थिरता  बनाये  रखना  ओर

 उत्पादन  को  बढ़ाया  जानी  आवश्यक  है  ।  इसके  लिए  दो  बातें  भावुक  हैं  :  कुशल  प्रवर्ध

 होना  उत्पादन  की  लागत  कम  होनी  चाहिए  ।  किन्तु  इससे  कार्यो-कुशलता  का  कलार  नहीं
 होना  चाहिये  ।  हर  परिस्थिति  में  लागत  पर  नियन्त्रण  रखा  जाना  चाहिये  ।  मुद्रा-स्फीति  को  रोकने

 लिये  ag  नावदइयक  है  ।  मुद्रा-रीति  एक  बुरा  रोग  ||  यदि  इसे  नियन्त्रित  न  किया  गया  तो

 पह  समग्र  भारिक  लाभ  हड़प  कर  जायेगी  |  इस  सम्बन्ध  में  आपके  विचारार्थ  में  तीन-चार  aaa

 आपके  समक्ष  रखना  चाहता  हूं  ।  विकास  इस  प्रकार  किया  जाये  कि  राज्यों  में  और  क्षेत्र  i
 पारस्परिक  असन्तुलन  न  हो  ।  किन्तु  योजना  राशि  के  आवंटन  का  क्या  आघार  होना
 चाहिये  ?  माननीय  वित्त  मन्त्री  का  ध्यान  मैं  एक  घात  की  ओर  भारित  करना  चाहता  हुं  वह  है
 उद्योगों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  है  ।  बड़े  उद्योग  अपने  उद्योग  मध्य  उत्तर  प्रदेश  बिहार

 उड़ीसा  इत्यादि  जेसे  पिछड़े  राज्यों  में  स्थापित  करते  किन्तु  वे  अपने  मुख्यालय
 दिल्‍ली  और  कलकत्ता  जेसे  महानगरों  में  राहत  Q  सरकार

 पयना
 ति  के  अनुसार

 जिन  राज्यों में  इन  उद्योगों  के  मुख्यालय  fe  उस  राज्यों से  प्राप्त  आय  के  आधार  पर  आयकर
 |  -
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 ae  का  आवंटन  किया  ज  ता  हैन  कि  उन  राज्यों  के  आधार  पर  किया  हे है  जिन  राज्यों  में
 ये  कारखाने  स्थित  है  ।  ये  राज्य  उल्लिखित  निर्धन  अविकसित  राज्यों  की  सस्ती

 पानी  भारी  का  उपयोग  करते  है  ।  उन्हें  आयकर  तथा  अन्य  नियमित  करों  का  समुचित  भा  ग  प्राप्त

 नहीं  होता  है  ।  इस  प्रकार  उन्हें  दोहरा  घाटा  होता है  इन  राज्यों  का  योजना  परिव्यय  नहीं  बढ़ाया
 जा  सकता  क्योंकि  उनके  आन्तरिक  संसाधन  न  बढ़ाये  जा  रहे  हैं  ।  किन्तु  इन  पिछड़े  राज्यों से
 ये  सस्ता  जल  सस्ती  सस्ती  भूमि  और  प्रत्येक  वस्तु  का  उपयोग  करते

 इसलिए  मेरा  सुझाव है  कि  इन  पिछड़े  राज्यों  का  योजना  परिव्यय  बढ़ाने  तथा  आन्तरिक  संसाधन

 agra  के  लिए  यह  आवश्यक है  कि  आय-कर  और  अन्य  करों  की  राशि  का  भाग  उन

 राज्यों  को  दिया  जाये  जहाँ  ये  कारखाने  स्थित  हैं  न  कि  उन  स्थानों  को  जहाँ  इन उ उद्योगों के
 मुख्यालय  स्थित  हैं  ।

 ह

 दूसरी  जिसकी  भोर  मैं  सदन  का  ध्यान  आर्कषित  करना  चाहता  हूं  यह  है  कि
 उद्योग

 ta  स्थानों  पर  स्थापित  किये  जाने  चाहिये  जहां  अवसंरचना  उपलब्ध  हो  और  भव संरचना  से  मेरा
 तात्पयं  भूमि  भर  कच्चे  माल  से  है  तथा  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  को  भी  ध्यान  में  रखा

 चाहि  ये  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  मैं  अपने  मध्य  प्रदेश  का  उदाहरण  देना  चाहूंगा  ।  गरीबी

 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाली  श्राबादी  का  राष्ट्रीय  औसत  48  प्रतिशत  है  जबकि  मेरे  राज्य  में
 57.73  प्रतिशत  आबादी  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  है  ।  रेल  मार्ग  के  आने  वाले  क्षेत्र के
 मामले  में  प्रति  100  वग  क्लिोमीटर  वर्ग  मीटर  के  1.9  fro  do  राष्ट्रीय  भौसत  मार्ग  को  तुलना
 में  उस  राज्य  में  1.3  मो०  रेल  मार्ग  है  ।  मेरे  राज्य  की  प्रति  व्यक्ति  आय  828  रपये  है  जबकि

 राष्ट्रीय  ata  प्रति  व्यक्ति  1379  रु०  ।  मैं  अनेकों  आंकड़े  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं  जिससे  कोई  भी

 यह  कह  सकता  है  कि  मध्य  प्रदेश  तथा  अनेकों  अन्य  राज्य  पिछड़े  राज्य  हैं  ।  किन्तु  इन  राज  की

 शक्तियों  की
 कोर

 घ्यान  देने  का  करता  हूं  ।  मानव  शरीर  के  हृदय  के  समान

 मध्य  प्रदेश  देश के  हृदय  के  समान  है  ।  यदि  वहीं  कमजोर  ओर  रुग्ण  रहेगा  तो  सम्पूर्ण  शरीर
 अस्वस्थ  रहेगा  |  मध्य  प्रदेश  हृदय  के  समान हैं  और  इसकी  देखभाल  भली  प्रकार  की  नानी  चाहिये
 ताकि  सम्पूर्ण  देश  पर  बुरा  असर  न  पड़े  ।

 ग  wa  यदि  मध्य  प्रदेश  की  क्षमताएं  देखें  तो  ये  देश  की  कुन  क्षमताओं  का  26.5

 शत  इसका  खनिज  उत्पादन  16.8  प्रतिशत  है  इसका  चने  के  पत्थर  का  उत्पादन  सर्वाधिक  राष्ट्रीय

 उत्पादन  का  23  प्रतिशत है  ।  डोलोमाइट  उत्पादन  23  प्रतिगत  है  भोर  प्रत्येक  क्षेत्र  में  हम
 सक्षम  परन्तु  इसके  बावजूद  यह  राज्य  सर्वाधिक  पिछड़े  राज्य  के  रूप  में  ही  बना  हुआ

 संचार  क्षत्र  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  कोई  उद्योग  स्थापित  नहीं  हुआ  इन  परिस्थितियों
 में  ऐसी  उम्मीद  कसे  की  जा  सकती  हैं  कि  उत्पादन  लागत  कम  आर  राष्ट्रीय  सम्पदा  में  वृद्ध

 यह  अत्यावश्यक हैं  कि  इन  पिछड़े  राज्यों  को  विकास  के  लिए  पर्याप्त  aga  राशि

 आवंटित  की  इससे  न  केवल  राज्य  की  अपितु  सम्पूर्ण  देश  की  भी  प्रगति  होगी ।  यहाँ

 पिछड़े  राज्य  के  सम्बन्ध  में  मैं  मध्य  प्रदेश  का  ही  उल्लेख  किया है  लेकिन  कुछ  नस्  राज्य  भी
 > है  जहां  बड़ी  मात्रा  में  कच्चे  पदार्थ  भर

 मूलभूत
 सामग्रियां  उपलब्ध  o  पर  ये  राज्य  बहुत

 पिछडे  ऐ  हं  ।  फर्जी  मन्त्री  के के  उत्तरों  ml  जानक  arava  न्म्य्ठ है  ।  ऊ  समय  पहले  यह  उल्लेख
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 किया था  कि  at  19°21  के  अन्त  —  में  एक  यूनिट  विदित  की  उत्पादन  लागत  12.90

 पैसे  हो  जाएगें  जबकि  बदरपुर  में  प्रतियूनिट  उत्पादन  लागत  30.58  पैसे  है  ।  कया  आप  fae लि

 उत्पादन  लागत  के  इस  2/1/2  गुने  अन्तर  की  कल्पना  कर  सकते  है  ।  देश  को
 इतनी  उच्च

 विजय  त  उत्पादन  लागत  क्यों  वहन  करनी  चाहिए  ?

 महोदय  यह  कहा  गया  कि  लगभग  1900  कोयले  की  ana  विद्युत  af  योजनाओं

 के  लिए  मध्य  प्रदेश  से  अन्य  राज्यों  को  भेजे  जाते  हैं  यह  नीति  अपनाई  गई  है  कि  हमारी  विद्युत

 परियोजनाएँ  faa  पारा  केन्द्रों  में  हो  जहां  अधिक  ऊर्जा  को  खपत  है  आर्थिक  वृद्धि  और

 मजबूत  भधंव्यवस्था  के  लिए  हमें  कोयला  खानों  के  मुहानों  से  दूर  विद्युत  भार  केन्द्रों  में  विजय त

 परि  naa  ऐं  स्थापित  करने  की  नीति  बदलनी  होंगी  ।  हम  इसे  बदल  कपों  नहीं  सकते  ट्रांसमिशन
 200  से  500  कि०  वा०  करने  कौर  डी०  सी ०  प्रणाली

 अपनाने
 से  विद्युत  et

 tafarera लाइन
 परिवहन  से  अधिक  सस्ता  पड़  गा  |

 बिजली  की  उत्पादन  लागत  तीन  कारणों  से  अधिक है  पहला  कोप्ले  के  परिवहन  की

 लागत  अपेक्षाकृत  अधिक  है
 इससे  भारतीय  रेलवे  और  परिवहन  प्रणाली  पर  बड़ा  बोझ  पड़ता

 है  ।  दुसरा  कारण  विद्युत  मार  का  पहलू है  ओर  तीसरा  तथा  मुख्य  कारण  अक्षयता है  इन

 तीन  कारणों  से  हमें  सस्ती  ऊर्जा  प्राप्त  नहीं  ही  यदि  ऊर्जा  लागत  परिवहन a ra  कम

 करके  उत्तम  दक्षता  और  उच्च  fag  भार  के  द्वारा  कम  कीं  ज  ए  तो  हमारी  उत्पादकता  बढ़  गी

 सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  सम्पदा  बढ़ेगी  ओर  स्वेव्यापत  आर्थिक  कमियां  दूर  की  जा  तथा  aa

 मजबूत  होगी  ।  मैं  विश्वासपूर्वक  कहता  हूं  कि  यदि  हम  चाहते हैं  कि  राष्ट्रीय
 अर्थव्यवस्था  तेजी  से  विकास  हो  तो  हमें  राजाध्यक्ष  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  कोयला

 खानों  के  मुहानों  पर  fara  परियोजनाएं  स्थापित  करने  को  बात  सोचनी  चाहिए  ।..

 अब  जल  faa  प्रणाली  की  क्या  स्थिति  है  ?  मध्य  प्रदेश  कीਂ  क्षमता
 कुल  राष्ट्रीय

 क्षमता  का  11.5  प्रतिशत  हैं  लेकिन  हमने  इसमें  से  मात्र  ।  प्रतिशत  ही  हासिल  की  है  ।  मुझे

 इसकी  जानकारी  नहीं  कि  उच्च  जल-विद्युत  क्षमता  में  राष्ट्रीय  आधार  पर
 बृद्धि

 क्यों  नद्दी

 की  गई ।

 सभापति  महोदय  (sit  हरी दा नाथ  इसका  एक  कारण  यह  है
 कि  आप  यहां

 > पर  जोर  चिल्ला  कर  अपनी  बात  कहने  में  भसीन  र  ठ  ||

 |  का  भार  नाहटा :  समस्या  यह है  कि  लोग  गों  at
 शाथ जपना

 इस  शक्ति
 प्रयोग

 ्
 नहीं  किया  रया  ट

 aatafa  मही  दय  al  Fd
 ह  a

 7
 as  ह  sehen  यह  है  कि  इस  शक्ति  का  प्रयोग

 sean  वल  लोगो  गद  क्यों  के  समय  किया  ey  ।  आपको  इसे  निश्चयात्मक  कौर  विश्वस्त

 तरीके  से  करना  चाहिए  ।  -

 थो  लो ०»  कार  नाहटा  :  भारत  को  अधिक  सीमेंट  इस्पात  और  fara  की
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 की  भावुकता  है  जैसा  कि  अन्य  सम्मानीय  सदस्यों  ने  बताया  है  ।  सम्पूर्ण  fara  में  कर्जा  संकट

 है  +
 ||  t

 सार दिदा  राय  सदन  में  गणपति  नहीं है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  कृपया  भवनों  सीट  पर  बन  रहे  ।  घन्टी
 बाएँ  था

 रही  है  ।

 गणपूर्ति  पूरा  ।  सम्माननीय  सदस्य  अपना  कथन  जारी रखे ं।

 श्री  बी०  alto  नाहटा  :  तीन  महत्वपूर्ण  मुद्दे  हैं  ।  एक  उद्योगों  का  विकास  ऐसे  स्थानों

 पर  किया  जाए  जहां  उत्पादन  लागत  कम  आए  और  लोग  fads  हों  ।  दूसरा  तथ्य  जिसकी

 और  मैं  भापका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  वह  सिचाई  लागत है  पांचवी  योजना  भें  सिंचाई  में
 प्रति हैक्टर  विकास  लागत  6400  रु०  या  इसके  लगभग  थी  ।

 |  लेकिन  छठी  पंचव्रघीय  योजना  में  यह  14,800  रु०  प्रति  हैक्टेयर  तक  पहुंच  गई  ।  यदि

 से  पहली  पंचर्वीषय  योजना  से  इस  अवधि  तक  लें  तो  आय  देखेंगे  कि  यह  वृद्धि  इतनी  अधिक  है

 कि  इस  पर  गंभीर  रूप  से  विचार  करने  की  जरुरत  है  ।

 |  भथेग्यवस्था  में  सुघार  लाने  के  वित्त  मन्त्री  ने  अधिक  राशि  आवंटित  afar

 कार्य  किया संस पालन  उत्पन्न  कर  और  विकास  के  लिए  अधिक  सुभव सर  प्रदान  कर  बहुत  अच्छा

 है  लेकिन  इसे  व्यावहारिक  रूप  देना  भर  एसा  दो  तरीकों  से  किया  जा  सकता  है  ।  एक

 है  कि  परियोजनाओं  की  लागत  कम  की  जानी  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  की

 अवधि  भी  घटाई  जानो  चाहिए  ।  और  यह  इस  प्रकार  किया  जाए  कि  सम्बद्ध  व्यक्तियों  पण
 .  दायित्व  निश्चित  किया  हो  ।  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  परियोजना  रिपोर्ट  में  कोई  कमी

 भत एवं  इसके  लिए  सकारात्मक हो  सकी  है  या  इसके  क्रियान्वयन  में  कुछ  गड़बड़  हो  सकती है
 उत्तरदायित्व  निश्चित  किया  जाना  चाहिए  ।  रिपोर्ट  में  जो  म  लक्ष्य  उल्लिखित  हों भो
 योजना  रिपोर्ट  में  अनुमान  किए  गए  हो  पूजी  परिव्यय  और  लक्ष्यों  की  दृष्टि  से  प्रिय  जना

 रिपोर्ट  और  प्राप्त  लक्ष्यों  के  अन्तर  इन  सबकी  जांच  करनी  चाहिए  भीर  ऐसा  हम  परियोजना

 रिपोर्ट  तैयार  करने  और  क्रियान्वयन  में  पर्याप्त  निगरानी  को  वैज्ञानिक  तरीके  अपनाकर  ही  कर
 ते सक  ठ

 महोदय  सिचाई  पर  प्रथम  पांच  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  कुल  शि

 af
 कल  से  4.900  करोड़  रुपये  कौ  जिसके  बजाए  हमने  6740  करोड़  रुपये  aa  किये  भोर

 हमें  अपेक्षित  लक्ष्य-प्राप्ति  नहीं  हुई  ।  परन्तु  लघु  सिंचाई  क्षेत्र  में  मात्र  2200  करोड़  रुपये  उपलब्ध

 «किए  गए  ।  एक-तिहाई  लागत  में  प्राप्त  क्षमता-मुख्य  कौर  मौली  परियोजनाओं  द्वारों  प्राप्त

 क्षमता  के  बराबर  थी  ।  ऐसा  क्यों  हुआ  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  छोटी  सिचाई  कार्य  देश  के  लिए

 अधिक  लाभप्रद  ।  यदि  भाप  औद्योगिक  क्षत्र  में  इसके  लाभ-पक्ष  को  देखें  त  हमें
 इसके दो  लक्ष्य  प्राप्त  होते  हैं  ।  निजि  क्षेत्र  की  कुछ  फैक्टरियों  इससे  कमा  रही  हैं  जबकि  अन्य

 नुकसान  उठा  रही हैं  जहां  कोयले  की  दो  यूनिटें  लाभ  कमा  cet हैं
 goaY  एक  atafaat

 अन्य दो  को  हानि  हो  रही

 इसको  एक  या
 दो  कमा  रही  ary  एक

 सही  स्थिति
 उर्वरक

 दूरी यूनिटों  की  है
 ्
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 च्  soars

 या  दो  अपनी  खो  रही  ug  सब्र  Apia  क  कहने  से  हो
 रहा

 है  ।
 अलगअलग  बु के

 परं
 कोई  उत्तरदायित्व  निश्चित  नहीं  करिया  गया  है  ।  अधिक  राष्ट्रीय  आर्थिक

 वृद्धि के
 लिए  यह  अनि त्या यं  है  कि  हम  येन-केन-रूपेण  उत्तरदायित्व  fafeera  करें  और  अपनी

 fea  संसाधनों  और  लाभप्रदता  afe  के  लिए  उपाय  और  साधन  ढूंढ़ें  ।

 (|  मैं  अन्तिम  मुद्दे  का  उल्लेख  %  रना  चाहता  हूं  ।  यद्यपि  यह  स्वीकार्य  है  कि  लाभप्रदता  में

 वृद्धि  की
 उत्पादन  में  वृद्धि  हो  पर  एक  वात  और  हो  इतनी  ही  महत्वपूर्ण  ।  वह  यह  है

 कि  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  होना  चाहिए  जव  तक  वितरण  प्रणाली  की  जाँच न  का

 जाये  भोर  उसे  सुचारु  न  तब  तक  हमारी  समस्याएं  हल  नहीं  हो  सकती या  20
 द  करना  है सुन्नी

 का  apa  के  उद्देश्यों  जिसका  प्रयोजन  विकास  करना  कौर  गरीब  लोगों  की  मद

 ि
 mf  नहीं  होगी  ।

 इसी  तरह्  न्याय  करन  की  प्रणाली  की  भी  जाँच  होनी  चाहिए  ।  और  हमारे  पास  चाय

 करने  की  एक  ऐसी  प्रणाली  होनी  जिसमें  शीघ्र  न्यायिक  निर्णय  मिल
 सके

 और
 काला

 जमा खा  तस्करों  और  aarafas  तत्वों  को  लोहे  की  सलाखों  के  अन्दर दिया  जा  सके

 और उन  पर  शीघ्र  न्यायिक  निर्णय  लिए  यदि  ऐसे  उपाय  किये  जाए  तो  हमारे  म।ननीय

 वित्त  मंत्री  द्वारा  बजट  में  उल्लिखित  उद्देश्यों  को  प्राप्ति  हो  सकेगी  और  हम  यथा
 शील  लक  को

 प्राप्त  कर  सकेंगे  ।

 क  श्री  गिरधारी  लाल  डोरा  )  मैं  आपका  मशकूर  हूं  कि  भाप ने  मुझे
 बोलने  के  लिए  aaa  दिया  ।

 ्  सै
 जहां  तक  इस  बजट  का  ताल्लुक  यह  बहुत  वजूहात  से  काबिले  तारीफ ब बजट  है  i  एक

 बजह  तो  यह  है कि  पहली  बार  यह  हआ  है  कि  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  बजट  बनाने

 से  पहले  बहुत  से  ऐसे  अनासिर  जो  हमारी  सोसाइटी  में  अहम  जिनका  रोल  सोसाइटी में

 बहुत  अहम  उन  सब  लोगों  से  मुलाकातें  की  ।  उसमें  दा नि शंकर  भी  उसमें  ईन  ऑस्ट्रिया  लिस्टर
 भी  थे  और  उसमें  लेबर  के  लोग  भी  थे  ।  इस  तरह  से  जितने  भी  जरूरी  एलिमेंट्स  उन  सब

 = मिनिस्टर  साहब  ने  डिस्कशन  किया  भर  सत्र  गी  राय  लेकर  ag  बजट  बनाया  ठ  ।  यह  काम

 पहली  दफा  इन्होंने  किया  है  और  इसलिए  भी  यह  बजट  काबिले  तारीफ  एक  बात  को  छोड़ कर

 इन्होंने  जो  पुरानी  पालिसी  जो  साल  से  चल  रही  है  जबसे  हमारी  सरकार  फिर  से  वजूद
 आ  ट न्र  उसको  कन् टी न्यू  रखा है  |  एक  प्राइवट  पर  इन्होंने  डिवियेशन  किया  है  ओर  वहू  aal-

 |  उन्होंन  यह जीशन  की  नुक्ताचीनी  का  ख्याल  करते  हुए  किया  इतना  लगाया  था  कि  किसी
 के  ze दवाब  में  आकर  हम  अपनो  पालिसी  बना  रहे  हैं  और  इसकी  वजह  a  इन्होंने  थोड़ा  सा

 awa किया  वह  डिवियेशन  ड  न्कमर्टक्स  के  रेटों  में  >  बलों  जो  हमारी  पुरानी  पालिसी

 उसको  किया  है  ।  इस  वजह  से  भो  यह  बजट  किबले-ता  रोक  है  कि  इसमें  दो  बातों  को
 ७  जै

 मदद  नजर
 रखा  गया  है  ।  =  is  mm

 i  थ
 एक

 तो  यह
 है  कि  पैदावार  का  इजाफा  कैसे  अ  है  चाहे  वह  दस्तकारी  की  पैदावार

 चाहे  सनअती पैदावार  हो  और  चाहे  जरा
 पैदावार  हो  ।  इसको  ध्यान  में  रखा  गया  है  ओर

 ्
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 eee

 इकस  qe  गी  ह  कि  स  | है ३  peer  कसे  a  सकती  है  आर  में  लोगों  को  कैसे  raqqied  किया
 जा  सकता  है  1  इस  तरह  से  इस  बात  पर  तवऊ्उऊ  दी  गई  मुल्क  अन्दर  ज्यादा  से  ज्यादा

 सरमाया  जमा  हो  और  मुल्क  भागे  बढ़  सके  ।  यह  जो  एफर्ट  ‘éfiea  फार्मेसी  के  लिए  किया  गया

 उसमें  इस  बात  कों  भी  कोशिश  गई  है  fr  मिडिल  क्लासेज  को  इसमें  इनवॉल्व  किया

 जाए  कौर  उसकेਂ  लिए  खासकर  सोशल  से  सर्टीफिकेट  वगेरह  जारी  करक  ही  कदम

 उठाया है  बहुत  से  कसेदान्स  देकर  इन्होंने  जो  बचत  की  विचारधारा  को  मजबूर  करने  हड  लिए

 दम  उठाये  वे  काबिले-तारीफ  हैं  ।

 ais मैं  हैं  स  बजट  में  मिनिस्टर  साहव  ने  यह  भी  रखा  है  कि  जो  रिवाइज्ड  20  प्वाइन्ट  प्रोग्राम

 उसको  कैसे  इम्प्लीमेंट  किया  जाए  और  उनके  इन्होंने  काफी  रहमान  महँयया  को हैं  ।

 इस  प्रोग्राम  को  चलाने  के  लिए  इन्होंने  दो  बातों  का  ख्याल  रखा  टैक्सों  में  कन् सेशन्स  भी  दिये

 और  टेक्स  लगाते  समय  भी  उन्होंन  यह  देखा है  कि  हम  इस  प्रोग्राम  को  कैसे  इम्पलीमेंट कर

 सकते हैं  ।  इसके  लिए  इन्होंने  जो  कोशिश  की  उसकी  जितनी  भी  तारीफ  की  उतनी
 ्

 इन्होंने  यह  भी  कोशिश  की  है  अवाम  के  इस्तेमाल  की  उन  पर  कोई  टेक्स

 न  रहे
 ज नो  चीजें  आम  लोग  इस्तेमाल  करते  हैं  ऊपर  की  क्लासेज  को  भीर  कौर  मिडिल  बलास

 पर  मायादार  लोगों  को  उनके  बारे  में  दो  बातें  उन्होंने  की  हैं  ।  एक  तो  उनकी  qale
 घार  ज्यादा  बढ़  ओर  दूसरे  यह  कि  ठीक  दामों  पर  वे  आम  लोगों  को  मिलें  और  उनकी  तकसीम

 भी  ठीक  ढंग  से  इसकी  कोशिश  इन्होंने  की  है  ।  जहां  तक  डिस्ट्रीब्यूशन  का  ताल्लुक

 उसके  लिए  जो  रकम  रखी  गई  है  उसके  बारे  में  यह  एतराज  किया  गया  है  कि  इसको  बढ़ाया

 जाए  ।  अगर  उस  रकम  का  बढ़ाना  हुआ  तो  वह  बढ़ाई  जा  सकती  है  लेकिन  एक  बात

 नहीं  भूलनी  चाहिए  fe  इतना  विशाल  हमारा  देश  इतना  अजीम  हिन्दुस्तान  का  मलक  है  भर

 फि  लोग लम्बाई  चौड़ाई  में  यह  बहुत  वसी  इसमें  पहाड़ी  इलाकों  में  या  दूर-दराज  इलाकों

 रहते  उन  सब  को  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  से  ही  चीजें  दी  तो  ag  नामुमकिन  है  ।

 पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  से  सब  लोगों  को  चीजें  वही  दी  जा  सकती  जहां  पर  एजुकेशन प्पूलेशन

 इसी  बात  को  मद्द  नजर  रखते  हुए  जित  लोगों  ने  हमारा  विधान  बनाया  था  भौर  प्लानिंग  fae

 ...  टम  काम  किया  उन्होंने  तीन  सेक्टर  रखे थे  ।

 उन्होंने  तीनों  सेक्टर  को  रखा  उन्होंने  पब्लिक  सेक्टर  gars  भी  ओर

 सेक्टर व
 भा प्रे टिव  पीटर  से  मी  पब्लिक  डिस्ट्बियशन  सिस्टम  लेकिन  हम  समी  जानते  हैं  और

 जसा कि  हमारा  तजुर्बा  है  कि  पब्लिक  हिस्ट्रव्यशन  और  कोआपरेटिव  सेक्टर  भी  सभी  जगह  नहीं

 पहुंच  सकते

 तीसरे यह  है  कि  हमें  प्राइवेट  ट्रेड  को  कंट्रोल  करन  Q 2  उससे  हमें  कम्पीट  करना  है  ।

 उसमें
 स्टेट

 की
 जिम्मेदारी  '

 भी  aaf  |  ||  |  ि  दूरदराज  के  रहने  वाले  लोग

 उत्ताप  सेंग  का  पौर  eae जिनकी  आमदनी  कम  जिन  पर  की  SaAaNM4HC  का  बार  avr SHAM  का  बोझ  पड़  रहा हैं
 उनको  हम  सस्ती  कीमतों  पर  चीजें  मुहैया

 रही
 कर  यह  एक  भारी  प्राब्लम  है
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 तो  कम  करना  मुश्किल  क्योंकि  सारी  gfrat  फायर
 दही  हैं

 मगद  उनमें  मेहराब  लाने  के

 के  उपाय  जरूर  करना  चाहिए  ॥

 हमारे  फ  इलेक्स  मिनिस्टर  साहब  गवर्नमेंट  आईं  इंडिया  जो  एक्सਂ  पटेल  कमेटी  मक्खन

 की
 वो  उनकी  रिपोर्टों  की  जो  फाइंडिग्स  है  वे  इस  बजट  में  रिफ्लेक्टिड  है  ।  उनक

 remit
 मिनिस्टर  साहब  ने  फायदा  उठाया  है  ।  कुछ  और  भी  ऐसी  बातें  है  जिन  पर  के  हमारे

 zia  को  भोर  स्टडी  करनी  पड़ेगी  ।  मैं  यह  जरूरी  समझता  हूं  ।

 यहां  पर  कहा  गया  कि  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम  को  हम  इस  बजट  से  आगे  महीं  बढ़ा

 पायेंगे  बल्कि  कमो  हो  सकती  है  हमारे  ही  कीमती  भी  मुल्क  के  बजट  को  आप  देख  लीजिए

 सारे  साल  का  पुरा  खच  उसमें  आना  या  लाना  मुमकिन  नहीं  ।  महदूद  जाता  है  ।  साल  के
 दौरान  ब्याँ-ज्यों  भर  ज़रूरत  पड़ती  उसके  लिए  रकम  मुहैया  हो  जाती  है  जो  लोग  आज  इस

 बात  की  नुक्ताचीनी  कर  रहे  उसको  जानना  चाहिए  कि  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम  को

 स्टेट्स  को  चलाना  है  और  स्टेट्स  के  बजट  में  भो  यह॒रिफ्लेक्ट  इसके  लिए  प्रोविजन  होना

 जरूरी  है  ।

 सभापति  ५  होदय  (it  हरिनाथ  जो  नुक्ताचीनी  करने  वाले  हैं  वे  तो  करीब

 करीब  यहाँ  पर  नहीं हैं  |

 eft  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  वे  लोग  तो  नुकता  चीनी  करने  के  लिए  यहां  भाते  हैं  ।  मुल्क

 फले

 आगे  बढ़  कैसे  डवलप  इसके  लिए  वे  नहीं  इसीलिए  हमा री  प्राइम  मिनिस्टर

 ने  ठीक  ही  कहां  है  कि  वे  कोई  अल्टरनेटिव  प्रोग्राम  जनता  के  सामने  नहीं  रखते  जब

 नके  पास  कोई  प्रोग्राम  नहीं  है  और  हम  प्रोग्राम  की  बात  करते  हैं  तो  इसलिए  भी  वे
 ही

 a

 चले  जाते  हैं  ।

 किसी  कांग्रेस  गवर्नमेंट  स्टेट  स्टेट्स  की  जो  प्राबलम  हो  तो  यह  बहुत  शोर  मचाते  हैं  जब

 उनकी  स्टेट  की  प्राब्लम  आती  है  तो  उत  पर  वात  नहीं  करने  देते  बाकी  स्टेट्स  कौ  जो  प्रॉबलम

 हैं  उनकी  वे  नुक्ताचीनी  करते  हैं  ।  उनकी  स्टेट  को  जब  बात  भाती  है  तो  कहते  हैं  कि  ag  रि  कब्र

 कट  उनमें  सेन्टर  गवर्नमेंट  उसकी  तरफ  देख  नहीं  सकती  जब  तक  केरल  उनके  में
 तब  तक  हम  उसकी  बात  नहीं  कर  सकते  थे  ।  जसे  ही  ये  वहां से  तो  वहाँ  के  मुतल्लिक भ

 ा  हर  दिन  बात  करने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  मैं  किसी  स्टेट  की  नुक्ताचीनी  नहीं  करना

 चाहता  हूं  लेकिन  जब  वे  बाकी  स्टेट  की  नुक्ताचीनी  करते  हैं  तो  उनकी  स्टेट  की  कोई  नुक्ताचीनी
 करता  या  उनको  स्टेट  को  डिस्क  करता  है  तो  उस  पर  उनका  शोर  मचाना  उचित  नहीं

 है
 मैं  जनाब  at  कर  रहा  था  कि  हमारे  बजट  में  बहुत  सारी  अच्छी  बातें

 ef
 जिससे  कि  यह

 बजट  काबिले  तारीफ  है  ।

 इस
 आप  देखेंगे  कि  हमारा  जी०एन  ०पी  बढ़ा  हमारे  इ  फ़ास्ट्रक्चर  में  वृद्धि हुई

 हमारे  प्रा  feat  सेक्टर  में  भो
 कितनी  वृद्धि  हुई  है  ।  उसके  लिए  हम  आगे  क्या  करना  चाहते  हैं

 नह  दास  गा

 दस

 सनत

 के  अलह  गनर  का

 सटा  हैं  ौर  बजट  में  सब  दुख  दिया  हुआ  है

 ।
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 इसमें 20  सूत्री  प्रोग्राम  के  बारे  में  भी  पूरा  जोर  दिया  हुआ  है  ।
 यह  भी  एक  काफिले

 बात है  ।  इससे  भी  ज्यादा  कबीले  तारीफ  बात  यह  है  कि  इसमें  rede  fea  के  लिए
 एडीक्वेट  प्रोविजन  फिया  गया  है  ।  उसके  बावजूद  हमारा  अनुवाद  डेफिसिभी  at  खसारा  बहुत कम

 हमारे  भाइयों  को  जहाँ  उन्होंने  इसकी  नुक्ताचीनी  को  वहाँ  कमसे  कम  इस  बात  की  तो

 हना  करनी  चाहिए  थी  कि  wg  बहुत  अच्छी  कोशिश  है  ate  इस  कोशिश  की  हम  कद्र  करते  हं

 बहुत-सी  बातों  की  नुक्ताचीनी  जा  सकती  है  और  नुक्ताचीनी  करनी  चाहिए  मगर

 ag  कस् ट्रक टिव  होनी  चाहिए  ।  हमारे  प्रा०  दण्डवत  जी  ने  भी  रेलवे  बजट  को  नुक्ताचीनी  को
 दीः  लेकिन  उसमें  उनकी  कंस्ट्रक्टिव  भोर  क्रियेटिव  अप्रोच  थी  उसनें  उन्होंने  कोशिश  की  थी  कि

 भपने  तजुर्बे  का  फायदा  वे  हम।रे  रेल  मंत्री  जी  को  दें  और  हमारे  रेल  मंत्री  जी  के  कामों में  मदद

 करें
 ।
 और  इस  बैकग्राउंड  को  प्रोजेक्ट  करते  हुए  सजेशंस  वो  तो  समझ  में  आते  हैं  और  मैं

 कम
 कि  उनको  अमल  में  भी  लाया  चाहिए  ।  अनशन  की  प्राग्लम्स  में  नेशन  किस

 अनिल

 ।

 .  सभापति  सहोदय :  मैं  समझता हूं  कि  आपकी  तकरीर  को  प्रोफेसर  साहब
 एप्रीसिएट

 कर

 रहे  हैं  ।  थ्  क
 ्

 श्री  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  आज  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  देश  को  बहुत  खतरा  है  ।  मैं  जिस
 स्टेट से  आता  g  उसके  बारे  में  खासकर  मैं  कटना  चाहता हूं  ।  जितनी  भी  लड़ाइयाँ

 स्तान ने  अपनी  मर्जी  से  कोई  हमला  नहीं  किया  ।  उनकी  लड़ने  के  लिए  मजबुर  किया  गय गा  और

 मजबूर  किसने  ae  आप  सत्र  जानते  हो  हैं  ।  ama  भी  पाकिस्तान  में  ख़तरनाक  हथियार

 जमा  किए  जा  रहे  हैं  ।  हमारी  कोशिश  हे  क्रि  जग  न  लेकिन  फिर  भी  यदि  जंग  हो  जाता  है

 तो  मुकाबले
 के  लिए  पूरी  तरह  से  तेयार  जरूरी  ।  हमने  जीता  हुआ  इलाका  वापिस  कर

 शिमला  समझौते  पर  हम  राज  भी  कायम  इससे  ज्यादा  और  क्या  किया  जा  सकता  है
 हे

 हमने  पह  भी  यकीन  दिलाया  है  कि  हमारी  तरफ  से  हमला  नहीं  होगा  ।  हमारी  प्रधान  मन्त्री  न

 उन्होंने  कहा  कि  आपसी  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  कमीशन  बनाना  यह  पेशकश

 उस  वक्‍त  की  जब  उनके  विदेश  मन्त्री  आए  हुए  इस  सबके  लावजूद  उन्होंने  फिर  किए  किया

 पर  पानी  फेर  दिया  वेदी  की  बातों  को  छोड़  विदेशी  इदारों  में  कश्मीर  और  की  बातें  शुरु
 कर  दी  ठीक  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  मैंने  पहले  भी  कहा  भा  कि  यह  नो  वार  फिट  का  मार

 कश्मीर  के  इशू  को  रिवेंज  करने  के  लिए  तो  नहीं  उनकी  यहां  कोशिश  है  कि  कोई  न  कोई

 भोर  कहीं  न  कहीं  शुरुआत  की  जाए  ।  परिस्थितियां  को  देखते  हुए  हमें  तयार  रहना

 होगा  ।  मूलक  की  हिफाजत  की  पूरी  तैयारी  करनी  होंगी  इसलिए  मैं  मुबारकबाद  देता हूं  कि

 जितनी  ज़रूरियात  उसके  मुताबिक  प्राचीन  करते  हुए  भीं  खसारे  को  काबू  में  saree

 केपिटल  फारमेशन  का  जहां  तक  तालुक  इसके  लिए  दो  तरह  से  को दिदा  की  गई

 एक  तो  सोशल  सिक्यूरिटी
 टी  सर्टिफिकेट्स  कौर  दूसरा

 oe
 इनवेस्ट में  बॉण्ड  तीसरे  एक्सेस  में

 ~  ae रियायतें  दी  गई  ड

 (rere  उप उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  a)
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 ait  गिरधारी  TTT  डोगरा  :  क्या  बत  आपने  तो
 आते

 a
 थड़ी

 को  देखना  शुरू  कर

 दिया ?  सक
 gay

 आपने  भाते  ही  घड  को  देवों  ye  चाड  दिया  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  यह  देख  रय  था  कि

 मेहो
 घड़ी  का  समय  उस  ast  से  मिल

 |
 है  या  नहीं  ।

 श्री  गिरघारी  लाल  डोगरा  :  यह  सदा  मेरी  किस्मत  et  है  कि  आप  a  ही  घड़ी  को

 देखना  शुरु  कर  देते  हैं  और  घंटी  बजाना  शुरू  देते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  aa  आपको  कितना  समय  लेना  ्
 >

 att  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  पन्द्रह  मिनट  भोर

 उपाध्यक्ष  महोदय  पन्द्रह  मिनट  भोर  ?  ठीक  है  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  उपाध्यक्ष  मै  निवेदन  कर  रहा  था  कि  शेडयूल  कॉस्ट

 ate  शेडयूल  ट्राइब्स  के  लिए  जो  प्रोविजन  रखा  गया  है  ।  वह  बहुत  अच्छा  प्रोविजन है  भर  हमारे

 नए  बीस  सुत्रीय  कार्यक्रम  के  मुताबिक  लेकिन  हिलो  एरियाज  के  लिए  जो  95  करोड़ का
 जन  किया  गया  है  ag  बहुत  कम  है  ।  आप  हिन्दुस्तान  के  नक्शे  को  देखें  तो  पता  लगेगा  हिली
 एरियाज  बहुत  ज्यादा  है  ।  सारे  का  सारा  बार्डर  चाहे  लद्दाख  में  जम्मू  कश्मीर  में  चाहे

 हिमाचल  प्रदेश  में  चाहे  में  चाहे  बिहार  में  आसाम  में  ईस्ट नें  स्टेट्स  में

 इतना  बड़ा  हिली  एरिया  है  भर  उसके  लिए  95  करोड़  रुपये  की  रकम  बहुत  मामुली  हे  ।  बाहर

 फरिया  के  लिए  कोई  रकम  ही  नहीं  रखी  है  ।  पंजाब  कश्मीर  के  arse  आमतौर

 पर  एक्टिव  रहते  हैं  चाहे  हिली  एरियाज  की  बार  पापुलेशन  हो  या  दूसरे  एरियाज  की  जब  तक

 उनको  पुरी  सहूलतें  देकर  उनको  मजबूर  न  किया  देश  की  हिफाजत  sel  हो  सकती  ।  दसरे

 एरियाज  के  लिए  तो  कुछ  रखा  ही  नहीं  गया  इनका  विशेष  ध्यान  रखने  कीं  विशेष  आवश्यकता
 a  श i =

 नन  जब  तक  लोग  कमेटी  न  अपने  घर  के  साथ  उनकी  न  उनके  रहन  सहन
 को  आप  सुखी  न  बनायें  और  जब  तक  वे  यह  न  सोचें  कि  उनको  अपने  घरों  को  नहीं  छोड़ना  है
 तव  तक  डिफेंस  के  लिहाज  से  उस  इलाके  को  fens  करना  बहुत  मुश्किल  हो  जाता  है  ।  1947 से
 लेकर  अनुभव  है  ।  तब  amend  हुई  थी  ।  उजड़े  हुए  इलाकों  को  भाचाद  कराने  का  सवाल

 आया  कौर  तब  मैं  वहां  मिनिस्टर  था  ।  feta  वालों  ने  कहा  कि  जब  तक  भाप  आगे  चलकर  लोगों
 लो  यह  नहीं  बतायेंगे  कि  वे  झपने  घरों  को  जायें  तब  तक  हमारा  बेकार  है  ।  लोगों  के  आबाद

 हुए  बिना  कोई  दुश्मन  से  खाली  नहीं  हो  हमें  रहने  वाले  लोगों  की  मदद  करनी
 बोर्डर  एरियाज  के  लोगों  के  जीवन  को  सुखी  बनाना  चाहिये  और  देखना  च्यहिये  कि  वे  अपने  घर

 छोड़ने  के  लिए  तैयार  न  मरने  के  लिए  तो  तैयार  हो  जाये  लेकिन  घर  छोड़ने  के  लिए  तैयार  न

 हों  ।  इस  तरफ  तवज्जह  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  हिल  एरियाज  के  लि
 ए  बहत  कम  रकम  रखी  गई  है

 Ta AA भोर
 बोर  एरियाज

 की  तरफ  मी  ध्यान  देने  की  we
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 यह  बहुत
 अच्छी  बात  है  ale  इसके  लिए  आपकी  तारीफ  की  जानी

 safe
 कि  आपने

 इन्फ्लौशन  को को  कंट्रोल  कर  लिया है  ,  इसको  बहुत  नीचे  ले  आये हैं  और  अब  आगे  यह  नहीं  बढ़  गी  ।

 इनफ्लोशन  को  जज  करने  का  हमारा  जो  तरीका  वह  होलसेल  प्राइस  इन्डेक्स  है  वह  नीचे  भा

 गया  तो  हम  कहते  है  कि  इनफ्लौशनं  रेट  मी  नीचे  आ  गया  कंज्यूमर  प्राइस  इन्डेक्स  में  भी

 इसको  रिलेक्स  होना  चाहिये  i  aa  कुछ  हो  रहा  है  कंज्यूमर  प्राइस  इन्डेक्स  जो  रोजाना  जरूरी

 आते  का  है  उसमें  यह  रिफलटोक्ट  हो  रहा  है  ।  कंज्यूमर  क्राइसिस  को  नीचे  लाना  है  तो  उसके  लिये

 _  यहं  निहायत  जरूरी  है  कि  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  के  साथ-साथ  हम  भोर  चीजों  की  तरफ  भी  ध्यान
 अगर  हम  यह  समझते  हैं  कि  टेस्ट  बुक  एप्रोच  से  हम  ऐसा  कर  सकते हैं  तो  यह  हमारी  भूल

 होगी  ।  यूनिवर्सिटी  के  प्रोफेसर  अगर  यह
 कही

 हैं  कि  जो  इकोनोमिक्स  हम  पढ़ाते  हैं  उसी  के  जरिये

 इस  प्रोब्लम  को  टैक्सी  नहीं  किया  जा  सकता है  ।  पोलिटिकल  इकोनोमी  इजईिफ्र  2  फ़ाम  दी

 नोटिस  टाट  इन  दी  बनी  विघटित  ।  इसी  तरह  पोलिटिकल  फडमिनस्ट्रे  शन  नौकरशाही  से  मुख़तलिफ़

 है  ।  बया  यह  जो  प्राइस राइज  है  यह  इन फ्ल शन  का  नतीजा  है  या  इनफ्लंशन  प्राइस  राइजका  नतीजा

 जो  मैं  कह  रहा  हूं  फाइनलवडं  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  भारत  में  फुड  स्टार  की  प्राइसिस
 = जो  है  जनरल  क्राइसिस  ललेवल  में  बड़ा  रोल  प्ले  करता  ट्  ।  अगर  इनको  हम  कंट्रोल  कर  पाया  त

 हमारा  काम  नहीं  चल  |  नया  हम  इसको  करें  ?  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  एप्रिबलचरल

 इनपुट्स  को  आप  एक  पार्टिकुल  लेवेल  पर  फिक्स  करें  ।  जहां  तक  एप्रिक्लचरल  प्रोड्यूस  क

 ताल्लुक  उसकी  भाप  रिम्युनरेटिव  क्राइसिस  दें  ।  उसको  भी  आप  फिक्स  करें  ।  उसके  बाद

 इनपुट  का  भाव  बढ़े  तो  उसको  सब्सीडाईज  करें  ।  अगर  आप  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  aval

 हर  फसल  की  कीमतें  बढ़ानी  पड़  ।  उसका  नतीजा  यह  होगा  कि  आपको  गवर्नमेंट  सक  दस

 को  डी०  ए  देन  पडने  लेकर  को  देना  पढ़ेंगे  ।  फिर  स्टेट  गवर्नमेंट  के  एम्प्लायीज  को  भी

 देने  पड़ेगे  1  डी०  ए०  त्यागी  देने  से  ज्यादा  इन्  कट  पड़ता  है  इनफ्लेशन  बढ़ता  है  इनपुट

 और  प्रोडक्शन  की  सब्सीढाइज  करके  कीमतों  को  फिक्स  करने  से  इसको  आप  देखें  ।

 तरीके से से  इनफ्लेशन  कम  होती  है  यह  आपको  देखना  पड़ेगा  ।  एग्रीकल्चरल  इनपुट्स  को  भाप

 सवसिडाइज  एक्सपेंस  डीचर  आप  प्रोडक्शन के  लिए  उससे  इनफ्लेशन  मैं  समझता  हँ

 नहीं  भाव  नहीं  लेकिन  दूसरी  तरह  से  आप  करेंगे  तो  भाव  जरुर  बढ़  गे  क्योंकि

 Gat डी०  ए  की  सुरत  में  जाता  है  कौर  उसका  कीमतों  पर  असर  पड़ता  है  कौर  हर  फसल  पर

 aga  कीमतें  बढ़ानी  पड़ती  है  मैं  समझता हू  कि  इस  चीज  को  आपको  एग्जेमिन
 कराना

 ।

 मैं  यह  भी  समझता  हूं  कि  प्लैनिंग  रेलवे  और  डिफेंस  इनकी  ज्वायंट  स्टडी  होनी

 चाहिये  ।  आप  देखें  कि  रेलवे  को  अप  अगर  डिफेंस  के  लिये  crags  करते  हैं  तो  उसका  डिफैंस

 का  खर्चें  कम  होता  है  ।  विदेशी  मुद्रा  बचती  है  ।  आपने  पठानकोट  से  जम्मू  तक  लाइन न  बनाई है  ।
 डस  नई  ल  इन  पर  जितना  आपने  ad  किया है  उससे  कहीं  ज्यादा  इस  aaa  तक  भाषका  जो

 भार्मी  पर  खच  होता  उसको  बचा  चुके हैं  ।  [4  करोड़  रु०  रोजाना  आप  डिफेंस  पर  aa

 वाले  उसमें  ट्रांसपोर्ट  पर  कितना  खच  होता है  यह  आ
 नि

 देखना  पड़ेगा  |  इस  लिये
 प्लानिंग  कमीशन  पर  फाइनेंस मि  a i  नश  | v  होना  च ~  a  we  र जनर दे  थ  ह
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 यदि  सदन  की  कमेटियां  बनाई  वहां  खूल कर  बिना  पार्टी के  विचार  होता

 है  लेकिन जब  यहाँ  हाउस  में  किसी  बात  को  fez  कस  करते
 हैं

 तो  पोलिटिकल  तकरीरें  होती  है  ।

 इसलिये  ऐसे  मामलात  अगर  हाउस  के  बाहर  कमेटियों  में
 डिस्कस

 कर  सकें  तो  उसका  फायदा

 उठाया  जा  सकता  है  कोऑर्डिनेशन  हो  सकती  है  ।  मैं  समझता हूं  यह  मी  स्टडी  कर  लेना
 ट

 इनफामेल  कमेटीज  बन  सकती  हैं  या  नहीं  ।

 ऐक्स  सर्विसमैन  की  तरफ  आपको  खास  तवज्जह  देनी  चाहिये  ।  जो  पुराने  रिटायर  हुए

 है ंऔर  जो  आज  हुए  हैं  उनकी  पेंशन  में  बड़ा  फर्क  हैं  जिसको  ले  कर  हाट  afar  इसकी
 तरफ  आपको  ध्यान  देना  चाहिये  ।  रुरल  एरियाज  में  जितने  लोग  हैं  जबर  तक  स्टेटस  को  आपरेट

 .  नहीं
 करेगें  उनका  कोई  मामला  हल  नहीं  होग  ।  ऐग्रीकल्चरल  में  लोगों  को  इन्शयोर  करे  जिससे

 sara  भी  ag  गा  और  बढ़ती  हुई  आबादी  भी  बोझ  नहीं  बनगी  ।  अपनी  बढ़ती
 ड

 भावा दी

 को  किस  तरीके  से  हम  मन पावर  के  रूप  में  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  इसका  तरीका
 खोज

 करना
 e

 पड़ेगा

 आपने  बेकिंग  क्रेडिट  का  काफी  aver  कंट्रोल  किया है  अगर  जो  ‘Siefaea  aad  हैं

 उनको  ms fez  आसानी  से  मिलना  चाहिये  और  होल्डिंग  करने  वालों  को  बैंकों  को  afez  नहीं

 देना
 चाहिये

 ।  अगर  दूर  दराज  इलाकों  में  सामान  को  ले  जाने  वाले  हैं  या  इस  a
 को

 ले

 aa  ट  तो  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  होनी  चाहिये  श

 हमारी  रियासत  में  बड़  मसले  जेसे  का  मसला  है  1947,  1965

 गौर  1971  के  रिफ्यूजी है  हैं  ।  उनके  मसले  कभी  तक  हल  नहीं  हुआ  हैं ।  स्टेट  गवर्नमेंट

 कुछ  करती  और  न  हम  करते  है  जिससे  रिफ्यूजी  परेशान  हैं  ।  इस  तरफ  भी  आपको  ध्यान

 देना  च.हिये  ।

 इसी  तरह  से  मेरे  राज्य  में  दो  इलाके  किस्तवार  और  लद्दाख  जव  तक  वहां

 ana  नहीं  होगा  तब  तक  उनका  डवलपमेंट  नहीं  होगा  ।  किस्तवार  के  लोगों  के  लिए

 स्टेट  गवर्नमेंट  कहती  है  कि  कांग्रेस  (ag  ०)  ने  उनको  उकसाया  जत्र  कि  हमारा  उसमें  कोई  हाथ

 नही ंहै  ।  इसमें  आपको  इंटरवीन  करना  चाहिए  और  जो  बातें  खुद  स्टेट  गद नं मेंट  ने  कही  है  उनकों

 पूरा
 करना  चाहिए  और  स्टेट  गवर्नमेंट  की  आपको  wea  चाहिए  कि  उनकी  बात  यह ह  सेंसिटिव

 _  एरियाज  अगर  हालात  बिगड़ते  गए  तो  उसके  नतायज  खराब  हो  सकते  हैं  ।  हमारे  स्टेट  होम

 faf  नीमटर-किश्तवाड़  गये  थे  ।  लद्दाख  भी  उनकों  जाना  चाहिए  ।  डेमोक्रेसी  में  दो  बातें  होती है

 एक  डायलाग  ओर  दूसरे  wt  वोट  |  मगर  स्टेट  गवर्नमेंट  डायलाग  से  दूर  भागती
 है

 जो  लीड  करने

 बाल ेहैं  किश्तवार  में  भी  वह  उन्हीं  के  लोग  थे  ।  वह  अपने  किए  हुए  वायदों  को  पूरा  करें  ।  इसी

 तरह  लद्दाख  में  किए  गए  वायदे  पूरे  नहीं  क्रिया  रहे  हैं  जिससे  लोग  परेशान  हैं  ।  a

 एरिया  है  बौछार  है  ।  किश्तवार  में  बिजली  का  प्रोजेक्ट  चलने  वाला  वहां  लोगों  को

 परेशान  करते  इसलिए  मरकजी  सरकार  को  कोई  न  कोई  रास्ता  निकालना ar  ts  जिससे
 यह  मामला  ah  जाय  |

 हदर
 स्टेट  के  मुताल्लिक

 मैं  यह  कहूंगा  कि  यह  देखना  चाहिए  कि  उसकी  gaa  स्कीम
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 के  मुताबिक  हो  रही  है  यान  हीं
 ।

 चाहे  अपनी  स्टेट  मेरी  स्टेट अनन  दावा  फेस
 को

 wt  स्टेट

 जिस  काम के  लिए  पैसा  लिया  जाता  उसी  काम  लिए  लगाना  चाहिए  पह  आपका  काम

 है
 कि

 र  त्राहि  प्लानिंग  कमीशन  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  देखे  या  dea  गवन  में 4o Fe aT  are  सी

 विभाग देखे  ।  यह  काम  बहुत  जरूरी  वरना  हमारी  डेवलपमेंट  नहीं  हो  सकेगी  झा
 गीइनफलेशन

 वहीं  रुकेगी  ।

 जहां  तक  बैकवर्ड  का  सवाल  मध्यप्रदेश  वाले  भी  कह  रहे  थे  कि  हम  विश्व  लेकिन

 हमारी  स्टेट  सबसे  ज्यादा  बेकसों  इस  तरह  से  न  आपको  स्टेट  डेवलप  होगी  faa  काम के

 लिए  प्लानिंग  कमीशन  पैसा  देता  उसी  काम  पर  पता  उसो  ढंग  से  ख  होना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  मैं
 आपका

 ी
 मश्कूर  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मोका  दिया  ।

 श्री  दिग्विजय
 तत्  Cate  १

 _

 उपाध्यक्ष  सरकार  ने  पिछले  एक  वर्ष  से

 जिस तरह  से  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  चलाया  मैं  उसकी  प्रशंसा  करता  हूं  ।  हमने  जिस  तरह

 मुद्रास्फीति  पर  काजू  पाथा  वह  हमारे  जेसे  विकासशील  देश  के  लिए  महत्वपूर्ण  बात  चालू  वर्ष

 देश में  केवल  4.9  प्रतिशत  मुद्रास्फीति  हुई  जबकि  पिछले  वर्ष  मुद्रास्फीति  की  दर  15.9

 शत  तथा  उससे  पहले  के  वर्ष  जव  इस  सरकार  ने  प्रशासन  की  बागडोर

 स्फीति  की  दर  23.3  प्रतिशत  थी  ।  यदि  यह  सरकार  की  उपलब्धि  है  तो  मैं  समझता
 हैं

 गह

 सराहनीय है

 > a जहाँ  तक  भीद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  का  bed  1979-80  में
 पिछले

 ad
 को

 तुलना
 .  में  1.4  प्रतिशत  कमी  हुई  जबकि  1980-81  में  4  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई

 ओर  चालू
 19

 81-82

 में  यह  दुगुनी  अर्थात  8  प्रतिशत  हो  गई  है  ,  जो  बहुत  प्रशंसनीय है

 _  परम्परागत  रूप  मेरी  अपनी  टिप्पणियों  के  अनुसार  मेरे  मन  में  पर्यावरण  भोर  समुद्री
 विकार  स  सम्बन्धी  दो  बातें  लेकिन  मैं  उन  विषयों  को  चर्चा  नहीं  करू गा  क्योंकि  ऐसा  (wer  के
 लिए  अन्य  कई  अवसर  मिलेंगे  ।  मैं  समझता  हूं  पर्यावरण  के  लिए  [1  करोड़  रुपये  तथा  समुद्री
 विकास  के  लिए  17  करोड़  रुपये  का  इन  दो  अनुभवहीन  विभागों  की  विशिष्ट  उन्नति

 जो  कि  पिछलें  डेढ़ वर्ष  से  ही  बनाये  गये  हैं  ।

 न्  न  केवल  इस  देश  के  विकास  अपितु  इस  देश  के  अस्तित्व  तथा  इसकी  पे  व्यवस्था

 के  लिए  ae  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  हम  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  कसे  चलाते  हैं  कौर

 संख्या में  तेजी  से  वृद्धि पर  कैसे  काबू  पाते हैं  1971  से  1981  तक  एक  दशक  इस  देश  को

 -
 जनम

 fear  25  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  इसका  उल्लेख  1981  के  जनगणना  प्रतिवेदन  में  ease

 रुप  से  ल  त्या  गया  है  छठी  योजना  के  दौरान  जन्म  दर  को  योजना  के  अनुसार  धटाकर  32

 a  नहीं  बल्कि  30  प्रति  हजार  नहीं  गया  क्योंकि  मृत्यु  दर  बहुत  तेजी  से  कम  हो  रही  है

 तो  इस  देश  को  राज  के  मुकाबले  और  अधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करमा  पडेगा  केवल  तब

 ्  नसं ही  इस  शताब्दी के  अ  ह्म  मे ंवृद्धि दर  को  ए शून्य  तक  पहुंचाने  का  पूर्वानुमान

 कर  सकते  हैं
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 निप

 fa  इस  वर्ष
 ms

 कल्याण  कार्यक्रम  के  लिए  पिछले  वर्ष  की
 मैं  यह  कहना

 च

 लए
 245  करोड़  रूपए  का  ade  किया  गया  है ं। तुलना  में  अधिक  राशि  रखा  गई  है  इसक

 जो  में  हूं  कि  बहुत  हो  अच्छा  Q

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  जानकर  मुझे  अप्रत्याशित  आश्चर्य  हुआ  भौर  मुझे  विश्वास  है

 कि  sea  लोग  भी  मेरे  साथ  सहमत  होंगे  कि  प्रोत्साहन  देने  अथवा  तथा  करने की

 योजना  का  न  तो  उल्लेख  किया  गया  है  भीर  ही  इस  प्रयोजनों  कोई  वित्तीय
 आबंटन  किया

 गया  है  मैं  तथा  अन्य  जो  कि  मेरे  सहयोगी  और  जो  चीन  हो  भाए  है  वे  वहां
 के  प्रोत्साहन  तथा  प्रोत्साहन  संबंधी  कार्यक्रमों  से  कुछ  आक्षित  हुए  होगे  ।  लेकिन  मे  नहीं  समझता

 कि  चीन  के  सभी  प्रोत्साहन  aa st  सम्बन्धी  इस  देश  में  अपनाए  जा  सकते
 न  सरकार  न  चाचा  और  ही  एक  दलीय हैं  क्योकि  न  तो  हज़ारों  व्यवस्था  उनकी  तरह

 शासन  ।  लेकिन  निश्चय  ही  कुछ  तो  हो  सकतਂ  है  मुझे
 पह

 समझाया  कि  वहां  प्रोत्साहन  देने

 कौर  निरुत्साहित  करने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  प्रस्तुत  करने के  20  से  25  विभिन्‍न  तरीके  हैं  ।  निश्चय

 ही  प्रोत्साहन  देना  बहुत  विवादस्पद  है  लेकिन  करीब  20-25  प्रकार  से  प्रोत्साहन  दिया  गया

 8  तथा  ag  अभी  तक  विचाराधीन हे  तथा  अमी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  am  है  ।  aa
 जगी

 समझता
 कि  इस  तरह  के  मामले  पर  हमें  एक  सेकेंड  भी  बर्बाद  करना  चाहिए ।

 |  yaa  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  कौन  से  प्रोत्साहन  दिए  सकते  हैं  लेकिन  मैं

 यह  कि  इनमें  से  वहुत  से  प्रोत्साहन  दिए  जा  सकत  है  तथा  यदि  हम  उन  के  प्रभाव  पर

 रें  तथा  यदि  उनका  इस  आशय  ध्यान  gan  अध्ययन  किया  जाए  कि  वे  किस  सीमा विचार  करें

 तक  प्रभावशाली  है  तथा  हम  अपने  संसाधनों  में  उनकों  व्यवस्था  कर  सकत  है  तो  कया  इस  चालू
 बजट वर्ष  में  कई  प्रोत्साहन  दिए  जा  कते  g +  |  .

 -  मेरा  अनुभव  यह  है  कि  परिवार  कल्याण  विभाग  ने  विभिन्न  कराता  कई  राज्य  सरकारों

 से  प्रोत्साहनों  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  की  है  किन्तु  पिछले  दो  वर्षों  तीन  वर्षों  5  वर्षों में  अभी

 उचित  करने  के  लिए  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  कि  इनमें  से  कौन  से  प्रोत्साहन तक  सुनि

 दिए  जा  सकते  हैं  और  ऐसा  अध्ययन  बहुत  पहले  किया  जाना
 चाहिए

 था  भर  अब
 तक  प्रोत्साहन

 दे  दिए  जाने  चाहिए  थे  ।
 |

 _  मेरा  विश्वास  कि  प्रोत्साहन  अधिक  ard  है  और  ये  निरूत्साह तों  की  भांति  नहीं

 होते  ।
 मैं  समझता  कि  जहां  तक  हुई  जन्म-दर  का  सम्बन्ध  है  भारतीय  जनसंख्या  अथवा

 भारतीय  यहा  तक  कि  गरीब  से  ada  गांव  के  लोंगों  को  भी  उन  समस्याओं  की  जानकारी

 जिसका  सामना  a  केवल  उनके  परिवार  को  उनके  गाँवों  और  यह  तक कि  उनके

 पूरे  देश  को  करना  gear  यह  राज  उन्हें  कुछ  और  अधिक  जानकार
 ही  सहायता  तथा

 और प्रोत्साहन  देने  प्रद  इसे वे  अच्छी  तरह  समझ  स्त
 और  मुझे

 विश्वास  कि  हम  थ्  a  रटत  | | मध्य  ang  विशेषकर  उन्हें  पह
 बताना  होगा कि  प्रोत्साहन  जिनसे  भाप  afam  प्राप्त
 ऐसा  कुछ  मत  करिए  जिससे  आपको  दिए गए  विशेषाधिकार  अथवा  सुविधाए  समाप्त  कर
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 दी  जाए  ।  उदाहरण के  लिए  हम प्रत्येक  महिला  नसबदी  आप्रेशन के  लिए  प्रोत्साहन के  रुप  में
 170  रपए  तथा  पुरूष  नसबदी  भास्कर  शन  के  लिए  1-0  रुपय  देते  समझता  अपर्याप्त

 इससे  अधिक  राशि  दी  जानी  चाहिए  ।  लूप  लगवाने  पर  8  रुपए  दिए  जाते  हैं  ।  लेकिन  चाल

 मुद्रा  तक  प्रणाली  में  इन  रुपयों  की  कोमल  क्या  है  ?  उन्नतिपरक  प्रोत्साहन दे  ना  एक  ऐसी

 में  समझता  हूं बात  है  जो  कि  विभाग  अपने  कार्यक्रम  के  अनुसार  दे  सकता  लेकिन  मैं  कि  जितनी

 जल्दी  az से  आराम  किया  जायेगा  उतना  ही  अच्छा  होगा  ।

 भग्य  जिस  विषय  पर  मैं  बोलना  चाहता  वह  पर्यटन  भन्तर्राष्टीय  भोर  तिरी  दोनों

 तरह के  qaca-F  विषय  में  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  से  इस  पर  चर्चा  हो  रही है  तथा  अभी

 तक  यह  निर्णय  नहीं  लिया  गया है  कि  क्या  इस  देश  तथा  मंत्रालय  में  राष्ट्रीय  पय  त  बोड़ें
 तथा  राष्ट्रीय  पर्यटन  नीति  होना  चाहिए  ।  जल्दी  यह  निर्णय  जार

 यह  पर्यटन  विकास  के  पुरे  विस्तार  के  लिए  अच्छा  होगा  ।  दो  व्य  समय  लम्बा  समय  है  1

 पयटन  उद्योग  को  लाइसेंस  देने  के  उद्देश्य  से  घोषित
 ा

 मैं  फिर  बहता  हूं  कि  हाल  ही  में

 गया है  ।  लेकिन  एक  उद्योग  को  प्राथमिक  उद्योग  के  रुप  में  जो  प्रोत्साहन  दिए  जा  सकते है
 वे  अभी  भी  कम  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  शीघ्र  क्षेत्र  में  कुछ  किया  चाहिए  तथा  कोई  योजना

 :  बनायी  जानी  चाहिए  ।  हम  में  से  बहुत  से  लोग  महसूस  करते हैं  यह  उद्योग  बाह्म
 उद्योग  तथा  जटिल  उद्योग  यह  ऐसा  उद्योग  नहीं  हे  जो  कि  aa  की  भयं-व्यवस्था  पर  पूर्ण  रुपसे

 प्रभाव  डालना है  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  ।  हमारे  पास  600  करोड़  रूपये  की  विदेशी  कमाने

 की  क्षमता  है  लेकिन  1980-81  में  इतनी  क्षमता  बाले  इस  उद्योग  मे  से  85  करोड़  रुपए  तक

 की  पूजी  लगाई  गई  है  ।  चालूवसं  में  इस  उद्योग  लगभग  250  करोड़  रुपए  की  भाव  हुई  ।  प्रत्यक्ष
 रुप से  15  लाख  लोगों  को  रोजगार  मिला  और  अप्रत्यक्ष  रुप  से  25  लाख  लोगों  को  रोजगार

 .  मिला  कुल  40  लाख लौ गों  को  इस-उद्योग  में  रुप  से  रोजगार  faa  में  जो  कहना  चाहता  हूं  वह
 यह है  frag  कोई  छोटा  उद्योग  नहीं  है  और  फिर  मी  छठी  योजना  मे मे  10,000  करोड़  रुपए  के

 कल  परिव्धयमें  से  इस  उद्योग  के  लिए  170  करोड़  रुपय  की  राशि  का  आबंटन  किया  गया है  ।

 में  जो  सुझाव  देना  चाहता हूं  उनमें  से  एक  सुझाव  यह  है  कि  जहाज  खरीदें  जायें  ताकि

 पर्यटन  उद्योग  को  बढ़ावा  मिले  ag  काम  शीघ्र  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  हमारी  अन्तर्राष्ट्रीय

 तथा  ate  विमान  सेवाओं  far  इनको  तुरन्त  और  पहले  ही  काफी  विलम्ब

 हो  चुका  है  हमेशा  हो  विमानों  को  कमी  उचित  संरचना  की  की  बात  कहो  नाती है

 मैं  समझता  हूं  अगले  वर्ष  तक  हमारे  सामने  इस  तरह  की  कोई  समस्या  नवदीं  रहेगी  ।

 मैं  दो  अन्य  विषयों  का  भो  संक्षप  में  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  एक  कृषि  के  संबन्ध

 में  हे  न्पोंकि  मैं  एक  महाद्वीप  प्रदेश  सौराष्ट्र  का  हूं  जहां  पूरे  भारत  के  कुल  उत्पादन  की  20 O sfaxrd.

 मूंगफली का
 उत्पादन  पेदा  होती दै  तथा  यह  ग  का  विषय हैं  कि  सौराष्ट्र  क्ष त्  में  मु  गाली

 तै  कट Q का  उत्पादन  प्रति  एकड़  कम  हो  रहा  ।  बार-बार  मू  THAT  हो  बुआ  अथवा  मि  zit  के  उपजाऊ

 पन  पर प्रभाव  अथवा  क्षेत्र  की  सिचाई  के  लिए  जमीन  में  पर्याप्त  पानी  की  कमो  भारी  इसके  कई

 कारण  हो  सकते
 ते  ैं

 लेकिन  वहां  पर
 a

 समस्या  पर  विचार  करने के
 के

 लिए
 अनुसन्धान

 केन्द्र
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 बनाने
 की

 योजना  लेकिन  जबर  देश  में  बनाने  के  aa  की  way  है  तो  भारत  सरकार

 न  केवल वल  सौराष्ट्र  में  बल्कि  जहां  कहीं  भी  यह  समस्या  होती  अधिक
 ध्यान  देना

 चाहिए

 ह ताकि प्रति  एकड़  इस  अति  आवश्यक  वस्तु  के  उत्पादन  में  कमी  न  आये  |

 जहां  तक  कृषि  मन्त्रालय  का  सम्बन्ध  मैंने  बार-बार  सदन  में  भारत  में  भु-संरक्षण  तथा
 वनस्पति  को  महत्ता  के  बारे  में  कहा  है  ।  यह  जानकर  प्रसन्नता  का  विषय  है  कि  कृषि  मन्त्रालय
 ने  राष्ट्रीय  भूमि  प्रयोग  कमीशन  बनाने  का  निर्णय  लिया  है  ।  यह  स्वागत  योग्य  रोज  ना
 योंकि  1975-76  से  पहले  प्रत्येक  राज्य  ने  राज्य  भूमि  प्रयोग  बाढ  बनाए  थे  ।  aa  यह  भूमि
 प्रयोग  कमीशन  इन  राज्य  बोड़ें  के  साथ  तालमेल  करेगा  भोर  ag  सुनिश्चित  करेगा  कि  हम  अपने

 भ्रूम-संसाधनों  का  उचित  रूप  से  प्रयोग करते  हैं  ।  हम  में  से  वहुत  से  लोगों  को  यह  जानकारी

 होगी  कि  राज्य  भूमि  प्रयोग  बोझ  जो  कि  1975  बनाए  गए  उनकी  al  तक  अर्थात्‌  1982

 कोई  बठक  नहीं  हुई  11975  से  1982  तक  उनको  कोई  don  नहीं  हुई  यद्यपि  विषय  महत्वपूर्ण
 था  1  मुझे  आशा  है  कि  केन्द्रीय  भूमि  प्रयोग  कमीशन  बनाने  राज्य  भूमि  प्रयोग  बोडो  में  चुस्ती
 भायेगी  att  राज्य  स्तर  पर  यहं  सुनिश्चित  किया  जायेगा  कि  भू-संसाधनों  के  '  संरक्षण  लिए

 झा चित  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।

 x  जहां  तक  उद्योगों  का  सम्बन्ध  मैं  आपका  केवल  आधा  मिनट  समय  भोर  लू  गा  |  faa
 मन्त्री  को  मेरा  छोटा-सा  सुझाव  यह  है  कि  हम  उद्योगों  के  विकास  केलिए  पूजी  का  निर्माण  करना

 चाहते  हैं  ।  हम  उसके  लिए  छोटे  पूजी  निवेशकों  तथा  जमाकर्ताओं  में  विश्वास  पैदा  करना  चाहते
 जब  वह  पू  जी  लगाता  तो  उसे  किसी  तरह  का  आश्वासन  और  गारंटी  जाना  चाहिए

 कि  यदि  वह  कम्पनी  विशेष  समाप्त  हो  जाती  तो  उसका  जो  धन  किया  गया  ह्  भले ही

 वह  थोड़ा  यहां  तक  500  रुपये  भी  तो  उनकी  स्थिति  उस  कम्पनी  में  किसी  अन्य

 रिटी  जमा  राशि  के  बराबर  होगी  ।  केवल  तब
 ही

 छोटे  पूजी  निवेशकों  में  ऐसे  उद्योगों  में  धन
 लगाने

 का  अधिक  आत्मविश्वास  पदा  होगा  |

 भारत  सरकार  ती  यह  योजना  है  कि  औद्योगिक  विकास  के  लिए  पिछड  जिलों

 को  अधिक  प्रोत्साहन  दिया  जाये  ।  मेरा  सुझाव  यह है  कि  तहसील  अथवा  ताल्लुक  स्तर  पर  र ऐसा

 किया  जाना  चाहिए  विशेष  रूप  से  सुखे  से  प्रभावित  होने  वाले  क्षत्रों  में  औद्योगिक  क्षेत्र  को  त  लुक

 वार  अथवा  तहसीलवार  पिछड़ा  हुआ  घोषित  किया  चाहिए  न  कि  क्योंकि  जिले

 में  एक  ही  ताल्लुक  ऐसी  होगी  जो  कि  अधिक  विकसित  हैं  तथा  अन्य  कम  विकसित  होगी

 मनत  मैं  मन्त्री  महोदय  को  नई  सीमेंट  प्रणाली  के  लिए  बधाई  देता  हूं  जिसमें  कुल  सी  मेंट

 उत्पादन  का  33  प्रतिशत  सीमेंट  मूल्य  तथा  वितरण  की  दृष्टि  से  खुले  बाजार  के  लिए  cei  गया

 हमारी  अर्थ-व्यवस्था  के  विकास  के  लिए  सीमेंट  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  एक
 सराहनीय  बात  है  ।  लघू  सीमेंट  सेक्टर  को  कई  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  लेकिन  उनका  विकास  नहीं

 हो  रहा  है  वकील  से  केवल  दो  या  तीन  लघु  सीमेंट  संयन्त्र  ही  काम  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  लग  सी मेटों
 सयंत्रों  को  प्रोत्साहन  देना

 जाहिए
 और  देखना  चाहिए  कि  ये  लाइसेंस  जारी क  र

 दिये  गए  हैं  तथा
 उनमें  काम  दारू हो  गया है  ।  मैं  समझता हूं  कि  इन  लघु  मोमेंट  परियोजनाओं  को  और  अधिक
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 प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाहिए  ताकि  wii  @  बरीं
 ।

 लघु  सीमेंट  संयंत्रों  के
 लाइसेंस बेकार  पड़े  रहेंग ेऔर  उन  प्रयोग  नह ंटीं  किया  जा  स  ि

 erg
 वाव  के  साथ  हृदय  से  बजट  का  स्वागत  करता  ्

 शो  sara  मिश्र  :  उ  अध्यक्ष  आज  जो  राष्ट्रीय  अन अन्तर्राष्ट्रीय
 परि  स्थितियां  है  उन  सारे  सन्दर्भों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय ने  जो

 बजट  इस  सदन  में  प्रस्तुत  किया  है  उससे  अच्छा  बजट  राज  के  हालात  में  दूसरा हो  नहीं
 सकता  था  ।

 बजट  में  1982-83  के  वर्ष  का  आय-व्यय  का  ब्यौरा  पेश  फिया  गया  लेकिन  उस  बजट के
 साथ  जो  दूसरी  सूचनायें  दी  गई  जसे  आधिक  सर्वेक्षण  की  राष्ट्रपति  जी  का  अभिभाषण
 विश्व  बैंक  की  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  समितियों  की  रिपोर्ट  इन  सबसे  यह  बात  पूरो  तरह
 से  साबित  होती है  कि  हमारे  देश  की  आधिक  बहुत  तेजी से  सुधार  ती

 दक
 था

 रही  है  ।

 बजट  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  हुए  मैं  अपनी  प्रधानमन्त्री  वित्त  मन्त्री  जी  तथा २ उनकी
 सरकार  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  दूगा  कि  उन्होंने  इस  देश  की  जनता  के  मन  से  ere  की

 भावना  को  समाप्त  किया  है  ।  इस  बजट  में  अगले  वर्ष  के  लेखे-जोखे  के  साथ  पिछले  दो  उष  को

 उपलब्धियों  का  भी  जिक्र  किया  गया  पिछले  दो  वर्षों  की  पृष्ठभूमि  में  हम  लोग  इस  निष्कर्ष  पर

 पहुँचे  हैं
 कि  1979-80  में  जिस  जिस  जिस  अविश्वास  के  वातावरण  में  हम  लोग

 पहुंच  गए  ag  वह  वह  अविश्वास  अब  समाप्त  हो  है  ।  पिछले  ढाई  वर्षों मे
 इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  कि  हमारी  जो  अहं-व्यवस्था  ze  रही  छिन्न-भिन्न  हो  रही  थी उस  को

 एक  दिशा  मिलें  ।  हालांकि  हमारी  AY-SAqeTI  ar  निर्माण  1952  से  शुरू  हुआ  था  ।  राज  इर

 देश  में  छठी  पचवर्षीयय्रोजनाचल  रही  ण्छिली  पांच  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  इस  देश  ने  अभूत पृ

 त्तरककी  की कृषि  क्षेत्र  उद्योग  के  क्षेत्र  विज्ञान  के  और  टेक्नोलाजी  क्षेत्र  सामाजिक  भीर

 शक्षणिक  क्षेत्र  कोई  ऐसा  क्षत्र  नहीं  बचा है  ,  जिसमें  इस  देश  न  अभूतपूर्व  तरक्की  न  की  ह डी ।

 हमारे  To  जवाहरलाल उ
 जी  ने  इन्हीं  का  सपना  देखा  इस  देश  को  औद्योगिक  रूप

 कृषि  के  क्षेत्र  सांस्कृतिक  भीर  सामाजिक  रूप  से  एक  मजबूत  देश  बनाने  सपना  देखा
 उसके  अनुसार  उन्होंने  कार्यक्रम  चलाया  पांच  साला  योजनायें  चलाई  भोर  उसका

 उत्पादन  बढ़ा परिणाम  ह॒  निकला  कि  देश  का  खाद्यान्न  उत्पादन  लोहे  और
 शिक्षा  किन्तु  1980  वह  में  उस  प्रगति कोयले  का  उत्पादन  सब  कुछ

 में  एक  तरह  की  बाधा  उत्पन्न  हो  गई  ।  कुछ  तो  इसलिए  कि  इस  मे  1977  में  जो  नई सरकार

 भाई  उसके  क्रिया  कलापों  के  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  परिस्थितियों  के  कुछ  तेल  को  कीमतों

 के  बढ़  जाते  के  कारण  तथा  और  भी  अनेक  कारण  थे  जिनसे  HA -SARETT  डगमगाने  लगी ।  लेकिन

 1980  में
 जब  पुनः

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  सत्ता  में  भाई  ,  इस  देश  की  जनता  ने  इसी  मकसद

 इसी  भाग्य  ea उनको  स
 सरत सत्तारूढ़  किया  कि  यह  देश  दूसरों  के  चलाये  चल  नहीं  इस  देश  को

 केबल  वहीं  चला  सकती  विभिन्न  | USE  SEE  Ae दलों  के जो  राजनेता  संयोग  से  सत्ता  में  भा  गये  वे  इस
 .

 335



 बजट  —
 armen  चर्च

 8  1982

 देश  को  चला  नहीं  उसी  बीच  में  लोक  सभा  भंग  गई  ate  ga:  चुनाव हुए  और  फिर

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  सत्ता  में  तब  से  फिर  इस  देश  की  भारिक  स्थिति  को  घार की  तरफ

 थी  निन  = ले  जाने  के  प्रयास  शुरू  हुए  ।  1980-81  में  इस  देश  के  सामने  तीन  भीषण  समस्यायें

 मुल्य  वृद्धि  और  काला  धन  ।  हालांकि  ये  तीनों  समस्यायें  केवल  इस  देश  के  ही  सामने

 नहीं थीं  बल्कि  दुनिया  के  सामने  भी  ये  समस्यायें  थीं  ।  काले  धन  की  समानान्तर  अर्थ-व्यवस्था

 इन्फलेशन  का  सबसे  बड़ा  कारण  थी  और  ag  केवल  हमारे  यहां  ही  जापान  भर
 पश्चिमी  जमनी  जेसे  «कसित  देशों  में  भी  उसने  वहां  क॑  अर्थ-व्यवस्था  को  डगमगा  दिया  था  ।  लेकिन

 हमको  आज  सन्तोष  है  कि  हमारे  नेतृत्व  श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  के  नेतृत्व  जो  सरकार  चल

 रही  उसने  पिछले  ढाई  वर्षों  में  मुद्रास्फीति  मूल्य-वृद्धि  को  बहुत  हद  तक  नियन्त्रित
 किया  है  ।

 श्री मन  1979-80  में  मुद्रास्फीति  की  दर  22.2  थी  भीर  घट  कर  7.7  प्रतिशत  ag

 हीं है भा  गई  यह  मामूली  एचीवमेंट  न  द  ५  यह  मामूली  उपलब्धि  नहीं  है  ।  हमारी
 राष्ट्रीय  as में  7.

 7
 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  है  |

 ्  2
 साथ  ही  साथ  हमारे  क्णंघारों  हमारी  सरकार  ने  जो  कारण  हैं  azienifa  मूल्य

 वृद्धि के
 भोर  afar  संकट  उनको  पहचाना  है  ।  मंहगाई  भीर  मुद्रास्फीति  को  दूर  करने

 लिए  मोटे  तौर  पर  कोई  बहुत  भ्थंशास्त्री  बनने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  सामान्य  बुद्धि
 बाला  आदमी  मी  यह  अच्छी  तरह  से  जानता  है  कि  मूल्य  वृद्धि  और  मुद्रास्फीति  को  रोकन के

 लिए  सबसे  ज्यादा  आवश्यकता  इस  बात  की  होती  है  कि  अधिकतम  उत्पादन  किया  अधिक

 1.0 से  अधिक  उत्पादन  कृषि  के  क्षेत्र  औद्योगिक  क्षेत्र  में  और  जो  कोर  सेक्टर  हैं  तेल  का  सेक्टर

 कोयले  का  सेक्टर  लोहे  का  क्षत्र  फार्टीलाइजर  का  क्षेत्र  उनमें  अधिक  से  अधिक  उत्पादन

 किया  जाए  ।  yea  वृद्धि  को  रोकने  के  मुद्रास्फीति  को  रोकने  के  लिए  यह  सबसे  पहली  दवाई

 है  यह  सामान्य  सी  बात  हैं  कि  जितनी  भावश्यकता  उससे  अधिक  उत्पादन  हो  तो  अपने

 aq  मुल्य  गिर  जायेंगे  और  मुद्रास्फीति  का  दवाब  कम  हो  जाएगा  ।  तो  सबसे  पहले  इसका  निदान

 किया  गया  है  ।  सबसे  पहला  कदम  जो  इस  सरकार  ने  उठाया  है  इस  दिशा  वह  यह  हे  कि

 अधिक  से  अधिक  उत्पादन  दबाने  का  एक  अभियान  चलाया  हैं  और  उसी  सिलसिले  में  इस  वर्ष  को

 प्रोडक्टिविटी  इयर  घोषित  करिया  हैं  ।  भारिक  से  अधिक  उत्पादन  किया  यह  पहली  दवाई है  ।
 णु

 दूसरी  दवाई  यह  हैं  कि  उचित  मुल्यों  पर  वितरण  की  व्यवस्था  हो  ताकि  जो  गरीब  लोग -
 जो  निर्धन  भोर  कमजोर  वर्ग  के  लोग  उन  को  उचित  दामों  पर  चीजें  मिल  सकें  ।  इसके

 अतिरिक्त  सरकार  ने  यह  कदम  उठाया  है  कि  मुद्रास्फीति  भर  मूल्य  वृद्धि  के  जो  मूल  कारण
 ग् होते  हैं  मुनाफाखोरी  और  उससे  सख्ती  से  निपटा  जाए  ।

 मुनाफाखोर  ओर  तस्कर  किसी  भी  देश  की  अहं-व्यवस्था  को  ब  gt  प्रभावित  करते  हैं  ओर  ये

 किसी मी  देश  के  बहुत  बड़े  हैं हैं  ।  उन  से  सख्ती  से  निपटने  के  लिए  सरकार ने  कदम  उठाए
 हैं  ओर  इस  बजट  में  भो  इसकी  चर्चा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  जन-संख्या  पर  भी  नियंत्रण  करने  की

 ur  का  र  = बात  है  ।  बड़े  से  बड़ा  विकास  किसी  भी  देश  अग  =  रि  औस  तत  से
 जनसंख्या  बढ़ती  चली
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 तो  उसमें वह  समां  आएगा  स  देश  की  करने  के  लिए  जो

 इक  कदम  हैं  वह  सरकार  उठा  रही है  ।  झ  पादन  बढ़ोतरी  हो  और  उचित  वितरण हो  और

 स्तरों  और  मुनाफाखोरों  पर  कठोर  नियन्त्रण  और  साथ  ही  सा  थ  जनसख्या
 की

 वृद्धि  पुर  नियंत्रण  ये  मुख्य  निदान  जिससे  किसी  देश  को  अर्थ-व्यवस्था  ठीक  हो
 बा

 है

 और  सरकार  को  बधाई  है  कि  जो  सही  कारण है  अध -sqqtqT  को  डगमगाने  से  बचाने  के

 उन को  टूर  करने  का  वह  प्रयास  कर  रही

 इसके  अलावा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पिछले  वर्ष  के  बजट  में  भी  wat  थी  गोर
 =  खाद  का हम  लोगों  ने  भी  जानकारी  प्राप्त  को  है  कि  पिछले  ag  लोहे  का  उत्पादन  बढ़ा

 उत्पादन  बढ़ा  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ा है  और  fata  का  उत्पादन  बढ़ा  हैं ।  sq
 तरह  से

 जो  महत्वपूर्ण  बुनियादी  उद्योग  उनका  उत्पादन  बढ़ा है  ।  विकास  की  बुनियाद ल
 कौवा खाद  हैं  ।  कृषि  और  औद्योगिक  क्षत्र  में  इन  सब  चीजों  की  आवश्यकता  होती  है  और

 इन  चोरों  का  उत्पादन  बढ़ा  हैं  |  frat  ag  जहां  औद्योगिक  उत्पादन  वहां  कृषि  क्त

 उत्पादन  मी  बढ़ा है  और  कृषि  का  उत्पादन  खरीफ  में  जो  इस  वर्ष  हुआ  वसा  पहले  करो
 नहीं

 था
 और  रबी  के  उत्पादन  में  हमें  ५ ऐसी  आशा  थी  कि  aga  अच्छा  उत्पादन  होगा  जेसा

 पहले  कभी  नहीं  हुआ  था  लेनी  अफसोस  के  साथ  निवेदन  करना  पड़ता  है  कि  इस  ag

 रबी
 की  रबी  की  फसल  बहुत  अच्छी  होने  की  भाशा  हिन्दुस्तान  के  एक  बहुत  as  fare

 ्
 att  उत्तर  प्रदेश  के  एक  बहुत  बड़े  हिस्से  में  पिछले  सप्ताह  बहुत  भयंकर  ओलावृष्टि  हुई

 जिसने  सारी  फसल  को  नष्ट  कर
 दिया

 है  ।  खाली  मेरे  जिले  मिर्जापुर  में  और  आस-प स

 बनारस  जिले  मैं  देखकर  भाया हूं  पिछले  सप्ताह  की  ओलावृष्टि  ने  अरबों  रुपयों  की  फसल  को

 नष्ट  कर  दिया है  भर  वहां  पर  oa  फेमिना  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  हैं  सम्बन्ध  में  मैं

 वित्त  मन्त्री  जी  का  ध्यान  इस  बात  की  तरफ  आर्कापत  करना  चाहूंगा  कि  जिन  क्षेत्रों  में

 दृष्टि  हुई  है  भर  जहां  पर  फेमिना  की  स्थिति  होने  की  संभावना  है  ।  वहां  बहुत  ag

 i  माने  पर  राहत  कार्य  किये  जाएं  |  वहां  पर  गांवों  में  सस्ते  गल्ले  की  दुकान  खोली  जाएं

 और  वहां  के  लोगों  के  रेवेन्यू  को  माफ  किया  जाए  और  जो  भी  दूसरी  राहत  दी  जा  सकती

 बह  दी  जाए  ।  हो  सकता  हैं  कि  फसल  कुछ  कम  फिर  भी  हमको  आशा  है  कि  रबी  a

 फसल  अच्छी  होगी  ।  इससे  देश  की  अथ  व्यवस्था  को  लाभ  पशु  वह  मजबूत  होगी  ।

 पह  बजट  जो  पेश  हुआ  इसके  टेक्नीकल  पहलुओं  पर
 ब्

 से  विद्वान  सदस्यों  ने  प्रकाश

 डाना है  ।  हमारी  छठी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  जो  लक्ष्य  रखे  गये  योजना  हमारी

 उपलब्धियां
 ars

 वाली  हैं  उनको  ध्यान  में  उसके  आकार  को  ध्यान  में  रखकर  यह  बजट

 बनाया  गया  है 1  टू  ।  बजट  में  हमारी  आप  का  जरिया  बढ़ाने  के  खच  का
 ब्यौरा

 देने

 साथ  साथ  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  भी  व्यवस्था  की  गयी  है

 श्रीमन्‌ |  किसी  देश  को  राष्ट्रीय  सम्पदा  बढ़  घन  बढ़  गल्ला
 बढ़

 stat

 वाली इ  चलने  वाला  नहीं  होता
 शिक उत्पादन बढ़ औै । न्ञााउी घघानण

 चीजें  समय  पर  प्राप्त  हो

 है  ।
 हमारी  मान्यता  यह  है  कि

 दूषि
 ना  चाहिए  कि  देश  को  जो  सम्पदा  बढ़
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 रही  उसका  लाभ  गरीब  से  निम्न  से  निम्न at  के  लोगों  को  मिले  ।  अगर  किसी

 aq  व्यवस्था की  मजबूती  लाभ  उस  देश  के  50  परसेन्ट से  ज्यादा  लोगों  को  नहीं

 मिल रहा  है  तो  Rat  ari fear  मजबूत  नहीं  कही  जा  सकती  |
 हमें  खुशी  है  कि  छठी

 योजना  में  इस  बात  को  प्राथमिकता  दी  गयी  है  ।  हमारी  अरे  व्यवस्था  में  जो
 मजबूती

 हमारे  यहां  जो  उत्पादन  बढ़  उसका  लाभ  देश  के  गरीब  लोगों  को  और  वीकर  साहस  a

 इसके  लिए  अच्छी  अच्छी  योजना  गयी  हैं  ।  भ  a

 प्रधान  मन्त्री  जी  नया  बीस  सुत्रीय  कार्यक्रम  देश  के  लिए  वरदान  fag  होगा ।  अगर

 इस  बीस  सुतारी  कार्यक्रम  को  ठीक  ठीक  अमल  में  ला  दिया  जाए  तो  देश  के  चारों  तरफ  विकास

 होगा  कौर  साथ  ata  देश  का  दुनिया  में  मस्तक  ऊचा  होगा  ।  देश  की  गणना  दुनिया के  गिने-चुने

 देशो ंमें  हो  जाएगी  और  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  का  जीवन  स्तर  ऊपर  उठेगा  ।  हमें  आशा  है  कि

 प्रधान  मन्त्री  जी  के  बीस  सुत्रीय  कार्यक्रम  को  मुस्तैदी  के  सफलतापूर्वक  कार्य  वत  करने  का

 प्रयास  किया  जाएगा  |

 इसके  साथ  साथ  कुछ  ओर  काम  भी  चलाये  जा  रहे  ।  ग्रामीण  विकास  योजना  में

 रपेशाल  कम्पोनेंट  स्कीम  हैं  ।  यह  ऐसी  स्कीम  है  अगर  इस  पर  ठीक  से  ana  fear  जाए  तो

 50  प्रतिशत  से  अधिक  लोगों  को  गांवों  में  लाभ  ag  देगा  ।  उनका  जीवन  ऊचा  होगा  ।
 हमें  खुशी

 है  कि  इस  बजट  में  ग्रामीण  क्ष  त्र  के  वी कर  फैक्शंस  के  गरीब  लोगों  के  जीवन  स्तर

 ऊंचा  उठाने  के  लिए  कार्यक्रम  निर्धारित  faa  गये  और  उन  कार्यक्रमों  के  लिए  काफी  धन  की

 की  व्यवस्था  की  गयी  |

 _  दूसरे  हमारा  एक  अनुभव  है ंकि  आप  आई०  ato  डॉ०  योजना  चला  रहे  उनके

 बारे  में  fay  से  लोगों  को  सहायता  नहीं  मिल  पा  रही  हैं  ।  बैंकों  के  कुछ  ऐसे  नियम  हैं  कि  जिनके

 कारण  लोगों  को  उनसे  धन  मिलने  में  कठिनाई  होती  है  ।  बैंकों  से  लोगों  को  शी  पता  पूर्व
 क  घन

 मिल  सके  इसके  लिए  वित्त  मन्त्री  जी  बैंकों  के  नियमों  में  शिथिलता  उन  में
 परिवर्तन

 करें  ।

 तभी  हमारे  गरीब  लोगों  को  लाभ  पहुंचाने  की  सभावना  है  ।

 श्रीमान  इधर  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  यह  हैं  कि  1979-80  वर्ष  में  एक  त्र  ड़ी

 मायूसी  की  भावना  लोगों में  थी  बड़ी  अविश्वास  की  भावना  थी  ।  हमारी  प्रधान

 मन्त्री जी  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  न  अपने  बजट  के  द्वारा  उस  भावना  को  दर  frar  है
 >

 हमारे  सामने  जो  आंकड़  हैं  उनसे  यह  स  पता  चलता  मैं  ag  नहीं  कहता  कि  हमारे समी  काम
 दें

 ठीक हो
 गये  @  लेकिन  हमारी  अथ  व्यवस्था  ठीक  रास्ते  पर  चल  र

 मजबूती
 = re रास्त पर  चल  रहीं  है  भोर  इससे  जनता  में  आत्मविश्वास  पदा  हो  रहा  इससे  देश  भागे

 बढ़ गा  ।

 ठीक है  कि  लोकतंत्र  में  काम  थोड़ा  धीरे  होता  लेकिन  होता है  पूरे  विचार
 fang के  बाद  ।  काम  को  करने  में  कुछ  सभ्  हु  माउजर  मा

 लेकि  न  जो  काम  होता  है  वह  ठोस  होता

 हमारे  लोकतन्त्र में  विकास
 के  कार्यक

 चलाये  जा
 रहे

 मले  हो  उनमें  कुछ  देर  हो
 लेकिन  वे  पूरी  गति  से  चल  रहे  हैं  और  इसके  कारण  हमारी  सरकार  और  प्रधान  मन्त्री
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 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  प्रति

 ति  लोगों  में  विश्वास  पैदा  यहां पर  भाषण  नहीं
 दे  रहे  बलि  क  हमने  जनता  में  जार  देखा  वहाँ  पर  जनता  के  मन  में  आशा  सरकार  के

 कार्यक्रमों  के  प्रति  आशा  हैं-यह  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  इस  प्रकार  की

 एक  बात  मैं  और  कहना  चाहता  हूं  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  बारे  में  ।  इस  बार जो  बजट

 आया है*  इसमें  मंशा  क्या  इस  बात  को  स्पष्ट  चर्चा  नहीं  की  गई  है  ।  इस  देश  के  जो  पिछड़े
 से  शेक्षणिक  दृष्टि  की  दृष्टि  सड़क  की इलाके  दृष्टि

 दृष्टि  उनके  लिए  क्या  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  उनके  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था  की  जा

 रही हैं  इस  बात  की  ese  चर्चा  बजट  नहीं  को  गई  है  ।

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  देश  में  50  प्रतिशत  गरीबी  को  tar के  नीचे

 जोवन  व्यतीत  कर  रहे  लेकिन  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  80  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  के
 हैं  । 2  पश्चिमी  उत्तरप्रदेश  में  जहां  आहार  की  1600  कैलोरीज नीचे  जीवन  कर  रहे

 मिलती  पूर्वी  में  1450  ame  मिलता  हैं  ।  सारे  देश  में  56  जिलों  को  पिछड़ा

 घोषित  किया  गया  हैं  ओर  इनमें  से  22  जिले  उत्तरप्रदेश  में  है  भोर  इन  22  जिलों
 में

 से  15

 जिले  पूर्वी  उत्तरप्रदेश  में  है  ।

 आज  उत्तरप्रदेश  हर  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  ओर  उसकी  जनसंख्या  और  क्ष  सफल

 की  दृष्टि  से  बजट  में  प्रावधान  अभी  तक  नहीं  हुआ  है  ।  मुख्यमन्त्री  जी  ने  कहा  था  फि  इस वर्ष

 बजट  में  और  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में  हमें  ज्यादा  हिस्सा  मिला  मगर  जो  मिला  है  वह
 नगण्य है  ।  मैं  केन्द्र  सरकार  वित्त  मन्त्री  जी  से  और  योजना  आयोग  से  निवेदन  करूगी  कि

 उत्तरप्रदेश  के  साथ  ज्यादती  की  जाए  ।  क्षेत्रफल  के  हिसाब  जनसंख्या  के  हिसाब  से

 ante  उसके  पिछड  पन  को  देखते  हुए  उसे  बजट  में  हिस्सा  मिलना  चाहिए  i  कहीं  ऐलान  हो  जाए
 कि  सत्र  राज्यों  का  विकास  हो  जाए  और  हम  पिछड़े  रह  जाएਂ  ।  अज  यह  देखने  को  मिलता

 है ंकि  जो  राज्य  विकसित  उन्हें  ज्यादा  हिस्सा  मिलता  हैं  और  बैकवर्ड  प्रदेश  चिल्लाते  रह
 जाते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  इस  को  जोर  देकर  कहना  चाहूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  भर

 योजना  आयोग  उत्तरप्रदेश  के  पिछड़ेपन  की  ओर  ध्यान  दे  ।  मैं  तो  यह  भ  sem  कि
 पूर्वी

 उत्तरप्रदेश  और  बुन्देलखण्ड  के  विकास  के  लिए  आयोग  अलग  से  बना  दीजिए  ।  पंडित
 जवाहर  लाल  नेहरू  जब  एक  बार  उस  क्षेत्र  में  गए  थे  तो  वहां  गरीबी  को  देखकर  द्रवित हो
 गए  थे  ।  उन्होंने  पटेल  आयोग  की  स्थापना  की  थी  ओर  पटेल  आयोग  ने  अपना  काम  भी

 शुरु  कर
 दिया  परन्तु  उस  आयोग  को  काम  खटाई  में  पड़  गया  ।  मैं  फिर  से  निवेदन  करू  गा  कि
 उत्तरप्रदेश  के  जो  पिछड़  इलाके  खासकर  के  पूर्वी  उत्तरप्रदेश  के  इलाकों  के  लिए  एक  fara
 आयोग  गठित  किया  जाए  और  इत  क्षेत्र  की  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  चौतरफा  विकास  कार्यक्रम
 लागू  किए  जाएं  ।  मापकों  आश्चर्य  होगा  कि  उत्तरप्रदेश  की  साढ़े  10  करोड़  आबादी  में  से  4
 करोड़  पूर्वी  उत्तरप्रदेश  के  15  जिलों  में  रहती  हैं  ।

 क्

 इस  प्रदेश की  पूर्वी  उत्तरप्रदेश  की  को  है  ।  इस  देश चारे
 करोड़
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 के  कई  राज्य हैं  जि
 जन  की  चार  करोड़  आवादी  है  ||  किन  ate  gat  उत्तरप्रदेश  की  आबादी

 चार  करोड ़है  ।  उसकी  दुदंशा  जो  हो  रही  है  उसको  आप  देखें  ।  खाली  खेती  पर  उनका

 गुजर  वसर  होता  है  ।  feal  .  के  पास  पांच  वीके  जमीन  हुई  और  पचास  प्राणी  उसके  परिवार

 हुए तो  उसकी  जीविका  चलना  मुशिकल  हो  जाता  हैं  ।  वहा  से  लोग  कर  बाहर जा
 रहे  हैं  लेटिन  के  देशों  में  बे  जा  रह  रोजी  रोटी  की  तलाश

 में  ।  वहां  की  आवादी  वहां  से  भाग  रही  है  ।  सारे  देश  सभी  शहरों  की  आवादी  बढ़  रही  है
 जन  संख्या  तेजी  से  बढ़  रही  हैं  लेकिन  मिर्जापुर  की  घट  रही है  ।  इस  आवादी  के  घटने  की  बजह

 ह
 हैं  कि  वहां  कोई  उद्योग  घंघा  का  रखाना  नहीं  ।  इस  वास्ते  वहां  का  पान  ब्रेन

 य  बेचने  परचून  का  काम  वहां  का  मजदूर  भाग  माग  कर  वहां  से  तीन
 मिचौली  थमते  पावर तीन  सौ  क्रि लो मीटर  फील्ड्स  मैं  स्टेशन  बनाई

 कलकत्ता  आदि  gat  शहरों  में  भाग-भाग  कर  जा  रहा  है  भीर  मिर्जापुर  की  आबादी  घट  रही
 मिर्जापुर  को  उजड़ने  से  बचान  के  वहां  कोई  बड़ा  उद्योग  धधा  आपको  तुरन्त

 स्थापित  करना  चाहिए  ।  यह  अत्यन्त  आवश्यक
 =

 % यही  हालत  gat  नगरों  की  भी  वहां  ्  ।  गाज  पुर  दलिया  सुलतानपुर  आदि

 |  गरीबी के जितने  शहर  पूर्वी  अ  चल  के  जो  छोटे-छोटे  जिले  है  सब  उजड़  रहे  हैं  बे
 तहा  बढ़

 काम  किया  गया
 रही  है  ।  इस  में  सन्देह  नही ंहै  कि  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  वहां  कुछ

 ४.
 सिचाई  के  कुछ  साधन  मुहैया  किए  गए  हैं  और  कृषि  उत्पादन  का  भी  है  ।  लेकिन  कृषि  पर

 जन  सख्या  का  मार  भी  वहाँ  बराबर  बढ़ता  चला  जा  रहा  गरीबी  भी  साथ-साथ  sat
 गई  हमरा  निवेदन  है  कि  उत्तरप्रदेश  के  वास्ते  ,  विशेषकर  पिछड़े  इलाके  जो  दहां  के  गरीब  इलाके
 जो  वहां  के  हैं  उनके  विकास  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  बनाए  जाए  ।  मैं  तो  यह  चाहुंगा  कि  एक
 alate  बनाया  जाए  ओर  उस  आयोग  की  माफंत  वहां  की  गरीबी  को  दूर  करने  का  प्रयास  किया

 जाए  ।  चार  करोड़  की  भावा दी  .  निर्धनता  से  अभाव  से  ata  है  ।  भाप  afer  इनकम  को

 देखें  ।  जहां  बाकी  उत्तरप्रदेश  की  पर  कंपिका  फ्री  कस  इनकम  2  रुपया  हैं  वहां  पूर्वी

 उत्तरप्रदेश  की  केवल  75  पसे  75  पंसे  में  कैसे  कोई  गुजर  बसर  कर  सकता  यह  भाप
 सोचे  ag  स्थिति  aat  की  हैं  |  मेरा  निवेदन ह ैहूँ  कि  उत्तरप्रदेश  के  पिछड़  इलाकों  के  पिछड़ पन

 को  दूर  किया  जाए  |

 ्  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  उससे  लट  हुए  जो  बिहार  के  इलाके  मध्य  प्रदेश  के
 -

 इलाके  हैं  उनका  तरफ  भी  ध्यान  दिया  जाए  ।
 विस

 प्रदेश  का  इलाका है  जो  बहुत  पिछड़ा हुआ
 है ।  राजस्थान  में  भी  कुछ  पिछड़े  इल।के  हो  सकते हैं है  विन्ध्य  प्रदेश  की  तो  एक  अलग  से  स्टेट थी

 2 जिसमें  रीवा  आदि  तीन  चार  जिले  थे  ।  वहां  सडक  नही  रेल  नहीं  |  मिर्जापुर  at  भांति

 वहां की  स्थिति  भी  यह  है  fe  बीस  पच्चीस  हजार  की  आवादी  तक  पर  एक  ष्  कटर  बीस

 बीस  fa  aa  र  पर  अस्पताल  नहीं  बस  पकड़ने  के  लिए  पास  पचास  भी  र  साठ  साठ  fra.

 मीटर  पैदल  जाना  पड़ता  है  ।  15-20  क्लीनर  पर  एक  प्राइमरी  स्कूल  है  ।  भारतीय  आजादी

 विकास  की  नई  रो रोशन  ह  जो
 फली  है  इसका

 ort  em
 लाम  उनको  भी  तो  मिलना  चाहिए  ।  वहां पर

 लोगो ंके  पास  काम

 धंधा  नहीं
 ओला  पड़

 ae
 सूखा  पड़  जाए  तो

 वहां
 के  लोस  रोजी  रोटी
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 की  तलाश  में  भाम  घड़  होते हैं  ।  निस्सन्देह सन्देह  प्रधान  मन्त्री
 का  जो

 weed  है
 मॉ

 छठी  योजना

 कें  भविष्य  के  लिए  उसको  एक  स्वा  किमी  सूप  देने  बाली  है  ।  देश  मजबूत  हो
 है  यह  देश  के
 रहा  प्रतिष्ठा  बढ़  रही  शक्तिशाली  हो  रहा @  l  सके  लिये  देश  a  जनता  श्रीमती  इन्दिरा

 गाँधी  की  आभारी  है  भीर  रहेगी  ।  उनके  नेतृत्व  में  पूरी  निष्ठा  टं

 पिछली  डिबेट  में  भी  जब  राष्ट्रपति  जी  अभिभाषण  हुआ  और  संसद  के  बाहर

 भी  हमारी  नेता  ने  प्रतिपक्ष  का  सहवाग  है  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  समस्या भों  के  समाधान  के

 लिये  |  इसलिए  एक  देशभक्त  और  सच्चे  नागरिक  होने  के  नाते  प्रतिपक्ष  को  भी  सहर योग  करना

 की  face इसकी  मांग  प्रधान  मन्त्री  की  तरफ  से  की  गई  मुझे  आइचयें  हुआ  एक  बहुत

 वान  और  पुराने  सदस्य  हैं  जो  अच्छे  वक़ील
 भी  उन्हों ने

 सहयोग  देन  के  लिए  4,5  शर्ते  लगायीं
 सम्बन्ध  में  चर्चा  हो  रही है  बदलने पहली  ag  कि  ससदीय  लोकतन्त्र  का  जो  संविधान  है

 इस  अध्यक्षनीय  प्रणाली  की  चर्चा  को  बन्द  कर  दिया  जाय  ।  दूसरे  यह  कि  :  जुडिशियरी  की

 सुप्रीमैसी  को  स्वीकार  कर  लिया  जाय  ।  प्रस  की  आजादी  कायम  रखी  भर  चोथी  शर्तें
 म्ह

 लगायी  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  कब  जो  पसनंलिटी  see  है  इसको  समाप्त  किया  जाय  ।  aqy-
 के  लोग  जनता  की  भलाई  की  बात  गला  फाड़  कर  कहत  मगर  जब  शत  लगायी

 नहीं  कहा  कि  देश  से  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  जो  कार्यक्रम  चलाये  जा  रहे  हैं  उनके  अमल

 i  ने  में  ईमानदारी  बरती  जाय  ।  उन्होंने  यह  शतं  नहीं  लगायीं  fe  देश  की  जो  जनसख्या  बढ़
 है  उसको  कम  करने  के  लिए  कार्यक्रम  चलते  जायें  ।  उन्होंने  यह  शर्त  नहीं  लगायी  कि  देश

 में  जो  करोड़ों  बेरोजगार  उनको  काम  देन  के  लिये  कार्यक्रम  चलाये  जायें  ।  seta  यह  शर्त

 नहीं  लगायी  कि  जो  पिछड़े  और  गरीब  इलाके  हैं  उनको  सम्बन्ध  बनाए  के  लिए  कार्यक्रम

 जा  थें  ।  देश  की  सीमाओं  पर  खतरा  मंडरा  रहा  है  उसका  मुकाबला  करने  के  लिये दे
 मम  किया  जाय  ।  उन्होंने  यह  शतं  नहीं  लगायी  कि  देश  में  सामप्रदायिक  और  gas  oe

 जो  श  शक्तियां  सक्रिय  हैं  भोर  देश  को  कमजोर  बनाना  चाहती  उनकों  समाप्त  किया  जाय  ।  देश
 में  और  विदेश  में  जो  ऐसी  शक्तियां  हैं  ज  देश  को  कमजोर  बनाना  चाहती  हैं  और  चधिदेशों  में  भी

 ऐसी  शर्क्रितयां  हैं  जो  चाहती  हैं  कि  देश  शक्तिशाली  न  बने  उनके  विरोध  मे  उन्होंन  कुछ  नहीं
 कहा ।  वह  चाहत ेहैं

 कि  जो  देश  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  कार्यक्रम  चल  रहे  हैं  उनको  सफल
 न  होने  दिया  जाय  |  तो  जनहित  के  कार्यों

 को  पूरा  करने  के  बारे  में  उन्होंने  शत  नहीं  लगायी ं।

 कोई
 भी  राज्य  न्याय  प्रणाली  जनता  के  लिये  सारा  ससिस्टमजनता  के  लिए

 है  ~
 लिए

 होके  जनता  प्रेस  भी  हैं  ।  अगर  कोई  न्याय  प्रणाली  यथा  कोई  संस्था  जनता
 कार्येक्रमोंके  भलाई  रहे  चल  में  में  बाधक  होता है  तो  उसको  बदलन  में  कोई  हिचक  नहीं
 जाला ाएरजा्श्ताशला पादता विचारनि  जी  मेरा  यह  चाहिए  ।  हालांकि  प्रधान  मन्त्री  ने  कहा है
 मेरा  लेकिन र  कायम  प्रणाली  निजी  मत  है

 कि  हमारे  यह  बल
 फि  दुनिया  भर  में  सभी  जगह  संसदीय  प्रणाली

 प्रभा-राज्य  तरह
 की  तरह  नहीं  लियां हैं  जनता  की  मलाई  के  लिए  च  रही  कौर

 प्राचीन  में  तो  देश  हमारे  काल  में
 राजतंत्र

 था  और  तब  स्थूण  यग  था  ।  उस  समय  काली
 रघुवंश  था  लिखा  काठ  यने  एक  || Eastin’  |

 bed  उसम  उन्होंने  पूरे  के
 sar  =

 ग

 aa
 feat  1  उसमें एक  ऐसी  क्या

 कहेंगे
 भाप

 ब्लॉक  कोई  समय

 क

 प्रणाली हो
 सकती  हैः
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 प्रजा न ंविद्या
 नाना  रक्षणत  भरणादपि  ।

 सपिता  faa  रस्ता सां  केवल  जन्म  ॥

 राजा  प्रजा  को  शिक्षा  देने  के  प्रजा  का  भ  करने  के  रक्षा  करने

 के  कारण  प्रजा  का  पिता  होता  था  ।  और  प्रजा  के  माता  जन्म  के  कारण  होते  थे  ।  सारा

 काम  राज्य  करता  था  ।  ऐसा  समाजवाद  और  राज्य  प्रणाली  आपको  कहीं और  देखने  को

 मिलेगी ?  कहने  का  मतलब  यह  कि  जो  मी  प्रणाली  जनता  के  लिए  हितैषी  हो
 वही  राज्य

 प्रणाली  अच्छी
 है

 ससदीय  alade  त्र  के  द्वारा  देश  का  विकास  हुआ  देश  मजबूत  हुआ  है  ।  अगर  किसी

 विन्दु  या  स्थान  पर  कोई  जनता  के  हित  के  विरोध  में  जाती  हो  तो  उस  sa

 ae बदलने में  कोई  हिचक  नहीं  करनी  चाहिए  ।  जनता  की  खुशहाली  सर्वोपरि

 उसी  प्रकार  से  जो  जुडीशियल  सिस्टम है  वह  बहुत  अच्छा  है  ।  हमारी  न्याय  ene

 अच्छी  लोकतन्त्र  की  प्रणाली  है  ।  लेकिन  अगर  हमारी  न्याय  प्रणाली  में  कोई  व्यवस्था  ऐसी  हैं

 जिससे  जनता  के  fea  में  बाधा  आती है  तो  उस  व्यवस्था  को  बदलने  में  भी  कोई  हर्ज  नहीं  &
 ऐसा

 मेरा  विचार  है

 प्रेस  i  इस  देश  में  जितना  स्वान  उतना  शायद  किसी  भी  देश  में  नहीं
 यहाँ  प्रेस

 परम  स्वतन्त्र
 +  |  जितनी  स्वतन्त्रता  से  हम  यहां  पढ़ते  लिखते  उतनी  स्वतन्त्रता  कहीं  नहीं है  ।

 amt  प्रस  भी  जनता  के  हित  के  विरुद्ध  जाता  है  तो  उस  पर  भी  संशोधन  होने  में  कोई
 दिक्कत

 ककी
 हगो  चाहिए  ॥

 क  बात  उन्होंने  कही  कि  श्रीमती  इन्दिरा गांधी  का  परसन लटी  काट  होता  ।  पेनल्टी

 काट  के  म  व्यक्ति  पूजा  के  ।  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  नहीं  कहा  है  कि  व्यक्ति  पुजा  करो
 देश  की  करोड़ों  जनता  उन  पर  प्रवास  करती  श्रद्धा  रखती  उनको  अपना  नेता  मानती

 उनके  कार्यक्रमों  में  सहयोग  देत  हें  इसको  पेनल्टी  र्ल्ड  नहीं  कहा  जाता  हम  लोग  कांग्रेस

 के  सदस्य  अनुशासन  का  पालन  उनके  नेतृत्व  में  आस्था  रखते  विश्वास  रखते  हैं  ।  यह
 कोई

 परसलः किचन

 ठी  काट
 नहीं

 |  यह  उनका  महान  व्यक्तित्व  हैं  !

 मेरा  निवेदन  यह  ह हैं कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  इस  देश  की  कोटि-कोटि  wiser  a  ZI
 भोर iin  की  भाजन  हैं  ।  किसी  में  बता  नहीं  हूं  कि  उनके  प्रति  जो  लोगों  में  निष्ठा  उसको

 कोई  हटा  दें  ।

 संसार की  मानव  जाति  आज  एक  ज्वालामुखी  पर  ख  ड़ी  हैं  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  मानव
 जाति  की  एकम-.त्र  सहारा  और  आधार  हैं  ।  इसीलिए  मानव  जाति

 को  हत
 सदी  जनता  पर  पूर्ण

 विश्वास  है  |

 इन  शब्दों के  साथ  मैं  इस  बजट  का  हार्दिक  समर्थन  करता  हैं  |  ह ह

 6.02  Ho  प० * *  oO

 तत्पश्चात्  लोक
 सभा  9  1982.  18  1903  के

 से ग्यारह  qui  तक  के  लिए  a

 शार ०  lo
 द्यूत

 चन्द्र  देहलवी  साग
 000  द्वारा  मुद्रित  |

 र्व


